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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 3  1998/13  1920

 लोक  सभा  पूवहिन  11  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 किसानों  की  स्थिति

 भी
 *102. .  हो ०  रामकुण्ण  कुसमरिया  ः

 जी  रामानन्द  सिंह  :

 क्या  प्रध्यान  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  किसानों  की  दशा  को  सुधारने  हेतु  कोई
 विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  कब  से  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 विवरण

 और  सरकार  अनेक  फसल  विशिष्ट  उत्पादन  कार्यक्रम

 चला  रही  है  जिनके  अंतर्गत  दालें  तथा
 पटसन  और  कपास  आते  ये  कार्यक्रम  किसानों  को आदान

 तथा  अन्य  सहायक  उपाय  सुलभ  कराते  देश  के अधिक  संभावना

 परन्तु  कम  उत्पादकता  वाले  इलाकों  को  भूमिगत  तथा  सतही  पानी

 की  संभावनाओं  का  लाभ  उठाने  के  लिए  नई  कोशिशें  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  का  पूरा  लाभ  प्राप्त

 किया  जा  योजना  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  25  वर्षीय  संदर्शी

 योजना  के  आधार  कपास  पर  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  आरम्भ

 किया  जाएगा  तथा  पनधारा  विकास  के  लिए  प्रयास  तेज  किए

 सहकारी  संस्थाओं  तथा  ग्रामीण  ऋण  तन्‍्त्र  को  मजबूत  बनाने  की

 सस्‍्कीमें  आरंभ  की  जाने  वाली  सिंचाई  परियोजनाओं  को  तेजी

 से  पूरा  करने  के  लिए  एक  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया  गया  नाबार्ड  के  अधीन  ग्रामीण  बुनियादी  ढांचा  विकास

 रोजगार  एवं  आय  सूजित  करने  की  स्कीमें  तथा

 अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  पानी  और  बिजली  जैसे

 आदानों  की  राजसहायतायुकत  पूर्ति  के  अलावा  लाभकारी  मूल्य
 समर्थन  प्रणाली  का  उद्देश्य  उत्पादकता  बढ़ाकर  किसानों  की  आर्थिक
 स्थिति  बेहतर  बनाना  इन  सब  कार्यक्रमों  तथा  अगले  दस  वर्षों
 में  देश  में  खाद्य  उत्पादन  दुगुना  करने  के  प्रयासों  से  देश  से  भुखमरी
 दूर  करने  तथा  किसानों  की  दशा  में  चहंंमुखी  सुधार  करने  का  लक्ष्य
 प्राप्त  हो  '

 डॉ०  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  माननीय  अध्यक्ष  इस
 प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  किसानों  की  दशा  सुधारने
 के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  तो  बताई  चाहे  व  सिंचाई  की  योजना

 बिजली  की  योजना  ऋण  नीति  की  योजना  हो  तथा  और
 भी  कई  योजनाएं  उसमें  वर्णित  की  गयी  मैं  उस विशेष  बात
 के  ऊपर  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  जिसका
 ब्यौरा  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  नहीं  दिया  गया

 माननीय  अध्यक्ष  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण
 किसान  बर्बाद  हो  जाता  चाहे  वढ़  ओलावृष्टि  अतिवृष्टि

 सूखा  तुषार  बाढ़  हो  या  इल्ली  से  पैदा  होने  वाली

 बाधाएं  इनसे  हुई  क्षति  का  मुआवजा  देने  का  प्रावधान  भारत
 के  किसी  भी  कानून  में  नहीं  इनके  कारण  जब  फसल  नष्ट  होती
 है  और  उसका  मुआवजा  नहीं  मिलता  है  तो  किसान  की  डालत  खराब
 हो  जाती  है  और  वदढ्  कर्ज  के  बोझ  से  दब  जाता  कर्जदार  हो
 जाता  उसका  कर्ज  चुकाने  और  माफ  करने  का  भी  हमारे  कानून
 में  कोई  प्रावधान  नहीं  इन  कारणों  से  किसान  की  दशा  खराब
 हो  जाती  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 कृषि  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  किसानों  की  इस

 दुर्दशा  जो  प्राकृतिक  आपदाओं  से  उनकी  फसल  नष्ट  होती
 उनको  मुआवजा  देने  का  प्रावधान  करने  कोई  कानून  बनाने
 का  उनका  इरादा

 थी  सोमपाज  :  अध्यक्ष  यह  बात  नहीं  है  कि  प्राकृतिक
 आपदाओं  से  होने  वाली  हानि  के  लिए  कोई  क्षतिपूर्ति  का  प्रावधान
 नहीं  दसवें  वित्त  आयोग  ने  दो  इस  प्रकार  की  संस्तुति
 की  थी  और  नेशनल  डैवलपमेंट  कौंसिल  ने  उन  संस्तुतियों  को  स्वीकार
 करने  के  बाद  एक  प्राकृतिक  आपदा  राह्यत  कोष  -  1995  से  2000
 तक  के  लिए  और  दूसरा  एक  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  इन  दो
 कोषों  की  स्थापना  की  इनमें  से  प्राकृतिक  आपदा  राहत  कोष
 में  यह  व्यवस्था  है  कि जब  इस  प्रकार  की  आपदा  के  कारण  फसलें
 खराब  होती  हैं  तो  यदह्  उत्तरदायित्व  प्रदेश  सरकारों  का  बना  दिया
 गया  है  और  इस  कोष  में  75  प्रतिशत  अंशदान  भारत  सरकार  द्वारा
 और  25  प्रतिशत  अंशदान  राज्य  सरकारों  का  होता  प्रदेश  सरकारें

 झतिपूर्ति  की  व्यवस्था  करती  यदि  किसी  प्रदेश  सरकार  के
 संसाधनों  से  यह  सम्भव  नहीं  डो  पाता  तो  केन्द्र  सरकार  को  वह

 इसकी  सूचना  भेजती  यदि  प्रथम  दृष्टि  में  यह  पाया  जाता  है
 कि  राज्य  सरकारों  के  अपने  संसाथनों  से  यद्ठ  सम्भव  नहीं  है  तो

 एक  केन्द्रीय  दल  अध्ययन  के  लिए  वहां  भेजा  जाता  उस
 अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  आने  के  बाद  नेशनल  डैवलपमेंट  कॉसिल
 की  एक  समिति  है  जिसमें  पांच  मुख्यमंत्री  और  तीन  केन्द्रीय  मंत्री
 रहते  उसके  कुछ  मार्गदर्शक  सिद्धांत  और  नियम  उनके

 अनुसार  ही  उसके  लिए  आवंटन  किया  जाता  ऐसी  व्यवस्था



 3  अश्नों  के

 डॉ०  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  माननीय  अध्यक्ष  नैचुरल
 कैलेमिटिज  के  कारण  मध्य  प्रदेश  के  मुल्ताई  में  27  किसानों  की
 हत्या  हो  उनके  ऊपर  गोली  चलायी  गई  इसी  तरषठ  अनेक
 प्रदेशों  में  जैसे  आन्द्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  किसानों  ने  आत्महत्या

 जिस  व्यवस्था  का  माननीय  मंत्री  जी  ने  जिक्र  उसके
 तहत  ऐसा  नहीं  लगता  कि  कहीं  किसी  भी  किसान  को  राहत  पहुंचाई
 गई  हो  या  उनको  मदद  दी  गई

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  मंत्री  जी  ने  यहां  कई  योजनाएं
 उन्होंने  ऋण  ऋण  नीति  योजना  और  सिंचाई  योजना
 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  लगभग  डेढ़  लाख  किसानों  की  जमी'नें

 भूमि  विकास  निगम  के  द्वारा  नीलाम  हो  चुकी  हैं  और  सिंचाई
 योजनाएं  लम्बित  पड़ी  इसके  कारण  सिंचाई  नहीं  हो  रही
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ऐसी  सभी  योजनाएं  बन  तो  जाती  हैं  लेकिन
 लागू  नहीं  हो  उनको  तत्काल  लागू  करने  का  क्‍या  सरकार
 के  पास  कोई  कार्यक्रम

 थी  सोमपाज  :  अध्यक्ष  जो  प्रश्न  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  वैसे  वह  जल  संसाधन  विभाग  से  संबंधित  अधिकतर
 जल  संसाधन  की  परियोजनाएं  राज्य  सरकारें  क्रियान्वित
 करती  फिर  भी  मैं  यह्ष  कहना  चाहता  हैँ  कि  एक  एक्सटैंडिड
 इरिगेशन  बैनिफिट  स्कीम  है  जिस  के  तदत  इस  वर्ष  बजट
 प्रावधान  में  करीब  58  परसैंट  की  वृद्धि  की  गई  इससे  काफी
 अतिरिक्त  सिंचाई  की  व्यवस्था  उसमें  विशेष  ध्यान  इस  बात

 पर  दिया  गया  कि  जो  परियोजनाएं  अपने  अंतिम  चरण  तक  पहुंच
 चुकी  उनको  शीघ्रातिशीघ्र  सम्पन्न  अतिरिक्त  सिंयाई  की
 व्यवस्था  अगले  दो-तीन  वर्षों  में  कर  दी  इन  सब  का  अनुसरण
 केन्द्र  सरकार  करती  इस  योजना  के  तहत  सैंट्रल  लोन  असिस्‍्टैंस
 दी  जाती

 थी  रामानन्द  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने
 अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  देश  के  अधिक  संभावना  परन्तु  कम
 उत्पादकता  वाले  इलाकों  की  भूमिगत  तथा  सतही  पानी  की
 संभावनाओं  का  लाभ  उठाने  के  लिए  नई  कोशिशें  करने  का  प्रस्ताव

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  भारत  सरकार
 ने  देश  के  अधिक  संभावना  परन्तु  कम  उत्पादकता  वाले  क्षेत्रों  की
 पहचान  करा  ली  क्‍या  मध्य  प्रदेश  के

 टीकमगढ़  इलाके  कम  उत्पादकता
 की  परिधि  में  आते

 जी  सोमपाज  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  की  यद्  बात
 ठीक  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  सियाई  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं
 ये  कम  उत्पादकता  वाले  क्षेत्र  में  और  देश  के  अधिकांश  गरीब  उन्हीं
 क्षेत्रों  मे ंबसते  भारत  सरकार  ने  वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  के
 लिए  नेशनल  वाटर  शैड  डैवलपमैंट  प्रोजैक्ट  की  एक  विशेष  योजना
 बनाई  जहां  जल  संसाधनों  का  अभाव  वर्ष  भर  बहने  वाली
 नदियां  कम  या  नहरें  या  तो  बन  नहीं  सकती  या  बनी  नहीं  है
 और  वर्षा  भी  कम  होती  उन  क्षेत्रों  क ेलिए  एक  परियोजना  बनाई
 गई  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदन  को  सूचित  करना  चाहता

 हैं  कि योजता  आयोग  ने  एक  25  वर्षीय  परियोजना  बनाई  इस
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 पर  लगभग  75,80०  करोड़  रुपए  व्यय  होने  का  अनुमान  है  और

 यह  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  क्रियान्वित  की  इसके  तहत

 64  .3  मिलियन  हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिंचाई  व्यवस्था  की
 उसमें  से  इस  वर्ष  677  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  में  किया  जिन  क्षेत्रों  की बात  माननीय
 सदस्य  कर  रहे  वे  कम  उत्पादकता  वाले  क्षेत्र  उनमें  इन
 परियोजनाओं  को  लागू  किया

 थओ  रामानन्द  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  इससे  रिलेटिड  एक
 और  सप्लीमैंट्री  क्वश्थन

 डउाध्यक्ष  महोवय  :  श्री  रामानंद  कृपया  अपने  स्थान  पर
 बैठ

 "००००

 थी  प्रकाश  यशवंत  अम्बेडकर  :  अध्यक्ष  माननीय
 प्रधान  मंत्री  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जब  अपनी  पहली  चुनाव
 सभा  के  दौरान  धुलिया  आए  थे  तो  उन्होंने  सहर्ष  यह  घोषणा  की
 थी  कि  वे  किसानों  की  समस्याओं  पर  गौर  करेंगे  और  कृषि  बीमा
 योजना  को  भी  लागू

 मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  उस  योजना  का  क्‍या
 मैं  माननीय  मंत्री  सहोदय  जो  बार-बार  कष्ट  रहे  हैं  कि

 वह  किसानों  की  दशा  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठा  रहे  हैं  यह
 जानना  याहूंगा  कि  क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  की  कपास  एकाधिकार
 योजना  को  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बढ़ाया

 किसान  की  दशा  मृदा  कृषि  भूमि  की  स्थिति  पर  निर्भर  करती
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  आप  उपलब्ध  नई  प्रौद्योगिकी

 को  इस्तेमाल  में  लाकर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  मृदा  की  स्थिति
 का  विश्लेषण  करने  का  प्रयास  ताकि  किसान  को  इस  बात
 की  जानकारी  मिल  सके  कि  उसे  किस  किस्म  के  उर्वरकों  को  कितनी
 मात्रा  में  इस्तेमाल  में  लाना

 श्री  सोमपाज  :  जहां  तक  बीमा  योजना  का  संबंध  वर्तमान
 में  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  नामक  एक  योजना  पहले  से  भी
 कार्यान्वित  की  जा  रही  हाल  ही  में  हमने  एक  और  योजना
 जिसे  संशोधित  फसल  बीमा  योजना  के  नाम  से  जाना  को
 लागू  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसमें  बीमाकृत  राशि  की  कोई  सीमा
 नहीं  पूर्व  योजना  में  यह  सीमा  10,000  रुपये  थी  और  यह
 केवल  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  लिए  लागू  नई  योजना
 सभी  प्रकार  की  फसलों  और  किसानों  के  लिए  लागू  की
 उसके  दो  घटक  होंगे  उसमें  से एक  ऋणी  घटक  इसके  अंतर्गत
 किसान  के  लिए  उतनी  राशि  का  बीमा  करवाना  अनिवार्य  होगा
 जितना  वष्ठ  ऋण  दूसरा  घटक  स्वैच्छिक  होगा  जिन  किसानों
 ने  ऋण  नहीं  लिया  उन्हें  भी  इस  योजना  के  अंतर्गत  लाया
 इस  योजना  के  लिए  वर्तम्तान  बजट  में  100  करोड़  रुपए  की  राशि
 पहले  ही  नियत  कर  दी  गई
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 हम  इस  बारे  में  यथा  समय  उपयुक्स  विधान  से  और  संस्थागत
 ढांचा  व  क्षति  मूल्यांकन  प्रणाली  तैयार  करेंगे  और  शीघ्र  उसे  लागू

 साननीय  सदस्य  द्वारा  मृदा  परीक्षण  सुविधाओं  के  बारे  में  पूछे
 गए  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  उत्तर  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में मृदा  परीक्षण  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  और  मृदा  परीक्षण

 सुविधाओं  में  पयाप्त  रूप  से  वृद्धि  करके  इस  योजना  को  अद्यतन
 बनाया  जाना  है  और  उनमें  नवीनतम  तकनीकों  को  प्रयोग  में  लाया

 हमारे  कृषि  विज्ञान  विभिन्‍न  राज्य
 संस्थान  और  अनुसंधान  केन्द्र  अपना-अपना  कार्य  कर  रहे  हैं  लेकिन
 यह  पर्याप्त  नहीं  है  और  इन्हें  अद्यतन  बनाया  जाना  थाहिए  और
 परीक्षण  सुविधाओं  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जानी

 जी  प्रकाश  यशवंत  अम्बेडकर  :  उन्होंने  कपास  एकाधिकार
 योजना  के  बारे  में  मेरे  प्रश्व  का  उत्तर  नहीं  दिया  यह  एक  बहुत
 महत्वपूर्ण  प्रश्न

 जी  सोमपाज  :  महाराष्ट्र  एकमात्र  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसमें
 यह  योजना  चल  रही

 शी  प्रकाश  यशवंत  अम्बेडकर  :  में  यह  जानना  चाहता  हूँ
 कि  क्‍या  आप  इस  योजना  की  कार्यावधि  को

 जी  सोमपाज  :  इस  समय  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता
 मैं  सूचना  भेज

 1

 जी  बजराम  जाखडइ्ु  :  अध्यक्ष  सवाल  तो  बहुत  हैं
 लेकिन  मैं  एक  छोटी  सी  बात  की  तरफ  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित
 करना  एक  स्कीम  चली  थी  स्प्रिंकलर  और  ड्विप  इरीगेशन

 उसके  लिए  मेरे  समय  में  5०  से  75  प्रतिशत  अनुदान  दिया
 जाता  गीड़ा  जी  आप  थे  सो  उन्होंने  ऐलान  किया  ताकि  75

 प्रतिशल  आम  किसान  को  और  9०  प्रतिशत  हरिजन  भाइयों  और
 महिलाओं  को  दिया  लेकिन  देखने  में  आया  कि  न  तो  वष्

 अनुदान  दिया  जा  रहा  है  और  अगर  कहीं  दिया  जा  रहा  है  तो  सीमित

 मात्रा  कहीं  पांच  हजार  रुपये  एकड़  देते  कहीं  सात  हजार

 रुपए  एकड़  देते  बाकी  पैसा  नहीं  देते  यह  स्कीम  सबसे  ज्यादा

 उत्तम  होगी  जब  आप  उन  क्षेत्रों  की  बात  करते  हैं  जहां  सिंचाई  नहीं

 है  और  आपने  सिंचाई  करके  ज्यादा  अन्भ  पैदा  करना  है  और  गरीबी

 दूर  करनी  है  तो  इससे  ज्यादा  उक्तम  विधि  नहीं  हो  सकती  पानी

 बचाने  की  इससे  ज्यादा  उत्तम  विधि  नहीं  हो  सकती

 यहां  प्रधान  मंत्री  जी  बैठे  शुक्र  है  कि आप

 टूटा  खुबा-खुदा  कोई  बात  उस  दिन  आप  नहीं  थे

 तो  मुझे  धक्का  लगा  आप  बताएँगे  कि  क्‍या  व  स्कीम  आप
 #  लागू  वह  स्कीम  लागू  है  या  नहीं  क्‍योंकि  इस  बजट  में  उसका

 कोई  हवाला  नहीं  कोई  पैसा  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  और

 यह  बहुत  घातक  यीज
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 श्री  सोमपाल  :  अध्यक्ष  सिंचाई  की  उन्‍नत  तकनीकों
 का  प्रयोग  करके  जल  के  अधिक  अच्छे  उपयोग  के  अधिक
 उत्पादक  उपयोग  के  लिए  जो  राहत  की  जो  सबसिडी  की
 स्कीम  ऐसी  स्कीम  अभी  भी  है  और  उसमें  किसानों  को  अनुदान
 दिया  जाता  वष्द  कितना  प्रतिशत  मेरे  पास  उसके  आंकड़े
 अभी  उपलब्ध  नहीं

 जी  बजराम  जाखह  :  कया  आप  इसकी  सूचना  देंगे  कि आप
 कितना  दे  रहे  कब  देंगे  और  कैसे

 श्री  सोमपाज  :  अभी  भी  70०  प्रतिशत  सामान्य  कृषकों  को और
 90०  प्रतिशत  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  महिला
 किसानों  को  इसमें  राहत  दी  जाती

 जी  बलराम  जाखडड  :  मैं  यह  पूछ  रष्ा  हूँ  कि  पैसा  नहीं  मिलता

 शी  सोमपाज  :  15  हजार  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  तक  इसके  लिए
 दिया  जाता

 जी  बजराम  जाखड़  :  कोई  सीमा  नहीं  रखी  थी  कि  कितनी
 जमीन  कितनी  ही  कम  हो  क्योंकि  यद्द  देश  डित  की  बात

 इसलिए  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूँ  कि  इस  पर  आप  थोड़ा  वियार
 करके  प्रधानमंत्री  जी  यद्ठ  सबसे  उत्तम  स्कीम  है  जिसका
 यहां  जिक्र  हो  रहा

 जी  सोमपाज  :  कितना  दिया  जाता  यह  सूचना  मैं  आपको
 भिजवा

 शी  रतिजाज  कालीदास  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपके
 माध्यम  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  बताया
 कि  भिन्‍न-भिन्‍न  योजनाओं  के  द्वारा  अगले  दस  साल  के  अंदर
 किसानों  को  पूरी  सुविधाएं  दी  इसके  साथ-साथ  उनकी  दशा

 सुधारने  तथा  उनका  चहुंमुखी  विकास  करने  का  प्रयत्न  किया  गया
 अभी  बरसात  का  सीजन  शुरू  हुआ  लेकिन  गुजरात  में  ऐसे

 बहुत  से  सूखे  इलाके  हैं  जहा  का  किसान  हर  बार  परेशान  होता

 गुजरात  में  संसाधनों  की  बहुत  कमी  वहां  डर  गांव  में  एक
 तालाब  होता  यदि  उस  तालाब  को  गहरा  किया  जाए  तो  उनमें
 बरसात  के  सीजन  में  पूरा  पानी  भर  जाता  है  और  पूरे  12  महीने
 तक  गांव  वाले  उसमें  से  सिंचाई  भी  कर  सकते  हैं  और  पीने  का
 पानी  भी  ले  सकते  गुजरात  में  मशीनों  की  संख्या

 बहुत  कम  में  उदाहरण  के  तौर  पर  आपको  बताना  याहता  हूँ
 कि  वहां  एक  सहसील  में  दो-दो  मशीनें  काम  कर  रही  वषद्दां  गुजरात
 के  किसान  बहुत  खुश  यदि  मशीनें  वहां  हर  गांव  में

 तीन-तीन  दिन  के  लिए  दे  दी  जाएं  तो किसान  अपनी  मजदूरी
 से  तालाब  को  गहरा  कर  सकता  मिट॒टी  ढोकर  तालाब  को  अच्छा
 बना  सकता  क्‍या  भारत  सरकार  की  तरफ  से  मशीन

 गुजरात  सरकार  को  देने  के  लिए  अथवा  और  राहत  देने  के  लिए
 माननीय  मंत्री  जी  कोई  प्रयत्न
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 थी  सोमपाल  :  अध्यक्ष  माननीय  सांसद  ने  बहुत  ही
 महत्वपूर्ण  बात  उठाई  जो  वर्षा  पर  आधाररेत  क्षेत्र  हैं  और  जहां
 कम  वर्षा  होती  वहां  वर्षा  के  जल  को  संग्रढ  करके  उसे  भूमि
 के  ऊपर  और  भूमिगत  जलखोतों  में  भरने  के  अलावा  इसका  कोई
 उपाय  नहीं  है  और  जिस  परियोजना  की  मैंने  चर्चा  की  थी  कि  योजना
 आयोग  ने  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  क्रियान्वित  की  जाने  वाली
 75800  करोड़  की  जो  वर्षा  जल  ग्रहण  तकनीक  के  माध्यम
 जिसको  वाटर  शेड  मैनेजमेंट  तकनीक  कड्ा  जाता  उसमें  तालाबों  ,
 जोडों  और  इस  प्रकार  की  झीलों  और  जो  नैसगिक  रूप  से  जल
 संग्रह  की  व्यवस्थाएं  रीचाजिंग  फैसेलिटीज  उनको  दोबारा
 उजागर  करने  के  लिए  सरकार  इस  परियोजना  में  इस  कार्यक्रम  को
 उसका  अभिन्‍न  अंग  मानती  है  और  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  से
 अवश्य  राह्वत  दी  जायेगी  और  यह  अशंदान  पूरा  शत-प्रतिशत  केन्द्र
 सरकार  से  राज्य  सरकारों  को  इसमें  दिया  जायेगा  और  दिया  जा
 रहा  1997-98  के  बजट  में  जो  संशोधित  अनुमान  517  करोड़
 था  उसकी  राशि  को  इस  यार  बढ़ाकर  677  करोड़  कर  दिया  गया

 यह  सूचना  में  सदन  को  पहले  ही  दे  चुका

 शी  बीर  सिंड  महतो  :  अध्यक्ष  किसानों  की  स्थिति
 में  सुधार  लाने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  शुरू  किए  जा  रहे  मैं  माननीय
 मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  इन  कार्यक्रमों  की
 प्रभावशीलता  का  अध्ययन  करने  और  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि
 कितनी  धनराशि  किसानों  के  लाभार्थ  पहुंचती  दोनों  सदनों  की

 कृषि  पृष्ठभूमि  वाले  माननीय  सदस्यों  को  शामिल  करते  हुए  एक
 संसदीय  समिति  का  गठन  करना  चाहती

 श्री  सोमपाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सांसद
 महोदय  को  सूचित  करना  चाहता  हूँ  कि  इसी  संसद  की  जो  कृषि
 संबंधी  स्थाई  समिति  यह  कार्य  पहले  से  ही  कर  रही  है  और
 यदि  माननीय  सांसद  को  इसमें  रुचि  तो  वे  अपने  दल  के  द्वारा
 अपने  आप  को  उसमें  नामित  करा  सकते  हैं  तथा  उसमें  भाग  ले
 सकते

 यह  समिति  पहले  से  ही  यह  कार्य  कर  रही  है  और  बचुत
 महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रही  मैं  उससे  सम्बद्ध  रहा

 जी  सुरेन्द्र  सिंह  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब
 में  कष्ठा  है  कि योजना  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  25  वर्षीय  संदर्शी
 योजना  के  तहत  कपास  और  दूसरी  फसलों  को  उन्नत  किस्म  की
 बनाने  का  प्रयास  किया  जाएगा  और  दूसरी  बात  उन्होंने  कही  है
 कि  सहकारी  संस्थाओं  तथा  ग्रामीण  ऋण  तंत्र  को  मजबूत  बनाने
 की  स्कीमों  को  आरम्भ  करने  वाले

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  अवरुद्ध  सी  हो  गई  क्‍योंकि  जल
 क्षारीयता  और  कीटनाशकों  का  निर्धारित  मात्रा  से अधिक
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 उपयोग  करने  के  कारण  भूमि  की  उर्वरता  में  कमी  आई  मैं  यह

 जानना  याहूंगा  कि  इस  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कवम  उठाए  जा  रहे

 अध्यक्ष  अगर  आप  इस  तरफ  ध्यान  दें  तो  पाएंगे  कि

 कारखानेदार  बैंक  से  जो  ऋण  लेता  है  और  लिए  हुए  करोड़ों  रुपयों
 को  यदि  वह  वापस  न  तो  उसका  लोन  राइट-आफ  कर  दिया

 जाता  लेकिन  दूसरी  तरफ  अगर  किसान  कोई  कर्ज  चाहे  बैंक

 से  या  किसी  अन्य  संस्था

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अनुपूरक  प्रश्न  आपको
 भाषण  नहीं  देना

 थी  सुरेन्द्र  सिंह  :  जी  में  केवल  अनुपूरक  प्रश्न  ही  पूछ
 रहा

 यदि  किसान  लिए  हुए  कर्ज  को  वापस  न  याहे  वह  सहकारी
 संस्था  का  हो  या  बैंक  का  तो  उसको  जेल  में  डाल  दिया  जाता

 मुझे  मंत्री  महोदय  यदह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  सरकार  के
 विचाराधीन  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसके  अंतर्गत  ऐसा  कोई
 प्रावधान  हो  जिससे  किसान  को  जेल  भेजने  की  बजाय  कारखानेदार
 को  एट  पार  विद  कंसीडर  किया  जाए  और  किसान  की  तरष्ट  ही
 कारखानेदार  को  जेल  भेजा  ताकि  किसान  की  समस्‍या  हल
 हो

 थी  सोमपाज  :  अध्यक्ष  माननीय  सुरेन्द्र  सिंह  जी  ने
 बहुत  सारे  सवाल  उठाए  हैं  और  अन्त  में  एक  सवाल  उन्होंने  ऋण
 वसूली  के  बारे  में  पूछा  मैं  उसके  बारे  में  आपके  माध्यम  से  माननीय
 सदस्य  को  स्मरण  करना  चाहता  हूँ  कि  अपने  बजट  भाषण  के  दौरान
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  यह  बात  कही  थी  कि  ऋण  वसूली  के
 लिए  किसानों  को  गिरफ्तार  नहीं  किया  इसके  लिए  वे
 आवश्यक  निर्देश  रिजर्व  बैंक  और  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंको  और  ऋण
 देने  वाली  दूसरी  संस्थाओं  को  देने  जा  रहे  वसूली  की  प्रक्रिया
 को  सरल  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल  करने  के  लिए  प्रयास
 किए  जा  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  बनाई  जा  रही  है  कि
 किसानों  के  जो  कर्जे  उनका  सैटलमेंट  किया  जाए  और  किसानों
 का  इस  प्रकार  से  उत्पीड़न  न  किया  इन  बातों  की  घोषणा
 यद्  सरकार  पहले  ही  कर  चुकी  है  और  हम  इसको  क्रियान्वित

 जी  सुरेन्द्र  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  पूरा  जवाब
 नहीं  दिया  गया  अभी  जो  रीसेंट  सुसाइड  दक्षिण  भारत  में  हुए उनमें  मुख  कारण  यही  रहा  है  कि  किसानों  ने  जो  कर्जा  बैंकों
 या  सडकारी  संस्थाओं  से  लिया  उसको  वे  वापस  नहीं  कर
 seven



 9  प्रश्नों  के

 थअव्यक्ष  महोदय  :  सुरेन्द्र  सिंह  कृपया  आप
 इस  प्रकार  से  सवाल  नहीं  पूछ

 कर्नल  सोनाराम  चौथरी  :  उध्यक्ष  मैं  पश्चिम
 राजस्थान  के  जैसलमेर  और  बाड़मेर  से  आता  आप  जानते  हैं
 कि  वहां  10  सालों  में  स ेऔततन  8  साल  अकाल  पड़ता  है  या अकाल
 जैसी  स्थिति  रहती  वहां  सिचाई  के  लिए  कोई  साधन  नहीं
 जहां  कुछ  अंडरप्राउंड  वाटर  है  या  जहां  कुएं  वढां  पानी  का  लैवल
 काफी  नीचे  जा  रहा

 उन्होंने  जो  इन्वेस्टमैंट  किया  उसके  लिए  उनको  मुश्किलें
 हो  रही  हम  देखते  हैं  कि  वहां  पावर्टी  लाइन  के  नीचे  55  प्रतिशत
 लोग  रहते  हैं  जबकि  हिन्दुस्तान  में  एवरेज  ३4  प्रतिशत  बतायी  गयी

 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  पश्चिम
 राजस्थान  जो  कि  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  जहां  किसान  अधिकतर
 अकाल  पीड़ित  रहते  क्या  उनके  लिए  आपके  पास  कोई  पैकेज

 कोई  स्कीम  जिसके  तहत  वष्ठां  क ेकमजोर  और  गरीब  किसान
 लाभ  उठा  वहां  प्रधान  मंत्री  जी  भी  गये
 उनको  मैंने  पहले  भी  पत्र  लिखा  था  कि  उन्होंने  हिल  एरियाज
 नार्थ  ईस्ट  को  अलग-अलग  कनन्‍्सेशन  दे  रखा  है  तो  इस  अथाड
 रेगिस्तान  इलाके  को  भी  कुछ  यद्ड  किसानों  की
 बात

 खष्यक्ष  महोवय  :  आप  सप्लीमैंट्री  क्वैश्यन

 कर्नल  सोनाराम  चौथरी  :  उाध्यक्ष  में  सप्लॉमेंट्री  ही

 पूछ  रहा  मेरा  सवाल  यद्ट  है  कि  वहां  पानी  कहीं  से  नहीं
 अभी  राजस्थान  नहर  गयी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या

 आप  उन  किसानों  के  लिए  कोई  पैकेज  दे  रहे  हैं  या  नहीं  ?  अगर

 आप  इस  तरह  से  नहीं  करते  तो  कम  से  कम  आपने  जो  ढिली  एरियाज
 और  नार्थ  ईस्ट  को  रियायत  दे  रखी  उसी  तरष्ठ  से  इनको  भी

 दे  दें  ताकि  वह  अपना  कोई  साधन  रख  आज  की  तारीख

 में  मैं  यह  कष्ठदना  चाहता  हैँ  कि  55-56  प्रतिशत  किसान  वहां  से

 चले  गये  कोई  गंगा  नगर  चला  गया  कोई  हरियाणा  चला

 गया  तो  कोई  गुजरात  चला  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त
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 कर्नल  सोनारःर  चौथरी  :  अध्यक्ष  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  सवाल  हमें  कभी-कभी  ही  मौकਂ  मिलता

 पश्चिम  राजस्थान  का  कोई  मालिक  नहीं  वहां  बहुत

 गरीबी  नार्थ  ईस्ट  के  लिए  सब  करते  ढिली  एरियाज  के  लिए

 सब  करले  हैं  लेकिन  इसके  लिए  कोई  नहीं

 7

 श्री  सईद  :  हमने  इस  प्रश्न  पर  पूरे  पच्चीस

 मिनट  बिता  दिए  हमें  अगले  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिए

 जो  इसी  प्रकार  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न
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 कर्नल  सोनाराम  चौथरी  :  मैं  प्रथान  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता
 हूँ  कि  व ेइस  पर  सोचकर  जवाब  दें  तो  उनकी  बड़ी  मेडरबानी
 मैं  यह  भी  कहना  याहता  हूँ  कि  पोखरण  में  अभी  परमाणु  परीक्षण
 हुए  1974  में  भी  परमाणु  परीक्षण  हुआ  आप  इस  एरिया
 के  लिए  कुछ

 जी  राजेश  पायलट  :  लखनऊ  पैकेज

 प्रधान  मंत्री  अटल  बिहारी  :  अध्यक्ष
 माननीय  सदस्य  ने  राजस्थान  के  उस  क्षेत्र  से  संबंधित  सवाल  उठाया
 है  जो  सबसे  अधिक  उपेक्षित  है  और  जहां  रेगिस्तान  का  साम्राज्य

 मैं  उनसे  सहमत  हूँ  कि  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  के लिए  हमने  विशेष
 योजनायें  बनाई  हैं  वैसी  योजना  उस  मरूस्थल  प्रदेश  के  लिए  नहीं

 उनका  सुझाव  बहुत  अच्छा  उस  पर  अवश्य  विचार  किया
 जायेगा  और  कार्यवाद्दी  की

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  संख्या  103  श्री  मुकुल

 ०००००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  7  आठ  माननीय  सदस्यों  को  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछने  की  अनुमति  पहले  ही  दे  चुका  अगला  प्रश्न  भी
 कमोबेश  इसी  विषय  पर  श्री  मुकुल

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  इसी
 विषय  पर  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा  भी  चतल  रही  इसके
 बावजूद  मैंने  आठ  माननीय  सदस्यों  को  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की

 अनुमति  दी  कृपया  स्थिति  को  समझने  की  कोशिश  कीजिए  और
 अपने  स्थान  पर  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पहले  अपने  स्थान  पर  बैठ

 निर्घनता  उन्मूजन  कार्यक्रम

 ४103.  थी  मुझुूज  वासनिक  «४  कयः  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  +

 निर्धनता  रेखा  से  नीथे  कितने  लोग  रह  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  चल  रहे  निर्धनता  उन्मूलन  कार्यक्रमों  की
 प्रभावकारिता  का  आकलन  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कराया

 और



 है  ।  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्राजय  में  राज्य
 संजी  राम  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर
 रख  दिया  गया

 विवरण

 नवीनतम  उपलब्ध  सूथना  के  320.37  मिलियन
 लोगों  का  वर्ष  1993-94  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  का  अनुमान

 यह  कुल  जनसंख्या  का  35.97  प्रतिशत

 और  सरकार  ग्रामीण  गरीबी  उन्मूलन  और  रोजगार
 सूजन  कार्यक्रमों  अर्थात्‌  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 आर  जवाहर  रोजगार  योजना  .)  तथा  रोजगार
 आश्वासन  स्कीम  के  क्रियान्वयन  की  समय-समय  पर
 केन्द्रीय  स्‍तर  की  समन्वय  समिति  राज्य  स्तर  की
 समन्वय  समिति  में  तथा  जिला  स्तर  पर  जिला
 ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  शासकीय  निकाय  द्वारा
 समीक्षा  करती  इन  कार्यक्रमों  प्रमुख  इंडीकेटर्स  के
 सम्बन्ध  में  राज्यों  से  प्राप्त  नियमित  प्रगति  रिपोर्ट  के  माध्यम  से
 तथा  राज्य  और  क्रियान्वयन  एजेंसियों  के  अधिकारियों  द्वारा
 गहन  क्षेत्र  निरीक्षणों  के  माध्यम  से  भी  समीक्षा  की  जाती  ग्रामीण
 विकास  के  प्रभारी  राज्य  सचियों  क ेसाथ  आवधिक  समीक्षा  बैठकें
 तथा  डी.आर  के  परियोजना  निदेशकों  के  सम्मेलन  बुलाए  जाते
 हैं  जिनमें  इन  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  की  समीक्षा  की  जाती
 जिला  और  ब्लॉक  स्तरीय  मानीटरिंग  और  सतर्कता  समितियां  गठित
 की  गई  हैं  जिनमें  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  को  रखा  गया

 जो  इन  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  की  मानीटरिंग  करते

 इसके  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  समग्र
 प्रभाव  का  उनके  विशिष्ट  उद्देश्यों  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन  करने
 के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार  मंत्रालय  उनकी  मुख्य  स्कीमों
 का  स्वतंत्र  मान्यता  प्राप्त  संस्थानों/संगठनों  के  द्वारा  आवधिक
 समवर्ती  मूल्यांकन  कराता

 आई  सम्बन्धी  नवीनतम  समवर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट
 1993)  के  मुख्य  निष्कर्षों  में  सूचित  कुछ

 सकारात्मक  मुद्दे  थे  :  जहां  15.96  प्रतिशत  सद्डायता  प्राप्त
 परिवारों  ने  11,000  रुपये  की  प्रति  वार्षिक  गरीबी  रेखा  को  पार
 किया  था  वहां  परिवारों  के  एक  बड़े  प्रतिशत  (57.34  की
 आय  में  200०0  रुपये  से  अधिक  की  अतिरिक्त  वार्षिक  आय  की

 वृद्धि  29  प्रतिशत  मामलों  में  परिसम्पत्तियों  से  वार्षिक  आय
 6000  रुपये  से  भी  अधिक  95  प्रतिशत  लाभग्राष्टियों
 ने  महसूस  किया  कि  उनको  उपलब्ध  कराई  गई  परिसम्पत्तियों  का
 प्रकार  उनकी  इच्छा  के  अनुरूप  बहुत  से  लाभप्राष्टियों  ने
 परिसम्पत्तियों  को  अच्छी  गुणवक्ता  वाली  चिन्ता  के
 निम्नलिखित  क्षेत्र  बताए  गए  :  ट्राइसेम  और  डी  .

 के  साथ  का  अत्यंत  खराब  लिंकेज  45

 3  1998  मौखिक  12

 प्रतिशत  मामलों  में  लाभग्राहियों  द्वारा  समाप्त  परिसम्पक्तियों  के
 निपटान  के  लिए  किए  गए  दावे  निपटाए  नहीं

 इसी  प्रकार  जे.आर  (1993-94)  के  समवर्ती  मूल्यांकन  में
 जो  कुछ  सकारात्मक  मुद॒दे  प्रकाश  में  वे  थे  :  ग्रामीण
 लिंक  सड़कों  के  निर्माण  को  अखिल  भारत  स्तर  पर  ग्राम  पंचायतों
 द्वारा  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  देश  के  अन्य  हिस्सों  के  साथ
 गांवों  को  जोड़ने  के  ग्रामीण  सड़कों  से  ग्रामीण  गरीबों  के

 लिए  रोजगार  के  और  अधिक  अवसर  पंजाब  को  छोड़कर
 सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंअकुशल  कामगारों  को  प्रति  श्रम
 दिवस  देय  औसत  अधिनियम  में  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी
 के  न्‍्यूनाधिक  बराबर  86.8>  प्रतिशत  जे.आर  .  कार्यों

 मस्टर  रोल  का  रखरखाव  किया  गया  था  तथा  ग्राम  पंचायतों
 के  पास  उपलब्ध  जे  .  कामगारों  ने  प्रायः  यद्द  रिपोर्ट
 दी  कि  सूजित  परिसम्पत्तियां  गरीब  लोगों  के  लिए  लाभप्रद  बताए
 गए  चिन्ता  के  क्षेत्र  थे  :-  चुने  गए  पंचायतों  के  केवल
 42.56  प्रतिशत  प्रमुखों  को  जे.आर  .  कार्य  के  क्रियान्वयन  का
 प्रशिक्षण  दिया  गया  सृजित  रोजगार  में  महिलाओं  का  हिस्सा
 केवल  16.59  प्रतिशत  तथा  केवल  35.7  प्रतिशत  पंचायतों
 ने  कराए  गए  कार्यों  के  ब्यौरों  को  जनता  के  सूचनार्थ  सूचना  पटल
 पर  लगाया

 1

 थी  प्रभुनाथ  सिंड  :  अध्यक्ष  हम  कुछ  पूछना  चाहते
 आप  एक  मिनट  सुन

 7

 खध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  कृपया
 सभा  का  समय  बर्बाद  मत

 थओ  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  प्रश्न  नहीं  पूछना
 चाहते  हम  यद्द  कष्ट  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यद्  क्वैश्यन  ऑवर  आप  इसमें  केवल
 क्वैश्यन

 अष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  सहज  रूप  से

 1

 शी  प्रभुनाथ  सिंड  :  हम  आपसे  यह  निवेदन  करना  चाहते
 हैं  कि  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  के  बीच  जब  चल  रहा  था  तब
 हम  नेपाल  की  तरफ  बैठे
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 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  बैठ

 थी  प्रभुनाथ  सिंह  :  उस  तरफ  उनका  ध्यान  नर्टीं  गया
 अब  यह  हिन्दुस्तान  की  तरफ  चल  रहे  हैं  तो  भी  हमारी  तरफ  नहीं

 ब्र॒

 थी  दत्ता  मेघे  :  अध्यक्ष  यह  किसानों  का  सवाल
 विक्की  महाराष्ट्र  के  अंदर  प्रधान  मंत्री  के  कहने  के  बाद
 भी  एक  समिति  नहीं  आप  हमें  पूछने  नहीं
 दे  रहे

 खाष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  चांस

 "००००

 जी  वत्ता  मेघे  :  आप  क्‍या  बात  कर  रहे
 क्या  आप  ही  क्‍यों  बोलेंगे  ?.......

 खष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  समय  आप

 "०००००

 थी  पृथ्वीराज  चव्डाण  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत
 ही  महत्यपूर्ण  प्रश्न  पूछा  है  और  प्रधानमंत्री  जी  को  इसका  उत्तर
 देना

 खध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  प्रश्न  संख्या  103  पूछने  के
 लिए  आमंत्रित  किया

 »०००००-

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  पहले  ही  प्रश्न  संख्या  103

 पूछने  के  लिए  आमंत्रित  कर  चुका  हूँ  और  माननीय  सदस्य  प्रश्न

 पूछने  के  लिए  खड़े

 जी  मुझकूज  वासनिक  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  सभा  पटल  पर
 रखे  गए  उत्तर  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  द्वारा  ग्रामीण
 रोजगार  और  गरीबी  उन्मूलन  विभाग  के  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों
 और  रोजगार  सूजन  कार्यक्रमों  की  नियमित  समीक्षा  की  जाती

 इसके  अलावा  उत्तर  से  यह  भी  प्रतील  होता  है  कि  सरकार  विभिन्‍न

 कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  से  बेहद  संतुष्ट  मैं  निजी  तौर  पर  यदट

 कहना  याहूंगा  कि  मैं  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  से

 पूरी  तरह  से  संतुष्ट  नहीं  इनका  कार्यान्वयन  बेहद  घटिया

 हमारा  प्रश्न  उन  लोगों  के  बारे  में  है  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के

 माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के  अनुसार  हमारे

 देश  में  320  मिलियन  लोग  रह्ठ  रहे  हैं  जो  अब  भी  गरीबी  रेखा

 से  नीचे  रह  रहे  माननीय  मंत्री  यह्ष  अद्यतन  जानकारी  प्रस्तुत
 कर  पाए

 13  1920  मौखिक  उत्तर

 मेरे  पास  स्थायी  समिति  का  प्रतिवेदन  है  जिसने  ग्रामीण  रोजगार
 और  गरीबी  उन्मूलन  विभाग  के  अनुदानों  की  मांगों  की  जांच  की

 मैं  इसमें  से कुछ  आंकड़े  उद्धत  करना  जैसा  कि  1996-97
 में  प्रतिवेदित  किया  गया  है  गरीबी  उन्मूलन  और  रोजगार  सृजन
 के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  व्यय  न  की  गई  बकाया  अथवा
 संयित  राशि  से  योजनाएं  आरम्भ  की  जा  रही  इनका  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :

 आई  376.91  करोड़  रुपए

 ड्वाकरा  19.81  करोड़  रुपए

 ट्राइसेम  36.4  करोड़  रुपए

 ग्रामीण  कारीगरों  को  संवर्धित
 औजार  किट  दिया  जाना  11.31  करोड़  रुपए

 जवाहर  रोजगार  योजना  832.27  करोड़  रुपए

 इन्दिरा  आवास  योजना  198  .44  करोड़  रुपए

 दस  लाख  कुओं  सम्बन्धी  योजना  228  .09  करोड़  रुपए

 रोजगार  आश्वासन  योजना  959.55  करोड़  रुपए

 106  करोड़  रुपए

 35.73  करोड  रुपए

 खर्च  न  की  गई  कुल  राशि  2700  करोड़  रुपए  बैठती  मैं
 किसी  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  यह  खर्च  न  की  गई  वष्
 धनराशि  है  जो  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  लिए

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार
 ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  योजना  बनाई  है  कि  गरीबी

 उन्मूलन  और  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  वाले  कार्यक्रमों  क ेलिए
 निर्धारित  धनराशि  का  समुचित  रूप  से  उपयोग  किया

 शी  राम  नाईक  :  यह  सच  है  कि  गरीबी  उन्मूलन
 कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  अनेक  कमियां  यदि  आप  मेरे  द्वारा
 दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  से  पढ़ें  तो आप  देखेंगे  कि  मैंने  वड्ठली  बात
 कही  है  जो  आपने  कही  है  अर्थात्‌  :  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  को  ट्राईसेम  और  ड्वाकरा  के  साथ  सष्टी
 ढंग  से  सम्बद्ध  न  किए  जाने  पर  चिंता  व्यक्त  की  गई  यहां
 तक  कि  अपने  मूल्यांकन  कार्यक्रम  में  भी  हमने  यद्द  देखा  है  कि  यही
 विषय  चिन्ताजनक  इसलिए  यह  सच  है  कि  धनराशि  खर्च  नहीं
 की  हम  अपनी  तरफ  से  यह  भरसक  कोशिश  करेंगे  कि  इन
 कार्यक्रमों  में  सुधार  हालांकि  हमारे  माननीय  सदस्य  भी  अपने

 अनुभव  के  आधार  पर  इन  योजनाओं  में  आवश्यक  और  अपेक्षित

 सुधारों  के  बारे  में  सुझाव  दे  सकते  योजनाओं  में  सुधार  किया
 जा  सकता  है  और  हम  उसके  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  एक  बात  मैं
 आपको  अवश्य  बताना  चाहूंगा  कि  जो  कुछ  भी  हुआ  है  वह  मूल्यांकन
 की  रिपोर्ट  क ेआधार  पर  हुआ  इसलिए  मैं  यड्  नहीं  कहता  कि
 हम  संतुष्ट  हमारे  वेश  की  35  प्रतिशत  जनसंख्या  का  गरीबी
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 रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  करना  निश्चय  ही  हम  सब  के  लिए  चिंता
 की  बात  हम  उनकी  स्थिति  को  सुधारने  का  प्रयास

 ली  मुकूल  वासनिक  :  संसद  ने  तिहत्तरवें  संविधान  संशोधन
 के  द्वारा  सरकार  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  पर्याप्त  प्रशासनिक
 और  वित्तीय  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने  का  आदेश  दिया
 पंचायती  राज  संस्थाओं  द्वारा  ब्लॉक  और  प्राम  स्तर  पर  अनेक
 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  चलाए  और  कार्यान्वित  किये  जा  रहे
 लेकिन  यह  बात  हमारी  जानकारी  में  आयी  है  कि  कुछ  राज्यों  ने
 पंचायती  राज  संस्थाओं  को  पर्याप्त  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  नहीं
 किया  जिसके  कारण  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड  रहा

 मैं  महाराष्ट्र  राज्य  का  एक  उदाहरण  देना  चाहता  महाराष्ट्र
 में  इतने  वर्षों  क ेबाद  आज  भी  ८,  यह  देखते  हैं  कि  शक्तियां  पंचायती
 राज  संस्थाओं  में  प्रतिनिधियों  के बजाय  अधिकारियों  के
 पास  केन्द्र  ने  यह  निर्देश  दे  रखे  हैं  कि  जिला  परिषदों
 क॑  अध्यक्ष  डी.आर  डी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बनी  जिला  स्तरीय
 समितियों  के  सभापति  परन्तु  अनेक  राज्यों  में  आज  भी
 जिलाधीश  डी.आर  की  जिला  स्तरीय  समिति  का  सभापति
 होता  तो  कुछ  राज्यों  में  जिला  परिषद  का  मूख्य  कार्यकारी
 अधिकारी  इस  समिति  का  सभापति  होता

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रही  है  कि
 तिदत्तरवें  संविधान  संशोधन  को  लागू  किया  जा  सके  और
 पंचायती  राज  संस्थाओं  को  उनकी  शक्तियां  प्राप्त  हो  सकें  ताकि
 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  को  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा

 मैं  प्रधानमंत्री  महोदय  से  विशेष  रूप  से  अपील  करता  हूँ  कि
 हम  इक्कीसर्वी  शताददी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  परन्तु  हमारी  स्थिति
 संतोषजनक  नहीं  करोड़ों  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  जी
 रहे  इसलिए  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वालों  के
 उत्थान  के  लिए  हमें  भरसक  प्रयास  करने  इसलिए  मैं  चाहता

 हूँ  कि  इस  मामले  में  माननीय  प्रधानमंत्री  महोदय  दखल

 थी  राम  नाईक  :  महोदय  यह  वास्तव  में  सच  है  कि  कार्यान्वयन

 एजेंसियों  पर  अभी  भी  एक  तरष्ठ  से  नौकरशाह  कब्जा  जमाए  हुए
 बैठे  इस  विषय  पर  पिछली  लोक  सभा  के  दौरान  विस्तृत  चर्चा

 हुई  थी  और  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  इस  मामले  में  संसद
 सदस्य  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकते  इस  संबंध  में  1997
 में  निर्देश  जारी  कर  दिए  गये  परन्तु  मेरा  अपना  अनुभव  यह
 रहा  है  कि  इन  निर्देशों  का  सही-सही  नढीं  किया  जा  रहा
 है  कि  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  सही-सही  ठंग  से

 मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  यदि  वे  अपने  जिले  में
 पंचायती  राज  प्रणाली  और  जिला  परिषदों  के  संबंधित  अधिकारियों

 को  सही  ढंग  से  काम  करता  हुआ  न  पाएं  तो  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध

 शिकायत  लेकिन  यह  जिम्मेदारी  सरकार  की  होनी  चाहिए  कि

 हम  यह  देखें  कि  अधिकारी  सही-सही  ढंग  से  कार्य

 ३  1998  मौखिक  16

 1

 श्री  चमन  जाल  गुप्त  :  अध्यक्ष  इन  सब  प्रोग्राम्स  में  मैम्बर
 ऑफ  पार्लियामेंट  कहीं  एसोसिएट  ही  नहीं  होता  उन्होंने  फुल
 पावर्स  अपने  को  दे  रखी
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 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  जिस  विषय  पर  हम  चिंतित
 हैं  उसके  बारे  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखकर  मैं  यह  समझती  हूँ  कि
 श्री  राम  नाईक  जी  अगला  वाक्य  इसमें  समन्वय  के  अभाव
 और  साथ  ही  ग्रामीण  स्वरोजगार  तथा  महिला  एवम्‌  बाल
 विकास  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया

 इसके  पश्चात्‌  उत्तर  के  दूसरे  पृष्ठ  पर  यह  कहा  गया  है  कि
 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  महिलाओं  के  लिए  केवल
 16.59  प्रतिशत  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किए  जबकि  हमारी
 आबादी  कुल  जनसंख्या  की  आधी  परन्तु  कार्य  केवल  16.59
 प्रतिशत  ही  मिलता  क्‍या  महिलाओं  को  शक्ति  सम्पन्न  करने
 का  यही  तरीका  यदि  नहीं  तो  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती  हूँ  कि
 इस  संबंध  में  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम
 उठाने  जा  रही

 खली  राम  नाईक  :  मैं  समझता  हूँ  कि  आप  स्थिति  से  अवगत
 हैं  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  किए  गए  अध्ययन  दल  की
 आप  भी  सदस्य  इसीलिए  मैंने  अपने  उत्तर  में  साफतौर  पर
 यह  कहा  है  कि  यह  चिंता  का  विषय  मैंने  वैसा  नहीं  कहा  है
 जैसा  कि  श्री  वासनिक  जी  कहने  की  कोशिश  में  थे  कि  मैं  अथवा
 सरकार  इन  योजनाओं  की  प्रगति  से  संतुष्ट  सरकार  इन
 योजनाओं  की  प्रगति  से  बिल्कुल  भी  सुंतष्ट  नहीं  है  तभी  तो  हमने
 यह  कहा  है  कि  महिलाओं  के  लिए  केवल  16.59  प्रतिशत  रोजगार
 के  अवसर  पैदा  किए

 यदि  आप  रिपोर्ट  का  पहला  पैराप्राफ  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि
 हमारी  चिंता  के  विषय  का  उल्लेख  करते  हुए  यद्ठ  लिखा  है  कि

 और  ड्वाकरा  के  कर्मियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  कार्य  के
 साथ  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं
 जोड़ा  गया

 ड्वाकरा  के  बारे  में  आप  जानते  ही  हैं  कि  यह्व  योजना  महिलाओं
 के  लाभार्थ  शुरू  की  गई  यद्द  एक  चिंता  का  विषय  है  जो  में
 पहले  ही  कह  चुका  मैं  यह्ष  कष्ठ  रहा  हूँ  कि  हम  यह  सुनिश्चित
 करेंगे  कि  रेखा  लढी  ठग  से  लागू  यदि  आप  कभी  कहीं  पर
 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  वालों  को  कुछ  गलत  करता  हुआ
 पाएं  तो  हम  उस  संबंध  में  आपसे  सुझाव  मांगेंगे  और  तद्नुसार
 कार्यवाही

 जी  चन्द्रशेखर  साहू  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने
 बताया  है  कि  320.37  मिलियन  पर्सन्स  बिलो  पावर्टी  लाइन
 मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  याहता  हूँ  वे  क्षेत्र  जहां  बिलो  पावर्टी
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 लाइन  में  निवास  करने  वाले  लोग  काम  के  अभाव  में  प्रतिवर्ष  लाखों
 की  संख्या  में  देश  के  दूसरे  भागों  में  पलायन  करने  के  लिए  मजबूर
 होते  क्या  उनके  लिए  कोई  विशेष  कार्यक्रम  चलाकर  उन्हें  पलायन
 से  रोका  जा  सकता  इसी  के  साथ  मैं  यह  भी  जानना  याहता

 खाध्यक्ष  महोदय  :  अपना  पूरक  प्रश्न

 जी  चन्द्रशेखर  साहू  :  मैं  सप्लीमैंट  ही  पूछ  रहा  मध्य  प्रदेश
 में  जो  प्रिमिटिव  ट्राइबल्स  हैं  जैसे

 कोरबू  और  ये  सभी  बिलो  पावर्टी  लाइन  के  अंतर्गत  हैं
 और  ये  काम  के  अभाव  में  आज  भी  गरीबी  से  और  भुखमरी  से
 ग्रसित  क्या  उनके  लिए  भी  कोई  विशेष  कार्यक्रम  लागू  करेंगे  ?

 जी  राम  नाईक  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  उसी  भूमिका
 में  यह  एम्प्याल्मेंट  एशोरेंस  स्कीम  जिसके  अंतर्गत  100  दिन
 काम  देने  का  प्रयास  होता  मैंने  पहले  के  सवालों  के  जवाब  में
 जो  कहा  उसे  फिर  कहना  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार के  क्षेत्र  में  काम
 करने  के  लिए  लोग  तैयार  हैं  अगर  उनको  काम  प्रोवाइड  नहीं  होता
 है  तो  वे  वहां  की  जिला  परिषद्‌  या  पंचायत  समिति  के  जरिए  अपना
 प्रपोजल  उसके  जरिए  यह  काम  किया  जा  सकता

 श्री  चन्द्रशेखार  साहू  :  मध्य  प्रदेश  में  पूरी
 तरह  विफल  है  और  छत्तीसगढ़  से  लाखों  लोग  प्रतिवर्ष  पलायन  करते

 जओी  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  सबसे  पहले  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस
 कार्यक्रम  की  समीक्षा  ऐसे  बहुत  से  कार्यक्रम  हैं  जिनके  बारे

 में  बैठक  में  जाते  समय  हम  लोग  याद  नहीं  रख  जब  हम

 सत्ता  में  थे  तो  हमारी  सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  की  किन्तु
 हम  कार्यक्रमों  की  संख्या  नहीं  घटा

 मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  कच्ची  सड़कें
 बनाती  क्योंकि  ग्रामीण  सड़कें  जवाहर  रोजगार  योजना  का  ही

 एक  भाग  हैं  और  इस  देश  में  ग्रामीण  सड़कें  ही  एक  महत्वपूर्ण
 आवश्यकता  यदि  ग्रामीण  मार्गों  को  जोड़ा  जायेगा  तभी  निश्चित

 रूप  से  इस  देश  का  और  अधिक  विकास  हो  क्‍या  केन्द्र

 सरकार  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  है  यदि  राज्य

 सरकार  कच्चा  मार्ग  बना  देती  है  तो  केन्द्र  सरकार  इस  मार्ग  के  लिए

 धनराशि  उपलब्ध  करके  सीमेंट  अथवा  पक्का  अथवा  बिटूमन  मार्ग

 बनाने  के  लिए  तैयार  यह  पूरे  देश  के  लिए  सामान्य  नीति  का

 मुद्दा  होना  चाहिए  कि  यदि  राज्य  सरकार  अपने  कोष  से  ग्रामीण

 मार्ग  को  बनाती  है  तो  केन्द्र  सरकार  इसे  पक्का  मार्ग  बनाने  के  लिए

 धनराशि  इस  प्रक्रिया  द्वारा  ग्रामीण  मार्गों  को  जल्दी  से  जोड़ा

 13  1920  मौखिक  उत्तर

 जा  सकेगा  और  कोष  का  भी  सष्ठी  उपयोग  हो  जैसा  कि
 अभी  मेरे  साथी  ने  कहा  है  कि  2700  करोड़  रुपये  को  अच्छी  तरह
 से  अच्छे  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  क्‍या
 सरकार  को  यह  सुझाव  स्वीकार

 शी  राम  नाईक  :  हम  यह  सुझाव  स्वीकार  करते  परन्तु
 मैं  यह  अवश्य  कहना  चाहता  हूँ  कि  जब  जवाहर  रोजगार  योजना
 का  आकलन  किया  गया  तो  यह  पाया  गया  कि  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  अधिकांश  प्रावधानों  में  इस  राशि  को  ग्रामीण  मार्गों  के
 निर्माण  में  ही उपयोग  किया  गया  अब  इन  प्रावधानों  को  केन्द्रीय

 अनुदान  से  बनाया  गया  इसीलिए  जवाहर  रोजगार  योजना  में
 और  सुधार  किया  जा  सकता

 शी  राजेश  पायलट  :  आपने  इसे  नीति  बना  दिया

 जी  राम  नाईक  :  आपके  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  में  इन  योजनाओं
 का  पुनरीक्षण  करने  की  बात  कही  गई  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  योजनाएं  असंख्य  हैं  और  इन्हें  याद  रखना  मेरे  लिए  बड़ा
 ही  मुश्किल  यदि  हम  अपने  स्तर  पर  ही  इन्हें  भूल
 जाते  हैं  तो  प्रशासनिक  स्तर  पर  यह  और  भी  मुश्किल  हो  जाता

 हमें  निश्चित  रूप  से  इन  सभी  योजनाओं  का  पुनर्वालोकन  करना
 चाहिए  जिससे  भावी  मार्ग  प्रशस्त  हो  मैं  यह  अवश्य  कहना

 चाहूंगा  कि  जैसे  कि  वित्त  मंत्री  ने अपने  बजट  भाषण  में  कहा  कि
 सरकार  ऐसी  योजनाओं  को  एकीकृत  कर
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 श्री  राम  दिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय
 ने  जवाब  दिया  है  कि  इसका  नवीनतम  आंकड़ा  सूचना  के  अनुसार
 320.37  मिलियन  लोगों  का  1993-94  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 रहने  का  अनुमान  अब  हम  लोग  1998-99  में  यदि  यह
 1993-94  का  नवीनतम  आंकड़ा  है  तो  पुराना  आंकड़ा  क्‍या
 यदि  मोनीटरिंग  इस  तरीके  से  इतनी  सुस्त  हो  कि  नवीनतम  आंकड़ा
 1993-94  का  लिया  जाए  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार
 को  इस  बारे  में  गंभीरतापूर्वक  विचार  करना  आंकड़े
 उपलब्ध  कराने  में  इतनी  दिक्कत  क्‍यों  होती  है  ?  इसका  सबसे  बड़ा
 कारण  यह  है  कि  पैसा  तो  भारत  सरकार  का  खर्च  होता  है  और
 भारत  सरकार  की  ग्रिप  राज्य  सरकार  के  ऊपर  नहीं  है  जिसके
 परिणामस्वरूप  सारा  का  सारा  पैसा  बर्बाद  हो  जाता  उदाहरणार्थ

 इंदिरा  आवास  जवाहर  रोजगार  योजना  तथा  रोजगार

 एश्योेरेस  योजना  इत्यादि  है  जिनका  सारा  पैसा  पानी  में  जा  रहा
 जितनी  हजार  करोड़  रुपए  की  राशि  बताई  जा  रही  उसका

 पांच  प्रतिशत  भी  यूटिलाइज  नहीं  हो  पाता  जिन  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  वकालत  की  जाती  उनको  इससे
 बिल्कुल  लाभ  नहीं

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  प्रावधान  यह  है  कि  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  मकान  बनाए
 मैं  अपने  क्षेत्र  की बात  कर  सकता  हूँ  कि  जिनके  पास  पक्के  मकान

 उनके  मकान  तो  बन  रहे  हैं  लेकिन  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
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 रहने  वाले  तोोगों  के  मकान  नहीं  जन  रहे  सब  जगह  की  यही
 हालत

 दूसरी  हम  लोग  सांसद  यहां  से  भारत  सरकार  का
 पैसा  जाता  है  लेकिन  सांसद  का  रोल  उसमें  नगण्य

 चूंकि  राज्य  सरकार  जो  एग्जीक्यूटिव  ऑथोरिटी  होती
 है  और  वह  के  प्रति  उत्तरदायी  होती  के
 प्रति  चाहे  जितना  मर्जी  चिल्लाता  इसलिए  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इस  संसद  में  व्डहाइट  पेपर  निकालकर
 बतलाएंगे  कि  कितना  पैसा  भारत  सरकार  से  भेजते  कितना
 पैसा  के  लिए  कितना  पैसा  वीकर  सैक्शन
 के  लिए  इस  पैसे  का  कितना  उपयोग  होता  उपयोग  होता
 है  या  नहीं  होता  भारत  सरकार  का  पैसा  कलेक्टर  के  अंडर
 में  होता  है  और  जाकर  बोल  नहीं  सकते  इसलिए  मैं
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  संबंध  में  एम  को  भी  उचित  स्थान
 उनको  भी  पॉवर  उनकी  सिफारिश  पर  भी  विचार  किया
 "०००००

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  जहां  तक  अद्यतन  फिगर्स  देने
 के  बारे  में  आपने  कहा  कि  1993-94  की  फिगर्स  यह  बात  सही
 है  कि  1993-94  की  फिगर्स  स्टेटिस्टिकल  सर्वे  हर  पांच  साल
 के  बाद  होता  है  सेंसस  सर्वे  दस  साल  के  बाद  होता  अभी
 स्टेटिस्टिकल  सर्वे  1998-99  का  होने  वाला  है  और  उसके  आधार
 पर  फिर  नयी  जानकारी  हमें  मिल  सकती  लेकिन  जहां  तक  गरीब
 लोगों  का  संबंध  इतने  सारे  आंकड़े  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इकट्ठे  करके
 उनकी  एनेलिसिस  में  भी  कुछ  समय  लगता  है  और  1998-99  का
 सर्वे  हम  करने  वाले  मैंने  पहले  ही  इसके  संबंध  में  कहा  था

 का  जो  रोल  उसके  आधार  पर  माननीय  सदस्यों  की
 शिकायतों  को  ख्याल  में  इनके  इम्लीमेंटेशन  में  क्या  सुधार
 किया  जा  सकता  इसके  बारे  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  सभी
 लीडर्स  के  साथ  बातचीत  करेंगे  और  उसके  आधार
 पर  जो  भी  उसमें  सुधार  करने  की  आवश्यकता  वह  सुधार
 हम

 प्रधान  मंत्री  अटज  बिहारी  :  अध्यक्ष
 यह  अनुभव  सचमुच  में  बड़ा  रोचक  है  कि  उधर  बैठकर  और  यहां

 खड़े  होकर  हम  जो  शिकायतें  करते  आज  इधर  आने  के  बाद
 वही  शिकायतें  दोड़राई  जा  रही  जो  शिकायतें
 की  गई  वह  सही  शिकायतें  हम  सब  लोग  उनके  भुक्तभोगी

 वर्षों  से  उनके  यारे  में  बोल  रहे  लेकिन  परिस्थितियों  को

 अनुकूल  बनाने  में  सफल  नहीं  हुए  मुझे  लगता  है  कि  इस
 संबंध  में  दृढ़ता  से  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  यद्ठ  मामला
 सभी  दलों  या  किसी  एक  दल  का  नहीं  इसमें  सरकार  और  प्रतिपक्ष
 का  भी  सवाल  नहीं  जो  भी  धन  यहां  से  जाता  उसके  व्यय
 में  जब  तक  जनप्रतिनिधियों  की  आवाज  नहीं  होगी  और  उन्हें
 निगरानी  रखने  का  अधिकार  नहीं  तो  वढ्ड  धन  या  तो  सह्ठी
 उपयोग  में  नहीं  आएगा  या  वष्द  धन  खर्च  नहीं

 एक  माननीय  सदस्य  :  खर्च  होता  ही  नहीं

 ३  1998  मौखिक  उत्तर  20

 जी  अटजण  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  आपके  इस  सुझाव  से  सहमत
 हूँ  और  मैं  शीघ्र  ही एक  सर्वदलीय  बैठक  का  अयोजन  करूंगा  और
 इस  संबंध  में  सबसे  सुझावों  को  लेकर  एक  ऐसी  नीति  निर्धारित
 की  जिसमें  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  में  ससंद  सदस्यों  और
 जनप्रतिनिधियों  की  सचमुच  में  आवाज  मैं  मानता  संसद
 सदस्यों  के  नाते  यहां  से  जो  धन  भेजा  जाता

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  भी  साइन  किए

 जी  ऊटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  धन  सीधे  जिला  अधिकारी
 के  पास  जाता  है  और  जिला  अधिकारी  को  हम  अपनी  योजनायें
 बनाकर  दे  देते  हैं  और  उनके  निर्माण  उनके  कार्यान्वयन  में
 जनप्रतिनिधियों  की  आवाज  नहीं  विधायकों  को  शामिल  नहीं
 किया  जाता  गांव  में  भी  यही  स्थिति  इस  स्थिति  को  बदलना
 पड़ेगा  और  जो  संसद  सदस्य  उनका  ठीक  तरह  से  समावेश
 इसका  प्रबन्ध  करना

 जहां  तक  आंकड़ों  का  सवाल  पासवान  जी  ने  यह  मामला
 खड़ा  किया  कि  ये  पुराने  आंकड़े  दिए  जा  रहे  तो  नई  सरकार
 के  पास  जो  सबसे  नए  आंकड़े  वही  दिए  जा  रहे
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 शी  प्रेमचन्द्रन  :  अध्यक्ष  मैं  श्री  मुकुल
 वासनिक  द्वारा  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  के  संबंध  में  व्यक्त  विचारों
 का  समर्थन  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सुसंगत  पूरक  प्रश्न

 थी  प्रेमचन्द्रन  :  जिला  पंचायत  के  अधिकार
 क्षेत्र  भी  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  की  तरह
 ही  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  की  समस्त  शक्तियां  ग्रामीण
 क्षेत्र  तक  ही  सीमित  इसलिए  इस  प्रकार  के  जिला  ग्रामीण  विकास
 एजेन्सी  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना
 चाद्ता  हूँ  क्‍या  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  की  सभी  शक्तियों
 को  जिला  पंचायत  के  अधिकार  क्षेत्र  में  हस्तांतरित  की  जा  सकती

 थओऔ  राम  नाईक  :  हमने  इस  संबंध  में  संविधान  में
 संशोधन  करके  इसे  अधिनियम  में  परिवर्तित  कर  हम  अब
 चाहे  तो  कोई  भी  निर्णय  लेंगे  वे  संविधान  अधिनियम
 जो  हमने  पारित  किया  है  उसी  के  अनुरूप  ही  होगा  जिसमें  हमने
 ग्राम  जिला  पंचायत  और  ताल्लुका  पंचायत  के  अन्तर्गत
 हम  अधिक  शक्तियां  हम  इसकी  उस  दृष्टिकोण  से  जांच
 जैसा  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  ने आश्वासन  दिया  है  कि  जब  तक
 सभी  मुदूदों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  तो  इस  मुद्दे  पर  भी  विचार
 किया

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया
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 उध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  बोलने  का  अवसर

 "०००००

 जी  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  आपके  माध्यम  से
 माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहते  हैं  कि  जो  केन्द्र  सरकार  से  पैसा
 जाता  राज्य  सरकार  काम  कराने  की  एजेंसी  होती  मैं  खास  कर
 बिहार  की  बात  बताना  चाहता  जैसे  कि  ग्रामीण  विकास  विभाग
 के  श्री  सक्‍सैना  ने  तीन-तीन  पत्र  लिख  कर  बिहार
 के  मुख्य  सचिव  और  भारत  सरकार  को  भी  अवगत  कराया  है  कि
 जो  भी  भारत  सरकार  से  पैसा  जा  रहा  चाहे  वह  सुनिश्चित  रोजगार
 योजना  का  पैसा  इंदिरा  आवास  का  पैसा  जवाहर  रोजगार
 योजना  का  पैसा  इस  सारे  पैसे  की  बिहार  में  लूट  की  जाती  है
 और  बिहार  में  पांच  प्रतिशत  भी  काम  नहीं  किया  जा  रहा

 हम  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  कि  जो
 वित्तीय  खजाने  की  लूट  बिहार  में  हो  रही  क्‍या
 उस  पर  भारत  सरकार  कार्यवाही  करेगी  और  साथ  ही  जो  केन्द्र
 सरकार  से  पैसा  जा  रहा  हम  पूरे  देश  की  बात  नहीं  कर  रहे
 हैं  उसको  बिहार  में  खर्च  करने  के  लिए  जिला  स्तर  पर  सांसदों  की
 अध्यक्षता  में  एक  कार्यान्वयन  समिति  का  गठन  करेगी  ?

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  मैंने  उत्तर  में  कहा
 है  कि  हम  तो  इस  स्कीम  के  इम्प्लीमेंटेशन  के  बारे  में  हमेशा  इवेल्यूएट
 करते  रहते  अब  माननीय  सदस्य  ने  जो  बिहार  के  बारे  में
 उसको  मोटे  तौर  पर  सब  जानते  हैं  लेकिन  हम  यह  जरूर  करेंगे
 कि  जो  भी  हमें  इसका  इवेल्यूएशन  करना  इसमें  1997-98  में
 यहां  से  जो  बिहार  के  लिए  निधि  दिया  गया  था  उसका  सबसे  पहले

 जो  सारे  हिन्दुस्तान  के  राज्यों  का अलग-अलग  से  करना
 उसमें  हम  सबसे  पहले  बिहार  का  करेंगे  ताकि  पता  चले  कि

 विहार  में  इसका  क्‍या  डो  रहा
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 अध्यक्ष  मढोदय  :  मैंने  श्री  मोहन  सिंह  का  नाम  पुकारा

 किक

 शी  सुरेश  कुरूप  :  एक  घण्टे  में  केवल  दो  ही  प्रश्न  उठाये

 गये  हैं  और  मैं  इससे  प्रभावित  हुआ  मेरा  अधिकार  प्रभावित

 हुआ

 जध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  बोलने  को  अवसर

 "०००००

 जी  सुरेश  कुरूप  :  एक  घण्टे  में  केवल  दो  ही  प्रश्न  उठाये

 गये  दो  प्रश्नों  ने  ही  सारा  समय  ले

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  इन्हें  बोलने  की  आज्ञा

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  समय  व्यर्थ  न

 विक्की

 13  1920  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  22

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  मोहन  सिंड  का  नाम  पुकारा

 "००००००
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 श्री  मोहन  सिंह  :  अध्यक्ष  1990  के  मुकाबले  1994
 में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वालों  की  संख्या  12  फीसदी  बढ़ी

 इसका  कारण  यह  है  कि  जो  आप  यडां  से  पैसे  का  आंबटन  करते
 हैं  उसमें  राज्य  सरकारें  18  से  लेकर  3०  फीसदी  प्रशासकीय  व्यय
 में  काट  लेती  हैं  दूसरा  कारण  यह  है  कि  जो  पैसा  दैनिक
 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वालों  को  काम  देने  में  खर्च  होना
 चाहिए  वह  ठेकेदारों  क ेजरिए  काम  होता  उसको  माफिया  और
 प्रशासन  मिल  कर  लूट  रहे  क्या  भारत  सरकार  ऐसी  कोई  व्यवस्था
 करने  की  कोशिश  करेगी  कि  जिस  उद्देश्य  से  यह  योजना  गरीबों
 के  ही  हाथ  में  यह  पैसा  इनको  ही  काम  दिया  ठेकेदारों
 के  जरिए  काम  न  इसी  के  साथ-साथ  केन्द्र  सरकार  का  काई
 विजिलेंस  इसकी  जांच  कर  इस  बात  का  आश्वासन  दे  कि  ये  सारे
 काम  गरीबों  के  लिए  सीधे  ठेकेदारों  के  जरिए  न

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा
 कि  गरीबी  रेखा  का  जो  प्रतिशत  है  वह  पांच  साल  में  12  प्रतिशत
 बढ़  गया  वह  ठीक  नहीं  आपकी  जानकारी  के  लिए  मेरे  पास
 प्लानिंग  और  स्टेटस्टिकल  ओरगेनाइजशेन  के  आंकड़े  हैं  उसके

 अनुसार  आपका  कहना  बराबर  नहीं  मैं  आपको  बताना  चाहता

 हूँ  कि  1993  में  44  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे
 1987-88  में  49  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  लेकिन
 अभी  इस  समय  35.96  यानि  3३6  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  इसलिए  यह  आंकड़ा  नीचे  जा  रहा  आपने  कहा
 कि  यह  बढ  रहा  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  यह  बढ  नहीं
 रहा  वरन्‌  घट  रहा  शायद  आपने  जो  एक  पुराना  स्टेटिस्टिक

 जिसको  टास्क-फोर्सी  बनाया  वह  देखा  जो  बराबर
 नहीं  इस  बात  को  लेकर  प्रो०  लकड़वाला  की  अध्यक्षता  में  एक
 एक्सपर्ट  कमेटी  पावर्टी  लाइन  निर्धारित  करने  के  लिए  बनाई  गई

 उन्होंने  जो  पावर्टी  लाइन  निर्धारित  की  उसके  अनुसार  ही
 मैंने  यह  फिगर्स  दिए  पुराने  फिगर्स  बदले  इसलिए  कि

 मुख्यतः  उसकी  जानकारी  लेने  का  जो  स्तर  था  वह  स्तर  सही  नहीं
 इसलिए  उसको  रिवाइज  किया  ये  अभी  तक  के  अद्यतन

 आंकड़े

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 चीन  के  साथ  संबंध्ध

 ४104. श्री  सुरेश  कुरूप  : al
 श्री  जनारदन  प्रसाद  मिश्र  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  चीन  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारने  के  प्रयास  किस
 स्थिति  में
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 क्‍या  भारत  और  चीन  के  बीच  लम्बित  मामलों  के
 संबंध  में  कोई  यातचीत  चल  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 से  आपसी  समझबूझ  को  संवर्धित  करने  तथा  विश्वास

 उत्पन्न  करने  के  लिए  और  बकाया  मसलों  का  आपसी  स्वीकार्य  हल
 निकालने  के  लिए  लोगों  से  लोगों
 के  बीच  तथा  अन्य  स्तरों  पर  वार्ताओं  का  आदान-प्रदान  किया  जा
 रहा

 उच्च  स्तरीय  राजनीतिक  बातचीत  की  प्रक्रिया  1979
 में  उस  समय  शुरू  हुई  जब  तत्कालीन  विदेश  मंत्री  श्री  बिहारी
 वाजपेयी  ने  चीन  की  यात्रा  यात्रा  के  दौरण्न  दोनों  पक्ष  भारत-चीन
 सीमा  पर  शांति  बनाने  तथा  प्रशांति  की  आवश्यकता  पर  सहमत

 1988  में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी
 की  चीन  यात्रा  से  उच्चतम  स्तर  पर  राजनीतिक  वार्ता  शुरू
 दोनों  पक्ष  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  संवंध  विकसित  करने  के  लिए  सहमत
 थे  तथा  सीमा  के  प्रश्त  पर  शांतिपूर्ण  तथा  मैत्रीपूर्ण  परामर्श  के  द्वारा

 तार्किक  तथा  आपसी  स्वीकार्य  हल  निकालना  चाहते
 सीमा  संबंधी  मसलों  को  हल  करने  के  लिए  तथा  सीमा  क्षेत्र  में  शांति
 स्थापना  तथा  प्रशांति  के  लिए  एक  संयुक्त  हमारे  बीच
 आर्थिक  और  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए
 एक  संयुक्त  आर्थिक  दल  स्थापित  किया

 1993  में  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्री  नरसिंह  राव  की
 चीन  यात्रा  के  दौरान  भारत-चीन  सीमा  क्षेत्र  में  वास्तविक  नियंत्रण
 रेखा  पर  शांति  की  स्थापना  तथा  प्रशांति  क ेलिए  एक  करार  सम्पन्न
 किया  गया  चीन  के  राष्ट्रपति  ज्यांग  जेमिन  ने  1996
 में  भारत  की  यात्रा  उस  समय  दोनों  पक्ष  सदी  उन्मुख
 सकारात्मक  तथा  सहयोगी  संबंध  बनाने  पर  सष्टमत  इस  यात्रा
 के  दौरान  दोनों  पक्षों  न ेभारत-चीन  सीमा  क्षेत्रों  मे ंवास्तविक  नियंत्रण
 रेखा  के  साथ-साथ  सैनिक  क्षेत्र  में  विश्वासोत्पादक  उपाय  संबंधी
 करार  सम्पन्न  करार  में  दोनों  पक्ष  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा
 पर  स्पष्टीकरण  तथा  पुष्टिकरण  की  प्रक्रिया  तेज  करने  पर  सहमत

 हाल  के  वर्षों  में  सैनिक  क्षेत्र  सहित  विविध  क्षेत्रों  मे ंआदान-प्रदान
 विकसित  होना  जारी  रहा  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  श्री  शरद  पवार
 ने  1992  में  बीजिंग  की  यात्रा  की  जिससे  दोनों  देशों  की
 सैन्य  स्थापनाओं  के  बीच  आदान-प्रदान  शुरू

 दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  पिछले  कुछ  वर्षों  में  तेजी
 से  बढ़ा  1997  में  द्विपक्षीय  व्यापार  1.83  बिलियन  अमरीकी
 डालर  का  था  जो  1996  के  मुकाबले  30.2  प्रतिशत  अधिक

 हमारी  आर्थिक  और  वाणिज्यिक  सहयोग  संवर्धन  की  पर्याप्त
 सम्भावनाएं  मौजूद

 ३  1998  लिखित  उत्तर  24

 उच्चस्तरीय  राजनीतिक  बातचीत  की  सतत्‌  प्रक्रिया  से

 आपसी  चिन्ता  के  मसलों  पर  आदान-प्रदान  का  मौका  मिला

 संयुक्त  कार्यदल  के  ढांचे  सहित  उच्च  स्तर  पर  विचारों  के
 आदान-प्रदान  में  हमने  चीन  के  पक्ष  को  उन  कार्रवाईयों  से

 उत्पन्न  अपनी  चिन्ताओं  से  अवगत  करा  दिया  जिनसे  हमारी
 क्षेत्रीय  अखण्डता  तथा  सुरक्षा  प्रभावित  होती  इन

 आदान-प्रदानों  में  हमारा  प्रयत्न  चीन  को  यह  समझाने  का  रहा
 है  कि  हमारी  चिन्ताओं  को  सार्थक  रूप  से  समझने  की  *

 आवश्यकता  है  ताकि  इनका  शीघ्र  ही  हल  निकाला  जा  ae
 भारतीय  लोगों  को  सुरक्षित  महसूस  करना  चाहए  कि  चीन  के
 साथ  शांत्रि  oF  स्थायित्व  के  लिए  कारक  हैं  और  इससे
 हमारी  सुरक्षा

 हम  चीन  के  साथ  कोई  मुकाबला  नहीं  करना  चाहते  हम
 ऐसी  मैत्री  चाहते  हैं  जिससे  दोनों  पक्ष  एक  दूसरे  की  चिन्ताओं  के
 प्रति  उत्तरदायी  हम  बकाया  पड़े  मतभेदों  को  वार्ता  प्रक्रिया  से
 हल  करने  के  प्रति  वचनबद्ध

 हम  अपने  सबसे  बडे  पड़ौसी  देश  चीन  के  साथ  पंचशील  सिद्धांतों
 पर  आधारित  मैत्रीपूर्ण  अच्छे  पड़ोसी  तथा  परस्पर
 लाभकारी  संबंध  बनाना  चाहते

 एन्टी-डंपिग  शुल्क

 ४3105.  शी  दिलीप  संघाणी  :
 शी  दिन्धा  पटेल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  न ेसरकार  को  आयातित
 दुग्ध  उत्पादों  पर  एन्टी-डंपिंग  शुल्क  लगाने  की  सिफारिश  की  थी
 क्योंकि  जिन  देशों  से  इनका  आयात  किया  जाता  है  वहां  इन  उत्पादों
 पर  बहुत  अधिक  राजसहायता  दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में
 सरकार  द्वारा  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारिता  डेयरी  फेडरेशन  लिमिटेड  तथा

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ने  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  तथा  बटर  आयल  पर  एन्‍्टी-डंपिग  शुल्क  लगाया
 इस  अनुरोध  का  आधार  यह  है  कि  उन्नत  डेयरी  डेयरी

 उत्पादों  पर  कथित  रूप  से  राजसहायता  प्रदान  करते  हैं  जिसके
 परिणामस्वरूप  इन  उत्पादों  को  भारत  में  डम्प  कर  दिया  जाता  है
 और  इससे  भारतीय  डेयरी  उद्योग  के विकास  और  प्रतियोगिता  पर
 प्रतिबंध  लगता  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया
 था  और  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  एंटी-डंपिंग  जांच-पडत  ल
 शुरू  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  के  समक्ष  औपचारिक  याचिका दायर  की  भारतीय  डेयरी  उद्योग  की  ओर  से  श्रौपयारिक र॒  से  औपः
 याचिका  अभी  दायर  की  जानी  भारिक
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 कृथि  राजसदायता  की  समीक्षा

 ४106.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  ः  क्या  प्रधथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  नौंवी  योजना  के  दौरान  कृषि
 राजसहायता  की  समीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इसको  समाप्त  करने  से  कृषि  विकास  पर
 पडने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  आकलन-अध्ययन  करवाया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  योजना  आयोग  की
 आंतरिक  बैठकों  में  अनुमोदित  प्रारूप  नौवीं  पंचवर्षीय
 1997-2002,  जिसको  योजना  आयोग  के  तत्कालीन  उपाध्यक्ष  द्वारा
 1  1998  को  जारी  किया  गया  में  कहा  गया  है  कि  विभिन्‍न
 कारणों  से  नौवीं  योजना  के  लिए  एक  स्पष्ट  निवेश  सब्सिडी  नीति
 विकसित  की  जानी  सरकार  ने  इस  प्रारूप  की  समीक्षा  करने

 का  निर्णय  लिया  है  जिससे  सरकार के  राष्ट्रीय  एजेन्डा  में  यथावर्णित
 परिवर्तित  प्राथमिकताओं  को  उपयुक्त  ढंग  से  दर्शाया  जा

 विस्तृत  कार्य  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  जिन्हें  अन्तिम  रूप

 दिए  जाने  पर  वर्तमान  प्रारूप  के  साथ  समेकित  कर  दिया

 और  सरकार  ने  कृषि  सब्सिडी  को  समाप्त
 नहीं  किया  है और  न  ही  इसको  समाप्त  करने  से  कृषि  विकास  पर

 पडने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  मूल्यांकन  संबंधी  कोई  अध्ययन  करवाया
 है है  ।

 नारियल  का  आयात

 3107.  श्री  थामस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नारियल  के  गरी  और  नारियल  के  आयात  के
 कारण  देश  के  किसानों  द्वारा  उत्पादित  नारियल  की  कीमतों  में  कमी

 हो  गई  है  ;

 क्‍या  इन  मदों  का  आयात  जारी  रहने  की  संभावना  है

 क्योंकि  आयात  की  सारणीबद्ध  सूची  में  इनको  रखने  की  अनुमति

 दी  गई

 क्‍या  आयात  के  कारणों  के  उत्पादों  की  कीमतों  में  कमी

 आने  से  नारियल  उत्पादक  किसानों  को  सबसे  अधिक  नुकसान  हुआ

 और
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 सरकार  का  भारतीय  किसारनों  के  हितों  की  रक्षा  करने  और
 उन्हें  उनके  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  भी  दिलाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार

 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 पूर्ववर्ती  तथा  विद्यमान  निर्यात  एवं  आयात  नीति  के
 नारियल  खोपरे  तथा  नारियल  के  तेल  का  आयात  राज्य  व्यापार
 निगम  तथा  हिन्दुस्तान  वेजिटेबल  ऑयल  कॉपोरेशन  लिमिटेड  के
 माध्यम  से  सारणीकृत  किया  जाता  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन
 विचाराधीन  नहीं  चूंकि  नारियल/खोपरे  तथा  नारियल  के  तेल
 का  आयात  बहुत  मामूली  रहा  अतः  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि  खोपरे/नारियल  की  कीमतों  में  कमी  इनके  आयात  के  कारण
 हुई

 भारत  सरकार  किसानों  के  द्वितों  की  रक्षा  के  लिये  तथा
 उन्हें  कृषि  में  अधिक  निवेश  करने  एवं  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  अपनाने
 को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  प्रति  वर्ष  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा
 करती  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  कृषि  लागत  एवं  मूल्य
 आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  की  जाती  जो  अनेक  कारकों
 पर  विचार  करता  जैसे  उत्पादन  आदान  मूल्यों  में  परिवर्तन
 आदाना/उत्पादन,  बाजार  मूल्यों  का  मांग-आपूर्ति
 की  स्थिति  प्रदत्त  मूल्यों  एवं  प्राप्त  मूल्यों  के बीच  समानता
 व्यापार  की  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य  तथा  औद्योगिक  लागत  संरचना
 पर  उनका  सामान्य  मूल्य  सत्र  तथा  जीवन-यापन  की

 सरकार  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयेग  की
 संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  एवं  राज्य  सरकारों  के  विचारों  एवं  अन्य
 संबंधित  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करती

 सरकार  नारियल  के  विकास  हेतु  अनेक  योजना  कार्यक्रम  भी
 कार्यान्वित  कर  रही  पौध-रोपण  कीट  एवं  रोग
 आदानों  एवं  विस्तार  तथा  प्रशिक्षण  आदि  हेतु  वित्तीय  सहायता।/प्रोत्साहन
 दिए  जाते

 खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयां

 ४108  .  थओऔी  सुरेश  चन्देल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जापान  और  अन्य  देशों  के  सहयोग
 से  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयों  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  जापान  और  अन्य  देशों  के  साथ  किए  जाने
 वाले  सहयोग  समझौतों  के  अंतर्गत  स्थापित  की  जाने  वाली  इकाइयों
 की  संख्या  कितनी  है  और  राज्यवार  उनको  किन-किन  स्थानों  पर
 स्थापित  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं
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 विश्व  शांति

 «109.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  २  गश़सचिव  को  एक
 धुवीय  विश्व  की  स्थापना  करने  और  विश्व  '  शान्ति  स्थापित  करने
 तथा  विकास  लाने  सम्बन्धी  उनके  प्रयासों  व॑  लिए  उन्हें  पूरा  समर्थन

 दिया

 यदि  तो  उनके  द्वारा  इस  में  क्‍या  विशेष  कदम
 उठाए  गए  और

 विगत  महीनों  में  इस  पर  सरकार  क॑  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुधरा  :
 से  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  ने  संयुक्त  ष्ट्र  की  पुनर्सरचना

 के  लिए  1997  में  एक  सुधार  पैकेज  क  प्रस्ताव  किया
 सरकार  ने  इस  दिशा  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  व  वयासों  का  स्वागत
 किया  है  तथा  वह  इन  प्रस्तावों  पर  महास्वा  में  चल  रहे
 विचार-विमर्शों  पर  इस  उद्देश्य  से  सक्रिय  रूप  ?  भाग  ले  रही  है
 ताकि  संयुक्त  राष्ट्र  को  अपने  उन  अधिकांश  स  ॒स्य  देशों  अर्थात्‌
 विकासशील  देशों  की  हित-चिन्ताओं  के  प्रति  और  उधिक  उत्तरदायी
 बनाया  जा

 पशुधन  और  मत्स्यपालन  के  क्षेत्र  मे  अनुसंधान

 ४3110.  औ  रामपाल  सिंध  :
 श्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्र  :

 क्‍या  सरकार  पशुधन  और  मत्स्यपालन के  क्षेत्र  में
 ब्राजील  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  अनुसंधान  कराने  को  सहमत  हो

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  क्षेत्रों  मे ंउक्त  संयुक्त  अनुसंधान  के  कब  तक  आरम्भ
 होने  की  संभावना  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आरम्भ  की  जाने  वाली
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 कृषि  मंत्रालय  ने  पशुधन  और  मत्स्य  पालन के  क्षेत्र  में

 संयुक्त  अनुसंधान  करने  के  लिए  ब्राजील  सरकार  के  साथ  कोई
 समझौता  नहीं  किया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌
 ने  ब्राजीलियन  एग्रीकल्चरल  रिसर्च  कार्पोरोेशन  के  साथ  सहयोग  को

 मजबूत  करने  और  पादप  मृदा  कृषि  जैव  प्रौद्योगिकी

 के  व्यापक  क्षेत्रों  तथा  अन्य  सबंधित  हित के  क्षेत्रों  में  संबंधों  को
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 आगे  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  30.8.95  को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्षर  किए

 समझौता  ज्ञापन  के  अन्तर्गत  गतिविधियों  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  ने  1996-97  के  दो  वर्षों  के  लिए  एक  कार्य

 योजना  बनाई  है  जिसके  तहत  भारत  में  ब्राजील  के  वैज्ञानिकों  को

 प्रशिक्षण  देने  का  कार्य  शुरू  किया  गया  दोनों  पक्षों  की  ओर

 से  आगे  के  कार्यकलाप  1998-99  के  दौरान  शुरू  किए  जाने  की

 आशा

 उक्त  कार्ययोजना  के  अन्तर्गत  गतिविधियों  में

 और  ब्राजीलियन  एग्रीकल्चरल  रिसर्च  कार्पोरेशन  के

 बीच  सहयोग  के  लिए  पहचाने  गए  संबंधित  क्षेत्रों  में  अध्ययन  दौरों
 और  प्रशिक्षण  के  लिए  वैज्ञानिकों  की अदला-बदली  भी  शामिल

 इसके  रहित  नर्सरी  पादपों  का  उत्पादन  और  नींबू
 जातीय  पौधों  में  फाइटोफथोरा  रोगों  के  विरुद्ध  रोधिता  के  लिए  खोज
 करना  ””  विषय  पर  एक  संयुक्त  अनुसंधान  परियोजना  का  भी  प्रस्ताव
 किया  गया  कार्य  योजना  में  और  ब्राजीलियन
 एग्रीकल्चरल  रिसर्च  कार्पोरेशन  के  बीच  वैज्ञानिक  जानकारी  तथा
 जननद्रव्य  का  आदान-प्रदान  भी  शामिल

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ख्वोत्ों  की  क्षमताएं

 ४111.  ओ  नरेन्द्र  बुदड्धानिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विशेषकर  राजस्थान  राज्य  में
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  क्षमताओं  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण
 कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  व्यौरा  क्‍या  |]

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  संपूर्ण  क्षमता  का  कब
 तक  दोहन  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  सरकार  द्वारा  कई  अध्ययन
 प्रायोजित/आरंभ  किए  गए  हैं  जिनसे  देशव्यापी  आधार  पर  विभिन्‍न
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  विस्तृत  संभाव्यता  का  संकेत  मिला

 राजस्थान
 राज्य  सहित  देश  भर  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  की

 संभाव्यता  के  मोटे  अनुमान  संलग्न  में  दिए  गए

 उन्नत  लघु  पन  बिजली  (३  मेगावा वाट  तक
 और  चीनी  मिलों  में  खोई  आधारित  सह-उत्पादन  के  संबंध  हि राज्यवार  संभाव्यता  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जो  संलग्न में  दिए  गए
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 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  संभाव्यता  का  पूर्ण  दोहन
 सार्वजनिक  और  निजी  दोनों  ही  प्रकार  के  वित्तीय  संसाधनों  की
 उपलब्धता  तथा  उपलब्ध  प्रौद्योगिकियों  की तकनीकी  संभाव्यता  एवं
 आर्थिक  व्यवहार्यता  पर  निर्भर

 देश  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोर्तों  की  मोटे  तौर  पर  सभाव्यता

 खोद/प्रणाली  अनुमानित  संभाव्यता

 बायोगैस  संयंत्र  120  लाख

 उन्नत  चूल्हा  12  करोड

 बायोमास  17,000  मेगावाट

 खोई  आधारित  सह-उत्पादन  3500  मेगावाट

 सौर  प्रकाशवोल्टीय  20  मेगावाट/वर्ग

 सौर  तापीय  35  मेगावाट/वर्ग

 पवन  विद्युत  20,00०  मेगावाट

 लघु  जल  विद्युत  (15  मेगावाट  10,000  मेगावाट

 विवरण-॥

 मुख्य  अपारंपरिक  ऊर्जा  ज्रोतों  के  राज्यवार  संभाव्यता  अनुमान

 परिवार  उन्नत  चूल्हे  लघु  पन  खोई
 संघ  राज्य  आकार  के  बिजली  आधारित*

 क्षेत्र  बायोगैस  (३

 संयंत्र  उत्पादन

 त  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  10.656  97.08  35.69  200

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.075  1.5  342.10

 3.  असम  3.077  36.  32.47

 4.  विहार  9.399  123.83  191.66  200

 5.  गोवा  0.080  1.17  2.60

 6.  गुजरात  5.540  50.72  75  .28  200

 7.  हरियाणा  3.000  20.61  20.55

 8.  हिमाचल  प्रदेश  91.256  8.53  152.03

 ‘

 :  9.  जम्मू  व  कश्मीर  1.285  41.75.  111.52

 6.800  60.76  80.98  ३300 %  10.  कर्नाटक
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 1  2  3  4  5  &6

 11.  केरल  1.505  40.73  158  .43

 12.  मध्य  प्रदेश  14.912  101.58  54.20

 13  .  महाराष्ट्र  8.970  96.5  88.74.  1000

 14,  मणिपुर  ०.३87  2.64  51.99

 15  .  मेघालय  0.240  2.54  22.53

 16.  .  मिजोरम  0.022  0०.73  42  .32

 नागालैंड  0.067  2.01  8.90

 18.  .  उड़ीसा  6.055  54.55  50.55

 19  .  पंजाब  4.116  25.38  65.26

 20.  राजस्थान  9.153  55.54  27  .26

 सिक्किम  0०.073  ०.73  27.26

 22.  तमिलनाडु  6  80.16  91.17  350

 23 .  त्रिपुरा  0.285  4.65  4.30

 24.  उत्तर  प्रदेश  20210  187.45  159.17  1000

 25  .  पश्चिम  बंगाल  6.950  98.72.  120.40

 26  .  अंडमान  व  0.022  ०.4  1.14
 निकोबार

 27.  चंडीगढ़  0.140  ०.66

 28.  दादर  व  0०.020  0०.२5
 नागर  हवेली

 29  .  दमन  व  दीव  -  ०.1

 30.  दिल्ली  0.129  9.06

 31.  लक्षद्वीप  -  0.01

 32.  पांडिचेरी  ०.०43  0.59

 *  सीनी  मिलों  में  खोई  आधारित  सह-उत्पादन  की  100  मेगावाट  की
 8  राज्यों  जिनके  लिए  खोई  आधारित  सह-उत्पादन  की  संभाव्यता

 तालिका  में  दी  गई  के  अलाया  अन्य  राज्यों  में  भी  विद्यमान
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 कृषि  क्षेत्र

 ४3112.  थी  साम्बासिवा  राव  :  क्या  प्रद्यान  मंजी  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  दृष्टिकोण  पत्र  में
 कृषि  क्षेत्र  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई



 Bl

 ,  तो  योजना  आयोग  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास
 हैतु  उल्लेख  की  गई  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 क्या  इस  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसरों
 4.5  प्रतिशत  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 में
 वृद्धि  छेतु

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया
 और

 (3)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  के लिए  की  गई
 सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  निधि  आवंटित  की  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना

 1997-2002  के  दृष्टिकोण  पत्र  में  पर्याप्त  उत्पादन  और  रोजगार

 सृजन  तथा  गरीबी  उन्मूलन  की  दृष्टि  से  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास
 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गयी  इसमें  नौवीं  योजना  में  कृषि  क्षेत्र
 में  4.5%  की  वार्षिक  वृद्धि  दर  प्राप्त  करने  की  परिकल्पना  की  गयी

 नौर्वी  योजना  में  जलवायु  और  पर्यावरण  के  अनुकूल
 परिस्थितियों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  कार्यनीतियों  के
 माध्यम  से  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  समष्टि  स्तर
 उत्तर-पश्चिमी  उच्च  उत्पादकता-क्षेत्र  पर्याप्त  जल  वाले  पूर्वी
 पानी  की  कमी  वाला  प्रायद्वीपीय  भारतीय  क्षेत्र  जिसमें  राजस्थान  भी
 आता  द्विमालय  समेत  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  नाजुक  क्षेत्र  और
 मरूस्थली  क्षेत्रों  की  विस्तृत  विशेषताओं  के  आधार  पर  कृषि  विकास
 सम्बन्धी  कार्यनीति  में  विविधता  लायी

 योजना  आयोग  ने  रोजगार-सृजन  में  वृद्धि  के  लिए  कोई
 विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया

 और  योजना  आयोग  की  आंतरिक  बैठकों  में
 अनुमोदित  नौर्वी  पंचवर्षीय  1997-2002  के  प्रारूप  को
 योजना  आयोग  के  तत्कालीन  उपाध्यक्ष  ने  ।  1998  को  जारी
 कर  दिया  इस  योजना  पर  अभी  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा
 विचार  किया  जाना  सरकार  ने  इस  प्रारूप  की  समीक्षा  करने
 का  निर्णय  लिया  है  ताकि  दिशानिर्देश  हेतु  सरकार  को  राष्ट्रीय  एजेंडे
 में  घोषित  बदली  हुई  प्राथमिकताओं  को  इसमें  सम्यक  रूप  से  दर्शाया
 जा  विस्तृत  कार्य  योजनाएं  पहले  से  ही  तैयार  की  जा  रही
 हैं  जिन्हें  अंतिम  रूप  दिए  जाने  पर  विद्यमान  प्रारूप  में  शामिल  कर
 लिया  फिर  इस  संशोधित  दस्तावेज  निर्धारित  प्रक्रिया
 के  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  समक्ष  अनुमोदन  हेतु  प्रस्तुत
 किया

 वर्ष  1998-99  के  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  को
 1941.00  करोड़  रुपये  का  सकल  बजट  समर्थन
 आवंटित  किया  गया
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 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  अंतरण

 ४113.  श्री  कांतिलाल  भूरिया  *
 शओऔ  विजय  कुमार  खंडेलवाज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजनाओं  को  कोष  सहित  राज्यों  को  अंतरित  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  राज्यों  को  कोष  का  अंतरण  गाडगिल

 फार्मूले  के आधार  पर  किया

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  जैसे  बड़े  जो  विकास  के  मामले

 में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  काफी  पीछे  को  कोष  के  अंतरण
 में  गाडगिल  फार्मूले  के आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  उचित  हिस्सा

 और

 क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  सहायता  के  अंतरण  में  मौजूदा
 गाडगिल  फार्मूले  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रही

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  की  भूमिषहीन
 मजदूरों  की  रोजगार  के  महिला  निरक्षरता  और  बाल
 मृत्यु  दर  को  शामिल  करेगी  ताकि  पिछड़े  विकसित  राज्यों
 के  बराबर  आ  सकें  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों

 आंबटनों  की  वैकल्पिक  पद्धतियों  राज्यों  को  अन्तरित
 करने  के  प्रश्न  पर  योजना  आयोग  में  कार्रवाई  की  गई  इस
 विषय  पर  एक  नोट  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  तथा  सभी
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  भेजा  गया
 प्राप्त  उत्तरों  क ेआधार  पर  इस  विषय  पर  एक  संशोधित  नोट  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्‌  के  विचारार्थ  तैयार  किया  जा  रहा

 और  मध्य  प्रदेश  सहित  राज्य  योजनाओं  को  सामान्य
 केन्द्रीय  इस  समय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  1991
 में  अनुमोदित  किए  गए  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  क ेआधार  पर आबंटित  की  जाती  अन्य  बातों  के  जनसंख्या
 एवं  प्रति  व्यक्ति  आय  के  रूप  में  मापे  गए  पिछड़ेपन  को  भी  ध्यान में  रखा  जाता

 उपग्रहों  का  प्रश्लेषण

 *114.  श्री  विजय  गोयल  :
 थी  ओवेसी  *

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारत  द्वारा  अब  तक  कितने  उपग्रह  प्रक्षेपित  किए  गए
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 इन  उपग्रहों  में  से  प्रत्येके  की लागत  और  उपलब्धियों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विद्यार
 और  उपग्रष्ठ  छोड़ने  का  है

 अनुसंधान  के  लिए  भविष्य  में

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या

 (5)  क्‍या  इन  उपग्रष्ढों  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  ली
 गई/मांगी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  भारत  द्वारा  हाल  ही  में  अपनी  भूमि
 से  उपग्रहों  के सफलतापूर्वक  प्रक्षेपण  के  पश्चात्‌  कुछ  अन्य  देशों
 से  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  उनके  उपग्रष्ठ  प्रक्षेपित  किए  जाने  के
 लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  निर्णय
 लिया  गया  है  अथवा  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति

 13  1920  लिखित  उत्तर  उक

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  +
 भारत  द्वारा  अब  तक  28  भारतीय  उपग्रह  छोड़े  गए  ट

 इन  उपग्रहों  में  से  प्रत्येक  की लागत  और  उपलिब्धिं  का
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष

 उपग्रहों  की  विस्तृत  विकास  और  संविरचन  कार्यी
 प्रगति  के  विविध  चरणों  में

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 और  विविध  अन्तर्राष्ट्रीय  ग्राहकों  से  प्राप्त
 प्रस्तावों  क ेआधार  पर  मैसर्स  एन्ट्रिक्स  जोकि  अन्तरिक्ष
 विभाग  का  वाणिज्यिक  विंग  है  ने  धुव्रीय  उपग्रड  प्रमोचक
 राकेट-सातत्य  मिशनों  में  छोड़ें  जाने  वाले
 प्राइमरी  उपग्रषड्डों  के  साथ  पिग्गी-बैक
 नीतभारों  के  रूप  में  100  भार  तक  के  माइद्रतं  के
 प्रमोचन  के  लिए  तीन  विदेशी  एजेंसियों  के  साथ  करार  पर॒.हस्ताक्षर
 किए  SurT  उआ

 विवरण

 भारत  ड्वारा  छोड़े  गेए  उपग्रहाँ  की  लागत  और  उपलब्धियों  का  ब्यौरा

 जप  डा  शिप्कागसटए  शविीस  फ  वाधाए  5
 2.  भास्कर-|

 तमएाशस्य  शान  मो  जज  कर  गए

 मितपक  गत  ि-ए  गया  हे  व  पाक  फाग्गग्ग्स
 एप  फरटाम्गरनरी

 3.  भास्कर-||

 व  इचिताज  9,

 ह  भासझकर-।,और  ,  ज्ागत  295  ;  करोड़  ड््प्ये
 2

 49.6 4.  प्रियन  पैसेंजर

 नीतभार  +  कप
 चुन  किक  का  मा  पाकर

 नपाजिशननापहननि-ल  शा  पए7प्रघा  पाक  7 77पछह्णतभदपए"भभ/"भै।प/भप/ैप77पूप्पपिपतपिशवीफिअश्ाक्‍की-पपणा
 उपलब्धियां

 ाउख्ज्र्ू

 ठंपये  |  |  /|/ऑयखय़़़््7खप़़्7््ढझ
 काफ्ल्टः

 5

 प्रथम  भारतीय  उपग्रष्ठ  प्रणाली  के  निर्माण  और

 अच्चालन  में  प्रौद्योगिकीय  अनुभव  प्रदान
 राकेट  इन्टरकॉस्मॉस  द्वारा  प्रमोक्षित  किया  ज्ञिः

 प्रथम  प्रायोगिक  सुदूर  संवेदन  और
 कैमरे  ले  गया  इसे  प्रमोच्चक

 इन्टरकॉस्मॉस  द्वारा  प्रमोचित  गया  WR,  जुमोचन

 के  समान  द्वितीय  प्रायोगिक  सुदूर  संवेदन

 अप  ।  सुदूर  उप्रक्रद  ऋषगाली  के  सांग्रोपरांग..हाधार  पर
 निर्माण  और  प्रयालन  में  अनुभव  प्रदान  इसे  रूसी  प्रमोचक
 सकेट  इन्टरकॉस्मॉस  द्वारा  प्रमोचित  किया  शबापरन्तछुल्‍क

 हृएएटट

 प्रथम  प्रायोगिक  संचार  तीन  अक्षीय  स्थिरीकृत
 संचार  उपग्रह  के  निर्माण  और  प्रच्चालन  अज्भभव्व-प्रदपुत्न
 यूरोपियन  ऐरियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा  प्रस्येचित,किसा
 निःशुल्क
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 प्रथम  भारतीय  प्रमोचक  की
 प्रथम  प्रायोगिक  फ्लाइट  के  उड़ान  के  दौरान  कार्यनिष्पादन  के  मापन
 के  लिए  प्रमोयक  राकेट  की  असफलता  के  कारण  इसे
 कक्षा  में  स्थापित  नहीं  किया  जा  स्वदेशी  विकासात्मक

 5.  रोहिणी  प्रौद्योगिकी  10.8  .1979
 नीतभार

 6.  रोहिणी  18  .7.198  0  एस  की  द्वितीय  प्रायोगिक  फ्लाइट  के  उड़ान

 .-1)  के  दौरान  कार्यनिष्पादन  के  मापन  के  लिए  प्रमोचक  राकेट
 की  असफलता  के  कारण  इसे  कक्षा  में  स्थापित  नहीं  किया  जा
 स्वदेशी  विकासात्मक

 7.  रोडिणी  31.5.1981  भू-चिन्द्क  संवेदक  नीतभार  का  उपयोग  करते  हुए  कुछ
 सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  अध्ययनों  क ेआयोजन  के  लिए

 एस  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान  द्वारा
 स्वदेशी  विकासात्मक

 8.  रोहिणी  17.4.1993  के  एस  की  द्वितीय
 विकासात्मक  उड़ान  द्वारा  स्वंदेशी  विकासात्मक

 रोडिणी  श्रृंखला  के  उपग्रष्ठों  की  कुल  लागत  2.62  करोड़  रुपये

 9.  विस्तृत  रोहिणी  24.3  .1987  यह  प्रमोथक  राकेट  के  कार्यनिष्पादन  के  मानीटरन  और
 उपग्रष्ठ  श्रृंखला  गामाकिरण  खगोलिकी  के  लिए  नीतिभार  ले  गया  संवर्धित

 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  की  प्रथम  विकासात्मक
 उड़ान  की  असफलता  के  कारण  इसे  कक्षा  में  स्थापित  नहीं  किया
 जा  स्वदेशी  विकासात्मक

 10.  विस्तुत  रोहिणी  13.7.1988  गामा  किरण  खगोलिकी  नीतभार  के  साथ-साथ  जर्मन
 उपग्रषठ  श्रृंखला  अन्तरिक्ष  एजेंसी  का  सुदूर  संवेदन  नीतभार  ले  गया

 संवर्धित  उपग्रष्ठ  प्रमोधक  राकेट  की  द्वितीय
 विकासात्मक  उड़ान  की  असफलता  के  कारण  इसे  कक्षा  में  स्थापित
 नहीं  किया  जा  स्वदेशी  विकासात्मक

 11.  विस्तृत  रोहिणी  20.5.1992  की  तृतीय  विकासात्मक  उड़ान  द्वारा
 उपप्रषड्  श्रृंखला  गामा  किरण  खगोलिकी  और  वायुविज्ञान  संबंधी  नीतभार

 ले  गया  स्वदेशी  विकासात्मक

 12...  विस्तृत  रोहिणी  4.5  .1994  की  चतुर्थ  विकासात्मक  उड़ान  द्वारा
 उपग्रह

 श्र  ओस-सी  के  अभी  भी  स्वदेशी
 विकासात्मक

 श्रोस  श्रृंखला  के  उपग्रहों  की  कुल  लागत  13.26  करोष़  रुपये

 13...  भारतीय  राष्ट्रीय  10.4.1982  संयुक्त  राज्य  अमेरिका से  प्राप्त  प्रथम  प्रचालनात्मक  बहुंउद्देशीय
 उपग्रढ  संचार  और  मौसम  विज्ञानीय  केवल  6  माह  के  लिए  ही

 कार्य  इसे  अमेरिकी  डेल्टा  प्रमोथक  राकेट  द्वारा  प्रमोचित
 किया

 14.  भारतीय  राष्ट्रीय  उपग्रह  30.8  इन्सैट-7ए  के  अभिकल्पित  सात  वर्षीय

 का

 से  अधिक  कार्य  अमेरिकी  अन्तरिक्ष  शटल  द्वारा

 __  ्् ाााफ::इ:::।भपभपेभप।ए।।/  जी
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 भारतीय  राष्ट्रीय  21.7 .1988  इन्सैट-4ए  के  केवल  डेढ़  वर्षों  तक  कार्य  यूरोपियन
 उपग्रह  ऐरियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा

 भारतीय  राष्ट्रीय  12.6.1990  इन्सैट-ए  के  इसे  अमेरिकी  डेल्टा  प्रमोचक  राकेट
 उपग्रष्ट  द्वारा  प्रमोचित  किया  अभी  भी

 प्रमोचन  सहित  श्रृखंला  के  उपग्रडदों  की  कुल  लागत  468  .57  करोड़  रुपये

 भारतीय  राष्ट्रीय  10.7.1992  -  द्वितीय  पीढ़ी  की  भारत  में  निर्मित  श्रृंखला  में
 उपग्रह  प्रथम  इसमें  श्रृंखला  की  तुलना  में  संवर्धित  सेवा

 क्षमता  इसे  यूरोपियन  ऐरियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा  प्रमोचित
 किया  अभी  भी

 भारतीय  राष्ट्रीय  23.7.1993  श्रृंखला  में  द्वितीय  उपग्रह  ।  इन्सैट-2ए  के
 उपग्रष्ठ  इसे  यरोपियन  ऐरियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा  प्रमोचित  किया

 अभी  भी

 प्रमोचन  सहित  इन्सैट-2ए  और  इन्सैट-2बी  उपग्रहों  की  कुल  लागत  527.94  करोड़  रुपये

 भारतीय  राष्ट्रीय  7.12  .1995  इसमें  मोबाइल  उपग्रह  व्यवसायिक  संचार  तथा
 उपग्रह  भारतीय  सीमाओं  से  आगे  तक  दूरदर्शन  आवरण  जैसी  अतिरिक्त

 क्षमताएं  इसे  यूरोपियन  ऐरियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा  प्रमोचित
 किया  अभी  भी

 भारतीय  राष्ट्रीय  4.6.1997  इन्सैट-2सी  के  यूरोपियन  प्रमोचक  राकेट  द्वारा
 उपग्रह  पावर  बस  में  आई  खराबी  के  कारण  अक्टूबर  4,  1997  को

 अकार्यशील  हो

 प्रमोचन  सदह्दित  इन्सैट-2डी  और  इन्सैट-2ई  किया  जाना  की  कुल  लागत  1265.80  करोड़  रुपये

 इन्सैट-2डीटी  40  मिलियन  -  इन्सैट-2डी  की  क्षति  के  कारण  कम  हुई  इन्सैट  क्षमता  के  आंशिक

 अमेरिकी  डालर  सवंर्धन  के  लिए  अरबसैट  से  प्राप्त  किया  गया  कक्षीय

 भारतीय  सुदूर  17.3.1988  .3  प्रथम  प्रचालनात्मक  सुदूर  संवेदन  रूसी  प्रमोचक

 संवेदन  उपग्रह  वोस्तोक  द्वारा

 भारतीय  सुदूर  29  .8  .1991  आई.आर  के
 ना सा

 प्रमोचक

 संवेदन  उपपग्रड  वोस्तोक  द्वारा  अभी  भी  कार्यरत

 भारतीय  सुदूर  20.9.1993  सुदूर  संवेदन  नीतभार  ले  की
 .  ते  कारण  कझ्ा संवेदन  उपग्रह

 प्रथम
 उड़ान  की  असफलता  के  कारण  कझ्षा  में  स्थापित

 नहीं  किया  जा

 आई  .-1,  आई.आर  और  आई.37र.एस.-1ई  की  कुल  लागत  105 .29  करोड़  रुपए

 भारतीय  सुदूर  17.90  15.10  1994  सुदूर  संवेदन  नीतभार  ले  पी.एस  की  द्वितीय

 संवेदन  उपग्रह  विकासात्मक  उड़ान  द्वारा
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 1  2  3  4  5

 26  .  भारतीय  सुदूर  28  5  उन्नत  सुदूर  संवेदन  कैमरे  ले  रूसी  मोलनिया
 संवेदन  उपग्रदठ

 27.  भारतीय  सुदूर
 संवेदन  उपग्रह

 29  .9

 प्रमोचक  राकेट  द्वारा  अभी  भी

 आई  के  भारत  के  पी
 राकेट  द्वारा  अभी  भी

 प्रमोचत  सहित  आई  की  तथा  आई.आर  की  कुल  लागत  246.50  करोड़  रुपये

 28  .  भारतीय  सुदूर  28  .75
 संवेदन  उपग्रह

 21.3  .1996

 सोयाबीन  का  समर्थन  मूल्य

 ४115.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  £  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  लागत  और  मूल्य  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करते  समय  राज्य  सरकारों  द्वारा  सुझाए  गए  प्रस्तावित

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  विचार  करता

 क्या  आने  वाले  वर्षों  में  सोयाबीन  और
 और  चने  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  अनुसार  निर्धारित  किए  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  लाभकारी

 मूल्य  देने  हेतु  सोयाबीन  और  चने  का  समर्थन  मूल्य  संशोधित  करने
 का

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 सोयाबीन  और  तथा  चने  सहित  प्रमुख  कृषि  जिन्‍्सों
 के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  कृषि  लागत

 एवं  मूल्य  आयोग  अनेक  कारकों  पर  वियार  करता  जैसे  खेती
 की  मांग  एवं  आदान  एवं  उत्पादन  कृषि
 व्यापार  की  शर्तें  अंसर्फलल  मूल्यों  में  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य

 राज्य  सरकारों  और  उपर्युक्त  पहलुओं  से  जुड़े  विभिन्‍न  मुद्दों
 घर  रुचि  रखने  वाले  अन्य  प्लुपों  से  एक  विस्तृत  प्रश्नावली  के
 साध्यम  से  प्राप्त  सूथना  पर  भी  विचार  किया  जाता

 सरकार  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट  लथा  राज्य
 सरकारों  और  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  विचारों  एवं  अन्य
 संबंधिल  कारकों  के  आधार  पर  प्रत्येक  मौसम्र  के  लिये  सोयाबीन

 और  एवं  चने  सहित  प्रमुख  कृषि  जिन्‍सों  के  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती  सरकार  द्वारा  थोषित  समर्थन  मूल्य
 में  सिर्फ  उत्पादन  को  ही  शामिज  नहीं  किया  अपितु  उनमें

 समुचित  मुदाफा  भी  शामिज

 सफल ।  सुदूर  संवेदन  नीतभार  और  एक  एक्सरे  खगोलिकी  नीतभार
 ले  पी.एस  की  तृतीय  विकासात्मक  उड़ान  द्वारा

 अभी  भी

 चालू  कृषि  वर्ष  (1997-98)  के  लिये  सोयाबीन  और
 एवं  चने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  इस  प्रकार  है  :

 1996-97  की  तुलना  में
 1997-98  में  हुई  वृद्धि

 जिन्स  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 1996-97  1997-98

 निरपेक्ष  प्रतिशत

 सोयाबीन
 ्

 काली  620  670  50  8.1

 पीली  700  750  50  मत

 चना  740  815  75  10.1

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  की  प्रथलित  प्रणाली  आने
 वाले  वर्षों  में  भी  जारी  रखी

 प्रशासनिक  कानूनों  की  समीक्षा

 ४116  .  छकॉ०  विजय  सोनकर  शास्जी  :
 थी  गरेश  पुगजीया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  309  और  उसके
 अंतर्गत  अधिनियमित  सभी  प्रशासनिक  कानूनों  की  समीक्षा  करने
 हेतु  किसी  आयोग  का  गठन  किया

 (@)  यदि  तो  आयोग  के  विचारार्थ  विषय  क्‍या  और

 आयोग  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर
 देगा  ?

 इेतु  मई  8,  1998  को  एक  आयोग  गठित  किया  शया  आयोग के  वियारार्थ  विषय  संजरन  विवरण  में  दिए  गए  आयोग  को
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 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  तीन  माह  का  समय  दिया  गया

 विवरण

 प्रशासनिक  कानूनों-नियमों  की  समीक्षा  करने  हेतु  आयोग  के
 वि्यारार्थ  विषय  निम्नानुसार  हैं  :

 भिन्न-भिन्न  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  लागू  किए  गए
 प्रशासनिक  विनियमों  और  प्रक्रियाओं  की  समीक्षा
 करने  हेतु  उठाए  गए  कदमों  और  उसके  पश्चात्‌  निरसन

 और  संशोधन  हेतु  किए  गए  अनुवर्ती  उपायों  का
 सिंहावलोकन

 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  और  ग्राहक-समूहों  से  परामर्श
 करके  उन  मामलों  में  मौजूदा  विनियमों  और
 प्रक्रियाओं  में  अपेझ्ित  संशोधन  तय  किये  जाने  के  सिलसिले  में
 प्रस्ताव  तैयार  किये  जाएं  जहां  वे  एक  से  अधिक  विभाग  के  लिए
 समान  कानून  के  रूप  में  हो  अथवा  जहां  उन  का  एक  से  अधिक
 मंत्रालय/विभाग  और  राज्य-सरकारों  के  प्रभावकारी  कार्य  पर  असर
 पड़ता  हो  अथवा  जहां  कानूनों  की  सामूहिकता  का  आर्थिक  अथवा
 सामाजिक  क्षेत्र  के  कार्य-निष्पादन  पर  असर  पड़ता  हो  अथवा  जहां
 उनका  उद्योग  और  व्यापार  पर  असर  पड़ता

 व्यापार  और  आवास  और

 भूसम्पदा  जैसे  चुनिदा  क्षेत्रों  के  मौजूदा  नियमों  और  प्रक्रियाओं  में
 विशेष  परिवर्तन  किए  जाने  की  जांच-पड़ताल  करना  ताकि  उन्हें

 पारदर्शी  और  पूवरनिमेय  बनाया  जा

 इस  कार्य  के  आधार  पर  विनियमों  और
 विधायी  प्रक्रिया  इत्यादि  के  निरसन/संशोधन  हेतु

 सिफारिशें

 पौथ्य  संगरोध  उपाय

 ४117.  श्ॉ०  बलल्‍्जभभाई  कथीरिया  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पौध  संगरोध  उपायों  को  सुदृढ़
 करने  के  लिए  फल  लथा  बीज  1989  में  संशोधन  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसमें  कथ  तक

 संशोधन  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  भंतज्राजय  में  राज्य  मंत्री  «  से

 फल  और  बीज  1989  में  संशोधन  हेतु  सुझाव  देने

 के  लिये  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  वल  का  गठन  किया

 इस  दल  की  सिफारिशों  को  अच्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 13  1920  लिखित  उत्तर  42

 शांति  क्षेत्र  के  रूप  में  हिन्द  महासागर

 «118.  .  डॉ०  सुधब्यारामी  रेशूडी  *  वया  प्रथ्यान  मंत्री  यड
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  हिन्द  महासागर  को  क्षेत्र
 घोषित  करने  के  लिए  काफी  लम्बे  समय  से  लम्बित  प्रस्ताव  का
 परित्याग  करने  वाला

 यदि  तो  क्‍या  हिन्द  महासागर  में  क्षेत्रਂ  स्थापित
 करने  की  मांग  करने  वाले  मद्ठासभा  के  संकल्प  को  क्रियान्वित  करने
 के  लिए  1972  में  समिति  गठित  की  गई

 क्या  तीन  देश  अर्थात्‌  ब्रिटेन  और  फ्रांस  इस
 संकल्प  का  विरोध  करते  रहे

 यदि  तो  क्‍या  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  पर  पनुः
 दबाव  डाला  है  कि  वष्ठ  संकल्प  को  क्रियान्वित  करे  और  हिन्द
 मष्ठासागर  को  शांति  क्षेत्र  घोषित  किया  और

 (35)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने
 का  वियार

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 जी

 जी

 जी

 भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  सश्न  में  गुट  निरपेक्ष
 आंदोलन  के  देशों  के  साथ  मिलकर  हिंद  महासागर  को  एक  शांति
 क्षेत्र  घोषित  करने  के  क्रियान्वयन  का  प्रस्ताव  रखा

 (3)  भारत  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित
 करने  के  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  गठित  44  सदस्यीय
 तदर्थ  समिति  का  एक  सदस्य  भारत  इस  तदर्थ  समिति  की  बैठक
 में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेता  19-20  मई  को  काटजिेना  में  गुट
 निरपेक्ष  आंदोलन  की  मंत्रीस्तरीय  बैठक  में  हिन्द  महासागर  को  शान्ति
 क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  करने  के  उद्देश्य  की  वैधतला  की  एक  यार

 पुनः  पुष्टि  की  उन्होंने  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  शान्ति  सुरक्षा
 और  स्थिरता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अन्तराष्ट्रीय  सहयोग  के
 महत्व  की  पुनः  पुष्टि

 सिंचित  भूमि  की  प्रतिशतता

 ४119  .  शी  चिन्ता  मोहन  :
 घरो०  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 क्या  प्रध्यान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  कुल  कृषि  भूमि  क्षेत्र  का केबल  एक  लिहाई
 क्षेत्र  सिंचित  क्षेत्र  के  अन्सर्गत  आता
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  में  उचित  जल  निकासी  प्रणाली  के  अभाव  में
 कृषि  भूमि  लवणयुक्त  होती  जा  रही

 यदि  तो  पानी  जमा  होने  और  खारेपन  से  देश  में  कुल
 कितनी  कृषि  भूमि  प्रभावित  हो  रही  और

 (७)  कृषि  भूमि  को  इस  समस्या  से  बचाने  के  लिए  सरकार
 की  भावी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 कृषि  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  1994-95  के  लिए  तैयार

 किए  गए  भूमि  प्रयोग  आंकर्डो  के  देश  में  निवल  बुआई
 क्षेत्र  में  से  निवल  सिंचाई  क्षेत्र  लगभग
 37  प्रतिशत  इसका  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 कृषि  भूमि  में  लवणता  का  मुख्य  कारण  उचित  जल  निकासी
 प्रणाली  का  अभाव  होना

 कृषि  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  (1976)  द्वारा  लगाए  गए
 अनुमान  के  अनुसार  8.53  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  जल-जमाव  तथा
 7.62  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  लवणता  से  प्रभावित  इन  क्षेत्रों  में
 सिंचित  तथा  असिंचित  क्षेत्र  शामिल  जल  संसाधन
 मंत्रालय  द्वारा  गठित  किए  गए  कार्यकारी  दल  ने  क्षोत्रों  में
 समस्या  का  पता  लगानेਂ  से  संबंधित  अपनी  रिपोर्ट  (1991)  में
 सिंचित  कमानों  में  जलजमाव  तथा  मृदा  लवणता  से  प्रभावित  क्षेत्र
 क्रमशः  2.46  मिलियन  हेक्टयेर  तथा  3.०6  मिलियन  हेक्टेयर  आंका

 (७)  सरकार  ने  देश  में  कृषि  भूमि  की जल  जमाव  और  लवणता
 की  समस्या  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  विभिन्‍न  नीति  एवं  कार्यक्रम
 आरम्भ  किए  इनमें  उन्‍नत  जल  प्रबंधन  सतह्ठी  एवं
 भूजल  के  संयुक्त  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  साथ-साथ  डिप  तथा
 स्प्रिंकलर  प्रणाली  जल  निकास  प्रणाली  का  निर्माण/सुधार
 करना  तथा  जल-जमाव  वाली  एवं  लवणता  से  प्रभावित  भूमि  का

 पुनरुद्धार  करना  शामिल

 विवरण

 राज्यवार  निवल  सिंचित  क्षेत्र  निवल  बुआई  क्षेत्र
 तथा  में  का  प्रतिशत

 हेक्टेयर

 राज्य  निवल  निवल  एन.एस  में

 बुवाई  सिंचाई
 क्षेत्र  क्षेत्र  का  प्रतिशत

 1  4  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  10365  3959  38.20

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  150  36  24.00
 _2.  पीट  चधदृद  ०७ख  ७  च्द्घृ4०इृइृृवृर  रद  ऑ

 24.

 -  कनाटिक

 -  केरल

 .  मध्य  प्रदेश

 -  महाराष्ट्र

 -  मणिपुर

 -  मेघालय

 «  मिजोरम

 .  नागालैंड

 .  उड़ीसा

 -  पंजाब

 -  राजस्थान

 .  सिक्किम

 -  तमिलनाडु

 .  अजिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 2  3

 .  असम  2777

 -  विहार  7380

 -  गोवा  138

 .  गुजरात  9609

 -  हरियाणा  3559

 -  हिमाचल  प्रदेश  572

 -  जम्मू  एवं  कश्मीर  733

 10419

 2239

 19662

 17897

 226

 201

 65

 206

 6303

 4210

 17021

 95

 5790

 277

 17315

 25.  पश्चिम  बंगाल  5464

 लिखिल  उत्तर

 2567

 3944

 4858

 16

 2902

 35

 11670

 1911

 3
 कुल  राज्य
 कुल  संघ  राज्य
 कत्ल  जोजछ फुण  जाड़

 52929
 70

 52999

 44

 5

 20.60

 47.90

 16.67

 31.24

 76.40

 17  .48

 41.61

 22  .32

 15.99  .99

 29  14.34

 28

 28  .76

 22.30

 30.10

 33  28.54

 93.68

 28  .54

 67.40

 34.97

 ate : ये आंकड़े ad 1994-95 (नवीनतम) के लिए केन्द्रीय कृषि
 47.95

 नोट : ये आंकड़े वर्ष 5 के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सैयार किए गए भूमि प्रयोग आंकड़ों के अनुसार
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 7

 केजीय  पासपोर्ट  कार्याणय

 ४120.थी  माथ्य  राय  पाटीज  :
 जी  सुरेन्द्र  प्रसाव  यादव  :

 क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नए  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  खोलने  के  लिए
 क्या  मानवंड

 क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  अपने-अपने
 राज्यों  में  और  अधिक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए
 अनुरोध  किया

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक  ऐसे  किन-किन
 स्थानों  का  पता  लगाया

 क्या  पासपोर्ट  जारी  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब  होता
 और

 (8)  यदि  तो  इसको  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 से  (5)  नए  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए  कुछ  निश्यित

 मानदंड  तय  किए  गए  हैं  जैसे  मौजूदा  पासपोर्ट  कार्यालयों  का
 किसी  क्षेत्र  विशेष  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  कुल  संख्या  और  विदेश
 कार्यालय  की  संसदीय  स्थायी  समिति  की  सिफारिशें  जिसके  अनुसार
 किसी  क्षेत्र  में  नया  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए  उस  क्षेत्र  से
 कम  से  कम  500००  आवेदन  प्रति  वर्ष  प्राप्त  होने

 इस  समय ,  पूरे  देश  में  27  पासपोर्ट  कार्यालय  और  10  पासपोर्ट
 संग्रहण  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  पुणे  में  पासपोर्ट  कार्यालय  शीघ्र  ही
 खोला  जाना  सरकार  के  पास  अतिरिक्त  पासपोर्ट  कार्यालयों  को
 खोलने  के  लिए  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं
 हुआ  वस्तुतः  सरकार  ने  सभी  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  अपनी
 ओर  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वे  इन  राज्यों  में  संग्रहण  केन्द्र
 खोलने  में  सहायता

 सरकार  पासपोर्ट  जारी  करने  की  वर्तमान  पद्धति  में  सुधार  लाने
 और  उन्हें  ठीक  करने  के  निरन्तर  प्रयास  करती  रष्ठी  है  ताकि  यह

 सुनिश्यथय  किया  जा  सके  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  न
 पासपोर्ट  शीघ्र  जारी  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कई  उपाय  किए  गए
 हैं  अन्य  बालों  के साथ-साथ  आवेदन-पन्न  प्राप्त  करने  और
 उन  पर  कार्रवाई  करने  की  प्रक्रिया  का  चुनिन्‍्दा  शहरों
 में  पासपोर्टों  को  स्पीड  पोस्ट  द्वारा  पासपोर्ट  अवधि  समाप्त
 शो  को  में  पूर्व  पुलिस  जांच  के  बिना  पासपोर्ट  स्वतः  दोबारा

 जारी  पासपोर्ट  की  वैधता  अवधि  को  20  वर्ष  तक

 नए  पासपोर्ट  कार्यालय  और  संग्रहण  केन्द्र  खोलना  और  विभिन्‍न

 पासपोर्ट  कार्यालयों  में  स्टाफ  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  शामिल

 13  1920  लिखित  उत्तर  46

 रावी-थ्यास  जज  विवाद

 ४121.  आी  गिरधारी  लाज  भार्गव  :  क्‍या  प्रशथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  और  हरियाणा  के  मुख्यमंत्रियों  द्वारा
 रावी-व्यास  के  अतिरिक्त  जल  के  वितरण  के  लिए  31
 1981  को  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  मामले  के  स्पष्टीकरण  हेतु  इसे
 इराड़ी  न्‍्यायाधिकरण  को  सौंपा

 यदि  तो  क्या  इस  न्यायाधिकरण  की  बैठक  कई  वर्षों
 से  नहीं  हुई  जिसके  कारण  राजस्थान  राज्य  को  भारी  मुसीबतें  झेलनी

 (3)  क्या  केन्द्र  सरकार  29-30  जुलाई  और  6  199:
 को  हुई  अन्तर-राज्य  बैठक  में  लिये  गये  निर्णय  को  लागू  करने  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 जी

 भारत  के  माननीय  प्रधान  मंत्री  की  उपस्थिति  में
 हरियाणा  और  राजस्थान  के  माननीय  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच
 31  1981  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे
 जिसमें  रावी-व्यास  प्रणाली  के  21.19  बिलियन  टन  मीटर  अधिशेष
 जल  हरियाणा  और  राजस्थान  तीनों  राज्यों  के  बीच
 क्रमशः  5.2  बिलियन  घन  4.32  बिलियन  घन  मीटर  और
 10.61  बिलियन  घट  मीटर  और  जम्मू  व  कश्मीर  राज्य  तथा  दिल्ली
 जल  आपूर्ति  को  निर्धारित  डिस्से  के  आधार  पर  क्रमशः  ०.8०
 बिलियन  घन  मीटर  और  ०.25  बिलियन  घन  मीटर  परिवर्तन  होने
 की  दशा  में  अधिकता  व  कमी  के  प्रावधान  करते  हुए  आंबटित  किया
 गया  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  थी  कि  चूंकि  राजस्थान  अपने
 हिस्से  के  जल  का  पूर्ण  सहयोग  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  इसलिए
 पंजाब  राजस्थान  के  अधिशेष  जल  का  उपयोग  कर  सकता  इस
 बात  पर  भी  सहमति  हुई  थी  कि  जहां  तक  पंजाब  राज्य  क्षेत्र  में
 नहर  और  इसके  सम्बद्ध  कार्यों  का  सम्बन्ध  है  सतलुज-यमुना  सम्पर्क
 नहर  परियोजना  को  समयबद्ध  ढंग  से  इस  समझौते  की  तारीख  से
 दो  वर्ष  की अवधि  के  भीतर  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ताकि  हरियाणा
 आबंटित  जल  का  अपना  हिस्सा  प्राप्त  कर

 और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  2.4.1986  को  माननीय
 न्यायमूर्ति  इराड़ी  की  अध्यक्षता  में  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  की
 स्थापना  की  गई  थी  और  अधिकरण  को  सत्यापन  और  निर्णय  के
 लिए  निम्नलिखित  दो  मामले  भेजे



 47  प्रश्नों  के

 (1)  हरियाणा  और  राजस्थान  के  किसानों  को  उतना
 जल  प्राप्त  होता  रहेगा  जितना  वे  रावी-व्यास  प्रणाली  से  1.7.1985
 को  उपयोग  कर  रहे  संयुक्त  उद्देश्यों  क ेलिए  उपयोग  किया
 गया  जल  भी  इससे  प्रभावित  नहीं  अधिकरण  द्वारा  दावा  की
 गई  जल  के  उपयोग  की  मात्रा  का  सत्यापन  किया

 (2)  पंजाब  और  हरियाणा  द्वारा  शेष  जल  में  उनके  हिस्से  का
 दावा  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  अधिकरण  द्वारा  किया

 अधिकरण  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  1987  में
 अधिकरण  ने  स्पष्टीकरण  के  लिए  आए  अन्य  मामलों  में  अपनी
 सुनवाई  1987  में  पुनः  शुरू  की और  यह  सुनवाई
 1988  तक  जारी  अधिकरण  1988  से  1997
 तक  पंजाब  के  तत्कालीन  हालात  तथा  9.3.1989  को  अधिकरण
 से  एक  सदस्य  द्वारा  त्याग  पत्र  देने  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  के
 परिणामस्वरूप  अपना  कार्य  नहीं  कर  अधिकरण  की  आगे

 सुनवाई  5.7.97  से  पुनः  शुरू  भाखड़ा  व्यास  प्रबंध
 मंडल  वर्ष  1981  के  अंतर्राज्यीय  समझौते  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 राजस्थान  और  संबंधित  राज्यों  को  तदर्थ  आधार  पर  रावी-व्यास
 का  अधिशेष  जल  छोड़ने  की  व्यवस्था  कर  रहा

 (5)  और  हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  के  कुछ
 अन्‍न्तर्राज्यीय  मुद्दों  पर  29  से  3०  1992  और  6
 1992  को  हुई  बैठकों  में  तीनों  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों
 के  बीय  विचार-विमर्श  किया  इन  बैठकों  में  किए  गये  निर्णयों
 पर  तीनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  और  आगे  विचार-विमर्श
 किया  जाना  तथापि  और  बैठकें  नहीं  हो  सकीं  इसलिए  इन  मुदूदों
 का  समाधान  नहीं  हो  पाया

 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्र

 1110.  श्री  जंग  यहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  संसद  सदस्यों  से  प्राप्ल  पत्रों
 के  उत्तर  केन्द्रीय  सचिवालय  कार्यालय  प्रक्रिया  नियमावली  में
 निर्धारित  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  दिए  जाले

 यदि  तो  उकस  दिशा-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 जोक  शिकायत  और पें  शन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 सथा  वित्त  मंत्रालय  राजस्थ  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कायम्बूर  :  से

 संसद-सदस्यों  से  प्राप्ल  संदर्भों  पर  कार्रवाई  करने  के  लिए
 सथिवालय  की  कार्याजय-पद्तति  के  मैनुअल  के  पैरा

 57,  6०0  तथा  122  द्वारा  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  विस्तृत
 दिशा-निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  इन  विशा-निर्दे शों  में  यह  व्यवस्था
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 है  कि  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रों  पर  तत्काल  कार्रवाई  की  जाए

 तथा  15  दिन  के  भीतर  उनका  उत्तर  भेज  दिया  फिर  भी

 जिन  मामलों  में  अंतिम  उत्तर  भेजे  जाने  में  देर  होने  की  आशंका

 हो  अथवा  सूचना  किसी  अन्य  मंत्रालय  अथवा  किसी  अन्य  कार्यालय

 में  प्राप्त  की  जानी  अंतिम  उत्तर  दिए  जाने  की  संभावित

 तारीख  दर्शाते  हुए  एक  पखवाड़े  के  भीतर  अंतरिम  उत्तर  भेज  दिया

 जनसंख्या  अनुमान

 1111.  ओऔ  नायडू  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नौर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  देश
 में  ग्रामीण  और  शहरी  जनसंख्या  में  प्रत्याशित  औसत  वृद्धि  का  कोई

 अनुमान  लगाया

 यदि  तो  इन  अनुमानों  के  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  शहरी/ग्रामीण  जनसंख्या  में  वृद्धि  के कारण  2002
 ईस्वी  तक  मूल  सुविधाओं  के  अपर्याप्त  हो  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने
 सड़क  आदि  की  विद्यमान  व्यवस्था  को  बढ़ाने  हेतु  कोई  योजना  तैयार
 की  और

 (5)  यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  किए
 जाने  की  संभावना

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राणय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  *  और  जनसंख्या  अनुमान
 संबंधी  तकनीकी  दल  ने  अनुमान  लगाया  था  कि  नौवीं  योजना
 अवधि  की  समाप्ति  तक  शहरी  जनसंख्या  वर्त्न  1996  के  25  .44  करोड़
 से  बढ़कर  वर्ष  2002  तक  29.84  करोड़  हो  जाएगी  तथा  इस
 अवधि  तक  प्रामीण  जनसंख्या  67.98  करोड़  से  बढ़कर  72.92  करोड़
 हो

 से  (3)  बुनियादी  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  राज्यों  के  प्रयासों
 को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1996-97  में  बुनियादी  न्यूनतम
 सेवाएं  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता राज्यों  को आंबटिल  की  गयी  थी  लाकि  7  बुनियादी  न्यूनतम  सेवाओं

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  प्राथमिक
 आवास  पूरक  प्रामीण  सार्वजनिक वितरण  के  लिए  अनुभूल  आवश्यकलाओं  की  कमियों  को
 पूरा  किया  जा  राज्यों  को  इस  बात  की  छूट  है  कि  वे

 का  सात  बुनियादी  स्यूनतम  सेवाओं  में  उनकी  अनथुभूस
 आवश्यकताओं  प्राथमिकता  के  अनुसार  स्वयं  पारस्परिक  आबंटन केन्द्र  ने इन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वार्थिक योजना  1996-97  के  दौरान  2244  करोड़  रुपये  तथा  बार्थिक  योजना 1997-96  के  दौरान  33००  करोड़  रुपये  अलिरिक्स  केन्द्रीय  सहायता के  रूप  में  आवंटित  किए
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 शासन  के  लिए  राष्ट्रीय  एजेन्डा  में  सामाजिक
 स्वास्थ्य  सुरजझ्षा  और  सफाई  के  विस्तार  और

 सुधार  पर  बल  दिय  गया  नौवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य
 सरकारों  और  केन्द्र  से  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  इन  क्षेत्रों  जिनका
 मुख्य  उद्देश्य  शहरी  और  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  मे ंआवश्यकता  और
 उपलब्धता  के  यीच  अंतराल  को  कम  करना  प्राथमिकता
 आधार  पर  निधियाँ  उपलब्ध

 वेतन  आयोग  की  विसंगतियों  संबंधी  समिति

 1112.  आऔी  गोविन्दन  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवें  बेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के

 पश्चात्‌  विसंगतियों  संबंधी  समिति  को  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 हैं  और  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्ष  मंत्राजय  राजस्थ  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कादम्बूर  :  और  कार्मिक
 औरर  प्रशिक्षण-विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के

 राष्ट्रीय  संयुक्त  परामर्श  तन्त्र  की
 दो  अथवा  उससे  अधिक  विभागों  के  सामान्‍य  श्रेणियों  के  कर्मचारियों
 के  सम्बन्ध  में  सामान्य  विसंगतियां  विभागीय  स्तर  पर

 गठित  विशेष  रूप  से  सम्बद्ध  विभागों  से

 संबंधित  विसंगतियां  ही  विसंगतियाँ  एक  से

 अधिक  विभागों  द्वारा  निबटाई  जाती  अतः  इस  बारे  में  इस  विभाग

 द्वारा  संगत  जानकारी  नहीं  रखी

 भूमिगत  जल  हि

 1113  .  श्री  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  1998  के  सहाराਂ

 में  प्रकाशित  समायार  साल  में  खत्म  हो  जायेगा  जयपुर  में

 की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उसमें  प्रकाशित  मामले  के  बारे  में  तथ्य  क्‍या

 क्‍या  भूमिगत  जल  को  पुनः  आरोपित  करने  के  लिए

 वर्षाजल  को  एकत्रित  करने  हेतु  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  या

 इसके  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  उक्त  योजना  को  लेजी  से  का  न्वित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :
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 केन्द्रीय  भूमिजल  बोर्ड  द्वारा  किए  गए  दीर्घकालिक  प्रेक्षणों
 से  जयपुर  क्षेत्र  में  भूजल  के  स्तर  में  वृद्धि  और  कमी  दोनों  स्थिति
 देखने  में  आई  शहर  के  कुछ  भागों  में  भूजल  की  अत्यधिक  निकासी
 हुई  है  जिससे  सामान्‍य  पुनर्भरण  बढ़  रहा  है  इससे  पिछले  दशक  के
 दौरान  5-10  मीटर  की  उत्तरोत्तर  कमी  हुई  जलस्तर  में  120-25
 मीटर  की  कमी  हुई  जैसा  कि  स्ठाराਂ  में  10.5.98  को
 प्रकाशित  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  इस  जयपुर  के
 विभिन्‍न  भागों  में  15-40  मीटर  की  गहराई  पर  जल  उपलब्ध

 सी  स्कीम  सिविल
 लाइन्स  और  टेंक  फाटकों  में  जल  उपलब्धता  के  संबंध  में  स्थिति
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  स्थाई  आरक्षित  और  सामान्य  पुनर्भरण
 को  ध्यान  में  रखते  270  मिलीलीटर  प्रतिदिन  की  दर  से  निकासी
 अथवा  बिलासपुर  परियोजना  से  जल  की  आपूर्ति  न  होने  से  अगले
 पांच  वर्षों  में  जयपुर  में  भूजल  संसाधन  के  खाली  होने  की  संभावना
 नहीं

 और  केन्द्रीय  भूमिजल  बोर्ड  ने  हाल  ही  में
 महाराष्ट्र  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  और  संघ  शासित
 क्षेत्र  चंडीगढ़  में  वर्षा  पर  आधारित  कृषि  सहित  भूजल  पुनर्भरण
 संबंधी  अध्ययन  किए  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  जल
 प्रबंधन  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  और  जल  कृषि  तकनीकें  तैयार  की

 गई  और  कार्यान्वयनाधीन  इनमें  शामिल  हैं  :

 (1)  कृषि  और  सहकारिता  विभाग

 ()  नदी  घाटी  परियोजना  के  आवाह  में  मृदा  संरक्षण

 (ii)  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  आवाह  में  मृदा  संरक्षण

 (iii)  वर्षा  पोषित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाजक
 विकास  परियोजना

 (४)  शिफ्टिंग  कृषि  के  क्षेत्रों  मे ंजल  विभाजक  प्रबंधन

 (2)  बंजर  भूमि  विछास  विभाग

 (i)  एकीकृत  जल  टिभ्ःजक  विकास  कार्यक्रम

 (3)  ग्रामीण  रोजगार  एवं  गरीबी  उन्मूलन  विभाग

 ()  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम

 .  (॥)  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम

 विवरण

 स्थान  भूमि  जल  स्तर  के  लिए  गहराई  मीटर  में

 1996  1997  1997  1998

 1  2  3  5

 1.  विश्वकर्मा  36.75  36.71.  36.78  37.20

 2.  विद्याधर  नगर  36.46  35.27  35.29  मापा  नहीं  गया
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 1  2  3  4  5

 3.  वैशाली  $0.11  28.61  28.82  28.80
 सुपर  कम्प्यूटर

 नगर  क्षेत्र

 4.  सी  स्कीम  16.93  18.16  18.51  14.60  1116.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  ः  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने

 एरिया  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5  7.0  न  न

 लाइन्स

 17-00  18-16  हा  45)
 क्या  भारत  ने  रूस से  प्राप्त  सुपर  कम्प्यूटर  पर  आधारित

 हि  अपना  सुपर  कम्प्यूटर  तैयार  कर  लिया
 6.  टोंक  14.45  13.57  14.45  14.60

 फाटक  यदि  तो  भारत  द्वारा  बनाए  गए  सुपर  कम्प्यूटर  की

 विशेषताएं  क्‍या

 कावेरी  जल-विवाद

 1114.  शआऔीमती  सूर्यकांता  पाटील  ः  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  कावेरी  जल-विवाद  के  समाधान

 हेतु  डॉ०  अलघ  की  अध्यक्षता  में  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्‍या  इस  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार
 को  प्रस्तुत  कर  दिया

 समिति  द्वारा  इस  संबंध  में  दिए  गए  सुझावों/की  गई
 सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  उन  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  प्रश्न  नहीं

 नदियों  को  जोड़ना

 1115.  श्री  विजय  संकेश्वर  ः  क्या  प्रधथ्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानदी  और  मालप्रभा  नदियों  को  जोड़ने  संबंधी
 किसी  परियोजना  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  गोवा  और  कर्नाटक  सरकारों  द्वारा  इस
 संबंध  में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  परियोजना  को  कब  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की
 संभावना

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 क्‍या  भारत  द्वारा  निर्मित  सुपर  कम्प्यूटर  का  उपयोग  हो
 रहा

 यदि  तो  इनका  उपयोग  किन-किन  क्षेत्रों  में  हो  रहा

 और

 (5)  भारत  द्वारा  सुपर  कम्प्यूटर  विकसित  करने  में  हुआ  औसत
 व्यय  क्‍या  है  और  स्वदेशी  सुपर  कम्प्यूटर  के  विकास  में  प्रयोग  किए
 गये  विदेशी  अबयवों  का  प्रतिशत  क्‍या

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्त  मंत्राजय  राजस्थ  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  :

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 और  सुपर  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  इस  समय  उन्नत
 अभिकलन  विकास  केन्द्र  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र

 रक्षा  अनुसंधान  एवं  विकास  संगठन
 तथा  राष्ट्रीय  बांतारिक्ष  प्रयोगशाला  में  किया  जा  रहा

 (3)  सुपर  कम्प्यूटरों  क ेविकास  पर  100  करोड़  रुपये  का  व्यय
 होने  का  अनुमान  उच्च  स्तर  के  संघटक-पुर्जों  का आयात  किया
 जाता  है  जिसकी  औसत  लागत  कुल  लागत  का  35%  होती  है  ।

 भारतीय  विदेश  सेवा

 शी  पुन्नू  जाज  मोहजे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व
 भारतीय  विदेश  सेवा  में  पद-वार  कुल  कितने  अधिकारी

 उनमें  से  कितने  अधिकारी  अनूसूचित  जातियों  सूचित जनजातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के

 इन  श्रेणियों  में  कुल  रिक्तियों  की  वि

 और
 पद-वार  संछ्या  क्‍या
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 सरकार  द्वारा  बकाया  पड़े  पदों  को  भरने  के  लिए  अब
 तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 1.5.98  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  विदेश  सेवा  के

 अधिकारियों  की  श्रेणीवार  वर्तमान  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 (i)  भारतीय  विदेश  सेवा  के  -.  26

 (ii)  भारतीय  विदेश  सेवा  के  श्रेणी-।|  -.  33

 (॥)  भारतीय  विदेश  सेवा  के  श्रेणी-|॥  -  164

 (iv)  भारतीय  विदेश  सेवा  के  श्रेणी-।४  -  130

 (५)  भारतीय  विदेश  सेवा  के  कनिष्ठ
 श्रेणी  और  वरिष्ठ  वेतनमान  -  169

 (iv)  कनिष्ठ  वेतनमान  -  56

 इनमें  से  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के
 अधिकारियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 (i)  -  जाति  -  ।  और

 (ii)  -  जाति  -  1

 (iii)  श्रेणी-]]॥  -  जाति  -  25  और

 (४)  -  जाति  -  26  और

 (५)  ग्रेड  और  वरिष्ठ  वेतनमान  -  जाति  -  28

 और

 (४)  वेतनमान  -  और

 अन्य  पिछड़ा  वर्ग  श्रेणियों  का आरक्षण  1995  बैच  से  शुरू  हुआ
 अतः  इस  श्रेणी  के  सभी  अधिकारी  भारतीय  विदेश  सेवा  के

 कनिष्ठ  श्रेणी  में  हैं  तथा  उनकी  संख्या  11

 इन  श्रेणियों  में  कुल  रिक्तियां  8  हैं  सभी  कनिष्ठ

 वेतनमान  में  जिनमें  से  3  अनु०  जाति  जनजाति

 की  तथा  4  अन्य  पिछड़े  वर्ग  की

 भर्ती  में  कोई  पिछला  बकाया  नहीं  वर्तमान  कुछ  रिक्त

 पद  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  भरे  जा  रहे  हैं  चूंकि  समूह  सेवाओं

 में  आरक्षण  सिर्फ  भर्ती  स्तर  पर  ही  भारतीय  विदेश  सेवा  के

 उच्चतर  श्रेणियों  में  पिछले  बकाया  का  प्रश्न  नहीं

 ६  अनुवाद 1

 का  अधिकार  क्षेत्र

 1118  .  श्री  चमन  लाल  गुप्त  क्या  प्रधान  मंत्री  13  अगस्त

 1997  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3487  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 13  1920  लिखित  उत्तर  ड्व

 क्‍या  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  ने आवश्यक  जानकारी
 भेज  दी

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों
 को  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाने  संबंधी  अनुरोध  को  स्वीकार
 कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्‍या

 लोक  शिकायत  और  पें  शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्त  मंत्रालय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 काठम्बूर  :

 उपर्युक्त  के  प्रश्न  नहीं

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  और  कुछ  अन्य  संगठनों  के
 कर्मचारियों  का  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अधिकार-दक्षेत्र  में
 लाया  इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण
 पर  पडने  वाले  अतिरिक्त  कार्य-भार  के  मूल्यांकन  पर  निर्भर
 इस  प्रयोजन  से  सभी  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  से  अपेक्षित
 अतिरिक्त  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई

 दक्षिण  कोरिया  के  साथ  आर्थिक  संबंध

 1119.  .  श्री  रंजीब  बिस्वाज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  द्विपक्षीय  आर्थिक
 संबंध  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उस  देश  के  साथ  आर्थिक  सहयोग  को  आगे  बढ़ाने
 की  गुंजाइश

 यदि  तो  विगत  में  किन-किन  क्षेत्रों  मे ंआर्थिक  सहयोग
 किए  गए  और

 (७5)  भारत-कोरियाई  द्विपक्षीय  आर्थिक  संबंधों  के  विस्तार  के
 लिए  दोनों  देशों  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  अथवा  उठाए  जाने  का
 विचार

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 से  (5)  भारत  सरकार  कोरिया  गणराज्य  की  सरकार  के  साथ

 दोनों  देशों  के बीच  आर्थिक  संबंध  बठाने  के  मामले  में  निकट  संपर्क
 कायम  हुए

 1993  में  भारत  के  प्रधानमंत्री  श्री  नरसिंह
 राव  की  कोरिया  गणराज्य  की  यात्रा  तथा  1996  में  कोरिया
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 गणराज्य  के  राष्ट्रपति  किम  योंग  साम  की  भारत  यात्रा  ने  हमारे
 आर्थिक  और  वाणिज्यिक  संबंधों  को  ठोस  गति  प्रदान

 भारत-कोरिया  गणराज्य  व्यापार  निरन्तर  बढ़  रहा  हाल
 के  वर्षों  में  भारत  में  कोरिया  गणराज्य  के  निवेशों  में  उल्लेखनीय
 वृद्धि  हुई  इस  समय  कोरिया  भारत  में  पांचवां  सबसे  बड़ा
 निवेशकर्ता

 आर्थिक  मामलों  पर  नियमित  आदान-प्रदान  कायम  करने  की
 दृष्टि  दोनों  देशों  के  बीच  एक  संयुक्त  आयोग  स्थापित  करने
 के  लिए  1996  में  कोरिया  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  की  भारत
 यात्रा  के  दौरान  एक  करार  संपन्‍न  हुआ

 संयुक्त  विज्ञान  और
 तकनीकी  प्रशिक्षण  और  संबद्ध  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  के

 जीच  निरन्तर  सहयोग  जक  रहा

 7

 विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षाएं

 1120.  .  श्री  जगवम्बी  प्रसाव  यादव  :  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किए
 गए  सहायकों  की  तरह  पदोन्‍नति  प्राप्त  सहायकों  को  भी  चार  वर्ष
 की  सेवा  के  उपरान्त  अनुभाग  अधिकारी  सीमित  विभागीय  प्रतियोगी
 परीक्षा  में  बैठने  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सचिवालीय  सेवाओं  के
 उप-नियम  4  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  उक्त  नियमों  में  कब  तक  संशोधन  करेगी  ?

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  :  परीक्षा  में  बैठने  देने
 की  पात्रता  तय  करने  के  लिए  सेवाਂ  की
 सड्ायक  ग्रेड  में  नियुक्ति  की  तारीख  से  की  जाती
 तथापि  21.6.95  को  इन  नियमों  में  एक  संशोधन  को  जारी  कर

 दिए  जाने  के  उपर्युक्त  क्रम  में  अनुमोदित  सेवा  की
 सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  सह्ायकों  के  मामले

 एक  सैद्धांतिक  तारीख  के  रूप  में  उनकी  परीक्षा  के  वर्ष  के  बाद

 के  वर्ष  के  जुलाई  माह  की  पहली  तारीख  और  पदोन्‍नत-सष्टायकों
 के  मामले  में  एक  सैद्धांतिक  तारीख  के  रूप  में  उनकी  प्रवर-सूची-वर्ष
 के  पश्चात्‌  आने  वाले  वर्ष  के  जुलाई  माष्ठ  की  पहली  तारीख  से

 की  जाती  इस  परिवर्तन  के  कारण  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और

 अन्य  संबंधित  मंत्रालयों  से  परामर्श  करके  यह  निर्णय  किया  गया
 है  कि  उपर्युक्त  क्रम  में  पात्रता  संबंधी  सेवाकाल  के  मौजूदा  मानदंड

 परिवर्तित  नहीं  किए

 3  1998  लिखित  उत्तर  56

 और  प्रश्न  नहीं

 सूचना  का  अधिकार

 1121.  डॉ०  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :
 जी  महेश  कनोडिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  सभी  सरकारी  प्राधिकरणों  के
 कार्यकरण  की  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  सभी  नागरिकों

 देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  दस्तावेजों  की  गोपनीयता  संबंधी  सरकार
 की  वर्तमान  नीति  इसमें  बाधा  नहीं

 ऐसी  सूचना  प्राप्त  करने  की  क्या-क्या  विधियां  और

 यदि  तो  क्या  ऐसी  जानकारी  देने  से  इंकार  किए  जाने
 पर  शीघ्रातिशीघ्र  उपचारात्मक  उपाय  किए

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  *  से  सरकार  तथा
 इसके  लोक-निकार्यों  के  कार्यकरण  में  अपेक्षाकृत  अधिक  पारदर्शिता
 तथा  खुलापन  लाए  जाने  की  दृष्टि  से  सरकार  का
 अधिकार  तथा  खुली  एवं  पारदर्शी  सरकार  को  बढ़ावा  पर  श्री

 शौरी  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यदल  गठित  किया
 उपर्युक्त  कार्यदल  ने  अपनी  रिपोर्ट  मई  21,  1997  को  सरकार  को
 प्रस्तुत  कर  उपर्युक्त  कार्य-दल  सरकार  के  विचारार्थ  सूचना
 के  स्वातंत्रय  का  मसविदा  तैयार  किया  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  जनता  में  सूचना  के  प्रवाह  में  अन्य  कानूनों  और
 नियमों  से  रुकावट  नहीं  उपयुक्त  कार्यदल  शासकीय  गुप्त
 बात  1923  की  धारा  5,  भारतीय
 1872  की  धारा  123  और  124  में  संशोधन  किए  जाने  और  सिविल
 प्रक्रिया  1908  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  1973,  »,  कैन्द्रीय
 सिविल  सेवा  1964  के  नियम  11  तथा  सूचना
 के  वर्गीकरण  से  संबद्ध  विभागीय  सुरक्षा-अनुदेशों  के  मैनुअल  में
 तद्नुरूपी  संशोधन  किए  जाने  की  सिफारिश  की  के
 स्वातंत्र्य  विधेयक  ””  में  सूचना  प्राप्त  करने  के  तौर-तरीके  तथा  सूचना
 सुलभ  करवाए  जाने  से  इंकार  किए  जाने  के  मामलों  में  सुधारात्मक
 उपाय  भी  शामिल  किए  गए

 के  स्वातंत्र्य  विधेयकਂ  को  कानून  बनाए  जाने  के
 प्रयोजन  से  कार्य-दल  की  सिफारिश  पर  विचार  प्रगत  अवस्था  में
 चल  रहा  उपर्युक्त  अधिनियम  तथा  अन्य  प्रावधान  लागू  करने
 वाले  मंत्रालय/विभाग,  इन  सिफारिशों  के  संबंध  में  अलग से  कार्रवाई कर  रहे
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 विद्युत  उत्पादन

 1122 .  थी  पंकज  यचौथरी  ः
 जी  रामपाज  सिंह  *

 क्या  प्रथ्यान  मंतजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गन्‍ने  की  खोई  से  विद्युत  उत्पादन  करने  की  कोई
 योजना  सरकार  के  वि्याराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गन्‍ने  की  खोई  से  कितनी  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन
 किया  और

 इस  ख्रोत  से  कितनी  विद्युत  की  मांग  की  पूर्ति  की  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍न्ययन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  राष्ट्रीय  खोई  आधारित
 सह-उत्पादन  कार्यक्रम  कार्यान्‍न्वयनाधीन  है  यह  कार्यक्रम  बारह
 प्रदर्शन  परियोजनाओं  को  ईष्टतम  उत्पादन  के  लिए  2  करोड़  रुपये
 प्रति  मेगावाट  तक  की  पूंजीगत  सहायता  उपलब्ध  कराता  यह
 कार्यक्रम  परियोजनाओं  के  मानदंडों  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय
 संस्थाओं  ऐसी  सह-उत्पादन  परियोजनाओं  के  लिए  उनके  द्वारा
 दिए  गए  आवधिक  ऋणों  की  ब्याज  दर  को  कम  करने  हेतु  ब्याज
 आर्थिक  राज  सहायता  के  रूप  में  15  लाख  रुपये  प्रति  मेगावाट  से
 लेकर  35  लाख  रुपये  प्रति  मेगावाट  तक  के  भिन्‍न-भिन्‍न  वित्तीय
 प्रोत्साइन  भी  उपलब्ध  कराता  इसके  अतिरिक्त  इस  कार्यक्रम
 के  प्रशिक्षण  इत्यादि  के  आयोजन  जैसे  संवर्धनात्मक
 कार्यकलापों  में  भी  सष्ठायता  दी  जाती

 और  लगभग  3500  मेगावाट  खोई  आधारित
 सह्ठ-उत्पादन  की  संभाव्यता  का  अनुमान  लगाया  गया  अब  तक
 देश  में  82  सेगाबाट  समग्र  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  की
 19  सह-उत्पादन  परियोजनाएं  स्थापित  की  जा  युकी  यह  बताया
 गया  है  कि  लगभग  100  भेगावाट  समग्र  क्षमता  की  17  परियोजनाएं
 कार्यान्वयन  के  विभिग्ण  चरणों  में

 विजिन्न  विभागों  का  नेटवर्किंग

 1123. शी  केंकडटेश  नायक  *

 शी  जवाशिप्यरान  दादोबा  मंडलिक  :

 क्या  प्रद्मान  मंतजी  यह  जलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशनल  हइ्फार्मोटिक  सेंटर  को  आंध्र  प्रदेश  तथा

 कनाटिक  से  पूर्ण  कम्प्यूटरीकरण  की  ओर  कदम  के  रूप  में  इनके

 विभिन्‍न  विभागों  के  नेटबकिंग  के  लिए  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 पूर्ण  किए  जा  चुके  कार्य  तथा  चल  रहे  कार्य  की  वर्तमान
 स्थिति  क्‍या

 क्या  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  अनावश्यक  विलम्ब
 हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (38)  इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राअय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  महाराष्ट्र  के  मामले  में  महाराष्ट्र
 सरकार  के  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  दिनांक  6  1997
 को  हुई  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  की  राज्य
 समन्वय  समिति  की  बैठक  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुम्बई
 में  मंत्रालय  और  नये  प्रशासनिक  ब्लॉक  में  एक  नवीनतम  हाई  स्पीड
 लोकल  एरिया  नेटवर्क  संयुक्त  रूप  से  स्थापित  करने  का  प्रस्साव
 किया

 समग्र  फाइल  मानीटरिंग  प्रणाली  के  कार्यान्वयन  के
 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  परामर्श  से  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया
 था  जो  पूरा  हो  चुका  सचिवालय  काम्पलैक्स  के  भीतर  सरचित
 हाई  स्पीड  स्थापित  करने  का  एक  अन्य  प्रस्ताव  प्राप्त
 हुआ  कर्नाटक  सरकार  से  इसके  कार्यालयों  की  नेटवर्किंग  के
 लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 एन.आई  ने  1998  में  मद्ठाराष्ट्र  सरकार  को

 विस्तृत  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जिसे  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हाल
 ही  में  अनुमोदित  किया  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  के  मामले

 ने  के  सक्रिय  घटकों  को  मुहैया  कराने  से
 संबंधित  अपने  कार्य  को  पूरा  कर  लिया  है  जबकि  राज्य  सरकार
 फाइबर  आप्टिक  और  केबल  बिछा  रही

 कनाटक  के  मामले  विधान  सौध  में  अवस्थित  सरकारी
 कार्यालयों  को  नेटवर्क  करने  का  एक  व्यापक  प्रस्ताव  राज्य  सरकार
 को  प्रस्तुत  किया  गया  एन.आई  को  उनका  अनुमोदन  प्राप्त
 होना

 जी

 प्रश्न  नहीं

 (3)  महाराष्ट्र  के  मामले  राज्य  सरकार  द्वारा  केबल/डक्ट
 आदि  से  संबंधित  परियोजना  के  अपने  भाग  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌

 सीन  माह  के  भीतर  परियोजना  के  अपने  भाग  को

 पूरा  कर  सकता  कर्नाटक  के  मामले  राज्य  सरकार  के
 अनुमोदन  की  प्रतीक्षा
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 आन्ध्र  प्रदेश  के  मामले  में  ने  प्रस्ताव  के  अपने
 भाग  को  पूरा  कर  लिया

 उर्वरकों  के  मूल्य  संबंधी  नीति

 1124.  श्री  बाजू  बन  रियान  ४
 ओ  प्रेमचन्द्रन  ः

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  उर्वरकों  के  मूल्यों  के  संबंध  में  किसी  नीति
 की  घोषणा  की

 यदि  तो  इस  नीति  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की
 सहायता  के  लिए  उर्वरकों  की  कीमत  को  कम  करने  का

 क्‍या  सरकार  दो  एकड़  से  कम  भूमि  रखने  वाले  किसानों
 को  रियायती  दरों  पर  उर्वरक  वितरित  करने  पर  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 मौजूदा  योजना  के  अंतर्गत  केवल  यूरिया  ही  ऐसा  उर्वरक  है
 ”

 जो  सांविधिक  मूल्य  नियंत्रण  के  अधीन  विनियंत्रित  फास्फेटिक
 और  पोटासिक  उर्वरकों  अर्थात्‌  डाई-अमोनियम  फास्फेट

 म्यूरिएट  आव्‌  पोटाश  सिंगल  सुपर  फास्फेट
 तथा  योगिक  उर्वरकों  के  मामले  में  निर्माताओं  और

 आयातकों  को  रियायत  देने  की  एक  योजना  चल  रही  है  ताकि  वे
 इन  उर्वरको  की  बिक्री  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  कम

 मूल्य  पर  कर

 से  जो  एकमात्र  नियंत्रित  उर्वरक  किसानों  ,
 जिनमें  छोटे  और  सीमांत  किसान  शामिल  हैं  जो  राजसहायता  प्राप्त
 सांविधिक  मूल्य  पर  खेतों  के  निकट  ही  उपलब्ध  विनियंत्रित
 उर्वरक  अर्थात्‌  एम  एस  तथा  मिश्रण  भी
 किसानों  को  रियायती  दामों  पर  उपलब्ध

 गोवा  को  विशेष  दर्जा  देना

 1125.  श्री  रवि  सीताराम  नायक  £*  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  गोवा  को  विशेष  श्रेणी  का  दर्जा  देने  का
 प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  राम  :

 प्रश्न  नहीं

 योजना  वित्तपोषण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रयोजन
 विशेष  श्रेणी  राज्यों  में  शामिल  किए  गए  राज्य  वे  हैं  जो  पड़ौसी

 देशों  से  लगी  सीमा  पर  महत्वष्वर्ण  स्थिति  रखते  हैं  और  जो  पर्वतीय
 राज्य  जिनमें  कुछ  विस्तृत  जनजातीय  जनसंख्या  वाले  हैं
 और/अथवा  जो  पहले  के  छोटे  संघ  राज्य  क्षेत्रों/जिलों  में  से  गठित

 किए  गए  हैं  जिनका  उनकी  विकास  आवश्यकताओं  की  तुलना  में
 सीमित  और  कमजोर  संसाधन  आधार

 जो  यद्यपि  पूर्व  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  बना  की  ऐसी  कोई
 समस्या  नहीं  यह  संपन्न  राज्यों  में  स ेएक  है  जिसका  सुविकसित
 राजकोषीय  ढांचा  है  और  यह  खनिज  तथा  खनिज
 आधारित  उद्योगों  से  संसाधन  जुटाने  के  लिए  स्पष्ट  क्षमता  रखता

 इस  प्रकार  गोवा  विशेष  श्रेणी  राज्यों  की  कोटि  की  पात्रता
 नहीं

 प्याज  की  बिक्री

 1126.  श्रीमती  गीता  मुख्र्जी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ओलावृष्टि  के  परिणमामस्वरूप  पश्चिम  बंगाल
 के  कुछ  जिलों  में  हड़बड़ी  में  ।  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तक  प्याज
 की  बिक्री  से  अवगत

 यदि  तो  इन  इलाकों  के  प्याज  उगाने  वाले  किसानों
 को  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  आवश्यक  उपाय  किए  गए

 और

 अब  तक  केन्द्रीय  राहत  निधि  से  कितनी  धनराशि  जारी
 की  गयी

 कृषि  संत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  से  आवश्यक  सूचना  एकजत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 1998-99  के  दौरान  आयी  प्राकृतिक  आपदाओं  से
 प्रभावित  क्षेत्रों  को आवश्यक  राहत  और  पुनर्वास  की  सुविधा  मुहैया कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  पहली  शञ्रैमासिक  |  किश्त  के  रूप
 में  1998  में  अग्रिम  रूप  से  10.67  करोड़ .  हु  रुपये  की  राशि
 निर्मक्त  कर  दी
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 बिहार  में  बांधों  का  निर्माण

 1127.  श्री  कृष्ण  कुमार  चौधरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बिहार  के  गया  जिले  में  तथा  पंचमपुर  के
 समीप  फाल्णमु  सथा  मोरहर  नदी  पर  बांध  का  निर्माण  कर  सिंचाई
 परियोजना  शुरू  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  परियोजना  संबंधी  कार्य  कब  तक  शुरू  किए
 जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :  बिहार
 राज्य  सरकार  से  केन्त्रीय  जल  आयोग  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 प्रति  व्यक्ति  आय

 11286  .  शी  माणिकराव  होडलया  गावीत  :

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय
 और  उसके  राष्ट्रीय  औसत  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  औसत
 से  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  औसत  के  बराबर  महाराष्ट्र
 की  प्रति  व्यक्ति  आय  लाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  1980-81  से  आगे  की  अवधि  के
 लिए  चालू  एवं  स्थिर  मूल्यों  पर  राष्ट्रीय  अखिल  भारतीय  प्रति  व्यक्ति
 निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद  एवं  निवल  घरेलू  उत्पाद  के  साथ  राज्यवार
 निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  संलग्न  और  ॥  में  दिया  गया

 से  (७3)
 प्रश्न  नहीं

 स्थिर  मूल्यों  (7980-87)  पर  प्रति  व्यक्ति  निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  (7980-87  से  1997-98)

 (22.5.1998  की  स्थिति  के

 राज्य/संध  राज्य  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997

 ७-81  -62  -63  -64  -85  -86  -87  -88  -89  -90  -91  -92  -93  -94  -95  -96  -97  -98

 1  2  3
 $  5  6

 7
 $

 १
 WN  72  3  4  15  6  7  18  19  20

 1.  आंध्र  प्रदेश  1380  1556  1540  1569  1488  1530  1438  1545  1717  1790  1779  1788  1786  1871  1971  2059  2110  -

 2.  अठरुणाचल  प्रदेश  1571  1750  1755  1821  1937  2119  2194  2265  2374  2363  2710  8012  3013  3369  3265  3304  3059  -

 3.  असम  1284  1402  1437  1470  1447  1510  1437  1468  1446  1517  1544  1575  1557  1583  1585  1606  1628  -

 4.  बिहार  कार  947  935  1003  1074  1074  1135  1050  1158  1116  1197  1105  1017  1019  1037  986  1010  -

 $.  गोआ  3145  2866  3239  3214  3283  3091  3196  3498  4195  4128  4883  4786  5381  5497  5552  5483  -  -

 6.  गुजरात  1940  2084  2008  2343  2293  2186  2276  1986  2717  2644  2649  2381  309  2887  3496  3375  -

 7.  हरियाणा  2370  2399  2487  2479  2513  2893  2825  2709  3289  3254  3509  3499  3421  3498  3686  3668  3956 =  -

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1704  1773  1678  1726  1599  1781  1877  1850  2046  2250  2241  2213  2267  2315  2395  2518  -  -

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  1776  1772  1782  1794  1837  1832  1809  1571  1736  1730  1786  1775  1804  1832  1886  1928  -  -



 63...  प्रश्नों  के  ३  1998  लिखित  64

 +  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  72  133  14  15  16  77  ॥  7?  20

 10.  कनाटिक  1520  1583  1586  1663  1750  1644  1764  1853  1978  2055  2039  2262  2278  2399  2454  2551  2641  -

 11...  केरल  1508  1469  1485  1406  1473  1507  1453  1482  1614  1705  1815  1826  1932  2114  2169  2264  2363  -

 12...  मध्य  प्रदेश  1358  1360  1388  1427  1327  1409  1315  1459  1529  1523  1696  1538  1618  1747  1753  1791  1875 =  -

 13.  महाराष्ट्र  2435  3541  2480  2579  2558  2705  2666  278  3000  3434  3483  3399  3849  4110  4274  4598  4853  -

 14.  मणिपुर  1419  1462  1447  1530  1553  1598  1588  1669  1707  1687  1739  1841  1884  1896  1986  1993 -  -

 15...  मेघालय  1361  1379  1361  1354  1385  1412  1397  1485  1455  1596  1733  1764  1617  1681  1673  1714  -  £

 16.  मिजोरम  1448  1577  1720  1695  1681  1653  1768  1907  1983  1986  1976  2000  2239  2170 -  दो  ्  ज्

 17...  नागालैण्ड  1314  1290  1191  1407  1316  1442  1436  1365  1623  1699  1383  1530  1476  1543  1580  1608  1595 =  -

 18...  उडीसा  2674  2875  2906  2904  3073  3249  3302  3410  3526  3730  3730  3825  3931  4022  412  4172  4371.  -

 19.  पंजाब  1222  1285  1276  1525  1379  1338  1428  1295  1791  1716  1942  1759  1975  1776  2053  1996  2247  2215

 20.  राजस्थान  1571  1611  1750  1758  1919  2017  2297  2678  2924  318  3369  3492  -  -  -  -  -  ८-८

 21.  सिक्किम  1498  1640  1527  1582  1758  1798  1755  1887  1987  2094  2235  2268  2355  2551  2767  2744  2880.  -

 22.  तमिलनाडु  1307  1248  1339  1261  1262  1240  1274  1398  1538  1603  1671  1681  1709  1856  1949  -  दो  ्

 23.  त्रिपुरा  1278  1276  1344  1364  1354  1375  1402  1433  1583  1593  1652  1627  1615  1630  1646  1668  1763.  -

 24...  उत्तर  प्रदेश  1773  1689  1719  1883  1892  1929  1962  2022  2061  2086  2145  2267  2295  2419  2601  2668  2836  -

 25...  पश्चिम  बंगाल  2613  2604  2414  2660  2145  2639  2644  2695  2817  2715  2580  2302  2884  3079  3395  3287  -

 26.  अंडमान  व  निकोबार  4030  4495  4206  4665  4765  4975  5438  5388  5788  5453  5630  5683  6049  -

 27.  दिल्ली  2849  4163  2956  2909  2988  3043  4765  3072  5185  5438  3254  2983  5453  2770  5683  2954  -  न्‍

 28...  पांडिचेरी  2849  2814  2956  2909  2988  3043 3135  3072  -  7:  2983 2571  2770  2841  2954  -  -
 गा  ore

 अखिल  भारत

 कारक  लागत  पर  प्रति  1630  1693  1691  1730  1811  1841  1871  1901  2059  2151  2222  2175  2243  2337  2473  2608  2761  2847
 व्यक्ति  निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 कारक  लागत  पर  प्रति  व्यक्ति  1625  1692  1699  1804  1827  1857  1893  1929  2099  2198  2267  2226  2298  2394  2533  2664  2814  2897
 निवल  घरेलू  उत्पाद

 अस्थायी  :  त्वरित  जनुमान  एः  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  नहीं  कराये

 ख्ोत  ?  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  आर्थिक  एवं  सांख्यिकीय  निदेशालय  तथा  सम्पूर्ण  भारत  प्रति  व्यक्ति  निथल  राष्ट्रीय  उत्पाद  एवं  निबल
 घरेलू  उत्पाद  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  निबल  घरेलू  उत्पाद  के  आंकड़े  में  प्रकाशित  नहीं  किये  गये

 प्रयुक्त  स्रोत  सामग्री  में  भिन्‍नताओं  के  कारण  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  आंकड़े  सटीक  रूप  में  तुलनात्मक  नहीं

 2.  मिजोरम  राज्य  इन  अनुमानों  को  केवल  चालू  कीमतों  पर  ही  तैयार  करता

 3.  दादरा  एवं  नगर  दमन  एवं  दीव  तथा  लक्षद्वीप  सं  न्‍्य  क्षेत्र  इन  अनुमानों  को  तैयार  नहीं



 65  प्रश्नों  के  13  1920  लिखित  उत्तर

 व्यक्ति  निवल  शब्ट्रीय  द्धपाद
 कारक  लागत  प्रर  प्रति  व्यक्ति  1625  1861  2013"  2317  2523  2749  2986  3319  3898  4416  5073  5721  6397  7335  8547  9725  10919

 निबल निबल  बरेशु  उत्पावाा  ए + संबंधित राज्य  सरकार द्वारा उपलब्ध  नहीं कराये  एप
 अस्थायी  :  श्वक्तित  अनुमान  ए  :  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  नहीं  कराये
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 राज्य  श्रेणी

 स्थिर  मूल्यों  पर  प्रति  व्यक्ति  निकल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  1990  से  1992
 की  स्थिति  के

 राज्य/संघ  राज्य  1994  1995  1996  1997
 5-62  -63  -64  -85  -86  -67  -88  -69  -90  -91  -92  -93  -94  -95  -96  -97  -98

 1  2  3.  4  5  &  7  8  9  0  1  2  13  4  15  6  7  18  19 20

 1.  आंध्र  प्रदेश  1380  1655  1751  2034  2067  2268  2356  2813  3500  1941  4728  5556  5718  6900  7884  8938  9867  -

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1571  2010  2294  2526  2877  1403  3733  3866  4407  4461  5397  6524  7518  8852  94131020510887  -

 3.  अस  1284  1625  1803  2113  2430  2612  2767  3060  3204  3727  4281  4683  4973  5520  6017  6288  6663.  -

 4.  बिहार  917  1044  1145  1281  1504  1601  1798  1906  2253  2612  2660  2868  2998  3417  3737  3524  3835.  -

 5.  3145  3369  4026  4181  5039  4660  5484  5966  6865  7988  8797  1069312800  15312  15630  16148  ्््््््ि

 6.  गुजरात  1940  2376  2457  3128  3188  322  3660  3564  4908  5304  5898  6243  8245  8945  11668  11977  13932  -

 7.  हरियाणा  2370  2668  2980  3160  3365  4004  4106  4445  5714  6233  7508  8775  9017  10526  12283  13518  16199  -

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1704  1953  2032  2273  2249  2649  2870  3385  3934  4375  4910  5691  6390  6896  7846  8747  - =  -

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  1776  1970  2190  2428  2669  2874  3099  2954  3517  3618  3625  3755  4024  4244  5099  6181  -  -

 10.  कनाटिक  1520  1707  1855  2192  2416  2495  2810  3159  3620  4044  4598  5889  6321  7216  8317  9384  -

 11...  केरल  1508  1576  1809  2092  2296  2398  2676  2917  3233  3718  4200  5140  5768  6524  7597  8324  9066  -

 12...  मध्य  प्रदेश  1358  1437  1605  1834  1822  2085  2103  2649  3048  3306  4049  4157  4544  5508  5909  6518  7445  -

 13.  महाराष्ट्र  2435  2673  2817  3185  3375  3826  3995  4638  5430  6570  7439  824210080  11799  13195 15457  17295  -

 14...  मणिपुर  1419  1677  1729  1997  2205  2322  2590  3211  3502  3574  3976  4659  5026  5930  6543  6914  -  -

 1s.  मेघालय  1361  1516  1626  1831  2047  2250  2479  2922  3074  3816  4375  4891  5272  5934  6543  6826  -  =

 16...  मिजोरम  1289  1383  1471  1724  2139  2658  3165  4077  4026  4135  4474  5941  6599  7517  7743  -  -  -

 17...  नागालैण्ड  1448  1704  1966  2203  2453  2591  2781  3385  3708  4334  5498  6166  6652  6638  -  -  -  -

 13.  उच्यीसा  1314  1443  1501  1902  1846  2175  2315  2308  2871  3218  3077  3907  4114  4662  5369  6192  6922  -

 19...  पंजाब  2674  1119  3382  3673  4123  4578  4940  5719  6487  7624  8318  9872  11140  12936  1452516044  18213  -

 20...  राजस्थान  1222  1392  1544  1914  1849  1978  2095  2310  3069  3241  4191  4501  5197  5315  6406  6959  8481  9815

 21.  सिक्किम  1571  1701  1931  2137  2635  3023  3472  3886  424  4686  5302  5728  5722  5729  -  -  -  =

 22...  तमिलनाडु  1498  1776  1777  2024  2341  2620  2885  3374  3782  4370  4978  5795  6670  8041  9180  9868  1815.  -

 23.  त्रिपुरा  1307  1499  1650  1765  1904  2025  2167  2422  3015  3185  3370  3688  3773  4252  4376  -  -  -

 24...  उत्तर  प्रदेश  1278  1338  1529  1658  1784  1999  2157  2360  2771  3087  3590  4069  4335  4783  5333  5874  6733  -

 २5.  पश्चिम  बंगाल  1773  1930  2127  2450  2771  2893  3079  3658  3836  4220  4673  5298  5541  6247  7436  7851  8805  -

 26.  अंडमान  व  निकोबार  2613  2847  2948  3435  3549  3985  4412  4436  4641  5334  5590  5937  6277  872010504  11147  -  -

 27...  दिल्‍ली  4030  4462  4969  5082  5535  6545  7170  8011  911410019  10931  13697  14567  16354  17845  19779  -..  -

 286...  पांकिशेरी  2849  3087  3377  3803  4219  4580  5050  5386  6071  6611  7275  7912  8631  85451055511319  - =  -“-

 अखिल  ॥॒
 कारक  लागल  पर  प्रत्ति  1630  1861  2004  2304  2504  2730  2962  3285  3842  4347  4983  5683  6262  7196  8403  957810771  -

 सखतोत  :  संबंधित  राज्य  सरकारें  के  आर्थिक  एवं  सांख्यिकीय  निदेशालय  तथा  सम्पूर्ण  भारत  प्रति  व्यक्ति  निबथल  राष्ट्रीय  उत्पाद  एवं  निवल

 घरेझ्ूू  उत्पाद  के  आंकड़े  में  प्रकाशित  नहीं  किये  गये

 ।.  प्रयुक्त  खोल  सामग्री  में  भिन्‍नताओं  के  कारण  विभिन्‍न  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  के  आंकड़े  सटीक  रूप  में  तुलनात्मक  नहीं

 2.  फिजोरस  राज्य  इन  अनुमानों  को  केवज  चालू  कीमतों  पर  ही  तैयार  “
 इन

 3.  एवं  नगर  दमन  एवं  दीव  तथा  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  इन  अनुमानों  को  तैयार  नहीं



 67  प्रश्नों  के

 सॉफ्टवेयर  और  इलेक्ट्राीनिक्स  का  उत्पावन

 1129.  .  श्री  रंजीब  बिस्यथाल  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यड्ध  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सॉफ्टवेयर  और  इलेक्ट्रीनिक्स
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान्ढ  प्रत्येक  वर्ष  इस
 संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और  कितनी  उपलब्धि  हासिल
 की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  मदों  में  निर्यात  में  वृद्धि  करने
 का  और

 यदि  तो  नौवीं  योजना  में  इसके  लिए  क्‍या  कार्यक्रम
 तैयार  किया  गया

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  विक्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कादम्बूर  :  जी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  सॉफ्टवेयर
 उद्योग  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियाँ  नीचे  दिए  अनुसार

 1995-96  1996-97  1997-98
 लक्ष्य  लक्ष्य  उपलब्धियाँ  लक्ष्य  उपलब्धियाँ

 इलेक्ट्रॉनिक  हार्डवेयर  25,550

 कम्प्यूटर  1,800

 18,100  33,400  20,340  30,150  22,100

 4,240  2,600  6,300  9,750,  9,970

 कुल  27,350  22,340  36,000  26,640  39,900  32,070

 और  नौवी  योजना  की  नीति  में  सॉफ्टवेयर
 तथा  इलैक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 नौवी  योजना  के  अंतिम  वर्ष  अर्थात्‌  2001-02  के  लिए
 इलैक्ट्रॉनिक  क्षेत्र  में  52%  की  चक्रवृद्धि  वार्षिक  विकास  दर  से
 48  ,9३०  करोड  रुपए  के  निर्यात  का  लक्ष्य  रखा  गया  इस  कार्यक्रम
 में  जनशक्सि  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं  का

 अनुसंधान  एवं  विकास  के  प्रयासों  का  गुणवत्ता
 आयात-निर्यात  नीति  (1997-2002)  का

 तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  के
 अंतर्गत  कार्यपद्धतियों  का  सरलीकरण  शामिल

 कृथि  आदानों  की  कीमतों  में  वृद्धि

 1130.  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३  1998  लिखित  उत्तर  68

 वर्ष  1996-97  और  1997-98  के  दौरान  मुख्य  कृषि
 आदानों  की  कीमतों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 उक्‍त  अवधि  के  दौरान  मुख्य  खाद्याननों  की  कीमतों  में

 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  खाद्याननों  के  उत्पावन  में  कितने
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  वर्ष
 1996-97  एवं  1997-98  के  दौरान  प्रमुख  कृषि  आदानों  की  थोक
 कीमतों  के  सूचकांक  में  प्रतिशत  वृद्धि  दर्शाने  वाला  संलग्न

 वर्ष  1996-97  एवं  1997-98  के  दौरान  प्रमुख  खाद्यान्नों
 के  समर्थन  मूल्यों  में  प्रतिशत  वृद्धि  दशाने  वाले  भी  संलग्न

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  जिसमें  1995-96  के  मुकाबले
 1996-97  में  10.5  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  उसमें  1996-97  की
 तुलना  में  1997-98  में  2.6  प्रतिशत  गिरावट  आने  की  संभावना

 प्रमुख  कृषि  आदानों  की  कीमतों  में  प्रतिशत  वृश्चि

 कृषि  आदान  वार्षिक  प्रतिशत  वृद्धि

 1996-97  1997-98

 हाई  स्पीड  डीजल  14.8  27.5

 हल्का  डीजल  तेल  29.6  0.0

 स्नेडक  45  .2  ०.०

 बिजली  12.0  6.7

 सिंचाई  हेतु  बिजली  अपरिवर्तित  4.0

 पशु  आष्ठार  13.5  .5  ०.७6

 उर्वरक  4.9  ०.4

 कीटनाशी  ०.1  ३.7

 गैर  विद्युत  मशीनें  8.8  ०.4
 तथा  पुर्जे

 हि

 ट्रैक्टर  11.6  ३.8

 विद्युत  चालित  पम्प  16.3
 ््डड  मी

 है
 हि
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 विकरणन-या

 प्रमुख  खाद्याननों  के  समर्थन  मूल्यों  में  प्रतिशत  वृद्धि

 जिन्स  वार्षिक  प्रतिशत  वृद्धि

 1996-97  1997-98
 वर्ष  के

 धान  5.6  9.2

 ज्वार  3.3  16.1  .4

 बाजरा  3.3  16.1

 मक्का  3.2  12.8

 रागी  3.3  16.1

 गेहूं  25.0  74

 जौ  3.4  14.8

 तुअर  5.0  फ््त

 मूंग  5.0  मा

 उड़द  5.0

 चना  5.7  10.1

 कृषि  एवं  पशु  का  विकास

 1131.  आी  एन  .  प्रेमचन्द्रन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  विभिन्‍न  राज्यों
 को  प्रतिवर्ष  कृषि  और  पशुधन  के  विकास  हेतु  कितनी  सहायता  दी

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  वर्ष  सहायता  राशि
 में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भारत

 सरकार  कृषि  एवं  पशुधन  के  विकास  में  राज्यों  को  मदद  देने  के

 लिए  कई  केन्‍्द्रीय/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  का  क्रियान्वयन  कर
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 रही  राज्य  सरकारों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गयी
 सहायता  का  विवरण  इस  प्रकार  है  -

 वर्ष  राशि

 रुपये

 1995-96  886.05

 1996-97  971.41

 1997-98  922.82

 से  विभिन्‍न  केन्द्रीय/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के
 अंतर्गत  राज्य  सरकारों  को  धन  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  -
 विभाग  के  बजट  में  कुल  प्रावधान  एवं  पहले  किए  गए  प्रस्तुतियों
 में  से  अनुप्रयुक्त  राशि  के  आधार  पर  जारी  किया

 7

 नारोरा  बांध  से  नहर  का  विस्तार

 1132.  श्री  राजवीर  सिंद  £  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नारोरा  बांध  से  नहर  का  विस्तार
 उत्तर  प्रदेश  में  दातागंज  तक  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (Tt)  इस  कार्य  को  कब  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  केन्द्र
 सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 काजू  की  खेती

 1133.  औ  डेनिस  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  काजू  की  खेती  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मत्रोजय  में  राज्य  मंत्री  :

 (Q)  भारत  सरकार  ने  १४.85  करोड़  रुपये  के  योजना  परिव्यय
 से  काजू  के  समेकित  विकास  कार्यक्रम  के  संबंध  में  आठवीं  योजना
 के  दौरान  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  इस  योजना
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 को  वर्ष  1997-98  के  दौरान  16.00  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से
 जारी  रखा  गया  तथा  इसे  वर्ष  1998-99  में  भी  जारी  रखा  जा  रहा

 इस  योजना  के  अधीन  निम्नलिखित  कार्यक्रम  शुरू  किए  जा  रहे

 (1)  उन्‍नत  और  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  की
 पौध  रोपण  सामग्री  का  बहुलीकरण  और

 (2)  मौजूदा  रोपण  की  उत्पादकता  में  सुधार

 (3)  बेहतर  उत्पादन  तथा  कीट  प्रबन्ध  पद्धति

 (4)  कृषकों  को

 सुव्णरेखा  सिंचाई  परियोजना

 1134.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :
 श्री  खारबेल  स्वाईन  *

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्‍्तराज्यीय  सुवर्णरेखा  सिंचाई  परियोजना  पर  आज  तक

 कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  और  कितनी  खर्च  की
 गई

 इस  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  अभी  तक  क्‍या  प्रगति

 हुई
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 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  बिहार  और

 पश्चिम  बंगाल  राज्यों  को  कितना  लाभ  हो  सकता

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  जल्दी  पूरा  करने
 के  लिए  हाथ  में  लेने  का  विचार  किया  और

 (3)  यदि  तो  तत्सबंधी  व्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  ः
 संलग्न

 संलग्न

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  सुवर्णरेखा
 परियोजना  के  कारण  प्रस्तावित  वार्षिक  सिंचाई  लाभ  निम्नलिखित
 है  :

 (i)  विहार  -  2.370  लाख  हैक्टेयर

 (1)  उड़ीसा  -  1.875  लाख  हैक्टेयर

 (iii)  पश्चिम  बंगाल  -  1.300  लाख  हैक्टेयर

 (७)  प्रश्न  नहीं

 नवीनतम  3/92  तक  कार्यदल  द्वारा  शा  3/97  1997-98  प्रत्याशित
 परियोजना  अनुमानित  खर्च  अनुमोदित  योजना  तक  कुल  परिव्यय  खर्च

 लागत  रूप  में  शा  प्रत्याशित  प्रत्याशित  1997-98
 योजना  का  परिव्यय

 खर्भय  खर्च

 1.  विहार  2376  .15  561.19  335.00  205.37  766  .56  35.0  25.56
 भाग  (1996  के

 मूल्य  स्तर

 2...  उड़ीसा  1270.50  179.92  .92  795.00  12726  307  8  -  40.43
 भाग  (1995  के

 मूल्य  स्‍तर
 राज्य
 में
 सामूडिक
 घटकों

 3.  पश्चिम  595.00  4.72  60.00  9.79  14.51  6.0०  6.00
 बंगाल  (1997  के

 भाग  मूल्य  स्तर
 OTT  ३  ३  _्॒र्ऱ़््््उ््<्  SO  ७"  ७  आ  आअआअअजआअआअआ»7»9>आ»आ5'3:'फफण,ओइ>9)?े_७ह>ू-ह8 9  आ  आ  आआआ  आझ|  आआपस्‍//पफ//प:।।।ओअओप3)2२)/-+#>ैै |  विहार  सरकार  को  अंश  लागत  के  लिए  विए  गए  4.4  करोड़  रुपये



 73  प्रश्नों  के  13  1920  लिखित  74

 7998  तक  प्रगति

 सुवर्णरेखा  परियोजना

 इया  बांध  30%

 गालूदिह  बराज )  Nie

 चांदिल  बांध  -  97%  लगाने  के

 98%  लगाने  के

 खरकई  बराज  -  अभी  शुरू  होना

 (5)  चांदिल  बायां  तट  नहर  -  70%

 इया  बायां  तट  नहर  -  30%

 गालूदीडह  दायां  तट  नहर  -  70%

 इया  दायां  तट  नहर  -  50%

 गालूदीह  बायां  तट  नहर  -  अभी  शुरू  होना

 खरकई  दायां  तट  नहर  -  25%

 खरकई  बायां  तट  नहर  -  शून्य

 खुवणरिव्या  परियोजना

 जंभीरा  बांध

 मिट्टी  कार्य  98%

 तटबंध  68%

 कंक्रीट  और  राजगीरी  62%

 54% चट्टान  का  अगला  भाग
 और  पत्थर  भराव

 (a) 3  हल्विया  और  बाउरा  बांध
 अभी  शुरू  होना

 (1)  नाढहरें  मिट्टी  कार्य

 (i)  सुवण्रिखा  मुख्य  नहर  84%

 (1)  सुवण्रिखा  शाखा  नहर

 (iii)  बेटनोटी  शाखा  नहर  74%

 (४)  जंभीरा  दायां  सट  नहर  42%

 (४)  अजंभीरा  बायां  तट  नहर

 (४)  वितरण  प्रणाली

 सुबणरिस्या  परियोजना  बंगाल

 अभी  लक  कोई  खास  काम  नहीं  हुआ

 पेंशनभोगी

 1135.  औमतली  भावना  देवराजभाई  चिललीया  *  क्‍या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  यद्ठ  महसूस  करती  कि  जहां  तक  पेंशन

 भोगियों  की  पेंशन  का  संबंध  ।  1996  के  पहले

 के  पेंशन  भोगियों  और  जनवरी  से  सितम्बर  1996  के  बीच  के  पेंशन

 भोगियों  में  कोई  भेदभाव  किया  गया  और

 अस्तर  सरचनाएं
 -  31%

 अभी  शुरू  होनी

 प्  16%

 -  11%

 अभी  शुरू  होनी

 अभी  शुरू  होनी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  सरकार  ..

 डवारा  कौन-कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाने  का  विचार

 जोक  शिकायत  और  पें  शन  मंजञाजय  में  राज्य  मंत्री
 सथा  वित्त  मंत्राजय  राजस्थ  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्यूर  :  और  केन्द्रीय
 सिधिल  सेवाएं  1972  में  निड्चित  प्रावधानों  के

 पेंशन  की  गणना  के  प्रयोजन  से  किसी  सरकारी  कर्मचारी
 द्वारा  अपनी  सेवा  के  अन्तिम  10  महीनों  के  दौरान  ली  गई
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 परिलब्धियां  ध्यान  में  रखी  जाती  नये  वेतनमानों  के
 लागू  किए  जाने  की  तारीख  अर्थात्‌  01.01.96  10  मास  के  भीतर
 सेवानिवृत्त  हुए  सरकारी  कर्मचारियों  के  संबंध  में  पेंशन  की  गणना
 के  क्रम  में  उन्हें  01.0196  से  पहले  की  अवधि
 संशोधन  पूर्व  वेतनमानों  में  प्राप्त  परिलब्धियों  को  तथा  शेष
 अवधि  पर्यन्त  संशोधित  वेतनमान  में  मिले  वेतन  को  ध्यान  में  रखा
 गया  नये  वेतनमानों  के  लागू  किए  जाने  की  तारीख  से  10  मास
 के  अन्दर  सेवानिवृत्त  हुए  सरकारी  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  पेंशन
 की  गणना  के  प्रयोजन  मूल  वेतन  के  अतिरिक्त  01.01.96  से
 पहले  की  अवधि  के  दौरान  उन्हें  प्राप्त  महंगाई  और  अंतरिम
 राहत  (i)  तथा  अन्तरिम  राहत  (४)  को  भी  परिलब्धियों  के  रूप
 में  माना  गया  नये  वेतनमानों  के  लागू  किए  जाने  के

 1996  के  बाद  के  पेंशन  भोगियों  को  मंजूर  की  गई  संशोधित
 उन्हें  संशोधन  पूर्व  वेतनमानों  के  आधार  पर  मंजूर  की  गई

 मूल  पेंशन  से  किसी  भी  मामले  में  कम  नहीं  कुछ  मामलों  में
 पेंशनभोगियों  के  लिए  इस  प्रकार  निर्धारित  की  गई  1996
 से  पूर्व  सेवानिवृत्त  हुए  पेंशनभोगियों  को  देय  पेंशन  की  तुलना  में
 कम  बैठती  01.01.96  तथा  31.12.97  के  बीच

 सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  को  संशोधन  पूर्व  वेतनमानों  की  बनाए
 रखने  तथा  अपनी  पेंशन  तथा  मृत्यु-सह-सेवानिवृति-उपदान  की

 इन  आदेशों  के  लागू  किए  जाने  से  तत्काल  पूर्व  लागू  नियमों
 के  अन्तर्गत  करवाने  का  विकल्प  ऐसे  मामलों  में  पेंशन  तथा

 मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति  उपदान  01.01.96  से  पूर्व  लागू  आदेशों  के

 अनुसार  विनियमित  किया

 1996  के  पश्चात्‌  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  को  1996  से  पहले

 सेवा-निवृत्त  हुए  कर्मचारियों  की  तुलना  पेंशन  के  33%  भाग

 के  संशोधीकरण  स्वरूप  देय  धनराशि  के  स्थान  पर  40%

 उन्हें  मिले  अन्तिम  वेतन  तथा  उस  पर  देय  मंहगाई  भत्ते  के

 आधार  पर  3.5  लाख  रुपये  तक  का  बढ़ा  हुआ  निवृत्ति-उपदान
 तथा  240०0  दिन  की  अर्जित  छूटू्टी  क ेनकदीकरण  के  स्थान  पर  ३००

 दिन  की  अर्जित  छुट्टी  क ेनकदीकरण  का  भी  लाभ  मिला  अतः

 1996  से  पूर्व  तथा  1996  के  पश्चात्‌  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों

 को  प्राप्त  सभी  सेवाष्त  लाभों  की  तुलना  नहीं  की  जा

 मीना  अग्नि  कांड  के  पीड़ितों  को  मुआवजा

 1136.  कुरियन
 ओ  अढमद  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1997  में  सऊदी  अरब  के  मीना  अग्नि

 कांड  में  मरे  हाजियों  के  निकट  संबंधियों  तथा  इस  अग्नि  कांड  में

 घायल  हुए  लोगों  को  मुआवजा  देने  की  घोषणा  कर  दी

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितनी  धनराशि  अदा  की

 क्‍या  मुआवजा  अभी  तक  नहीं  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ३  1998  लिखित  76

 विदेश  मंत्राजय  में  र  मंत्री  वसुन्धरा  :

 से  हज  97  के  दौरान  मीना  अग्निकांड  की  दुर्घटना
 के  तुरंत  बाद  प्रधानमंत्री  ने  राहत  उपायों  के  पैकेज  की  घोषणा  की
 यी  जिसमें  निम्न  राहत  उपाय  शामिल  हैं  :

 (i)  अग्निकांड  में  मारे  हाजियों  के  निकट  संबंधियों  को  एक
 लाख  रुपए  की  अनुग्रह  राशि  का

 (i)  अग्निकांड  में  स्थायी  रूप  से  अपंग  हुए  व्यक्तियों  को  एक
 लाख  रुपए  की  अनुग्रह  राशि  का  और

 (॥)  अग्निकांड  में  घायल  हुए  लोगों  को  दस  हजार  रुपए  की

 अनुग्रड  राशि  का

 2.  विदेश  मंत्रालय  को  मृत  हाजियों  के  निकट  संबंधियों  से  114
 दावे  प्राप्त  हुए  मंत्रालय  ने  24  दावेदारों  क ेलिए  एक-एक  लाख
 रुपये  के  चैक  संबंधित  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  पहले  ही  भेज  दिए  हैं
 इसके  अलावा  33  दावों  पर  हाल  ही  में  कार्रवाई  पूरी  कर  दी  गई
 है  और  उन्हें  भुगतान  के  लिए  मंजूर  कर  लिया  गया  चैक  तैयार
 किए  जा  रहे

 3.  स्थायी  रूप  से  अंपग  हुए  हाजियों  से  प्राप्त  2  दावों  के
 संबंध  में  चैक  तैयार  किए  जा  रहे

 4.  कुल  424  घायल  हाजियों  में  से  181  हाजियों  के  संजंध  में
 प्रत्येक  को  10,000  रुपये  का  भुगतान  पहले  ही  कर  दिया  गया

 शेष  घायल  हाजियों  को  भुगतान  करने  के  लिए  जद्दाह  स्थित
 भारत के  प्रधान  कोंसलावास  को  प्राधिकृत  किया  गया  जो अदायगी
 शीघ्र  पूरी  कर  दी

 5.  मृत  हाजियों  के  निकट  संबंधियों  से  शेष  57  दावों  की  बकाया
 राशि  के  निपटान  में  देरी  दावेदारों  द्वारा  विधि  न्यायालय  से
 उत्तराधिकार  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करने  में  हो  रही  कठिनाईयों  के  कारण
 हो  रही  राज्य  हज  समितियों  के  सदस्यों  के  सुझावों  पर  सरकार
 ने  इस  अपेक्षा  में  ठील  दी  है  और  सम्बद्ध  जिला  मजिस्ट्रेट  को  ये
 प्रमाण  पत्र  तहसीलदारों  से  प्राप्त  करने  के  निर्देश  दिए  हाल  ही
 में  ऐसे  9  उत्तराधिकार  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  दावेदारों  को
 शीघ्र  भुगतान  कर  दिया  शेष  मामलों  में  जिला  मजिस्ट्रेटों
 को  शीघ्र  कार्रवाई  करने  के  लिए  अनुस्मारक  भेजे  गए

 खाड़ी  देशों  की  जेलों  में  भारतीय

 शी  चंदूजाज  अजमीरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  खाड़ी  देशों  की  जेलों  में  बंद  भारतीयों  की  देशवार संख्या  कितनी  और

 सरकार  ने  उन्हें  मुक्त  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए



 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  20.05.1998  को  खाड़ी  देशों  में

 भारतीय  कैदियों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :  अरब  से
 संबंधित  आंकड़ा  केवल  ऐसे  लोगों  का  है  जिन्हें  1996  के  बाद  से
 सिद्धदोष  ठहराया  गया

 (1)  बहरीन  113

 (2)  इराक  4

 (3)  कुवैत  53

 (4)  ओमान  207

 (5)  कतर  170

 (6)  सऊदी  अरब  2702

 (7)  संयुक्त  अरब  अमीरात  800

 किसी  भारतीय  राष्ट्रिक  को  कैद  किये  जाने  की  स्थिति
 में  मेजबान  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वष्ठ  कॉसल
 से  सम्पर्क  भारतीय  राजनयिक  मिशन/केन्द्र  का एक  अधिकारी
 केदी  से  मिलता  है  तथा  उसे  केद  किये  जाने  वाले  कारणों  का  पता
 लगाता  आवश्यकदा  पड़ने  पर  मिशन/केन्द्र  मामले  को  मेजबान
 सरकार  के  साथ  उठता  है  ताकि  शीघ्रातिशीघ्र  निष्पक्ष  सुनवाई  की
 जाए  तथा  सजा  की  समीझा  भी  की  जा  साधारणतया  सजा
 की  अवधि  पूरी  होने  के  पश्चात्‌  ही  कैदियों  को  रिह्ाा  किया  जाता

 हालांकि  पात्र  मामलों  में  कई  मिशन  मानवीय  आधार  पर  सजा
 कम  करवाने  में  सफल  रहे

 विश्व  बैंक  सहायता

 1138.  .  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  में  कृषि  अनुसंधान  के  विकास
 और  किसानों  में  इसके  प्रसार  के  लिए  197  मिलियन  डालर
 उपलब्ध  कराने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपरोक्त  धनराशि  को  कृषि  के  किन  क्षेत्रों  में  निवेश  कराने
 का  प्रस्ताव  और

 इससे  किसानों  के  किस  सीमा  तक  लाभान्वित  होने  की

 संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 स्वीकृत  की  गई  सहायता  राशि  196.8  मिलियन  अमरीकी  डॉलर

 की

 13  1920  लिखित  उत्तर  78

 विश्व  बैंक  ने  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग
 कृषि  अनुसंधान  तथा  कृषि  और  सहकारिता

 विभाग  के  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  राष्ट्रीय  कृषि  प्रौद्योगिकी
 परियोजना  को  सहायता  देने  की  स्वीकृति  दी  इस  पर  कुल
 239.7  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  खर्च  होंगे  जिसमें  से
 196.8  .8  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  की  विक्त-व्यवस्था  विश्व  बैंक  द्वारा
 की  इसमें  से  से  मिलने  वाला  73.8  मिलियन
 (100.00  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  के  का  एस
 ऋण  और  आई  से  मिलने  वाला  96.8  मिलियन  अमरीकी
 डॉलर  का  ऋण  शामिल

 इस  राशि  का  निवेश  प्रौद्योगिकी  के  प्राकृतिक
 संसाधन  प्रबन्धन  के  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  का  मूल्यांकन  और  प्रचार

 पोषक  तत्व  तथा  जल  नाशीजीव
 फसल  कटाई  के  पश्चात्‌  की  प्रौद्योगिकी  और  मूल्य

 वर्धन  तथा  जैव-प्रौद्योगिकी  पर  किया  जाएगा  ताकि  देश  में  प्रमुख
 उत्पादन  प्रणालियों  के  सम्मुख  आने  वाली  समस्याओं  का
 समाधान  किया  जा

 कम  यूनिट  लागत  पर  दी  जाने  वाली  संगत  और  टिकाऊ
 प्रौद्योगिकी  की  बेहतर  आपूर्ति  और  परियोजना  के  अन्तर्गत
 परिकल्पित  नवीन  मॉडलों  के  माध्यम  से  उनके  प्रचार  द्वारा  बड़ी  संख्या
 में  किसानों  को  लाभ

 फरक्का  बांध

 1139.  श्री  जगतवीर  सिंह  द्रोण  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम
 बंगाल  में  गंगा  नदी  का  फरक्‍का  बांध  का  निर्माण  किए  जाने  के
 कारण  उत्तरी  भारत  में  बड़े  पैमाने  पर  विनाश  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  और
 दूसरी  सहायक  नदियों  के  आस-पास  की  2.5  करोड़  एकड़  भूमि
 सदा  के  लिए  जल  भराव  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आ  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए

 कृषि  संत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं



 79.  प्रश्नों  के  ३  1998  लिखित  8०

 चुराए  गए  189  पासपोर्टों  कਂ  ःष्ट्रीयतावार  ब्यौरे  इस
 प्रकार  हैं  और

 कपास  की  खरीद  हेतु  योजनाएं

 1140.  श्री  विजास  मुत्तेमवार  ः  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपनी  एकाधिकार  कपास  खरीद
 योजना  के  लिए  केन्द्र  से  दो  वर्ष  का  समय  बढ़ाने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए
 जाने  की  संभावना

 (3७)  भारी  प्रशासनिक  उपरि  व्ययों  को  कम  करते  हुए
 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  प्रभावी  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  जा  रहे  और

 एकाधथिकार  कपास  खरीद  योजना  के  अंतर्गत  कथित  रूप
 से  हुई  गंभीर  वित्तीय  अनियमितताओं/हेर-फेर/धोखाधड़ियों  के
 संबंध  में  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 उन  पर  क्‍या  कार्रवाई  की

 कृथि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (=)
 कपड़ा  मंत्रालय  को  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  है  कि  महाराष्ट्र  एकाधिकार  योजना  को  3०  1998  के
 बाद  और  छह  माह  की  अवधि  के  लिए  आगे  बढ़ा  दिया  राज्य
 सरकार  के  अनुरोध  पर  क्यार  किया  जा  रहा

 पासयचोटों  की  योरी

 1141.  जी  कमलनाथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अवैध  प्रवासियों  को  पासपोर्टों  की  संभावित  बिक्री
 करने  ढेतु  मैश्िष  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  से  सैकड़ों  पासपोर्ट

 युराए  गए

 यदि  तो  कुल  कितने  पासपोर्टों  की  चोरी

 क्‍या  इसके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  जांच  कराई  गई  और

 उसके  क्या  परिणाम  रहे  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 विदेश  मसंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :

 23  1998  को  मेड्डिड  स्थित  भारत  के  राजदूतावास  के
 परिसर  में  बलात्‌  प्रवेश  और  सेंधमारी  के  पश्चात्‌  कुल  189

 पासपोर्टों  की  चोरी  हुई

 फ्रेंच  और  जर्मन

 और  स्पेनी  पुलिस  प्राधिकारी  इस  छानबीन
 कर  रहे  भारतीय  दूतावास  में  सुरक्षा  प्रबंधों  को  भी  मजबूत  कर
 दिया  गया

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  आर्थिक  विकास

 1142.  डॉ०  असीम  बाजा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के आर्थिक  विकास  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  क्षेत्र  क ेसमेकित  विकास  के  लिए  पूर्वोस्‍्तर  परिषद्‌
 को  योजना  आयोग  के  अंतर्गत  लाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कदम
 उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राअय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए
 उपलब्ध  नवीनतम  सूचनाओं  के  अनुसार  वर्ष  1984-85  5  की  समाप्ति
 पर  प्रति  व्यक्ति  राज्य  घरेलू  उत्पाद  वृद्धि  वर  द्वारा  यथा-परिमित
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेआर्थिक  विकास  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 से  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  पुनर्गठन  के  लिए  तथा  हसे
 योजना  आयोग के  प्रशासनिक  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत  लाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  रूप  मेंਂ  निर्णय  लिया  जा  चुका  इन  निर्णयों
 को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  शुरू  की  गयी

 विवरण

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  राज्य  घरेलु  उत्पाद  की
 वृद्धि  वर  वार्षिक  प्रतिशत

 राज्य  वृद्धि  दर
 ््

 सं  oy
 a eee

 3 2

 अखरूणाचल  प्रदेश  4.73
 से  1994-95  तक  के

 2.  असम

 से  लक  के
 7११4-95  से  तक  के

 तक के



 3.  मणिपुर  2.39

 (1984-85  से  1993-94  तक  के

 4...  सेघालय  2.85

 (1984-85  से  1994-95  तक  के

 5.  मिजोरम*

 6...  नागालैण्ड  2.88

 (1984-85  से  1993-94  तक  के

 7.  त्रिपुरा  ३.93

 (1984-85 5  से  1992-93  तक  के
 «  मिजोरम  राज्य  इन  आंकड़ों  को  केवल  चालू  मूल्यों  पर  तैयार  करता

 है  ओर  इसलिए  ये  तुलनीय  नहीं

 गुरू  जज  संयंत्र

 1143.  श्री  सथागत  सत्पथी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गुरू  जल  के  चल  रहे  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी

 है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  संयंत्र  के  कार्य-निष्पादन

 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  इस  समय  गुरू  जल  के  मामले  में  आत्मनिर्भर

 हो  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विच्यचार  गुरू  जल  का  निर्यात

 करने  और  उसके  नए  संयंत्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा
 देश  में  आठ  भारी  पानी  संयंत्र  जिनमें  स ेसात  काम  कर

 रहे  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सामान्यतः  अच्छी  तरह  से

 काम  उड़ीसा  में  तलचर  स्थित  एक  संयंत्र  के  प्रचालन  को

 1994  से  इसलिए  बन्द  कर  देना  पड़ा  क्योंकि  भारतीय  उर्वरक

 कारपोरेशन  लिम्टिटेड  के जिस  नजदीकी  उर्वरक  संयंत्र  के साथ  यह

 भारी  पानी  संयंत्र  जुड़ा  हुआ  है  उससे  फीडस्टाक

 संश्लेषित  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा

 से  देश  में  इस  समय  भारी  पानी  के  उत्पावन  और

 उपलब्धता  का  स्तर  ऐसा  है  कि  परमाणु  विद्युत  उत्पादन  की  घरेलू

 मांग  को  पूरा  करने  के  अलावा  यह  भी  संभव  है  कि  जब  भी  ऐसे

 अवसर  आयें  इसकी  कुछ  मात्रा  को  निर्यात  किया  जा  सकता

 वास्तविक  निर्यात  प्रतिस्पर्धात्मक  कीमत  की  बोलियों  पर

 निर्भर  करता  विभिन्‍न  सांद्रता  मानकों  वाले  भारी  पानी  के  कुछ

 निर्यात  आदेशों  को  बिंगत  में  पूरा  किया  गया  है  और  100  मीटरी

 टन  भारी  पानी  का  एक  शिपमेन्ट  हाल  ही  में  भेजा  गया  ऊपर

 बताई  स्थिति  को  देखते  हुए  फिलहाल  किसी  अतिरिक्त  भारी  पानी

 संयंत्र  की  आवश्यकता  नहीं

 13  1920  लिखित  उत्तर  82

 सरदार  सरौबर  परियौजना

 1144.  थी  गढ़वी  ः  क्‍या  प्रध्वान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  सरदार  सरोवर
 परियोजना  पर  आगे  निर्माण  कार्य  पर  स्थगन  आदेश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए
 गए  स्थगन  आदेश  को  निरस्त  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  लिखा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 केन्द्र  सरकर  ने  इस  स्थगन  आदेश  को  शीघ्र  समाप्त  करने
 के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  की  है।करने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 नर्मदा  बचाओ  आन्दोलन  द्वारा  सरदार  सरोवर  परियोजना  के

 संबंध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  में  1994  को  दायर  की  गई  सिविल
 रिट  याचिका  संख्या  319/94  के  मामले  में  माननीय  सर्वोच्च  न्यायालय
 ने  अपने  5  1995  के  आदेश  में  यह  आदेश  दिया  है  कि  फिलहाल
 बांध  की  प्रभावी  ऊंचाई  81.5  मीटर  के  ऊंचाई  स्तर  पर  कायम  रखी

 से  गुजरात  सरकार  ने  बांध  के  स्पिलवे  भाग  की  प्रभावी

 ऊंचाई  को  वर्तमान  स्तर  81.5  मीटर  से  ऊंचा  कर  85  मीटर  करने
 की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  9.12.1996  को  उच्चतम  न्यायालय
 के  समक्ष  अंतवर्ती  आवेदन  भारत  संघ  ने  नर्मदा  जल  विवाद
 अधिकरण  पंचाट  के  अनुसार  बांध  की  निर्मित  ऊंचाई  में  कोई  बाध्
 ग्ग॒  पहुंचाए  बिना  सरदार  सरोवर  बांध  के  निर्माण  के
 संबंध  में  निदेश  देने  के  लिए  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  दिनांक
 5.5.1995  के  आदेश  को  संशोधित  करने  का  अनुरोध  करते  हुए
 एक  आवेदन  के  साथ-साथ  22.8  .1996  को  एक  हलफनामा  भी  दायर

 दिनांक  3.3.1997  को  इस  मामले  की  सुनवाई  करते  समय
 उच्चतम  न्यायालय  का  यह  दृष्टिकोण  था  कि  5.5.1995  के  पूर्ववर्ती
 अंतरिम  आदेश  में  कोई  संशोधन  आवश्यक  नहीं  भारत  संघ
 ने  भी  यह  अनुरोध  करते  हुए  कि  अंतरज्यीय  जल  विवाद
 अधिनियम  की  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद
 262  के  अन्तर्गत  किसी  जल  विवाद  से  उठे  मामले  में  दखल  देना
 उच्चतम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  दिनांक
 को  एक  दायर  उच्चतम  न्यायालय  के
 अधिकार  क्षेत्र  का  यह  मुद्दा  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  .
 29  क्षेत्र  के  आदेश  द्वारा  कावेरी  मामले  की  सुनवाई  कर  रही
 संवैधानिक  पीठ  को  नर्मदा  बचाओ  आन्दोलन  को
 याचिका  में  उठाए  गए  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  को  पुनर्वास
 और  पुनर्स्थापना  उपायों  के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  मुद्दों  की  सुनवाई
 उच्चतम  न्यायालय  की  मौजूदा  पीठ  द्वारा  की  जा  रही  इस  मामले
 की  अंतिम  सुनवाई  को  हुई  थी  और  इसे  आगे  सुनवाई
 के  लिए  को  सूचीबरू  किया  गया
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 राष्ट्रपति  की  ब्राजीज  यात्रा

 1145.  आओ  राथवेन्द्र  सिंह  क्‍या  प्रध्वान  मंत्री  यह  बैताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महामहिम  राष्ट्रपति  ने  हाल  ही  में  ब्राजील  यात्रा  की

 यदि  तो  यात्रा  के  दौरान  ब्राजील  सरकार  से  किन

 मुद्‌दों  पर  चर्चा

 क्या  ब्राजील  सरकार  से  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सुरक्षा  परिषद्‌
 में  भारत  की  स्थायी  सदस्यता  के  समर्थन  के  संबंध  में  कोई  बातचीत
 हुई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्राजील  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 भारत के  राष्ट्रपति  ३3  मई  से  8  1998  तक  ब्राजील  की

 सरकारी  यात्रा  पर

 भारत  के  राष्ट्रपति  ने  दोनों  प्रतिनिधि-मण्डलों  की
 उपस्थिति  में  ब्राजील  के  राष्ट्रपति  कारडोसो  से  बातचीत  दोनों

 राष्ट्रपतियों  ने भारत  और  ब्राजील  के  बीच  द्विपक्षीय  संबंधों  की  प्रगति
 की  समीक्षा  इस  बात  पर  गौर  किया  गया  कि  द्विपक्षीय
 संबंधों  के  आगे  और  विस्तार  की  गुंजाइश  विशेष  रूप  से

 कम्प्यूटर
 परम्परागत  भारतीय

 स्कूटर  और  साईकलें  जैसे  क्षेत्रों  मे ंव्यापारिक  और
 आर्थिक  कुछ  क्षेत्रों  में  सहयोग  और  संयुक्त  उद्यमों  की
 संभावनाओं  पर  भी  चर्चा  ब्राजील  पक्ष  ने  अपने  मवेशियों  के
 लिए  भारत  से  नये  जैविक  तत्व  प्राप्त  करने  की  उत्सुकता
 ब्राजील  की  लगभग  80  प्रतिशत  मवेशी  गुजरात  और  आन्ध्र  प्रदेश
 से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  से  संबद्ध  द्विपक्षीय  करार  के  तहत
 स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  एक  क्रियान्वयन
 व्यवस्था  पर  भी  हस्ताक्षर  किया  भारत  के  विदेश  सेवा  संस्थान
 और  ब्राजील  के  रियो  ब्रान्कों  संस्थान  के  बीच  सहयोग  से  संबद्ध
 समझौता  ज्ञापन  भी  संपन्‍न  बहुपक्षीय  क्षेत्र  दोनों  राष्ट्रपतियों
 ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्‌  के  विस्तार  की  चर्चा

 और  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सुधार  संबंधी  चर्चाओं  के
 भारत  और  जैसा  कि  1996  में  राष्ट्रपति

 कारडोसो  की  भारत  यात्रा  की  समाप्ति  पर  जारी  संयुक्त  घोषणा
 में  कढा  गया  विस्तारित  सुरक्षा  परिषद्‌  में  स्थायी  सीट  के  लिए
 दोनों  देशों  ने  एक-दूसरे  की  उम्मीदवारी  के  लिए  अपना  समर्थन

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  दोनों  देश  मिलकर
 काम  करने  के  लिए  सहमत

 3३  1998  लिखित  उत्तर  84

 नवी  जज  वितरण

 1146  .  मणीभाई  रामजीभाई  चौथरी  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  जल  वितरण  का  कार्य  ठीक
 ढंग  से  नहीं  चल  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए
 जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्‍या

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 पांच  नदी  बेसिनों  में  नदी  जल  वितरण  से  संबंधित  विवाद  भारत
 सरकार  को  भेजे  गये  थे  और  आगे  भारत  सरकार  ने  विवादों  का
 निर्णय  करने  के  लिए  अन्तराज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  1956
 के  प्रावधानों  के  अनुसार  निम्नलिखित  पांच  अधिकरण  गठित  किये

 (1)  गोदावरी  जल  विवाद

 (1)  कृष्णा  जल  विवाद

 (iii)  नर्मदा  जल  विवाद

 (४)  रावी-व्यास  जल  विवाद

 (५)  कावेरी  जल  विवाद

 पहले  तीन  अधिकरणों  ने  अपने-अपने  अन्तिम  निर्णय  दे  दिए
 रावी-व्यास  जल  विवाद  अधिकरण  ने  30.1.1987  को  एक  रिपोर्ट

 दी  है  और  कावेरी  जल  विवाद  अधिकरण  ने  25.6.1991  को  एक
 अन्तरिम  आदेश  दिया

 अन्तराज्यीय  नदियों  क ेजल  आबंटन  के  लिए  सरकार  द्वारा
 किन्हीं  नीति  दिशा  निर्देशों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विहार  की  जम्बित  परियोजनाएं

 1147.  श्री  प्रभाष  चन्द्र  तिवारी  *  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  बिहार  की
 कई  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  के  पाल  वे  योजनाएं  कब
 लम्बित  पड़ी  और  है  ने

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की
 संभावना
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  योजना  आयोग  में  निवेश
 स्वीकृति  के  लिए  बिहार  की  कोई  परियोजना  कार्रवाई  हेतु  लम्बित
 नहीं

 उद्योग  का  दर्जा

 1148  .  श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :
 शी  अशोक  नामदेवराव  मोहोल  :
 ओ  ओवेसी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  क्षेत्र  को  उद्योग  का  दर्जा
 देने  का

 यदि  टो  यह  किस  तरह  से  किसानों  को  लाभ  पहुंचा
 सकता  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  ज्ञक  लिए  जाने  की
 संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 इस  समय  तैयार  की  जा  रही  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  में  कृषि  के  लिये
 उद्योग  के  बराबर  व्यापार  और  निवेश  का  एक  अनुकूल  वातावरण
 तैयार  करने  की  बात  शामिल  इसका  मकसद  है  कृषि  क्षेत्र  को
 जितने  अधिक  ऐसे  लाभ  दिए  जा  सकें  वे  जो  उद्योग  को  मिले

 हुए  अर्थात्‌  ऋण  तथा  अन्य  आदानों  की  सरल  कृषि
 उत्पादों  की  मुक्त  दुलाई  तथा  बुनियादी  ढांचे  की  सुविधाएं

 (  अनुवाद  7

 बाजार  बंध  पत्र

 1149  .  श्री  अशोक  नामदेवराज  मोहोल  :

 श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वार्षिक  योजना  व्यय  को  पूरा  करने  हेतु  कर  मुक्त
 और  बाजार  बंध  पत्रों  के  माध्यम  से  धनराशि  जुटाने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  की  कई  योजनाएं  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  न  मिलने  के

 कारण  पिछड़  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  अब  तक  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  किए  जाने  का  क्‍या

 कारण  और

 इन  योजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  तथा  इन्हें  कब

 लक  स्वीकृति  मिलने  की  संभावना

 P  13  1920  लिखित  उत्तर  86

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  य  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :

 और  प्रश्न  नहीं

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  समझौता

 1150.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  नेपाल  के  बीच  नदी  घाटी  परियोजनाओं
 के  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  जलकुंडी  और  पंचेश्वर  की
 प्रस्तावित  परियोजनाएं  मंजूरी  हेतु  सरकार  के  पास  लंबित

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  पर  कोई  निर्णय  नर्डी  करने
 के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  तेजी  से  मंजूरी  देने
 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 कोसी  नदी  पर  एक  बैराज  के  निर्माण  के  लिए
 1954  में  1966  में  भारत  और  नेपाल  के  बीच
 एक  समझौता  गंडक  नदी  पर  एक  बैराज  के  निर्माण  के  लिए
 एक  और  समझौता  1959  1964  में
 में  दोनों  बैराज  भारत-नेपाल  सीमा  के  निकट  नेपाल  क्षेत्र  में
 हैं  जो  गत  तीन  दशकों  से  प्रचालन  में  ये  बैराज  दोनों  को  लाभ

 पहुंचाने  वाली  सिंचाई  एवं  जल  विद्युत  उत्पादन  के  उद्देश्यों  को  पूरा
 कर  रहे  1996  के  भारत  और  नेपाल  ने
 महाकाली  नदी  के  एकीकृत  विकास  से  संबंधित  एक  संधि  पर  हस्ताक्षर
 किए  थे  जिसका  केन्द्र  बिन्दु  पंचेश्वर  बहुउद्दे  श्यीय  परियोजना  है  जिसे
 उस  स्थान  पर  महाकाली  नदी  पर  स्थित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 जहां  दोनों  देशों  की  सीमा  बनती  दोनों  देशों  के  लिए  इस
 परियोजना  से  सिंचाई  एवं  जल  विद्युत  लाभ  होने  की  परिकल्पना
 की  गई  है  जिसके  लिए  संयुक्त  रूप  से  भारत  व  नेपाल  द्वारा  एक
 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही

 और  प्रश्न  नहीं
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 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 1.  शीमती  कमल  रानी  *  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 करेंगे  कि  :

 115

 कृपा को  कृप

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राज्य  में  कमान
 क्षेत्र  के  विकासार्थ  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  कितनी  धनराशि
 जारी  की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  संबंध  में  निर्धारित  लक्ष्यों  और
 उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कुणि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  संघ
 द्वारा  पिछले  प्रत्येक  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1995-96  से सरकार

 3  1998  लिखित  उत्तर  88

 1997-98  के  दौरान  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम
 के  तहत  राज्य  में  कमान  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 को  जारी  की  गई  निधियां  नीचे  विए  गए  अनुसार  हैं  :

 वर्ष  राशि

 1995-96  2204

 2022  .600

 1997-98  3057.828  .828

 कुल  7284  .556

 वर्ष  1995-96  से  1997-98  की  अवधि  में  निर्धारित  लक्ष्य
 तथा  संबंधित  उपलब्धियों  का  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दिया  गया
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 कार्य  का  नाम  इकाइयां  1995-96  1996-97  1997-98  ४  कुल

 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1.  स्थलाकृतिक  00०  75.00  117.92  .92  115.00  130.86  104.00  129.59  294.00  378  .37
 सर्वेक्षण

 2.  आयोजना  और  ०००  75.00  108.45  .45  115.00  125.50  104.00  120.79  294.00  354  3.
 अभिकल्प

 3३.  ऑन  फार्म  विकास  00०  75.00  117.08  121.00  126.00  99.625  112.00  295.625  .625  355.10
 कार्यों  में  शामिल
 क्षेत्र

 4.  कच्ची  गुल  5250.  7686  .22  7670  8364.40  7095  7817.39  20015  23868  5.
 फील्ड

 5.  पक्‍की  कुल  कि.मी  1050  751.84  1296  1244.22  .22  1424  813.76  .76  3770  2809  .52
 फील्ड

 6.  नालियां  525  416.67  685...  563.00  581  446.60  1791.  1426.27  .27

 7.  संरचनाएं  संख्या  10500  8134  13480  0  12581  1590  7907  35570  28622

 8.  ओसराबंदी  000०  300  198  .42  225.  205.00  155.00  170.25 wea? 2256 205.00 155.00 17025  680 शव  2256  205.00  77025  680  574.46

 >  ये  आंकड़े  अनन्तिम
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 जकली  कीटनाशक

 1152.  .  थी  मोसीजाज  वोरा  *ः
 जी  जासबराजब  पाटीज  सेडाम  ः
 जी  जोस  ः

 क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  कि  कनाटक  राज्य
 में  पिछले  वर्ष  के  दौरान  नकली  कीटनाशकों  का  उत्पादन  करते  हुए
 पाई

 क्‍या  इन  कीटनाशकों  के  प्रयोग  के  कारण  किसानों  को
 भारी  क्षति  उठानी  पड़ी  तथा  इनके  उत्पादन  पर  अंकुश  लगाने  के
 लिए  वर्तमान  कानूनी  प्रावधान  पर्याप्त

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  आवश्यक  प्रावधान  किए
 जाए

 क्‍या  मधथुमक्खियां  भी  इन  कीटनाशकों  से  प्रभावित  हुई
 हैं  तथा  इन  दो  राज्यों  में  इन  कीटनाशकों  के  सब्जियों  और  फलों
 पर  भी  प्रभाव  पड़ने  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  लोग  बीमार  पड़  गए

 (3)  इस  वर्ष  आंध्र  प्रदेश  में  कितने  मीट्रिक  टन  रसायन  और
 उर्वरकों  का  प्रयोग  किया

 क्‍या  दिल्‍ली  में  मदर  डेयरी  का  दूध  तथा
 से  दूषित  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इतनी  अधिक  मात्रा  में  कीटनाशकों
 के  प्रयोग  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  संजाजय  में  राज्य  मंत्री  :  कर्नाटक
 में  1997-98  के  दौरान  अभिज्ञात  गलत  ब्राण्ड  वाले  कीटनाशियों
 का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  इनमें  से  4  कम्पनियों  की  विनिर्माण  इकाइयां  कर्नाटक  राज्य

 में

 और  कर्नाटक  में  फसल  खराब  होने  के  लिये  अभिशञात

 अनेक  कारणों  में  से एक  गलत  ब्राण्ड  वाले  कीटनाशियों  का  उपयोग

 हालांकि  कीटनाशी  1968  तथा  कीटनाशी

 1971  कीटनाशियों  की  गुणवत्ता  की  जांच  के  लिये  पर्याप्त  है  तथापि

 इनके  कार्यान्वयन  में  कुछ  खामियां  पाई  गई  परिणामतः  सरकार

 संबंधित  प्रावधानों  में  समुचित  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही

 13  1920  लिखित  उत्तर  90

 मधुमक्खियों  पर  कीटनाशियों  की  विषाक्तता  भिन्‍न-भिन्‍न
 होती  बहरहाल  यदि  खेती  की  अच्छी  तकनीकें  अपनाई
 तो  मधुमक्खियों  पर  कीटनाशियों  का  कोई  दुष्प्रभाव  नहीं

 कनाटिक  में  कीटनाशियों  के  कारण  सब्जियों  लथा  फलों  के  सेवन
 से  लोगों  के  बीमार  पड़ने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  जानकारी
 उपलब्ध  नहीं

 (35)  आन्ध्र  प्रदेश  में  वर्ष  1997-98  के  दौरान  कीटनाशियों  की
 अनुमानित  खपत  7291  मीटरी  टन  वर्ष
 1997-98  के  लिये  उर्वरकों  की  अनुमानित  खपत  36,63,73०
 मीटरी  टन

 हाल  ही  में  खाद्य  अपमिश्रण  रोकथाम  1954
 के  तहत  मदर  डेयरी  से  लिये  गये  दूध  क॑  नमूनों  के  विश्लेषण  के
 म॒ताबिक  दिल्ली  के  मदर  डेयरी  के  दूध  में  डीडीटी  अथवा  बीएचसी
 की  मिलावट  नहीं

 कीटनाशियों  के  बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  को  रोकने  के  लिये
 संघ  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं  :-

 (i)  समेकित  कीट  प्रबन्ध  नीति

 (1)  कीटनाशी  1968  के  अनुसार  जैवकीटनाशियों
 तथा  संयंत्र  उत्पादों  को  बढ़ावा  देना  तथा  उदार  मानदण्डडों
 के  तहत  उनका

 (ii)  खतरनाक  कीटनाशियों  के  उपभोग  को  क्रमशः  समाप्त
 करना/रोक  लगाना/प्रतिबंधित

 (iv)  फील्ड  स्कूलਂ  की  स्थापना  तथा  मौसम  पर्यन्त
 प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  समेकित  कीट  प्रबन्ध  में  मानव
 संसाधन  कृषि  विस्तार  अधिकारियों
 तथा  विषयवस्तु  विशेषज्ञों  को  समेकित  कीट  प्रबन्ध
 प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 पीजनपी  तथा  चने  में  समेकित  कीट
 प्रबन्ध  प्रथाओं  के  बारे  में  साहित्य  का

 (५)  किसानों  को  उत्पादन  तकनीकों  के  बारे  में  शिक्षित  करके
 तथा  राज्य  जैव  नियंत्रण  एजेन्टों  का  बड़े  पैमाने  पर

 प्रत्येक  राज्य  को  कम  से  कम  एक  जैतठ  नियंत्रक
 प्रयोगशाला  स्थापित  करने  छेतु  वित्तीय  सहायता  दी  जाती
 डे  है के
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 NE.

 8.
 कै

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.  .

 21  .

 20.

 प्रश्नों  के  ३  1998

 विवरण

 लिखित  उत्तर

 वर्ष  7797-98  के  दौरान  गलत  ऑआण्ड  वाले  कीटनाशियों  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  की  सूची

 कम्पनी  का  नाम

 2

 पेस्टीसाईड्स  इंण्डिया  उदयपुर

 एग्रोकेम  बंगलौर

 -  सरदार  पटेल  हैदराबाद

 वैनटेक  केमिकल्स  प्राईवेट
 मेडक

 -  इण्डस्ट्रीज  एण्ड  रानीपेट

 -  गुजरात

 .  वोल्टास  आन्ध्र  प्रदेश

 .  सर्ल  एपग्रो  मुम्बई

 नॉर्दर्न  हरियाणा

 -  जैन्का  आई.सी.आई  मद्रास

 यूनाईटेड  मुम्बई

 मेरठ  एग्रो  मेरठ

 वाईगई  एग्रो  केमिकल्स  प्राईवेट  सेलम

 ब्लू  क्रिस्टल  एग्रो  बंगलौर

 गोल्डन  एग्रो  हैदराबाद

 देवी  तमिलनाडु

 अनु  हरियाणा

 बॉस्कर  एग्रो  हैदराबाद

 कारापूर  एगय्पो  प्रा०  गोवा

 श्री  मद्रास

 .  भाग्य  रक्षा

 रसायनों  का  नाम

 3
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 डाईक्लोरोवेन  76%

 मिथाईल  पैराथियोन  50%
 मोनोक्रोटोफॉस  ३6%  एस
 कॉपर  ऑकक्‍्सी  क्लोराईड  50%  डब्ल्यू
 डाईमेथोएट  30%

 मेलाथियॉन  5%

 फेनवेलरेट  20%
 फेनवेलरेट  0.4%
 एण्डोसल्फॉन  35%

 डाईमेथोएट  30%

 मोनोक्रोटोफॉस  ३6%  एस

 कार्बेण्डाजीन  50%  ड्लब्ल्यू
 क्वीनॉलफॉस  25%

 फेनवेलरेट  ०.4%

 फेनवेलरेट  0.4%
 मोनोक्रोटोफॉस  36%  एस

 साईपरमेध्रिन  25%

 साईपरमेध्रिन  25%

 मेन्कोजोब  75%
 मोनोक्रोटोफॉस  36%  एस
 एण्डोसल्फॉन  35%
 मिथाईल  पैरासल्फॉन  50%

 क्लोरोपाइरीफॉस  20%
 फेनवेलरेट  20%

 फेनवेलरेट  20%

 मेलाथियॉन  5%

 क्विनॉलफॉस  25%

 डाईमेथोएट  3०%
 फेनवेलरेट  ०.4%
 फोरेट  25%

 एसीफेट  25%  एस.पी

 एजाडिरेक्टीन  25%

 क्विनॉलफॉस  25%

 फेनवेलरेट ०0.4%
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 45.

 51.

 ..  टूटीकोरिन  अल्काली  मद्बास 52

 प्रश्नों  के

 2

 .  पेस्टी  केम  दिल्ली

 -  सर्ल्स  सेडक

 .  देवी  मदुरै ०

 के.ए.आई  रायचूर
 अशोक  बड़ौदा

 भाग्य  ऑर्गनिक  एण्ड  आंध्र  प्रदेश

 भारत  पेस्टीसाईड्स  एण्ड  अहमदाबाद

 .  केमिकल्स  विजयवाड़ा

 .  मधुसूदन  चैन्ने

 राजस्थान  पेस्टीसाईड्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  ,  मध्य  प्रदेश

 .  रैलीज  मुम्बई

 .  धुव  भोपाल

 .  साकन  एग्रो  बंगलौर

 -  हरियाणा  केमिकल्स  एण्ड  पेस्टीसाईड्स
 -  एस  मद्रास

 .  स्वास्तिक

 शी  गणेष  डिमायत  नगर

 -  पोषक  बदोदरा

 .  रथरा  एग्रो  नालगोंडा

 सुपर  क्रॉप्स  सेफ  अहमदाबाद

 .  हिन्दुस्तान  एन्टी  हैदराबाद

 .  सल्फर  बम्बई

 .  पैरूल  बड़ोदरा

 गुजरात  अष्टमदाबाद

 अकोला  केमिकल्स  इंडिया  लि०

 .  सांइटिस्ट  त्रियी

 .  प्रवास

 .  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  नई  दिल्ली

 .  ट्रौपिकल्स  एप्रो  सिस्टम्स  इंडिया  मद्रास

 फाइटो  केमि०  इंडिया  हैदराबाद

 13  1920  लिखित  उत्तर

 3

 फेनवेलरेट  0.4%

 क्लोरोपाइरीफॉस  20%  ई.सी

 फेनवेलरेट  0.4%  छडी.पी
 मेलाथियॉन  5%
 क्विनॉलफॉस  25%
 मेलाथियॉन  5%

 मेलाथियॉन  5%

 फेनवेलरेट  0.4%

 फेनवेलरेट  0.4%

 फेनवेलरेट  0.4%

 फेनवेलरेट  0.4%

 एण्डेसल्फॉन  35%
 क्विनॉलफॉस  25%

 फेनवेलरेट  0.4%

 फेनवेलरेट  0.4%
 क्लोरोपाइरीफॉंस  20%

 फेनवेलरेट  ०.4%

 फेनवेलरेट  0.4%

 एण्डोसल्फॉन  35%

 क्लोरोपाईरीफॉस  20%

 मेलाथियॉन  5%

 फेनवेलरेट  ०.4%

 क्वीनॉलफॉस  1.5%

 फेनवेलरेट  ०.4%

 फेनवेरेट  ०.4%

 फेनवेरेट  ०.4%
 मोनोक्रोटोफॉस  36%  एस
 एस्येफेट  75%

 फेनवेरेट  ०.4%

 एण्डोसल्फॉन  4%
 क्वीनॉलफॉस  1.5%

 एण्डोसल्फॉन  ०.4%
 क्यीनॉलफॉस  1.5%

 फेननवेलरेट  0.4%

 क्वीनॉलफॉस  25%

 चिलोरपाईरिफॉस  20%

 मोनोक्रोटोफॉस  36%  एस

 ट्राईमोफेन  25%

 एसिफेट  75%  एस
 कारबोरयल  75%

 35% CART ़ख
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 प्रश्नों  के

 बचत  और  राहत  योजना

 1153.  श्री  सुधीरन  :  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  समुद्री  मछुआरों  क ेलिए  बचत  और  राहत
 योजना  को  स्थाई  योजना  बनाने  की  आवश्यकता  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  इस  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  अंशदान  में
 वृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बचत
 व  राहत  का  घटक  मछुआरा  कल्याण ””  योजना  में  वर्ष
 1991-92  में  शामिल  किया  गया  था  और  इसे  नौंवी  योजना
 अवधि  में  भी  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 से  जब  नौर्वी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप
 दे  दिया  जाएगा  तब  इस  योजना  में  संशोधन  करने  पर  विचार  किया
 जा  सकता

 पाकिस्तानी  जेलों  में  भारतीय

 1154.  श्री  सतनाम  सिंदड  कैंश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  बहुत  बडी  तादाद
 में  भारतीय  पाकिस्तानी  जेलों  में  बंद  पड़े

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उन्हें  रिहा  कराने  के

 लिए  यह  मुद्दा  पाकिस्‍तान  सरकार  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  क्या
 परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 से  पाकिस्तान  में  नज़रबन्द  भारतीय  कैदियों  की
 शीघ्र  रिहाई  और  स्वदेश  वापसी  के  मसले  को  पाकिस्तान  की  सरकार

 के  साथ  बार-बार  उठाया  गया  इस  मसले  पर  96  और
 97  में  हमारे  विदेश  मंत्री  और  पाकिस्तान  के  विदेश  मंत्री

 की  बैठकों  तथा  97  में  माले  में  भारत  और  पाकिस्तान  के

 प्रधान  मंत्रियों  की  बैठक  के  दौरान  भी  चर्चा  की  गई  यह  मसला

 सितम्बर  1997  में  आयोजित  विदेश  सचिव  स्तर  की  वार्ताओं  के

 तीसरे  दौर  में  उठाया  गया  था  और  यह  निर्णय  हुआ  था  कि  दोनों

 देशों  से  संबंधित  प्राधिकारी  अपने-अपने  देश  में  नज़रबन्द  सिविल

 कैदियों  की  शीघ्र  रिहाई  पाकिस्तान  में  नजरबन्द  भारतीय

 कैदियों  की  शीघ्र  रिहाई  और  स्वदेश  वापसी  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 हमारे  प्रयास  जारी

 3३  1998  लिखित  उत्तर  १6

 बहु-राज्य  सहकारी  सोसाइटी  1984

 1155.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडजिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सहकारी  सोसाइटियों  के  कार्यकरण
 को  और  अधिक  लोकतान्त्रिक  तथा  स्वायत्तशासी  बनाने  के  लिए

 बहु-राज्य  सहकारी  1984  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  मौजूदा  अधिनियम  में  किए  जाने  वाले  संभावित
 परिवर्तनों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की
 संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 जैसा  कि  विक्त  मंत्री  ने  1.6.98  को  अपने  बजट  भाषण  में  घोषणा
 की  है  सरकार  शीघ्र  ही  बहु-राज्यीय  सहकारी  समितियां
 1984  के  स्थान  पर  एक  माडल  सहकारी  कानून  यह
 प्रस्तावित  कानून  सहकारी  क्षेत्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक
 संगठित  कार्यक्रम  का  एक  हिस्सा  प्रस्तावित  कानून  में

 बहु-राज्यीय  सहकारी  समितियों  को  अपने  काम-काज  सुव्यवस्थित
 करने  में  और  अधिक  संचालक  स्वायत्तता  देने  पर  जोर  दिया
 प्रविधीय  औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  बाद  इस  प्रस्तावित  कानून
 को  संसद  में  पेश  किया

 बारगी  बांध

 1156.  .  श्री  दादा  बाबूराव  परांजपे  ५  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बारगी  बांध  में  कुछ  दरारें  पड़  गई

 यदि  तो  कारणों  सह्ठित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बारगी  बांध  में  रिसाव  होने  के  कारण  किसी  भी  क्षेत्र
 में  जान  माल  को  खतरा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  से  निबटने  के  लिए
 कया  कदम  उठाये

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  प्रश्न  नहीं



 97  प्रश्नों  के
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 छपर  कुण्णा  प्रोजेक्ट

 1157.  थआऔी  गिरियप्पा  £  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपर  कृष्णा  प्रोजेक्ट  के  लिए  आवश्यक  भूमि  का
 अथ  लक  भूमिग्रहण  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  प्रोजेक्ट  से  संबंधित  भूमि  अधिग्रहण  के  विविध  मामले
 विभिन्‍न  न्यायालयों  में  अब  भी  लंबित

 यदि  लो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  क्‍या
 उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्ृथि  मंजाजय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (5)
 सिंचाई  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  भूमि  अधिग्रहण  सहित  सिंचाई
 परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  किया  जाता

 केन्द्र  के  पास  उपलब्ध  सूथना  के  अपर  कृष्णा
 परियोजना  के  परियोजना  प्राधिकारियों  न ेअलमट्टी  बांध  को  ऊंचा
 उठाने  के  साथ  समकालशिक  पुनर्वास  और  पुनर्स्थापना  गतिविधियां
 करने  का  कार्यक्रम  बनाया

 राष्ट्रीय  कार्यसूची

 1158.  .  श्री  के  सुज्तानपुरी  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  नीतियों  और  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  राष्ट्रीय

 कार्यसूचथी  में  वरीयता  प्रवान  की  गई

 क्या  ऐसे  कतिपय  मुद्दे  हैं  जिनके  कार्यान्वयन  में

 कठिनाइयों  का  सामना  किया  जा  रहा  और

 यदि  लो  सतत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेज  मंजाजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राणय  में  राज्य

 मंत्री  सथ्या  योजना  और  कार्याक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  राम  :  से  शासन  के  लिए  राष्ट्रीय

 कार्यसूथी  अन्य  बातों  के साथ-साथ  जनता  के  प्रति  सरकार  की  इस

 प्रतिबद्धता  को  भी  दर्शाली  है  कि  यह  एक  स्थायी  पारदर्शी

 और  कुशल  सरकार  जो  यहुंमुखी  विकास  करने  में  सक्षम

 राष्ट्रीय  कार्यसूथी  में  बदल  जाने  वाले  प्रमुख  क्षेत्रों  में

 निम्नलिखित  शामिल  है  :

 ()  इस  बाल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राष्ट्रीय

 अर्थय्यद्स्था  का  विकास  इस  सिद्धान्त  पर  हो  कि  का  निर्माण
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 भारतवाणियों  द्वारा  किया  सुधार  प्रक्रिया  में  स्वदेशी  पर
 अधिक  बल  दिया

 (1)  बेरोजगारी  दूर  करने  तथा  विशेष  रूप  से  ऊर्जा
 और  विद्युत  उत्पादन  के  त्वरित  विकास  पर  प्राथमिकता  देते  हुए
 सुधारों  को  पुनः  मूल्यांकित  तथा  पुनर्जीवित  किया

 (1)  राष्ट्रीय  हित  के  अनुरूप  नीतियों  और  कार्यक्रमों  को  शीघ्र
 लागू  करने  के  लिए  गरीबी  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  अंतिम
 लक्ष्य  के  रूप  में  संपूर्ण  राष्ट्रीय  विकास  प्रयासों  को  मानवीय  दृष्टिकोण
 प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 (४)  राष्ट्रीय  परिस्थितियों  और  आवश्यकताओं  के  अनुरूप
 समय-सारणी  तैयार  करके  अन्‍्सरष्ट्रीयकरण  की  प्रक्रिया  को
 आशोधित  किया  जाएगा  ताकि  राष्ट्रीय  स्वदेशी
 औद्योगिक  आधार  को  दुर्बल  न  करके  सुदृढ़  बनाया  जा  सके  तथा
 विक्तीय  और  सेवा  क्षेत्रकों  का  विश्लेषण  भी  किया  जा

 (५)  ग्रामीण  सिंचाई  आदि  में  सार्वजनिक  निवेश
 के  लिए  6०  प्रतिशत  योजना  निधियाँ  नियत

 सरकार  की  राष्ट्रीय  कार्यसूची  में  बेरोजगारी
 खाद्य  सुरझा  और  मूल्य  स्वास्थ्य  और  सभी  के
 लिए  सभी  के  लिए  महिलाओं  को  युवा
 शक्ति  का  संवैधानिक  और  विधिक

 नए  राष्ट्रीय  आंतरिक

 अंतर्राष्ट्रीय  वास्तविक  अनुसूचित
 अनुसूथित  जनजातियों  और  पिछड़े  प्रसार
 विज्ञान  और  सूचना  प्रौद्योगिंकी  तथा  आम  सहमति  द्वारा
 शासन  के  एक  नए  मानदण्ड  जैसे  क्षेत्रों  मे ंनीतिगत  पहलों  की  रूपरेखा

 प्रस्तुत  की  गई

 सरकार  ने  शासन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्यसूची  में  सूथीबद्ध  लक्ष्यों
 को  तेजी  से  प्राप्त  करने  के  लिए  उपाय  किए  इस  संदर्भ  में
 निम्नलिखित  प्राथमिकता  क्षेत्रों  में  कार्य  योजनाएं  शुरू  की  जा  रही

 (i)  खाद्यान्न  उस्पावन  को  दुगुना  करना  और  10  वर्षों  में  भारत
 को  भुखमरी  से  मुक्स

 (i)  सामाजिक  आधार  संरचना  का  विस्तार  और  सुधार  --

 स्वास्थ्य  रकझ्ला  और  सफाई  8  वर्षों  क ेभीतर
 देश  में  प्रत्येक  बस्ती  के  लिए  पेयजल  का

 (il)  भौतिक  आधार  संरचना  का  लेजी  से  विस्तार  और

 सुधार  --  पेट्रोलियम  और  ऊर्जा  क ेनवीकरणीय  खोल
 संयार  और  वित्तीय

 (४)  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  की  घोषणा  ताकि  पानी  बिल्कुल
 बर्बाद  न  हो  और  हमारे  जल  संसाधनों  को  साफ  किया  जा
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 (४)  10  वर्षों  के  भीतर  भारत  को  वैश्विक  सूचना  प्रौद्योगिक
 शक्ति  और  साफ्टवेयर  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  और  निर्यातक

 नदियों  को  जोड़ना

 1159.  .  शी  माधवराव  सिंधिया  *  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  निरन्तर

 बाढ़  और  अकाल  की  समस्या  से  निपटने  के  लिये  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र
 तथा  गंगा  और  कावेरी  नदियों  को  जोड़ने  के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  उक्त  नदियों  को  जोड़ने  का  काम  चरणबद्ध
 तरीके  से  शुरू  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे  और

 नौवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लागू  की  जाने  वाली
 परियोजनाओं  और  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 गोबर  गैस  प्लांट

 1160.  श्रीमती  शीला  गौतम  *
 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  ः

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोबर  गैस  प्लांट  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 लैयार  की  गई  योजनाओं  का  क्‍या  ब्यौरा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  स्थापित  ऐसे  प्लांटों

 की  राज्यवार  क्‍या  संख्या

 इस  पर  राज्यवार  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 नौवीं  योजना  के  अंत  तक  राज्यवार  ऐसे  कितने  प्लांट

 लगाए  जाने  की  संभावना

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  राम  :  गोबर  गैस  संयंत्रों  के

 संवर्च्धन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  दो  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 रही  राष्ट्रीय  बायोगैस  विकास  परियोजना

 पारिवारिक  आकार  के  बायोगैस  संयंत्रों  की  तीन  वर्षों  की
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 निःशुल्क  रखरखाव  सेवा  के  साथ  टर्न-की  स्टाफ

 सहायता  सेवा-प्रभार  राज्य  स्तरीय  बायोगैस  प्रशिक्षण
 जिला-स्तरीय  बायोगैस  विस्तार  विभिन्‍न  प्रकार  के
 प्रचार-प्रसार  और  विस्तार  इत्यादि  के  लिए  केन्द्रीय  आर्थिक  राज
 सहायता  उपलब्ध  कराती  दूसरी  योजना  नामतः
 संस्थागत  और  निष्ठा  आधारित  बायोगैस  संयंत्र  (सी.बी.पी./आई.
 बी.पी./एन  के  तहत  बड़े  आकार  के  गोबर  गैस  संयंत्रों  की
 स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सद्ठायता  दी  जाती

 स्थापना  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  में लगाए  गए  पारिवारिक  आकार  के  और  सामुदायिक  संस्थागत

 एवं  निष्ठा  आधारित  बायागैस  संयंत्रों  के  बारे  में  सूचना
 संलग्न  और  में  दी  गई

 और  सी  .पी./आई  .  के
 अंतर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  और  एजेंसियों
 को  मंजूर  की  गई  कुल  धनराशि  के  बारे  में  सूचना  संलग्न  विवरण-|॥
 में  दी  गई

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1997-2002)  के  लिए
 7.50  लाख  पारिवारिक  आकार  के  बायोगैस  संयंत्र  और
 800  संस्थागत  और  विष्ठा  आधारित  बायागैस  संयंत्रों
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  गया  बजट  आवंटन  पर  निर्भर
 करते  हुए  राज्य  सरकारों  और  नोडल  एजेंसियों  के  साथ  परामर्श
 से  वार्षिक  आधार  पर  राज्यवार  लक्ष्य  तैयार  किए  जाते  वर्ष
 1998-99  के  लिए  प्रस्तावित  राज्यवार  लक्ष्य  संलग्न  विवरण-।४
 में  दर्शाएं  गए

 पिछले  तीन  वर्षों  (1995-96  से  1997-98)  के  दौरान  विभिन्‍न
 राज्यों  और  संध  राज्य  क्षेत्रों  मे ंलगाए  गए  पारिवारिक  आकार

 के  बायोगैस  सर्यत्रों  की  सख्या

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लगाए  गए  परिवार  आकार  के  बायोगैस
 संयंत्रों  की  संख्या

 ___  1995-96  1996-97  1997-98
 ।  2  3  4

 ं  |

 आंध्र प्रदेश 23720 20823 अरुणाचल प्रदेश 60 असम 5978 विहार , 6779 गोवा 55 247 गुजरात हरियाणा



 101  प्रश्नों  के

 1  2  3  4

 हिमाचल  प्रदेश  1500  1427  1360

 जम्मू  व  कश्मीर  150  196  160

 क्ाटक  22028  26448  20006

 केरल  3040  3484  3822

 मध्य  प्रदेश  20040  20758  18  027

 महाराष्ट्र  17544  15276  19206

 मणिपुर  142  201  271

 मेघालय  50  20  65

 मिजोरम  100  120  147

 नागालैंड  182  182  131

 उड़ीसा  12968  12237  13152

 पंजाब  4052  4468  6274

 राजस्थान  4237  1879  1675

 सिक्किम  224  201  187

 तमिलनाडु  7862  3938  2723

 जिपुरा  83  87  117

 उत्तर  प्रदेश  15822  16917  18778

 पश्चिम  बंगाल  14109  13000  19533

 अंडमान  और  निकोबार  5  7  5

 द्वीपसमूह

 चंडीगढ़  5  -  -

 दादर  और  नगर  हवेली  3  3  -

 दिल्ली  7  9  ण

 पांडिचेरी  _  2
 टू

 खख०7ी

 विवरण-ता

 पिछले  तीन  वर्षों  (1995-96  से  1997-98)  के  दौरान  विभिन्‍न

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंलगाए  गए
 संस्थागत  और  विष्ठा  आधारित  कायोगैस  स्यंत्रों  की  संख्या

 राज्य/संघ  लगाए  गए  संस्थागत  और  विष्ठा

 राज्य  क्षेत्र  आधारित  बायोगैस  संयंत्रों  की  संख्या
 ON  ््  ्फ्फ्ख़ख़खऑ७रऊ७ऊ  SSE  र॒र  ृउ_्_््ृ[ृू[[“_“ऑ

 1995-96  1996-97  1997-98

 1  का  2  3  4
 __  “2  _

 आंध्र  प्रदेश  ७  11  4

 असम  -  -  2

 विहार  4  5  4
 कार  3  7“  कि  _  क  कक
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 1  2  3  4

 गोवा  1  -  -

 गुजरात  7  3  10

 हरियाणा  1  6  8

 कनाटिक  5  2  6

 केरल  2  -  2

 मध्य  प्रदेश  2  4  5

 महाराष्ट्र  55  31  7

 उड़ीसा  -

 पंजाब  57  66  43

 राजस्थान  2  -  3

 तमिलनाडु  27  38  8

 उत्तर  प्रदेश  175  148  116

 पश्चिम  बंगाल  6  9  4

 दिल्ली  3  6  -

 राष्ट्रीय  बायोगैस  विकास  परियोजना  और  साम्रदायिक  ससस्‍्थागत
 एवं  विष्ठा  आधारित  बायोगैस  संयंत्र  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंजूर  की  गई  धनराशि  के
 राज्यवार  और  एजेंसीवार  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  वर्ष  1995-96  से  1997-98  के

 क्षेत्र।एजेंसी  दौरान  मंजूर  की  गई  धनराशि
 लाख

 एनपीबीडी  सीबीपी/आईबीपी/
 एनबीपी
 कार्यक्रम

 त  2  3

 आंध्र  प्रदेश  1540.45  ०.63

 अरूणाचल  प्रदेश  8.06  -

 असम  75.17  3.16

 विहार  1.40  2.37

 गुजरात  1137.00  32.20

 गोवा  7.53  -

 हरियाणा  172.90  -

 हिमाचल  प्रदेश  193  .82  -
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 त  2  3  1  2  3

 जम्मू  व  कश्मीर  2.95  -  गोवा  है
 -

 कर्नाटक  1237  .78  4.98
 हरियाणा  1500  -

 केरल  73.93  2.98

 मध्य  प्रदेश  1242.97  .97  41.40  दिमाथल  प्रदेश  750  5

 महाराष्ट्र  1473  .78  82.61  जम्मू  एवं  कश्मीर  5०  _

 णिपुर  22  -
 कर्नाटक  12,500  5

 मेघालय  5.53  -

 मिजोरम  27.60  -  केरल  1000  2

 ह्न्  गालैंड लैंड गग
 26.80

 9.62  मध्य  प्रदेश  13,000  ३

 उड़ीसा  740.86  -
 ५  महाराष्ट्र  12,000  5

 पंजाब  294.38  .38  238.10  ष्ट्र
 2

 राजस्थान  191.92  1.27  मणिपुर  200  -

 सिक्किम  34.15  -
 मेघालय  100  -

 तमिलनाडु  116.57  .57  167.99  .99

 अ्िपुरा  10.06  -  मिजोरम
 200  -

 उत्तर  प्रदेश  685.00  299  .18  नागालैंड  200  1

 पश्चिम  बंगाल  650.09  6.62
 उड़ीसा  6000  5

 खादी  और  3830.31  385.55  .55

 ग्रामोद्योग  आयोग  पंजाब  4500  40

 अन्य  440.64  -
 राजस्थान  1000  5

 ve  कप क्किस राष्ट्रीय  बायोगैस  विकास  परियोजना  और  सि
 200  1

 संस्थागत  तथा  विष्ठा  आधारित  बायोगैस  संयंत्र  कार्यक्रम  के
 लमिलन

 अंतर्गत  वर्ष  1998-99  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  और  तमिलनाडु  1500  10

 एजेंसियों  को  आवंटित  वास्तविक  लक्ष्य
 त्रिपुरा  1००  _

 राज्य/संघ  संयंत्रों  की  संख्या  उत्तर  प्रदेश  8,500  4०
 राज्य  क्षेत्र/एजेंसी

 परिवार  आकार  संस्थागत  और  पश्चिम  बंगाल  8,510  10

 के  संयंत्र  विष्ठा  आधारित  संयंत्र  ह
 निननिननिनननिनिनिनिकिकिकि  कवि

 अंडमान  व  निकोबार  5  -
 1  __

 2  डीप  समूह
 आंध्र  प्रदेश  14,000  2

 दावर  व  नगर  हवेली  5  -

 अरुणायल  प्रदेश  100  -

 पांडियेरी  5  -

 असम  500  2
 खादी  व  प्रामोद्योग  30,000  150

 बिहार  500  1  आयोग

 10.2000  ST 10,200 5
 5  अन्य  2800  38 गुजरात  '“अन्‍ऑ/टई
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 सड़कों  को  जोड़ना

 1161.  थी  अजीस  जोगी  *  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  बंगलादेश  के  रास्ते  पूर्वोत्तर  राज्यों
 में  माज  के  परिव]्षण  की  अनुमति  देने  हेसु  बंगलादेश  सरकार  से
 सम्पर्क  किया  और

 यदि  लो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  बंगलादेश  सरकार
 की  इस  प्रस्ताव  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुम्धरा  :
 जी

 भारत  सरकार  और  बंगलादेश  की  सरकार  के  बीच
 11  1997  को  नवीकृत  हुए  अन्सर्देशीय  जल  पारगमन  एवं
 व्यापार  से  संबरू  प्रोटोकोल  में  अन्सर्देशीय  जलमागों  से  बंगलादेश
 के  रासस्‍्से  असम  के  कुछ  स्थानों  तक  सामान  को  लाने-ले  जाने  की
 व्यवस्था  की  गई  1997  में  मोटर  वाहन  करार  के
 लौर-लसरीकों  पर  विचार-विमर्श  करले  समय  सड़क  मार्ग  से  पारगमन
 के  मसले  को  एक  बार  फिर  उठाया  गया  करार  का  एक  प्रारूप
 बंगलादेश  की  सरकार  को  भेज  दिया  गया

 7

 पूर्वॉसर  के  लिए  विशेष  आवंटन

 1162.  औी  भीम  दाह्मज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  निर्णय  लिया  था  कि

 केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  अपने  बजट  का  दस  प्रतिशल  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के

 लिए  आवंटित

 यदि  तो  वर्ष  1997-98  के  दौरान  कुल  कितनी  राशि

 आवंटित  की  गई  सथा  अब  तक  किया  गया  वास्तविक  खर्च  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए
 आवंटिल  निधि  व्यपगल  नहीं  होनी  चाहिए  सथा  उसका  प्रयोग

 निधियों  के  केन्द्रीय  पूल  में  रखकर  क्षेत्र  में  थल  रही  परियोजनाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  सदा  योजना  और  कार्याक्षम  कार्यान्‍्थयन  मंत्राणय  में  राज्य

 मंत्री  राम  :  संबंधित  केन्द्रीय

 मंजालयों/विभागों  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  लिए

 उनके  बजट  का  कम  से  कम  10%  आवंटित  करने  के  निदेश  विए

 गए
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  इसे  उपलब्ध  करा  दिया

 और  पूर्वोक्तर  राज्यों  तथा  सिक्किम  में  विशिष्ट
 परियोजनाओं  को  विक्त  पोषित  करने  के  लिए  संसाधनों  का  अव्यपगत
 होने  वाला  एक  केन्द्रीय  पूल  सूजित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 इन  राज्यों  के विकास  के  लिए  परियोजनाओं  की  पहचान  राज्य
 सरकारों  तथा  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  परामर्श  से  की

 लाइसेंस  जारी  करना

 1163.  .  श्री  रामचम्द्र  वीरप्पा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  बौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  लिए
 लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  आज  तक  कुल  कितने  आवेवन-पन्र  प्राप्त
 हुए  और

 प्राप्त  आवेदन-पन्नों  में  से  कुल  कितने  लाइसेंस  जारी  किए
 गए

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 गुजरात  की  जम्बित  परियोजनाएं

 1164.  श्री  जयसिंहजी  चौहान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  कितनी
 परियोजनाएं  अनुमोदन  के  लिए  लंबित  पड़ी

 इन  परियोजनाओं  के  काफी  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़े
 रहने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की
 संभावना

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्याक्षम  कार्यान्‍्ययन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  स्थिति  को  पुनः  अभिनिश्चित
 किया  जा  रहा  है  और  इसे  सदन  के  यटल  पर  रख  दिया

 सुंगभव्ाा  जजाशय

 1165  .  श्री  के  कोंडयूया  :  क्या  प्रद्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  राज्य
 के  कुछ  जिलों  में  जल  की  अत्यधिक  कमी  को  दूर  करने  के  लिए
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 तंगभद्रा  जलाशय  में  जल  के  स्तर  को  बनाये  रखने  के  लिए  एक
 और  जलाशय  का  निर्माण  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  केन्द्रीय
 सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  और

 राज्य  सरकार  को  यह  सद्दायता  कब  तक  उपलब्ध  कराए
 जाने  की  संभावना

 कृषि  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  :
 .

 प्रश्न  नहीं

 और  (७)  प्रश्न  नहीं
 उठते

 ।

 राष्ट्रीय  जल  संसाथन  परिषद्‌

 1166.  .  श्री  सिदराजू  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  के  फैसलों
 को  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसलों  के  समान  माने  जानेਂ  तथा
 न्‍्यायाधिकरण  के  फैसलों  को  अनिवार्य  रूप  से  कार्यान्वित  करने  के
 बारे  में  अन्तर्राज्यीय  परिषद्‌  इसकी  अधिसूचना  की  तिथि  से  दो  वर्ष
 के  भीतर  की  सिफारिशों  का  विरोध  करते  हुए  कोई  अभ्यावेदन  प्रस्तुत
 किया  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  अभ्यावेदन  पर  क्या  यदि

 कोई  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  पत्र  लिखा  कि

 अधिकरण  के  पंचाटों  को  न्यायालय  की  डिक्रियों  की  शक्ति  नहीं

 प्राप्त  होनी  चाहिए  तथा  किसी  निश्चित  समय  सीमा  के  भीतर

 अधिकरण  के  पंचाटों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  दबाव  नहीं  डालना

 कर्नाटक  सरकार  ने  इन  सुझावों  को  अंतर्राज्यीय  परिषद्‌  की

 28  1997  को  हुई  चौयी  बैठक  में  सामने  रखा  कर्नाटक

 सरकार  ने  सुझाव  दिया  कि  अंतराज्यीय  परिषद्‌  की  चौथी  बैठक

 के  कार्यवृत  को  तदनुसार  संशोधित  किया  जाना

 केन्द्र  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  को  यह  स्पष्ट  करते  हुए  एक
 पत्र  भेजा  कि  तैयार  किए  गए  तथा  परिचालित  किए  गए  कार्यवृत्त
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 में  अब  संशोधन  करना  उचित  न  होगा  परन्तु  कर्नाटक  राज्य  सरकार
 को  अंतर्राज्यीय  परिषद्‌  की  आगामी  बैठक/कों  में  इन  मद्‌दों  को
 उठाने  का  अवसर  प्रदान  किया

 एक  करोड  लोगों  को  काम

 1167.  श्री  समीक  लाहिड़ी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  लोगों  को  काम  देने  की
 अपनी  घोषणा  के  प्रति  प्रतिबद्ध  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  ये  काम  उपलब्ध  कराए
 जाएंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथां  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  सामान्यतः  पंचवर्षीय
 योजनाएं  देश  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  तथा  अपनाई  जाने  वाली
 कार्यनीति  को  परियोजित  करती  नौवीं  योजना  दृष्टिकोण  यह
 स्पष्ट  करता  है  नौंवी  योजना  का  प्राथमिक  उद्देश्य  उन
 क्षेत्रों  मे ंजहां  बेरोजगारी  और  अल्प-रोजगार  की  मात्रा  अधिक

 उपक्षेत्र-ों  और  जो  अधिक  श्रमदोहक  पर
 ध्यान  केन्द्रित  कर  विकास  प्रक्रिया  में  और  अधिक  उत्पादक  रोजगार
 पैदा

 नौवीं  योजना  दृष्टिकोण  में  यद्ठ  विनिर्दिष्ट  नहीं  है  कि  प्रत्येक
 वर्ष  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  नौकरियों  की  संख्या  क्‍या

 कई  देशों  द्वारा  प्रतिबंध  लगाया  जाना

 1168  .  श्री  रामकृष्ण  बाबा  पाटिल  १  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कई  शक्तिशाली  देशों  ने  भारत  के
 विरुद्ध  प्रतिबंध  लगाए

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इससे  इन  देशों  की  सहायता  से
 विभिन्‍न  राज्यों  में  चल  रह्ठी  कई  परियोजनाओं  का  कार्य  ठप्प  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 (७)  इन  परियोजनाओं  के  पुनरुद्धार  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या
 वैकल्पिक  कदम  उठाने  का  विचार  दे

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
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 से  (5)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल
 पर  रख  दी

 मसाद्दी  बजाज  सागर  परियोजना

 1169.  .  श्री  महोन्द्रजीत  सिंह  माजविया  :  क्या  प्रधान  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान  की  माही  ब्याज  सागर
 परियोजना  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक  कितनी  धनराशि
 प्रदान  की  तथा  कितनी  धनराशि  अब  तक  खर्च  की  गई

 क्‍या  उपयुग्त  परियोजना  के  अन्तर्गत  तेरह  वर्ष  पूर्व  शुरू
 किया  गया  आनन्द  पुरी  और  सगवाड़ा  नहरों  का  निर्माण  कार्य  अभी
 तक  पूरा  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (७)  उपर्युक्त  नहरों  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की  संभावना

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋण/अनुदान  के  रूप  में

 दी  जाती  है  और  यह  किसी  परियोजना  अथवा  विकास के  क्षेत्र  से
 सहबद्ध  नहीं  होती

 दोनों  नहरों  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भिक  अवस्था
 में

 और  सिंचाई  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य
 सरकारों  द्वारा  उनकी  अपनी  प्राथमिकता  के  अनुसार  किया  जाता

 (

 अपर  कृष्णा  परियोजना

 1170.  श्री  रासुलू  ः  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विश्व  बैंक  से  कनाटक  की  अपर  कृष्णा
 परियोजना  के  पूरा  करने  के  लिए  कोई  सद्ायता  मिली

 यदि  तो  क्‍या  इस  परियोजना  के  कार्य  को  पूरा  करने

 में  धनराशि  में  अनियमिततायें  बरतने  तथा  इसका  दुर्विनियोग  करने

 संबंधी  कोई  जानकारी  सरकार  के  ध्यान  में  आई

 क्‍या  इस-मामले  में  सरकार  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  जांच
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 कराने  हेतु  संसद  सदस्यों  द्वारा  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  गया
 और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 ऊपरी  कृष्णा  चरण-गर  परियोजना  16.6.89  से  30.6.97  के  बीच

 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की  भई
 पुनर्निर्माण  बैंक  से  ऋण  के  रूप  में  45  मिलियन  अमेरिकी  डालर
 तथा  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  160  मिलियन  अमेरिकी  डालर
 उधार  के  रूप

 कनाटक  सरकार  को  अनियमितताओं  के  संबंध  में
 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 1998  में  परियोजना  की  प्रगति  को  देखने  के  लिए
 संसद  सदस्यों  के  एक  दल  ने  ऊपरी  कृष्णा  परियोजना  का  दौरा

 तथापि  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  नहीं  किए

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  द्लुए  प्रश्न  नहीं

 सरदार  सरोवर  परियोजना

 1171.  श्री  दत्ता  मेघे  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  हाल  ही  में  सरदार  सरोवर  बांध  में  कुछ  दरारें  पड़
 गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 जा  रहे

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 व्यापक  परीक्षण  निर्येध  संधि

 1172.  थी  टी.आर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  वि

 क्या  देशों  ने  भारत  से  व्यापक  परीक्षण  निषेध
 पंधि  पर  हस्ताक्षर  करने  का  आगम्रष्ठ  किया

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 और



 111.  प्रश्नों  के

 यदि  अलग-अलग  देश  प्रतिबंध  लगाएं  तो  सरकार  द्वारा
 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंजाजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 हाल  ही  में  (17  मई  1998)  को  शिखर  सम्मेलन

 की  बैठक  के  दौरान  जारी  किए  एक  वक्तव्य  में  देशों  के  नेताओं
 ने  अन्य  देशों  के  साथ-साथ  विचारधारा  की
 मुख्यधारा  से  फिर  से  जुड़ने  तथा  अप्रसार  संधि  और  व्यापक  परीक्षण
 प्रतिबंध  संधि  को  बिना  शर्त  मान  लेनेਂ  का  भारत  से  भी  आह्वान

 सरकार  ने  यह  घोषणा  की  कि  की
 कुछ  वचनजखूलाओं  का  पश्षधर  होने  के  नाते  इस  पर  वियार  करने
 का  इच्छुक  सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  कि  ये  निर्णय
 खोखलेपन  में  नहीं  लिए  जा  सकते  हैं  अपितु  अन्योन्य  प्रतिक्रियाओं
 पर  आधारित

 सरकार  ने  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  देशों  के  प्रति  अपनी
 निराशा  व्यक्त  कर  दी  है  क्‍योंकि  इसमें  भारत  की  वैध  सुरक्षा  चिंताओं
 का  एक  अपर्याप्त  मूल्यांकन  प्रतिबिम्बिस  होता  अलग-अलग
 देशों  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबंधों  के  प्रभावों  का  मूल्यांकन  किया  जा
 रहा  इन  उपायों  के  परिप्रेक्ष्य  मे ंसरकार  हमारे  आर्थिक  एवं  अन्य
 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  जिए  निधि

 1173.  थी  साम्बासिया  राव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आंध्र  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  विकसित
 करने  के  लिए  उनकी  विक्तीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु
 पयप्ति  धनराशि  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो  गई  और

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई

 रेल  मंत्रालण  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  किसी  क्षेत्र  की आयोजना
 और  विकास  का  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  निधियों  का  आबंटन
 प्राथमिक  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  योजना
 आयोग  राज्य  योजनाओं  के  लिए  समग्र  रूप  से  केन्द्रीय  सहायता
 का  आंबटन  करता  है  और  स्थानिक  और  क्षेत्रकीय  आबंटन  राज्य
 सरकारों  द्वारा  किए  जाले  सथापि  केन्द्र  सरकार  विभिन्‍न  क्षेत्र

 कार्यक्रमों  अर्थात्‌  जनजातीय  सूखा  प्रवण  क्षेत्र
 मरूस्थल  विकास  कार्यक्रम  आदि  के  माध्यम  से  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास

 की  समस्याओं  पर  काबू  पाने  में  आंध्र  प्रदेश  सहित  राज्य  सरकारों

 के  प्रयासों  में  सहायता  दे  रही

 आम  का  उत्पादन

 1174.  छॉ०  सुब्यारामी  रेशडी  *  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इस  वर्ष  आन्ध्म  प्रदेश  में  आम  की  फसल  में  भारी
 गिरावट  आई

 यदि  तो  आम  की  फसल  में  गिरावट  के  मुख्य  कारण
 क्या  और

 आम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृधि  मंत्राणय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  हिस्सों  मे ंआम  की  फसल  का  कम  उत्पादन

 हुआ  कम  उत्पावन  का  मुख्य  कारण  प्रतिकूल  मौसम  दशायें  जैसे
 अधिक  समय  तक  वर्षा  का  मौसम  बने  उतरता-थढ़ता
 तापमान  जिसके  फलस्वरूप  बौर  कम  विकसिस  हुए  तथा  परागण
 तथा  पराग  का  विकास  कम  हुआ  लथा  इसके  साथ  ही  कीट  तथा
 रोगों  का

 राज्य  सरकार  ने  फसल  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 बहुत  से  उपाय  किए  इन  उपायों  में  समेकिल  कीट
 पौध  रक्षण  उपाय  अपनाने  के  संबंध  में  बागवानों  के  लिए  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  आयोजित  करना  तथा  कृमिनाशक  व  कीटनाशक  जैसे
 आदानों  की  अनुकूलन  आपूर्ति  सुनिश्चित  करना  शामिल

 आंध्र  प्रदेश  के  जिए  योजना

 1175.  .  श्री  ओवेसी  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  योजना  आयोग  की  स्वीकृति
 के  लिए  कुछ  योजनाएं  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  कह्ां-कहां
 स्थापित  की  और

 इन  योजनाओं  को  कब  लक  स्वीकृति  दिए  जाने  की
 संभावना

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  योजना  आयोग  में  अनुमोदन
 के  लिए  कोई  स्कीम  लंबित  नहीं
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 परमाणु  परीक्षण

 1176.  थी  विजय  गोयज  :  क्या  प्रथाम  मंत्री  यह  बलाने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  ः

 18  1974  को  राजस्थान  में  पोखरण्  में  भारत  द्वारा
 परमाणु  परीक्षण  करने  के  बाद  जिन  देशों  ने  हमारे  देश  के  साथ
 सहयोग  करना  बन्द  कर  दिया  था  उनमें  से  किन-किस  देशों  ने  हमारे
 देश  के  साथ  सहयोग  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की



 130  प्रश्नों  के

 क्या  परमाणु  शक्ति  प्राप्त  देशों  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के
 दौरान  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  भारत  को  परमाणु  तकनीक
 देने  से  इन्कार  कर  दिया

 इस  इन्कार  के  क्‍या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  इन  बातों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  परमाणु  नीति  पर  पुनः  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 18  1974  में  भारत  द्वारा  पोखरण  में  किए  गए  नाभिकीय

 परीक्षण  के  बाद  जिन  अनेक  देशों  ने  सहयोग  करना  बन्द  कर  दिया
 उन्होंने  हमारे  देश  के  साथ  सहयोग  पुनः  शुरू  करने  के  लिए

 अलग-अलग  इच्छा  व्यक्त  की

 से  पिछले  कुछ  वर्षों  मे ंनाभिकीय  ऊर्जा  उत्पादन  करने
 की  क्षमता  रखने  वाले  देशों  ने  नाभिकीय  अप्रसार  संधि  के
 हस्ताक्षरकर्ता  देश  होने  के  नाते  अथवा  नाभिकीय  आपूर्तिकर्ता  दल

 के  सदस्य  होने  के  नाते  सामग्रियां  और

 उपकरण  के  आदान-प्रदान  करने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की
 रूस  ने  2000  मेगावाट  नाभिकीय  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित

 करने  में  अपनी  इच्छा  को  जारी  रखा  है  और  क्योंकि  यह  नाभिकीय

 आपूर्तिकर्ता  दल  के  सदस्य  बनने  से  पूर्व  1988  में  भारत  के  साथ

 सम्पन्न  की  गई  उसकी  वचनबद्धता  सें  संबंधित  सरकार  राष्ट्रीय
 विकास  की  आवश्यकताओं  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  आकलनों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  आवश्यक  कदम  उठा  रही

 नहरों  पर  पुर्जों  का  निर्माण

 1177.  थी  अशोक  प्रधान  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  नहरों  पर  बनाए  गए  पुल
 क्षतिग्रस्त  हो  गए

 यदि  तो  कया  सिंचाई  विभाग  इन  पुलों  की  मरम्गत

 नहीं  करा  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  नहरों

 पर  बनाए  गए  क्षतिग्रस्त  इन  पुलों  की  मरम्मत  करने  के  वास्ते  सरकार

 द्वारा  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  उत्तर  प्रदेश  में  नहरों  के  ऊपर  बने  पुलों  का

 निरीक्षण  एवं  इनकी  मरम्मत  आवश्यक  समझे  जाने  पर  उनके  लोक

 निर्माण  विभाग  द्वारा  की  जाती  इन  पुलों  की  मरम्मत  में  गत

 तीन  वर्षों  में  (1795-96  से  1997-98)  26.48  लाख  रुपए  की  राशि

 खर्च  की

 13  1920  लिखित  उत्तर  114

 राष्ट्रीय  जजग्रहण  क्षेत्र  विकास  योजना

 1178.  .  श्री  रामानंद  सिंह  :  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  जलग्रहण  क्षेत्र  विकास
 योजना  के  अंतर्गत  धनराशि  आबंटित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 (@)  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  अर्थात्‌  नदी  घाटी  परियोजना
 के  जलग्रहण  क्षेत्रों  में  एवं  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  जलग्रह्टण  क्षेत्रों  में

 मृदा  संरक्षण  का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  इन  योजनाओं  के
 लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  520  करोड़  रुपए  की  तुलना
 में  नौरवी  पंचवर्षीयं  योजना  के  लिए  550  करोड़  रुपये  का  आबंटन
 किया  गया

 भूख  से  हुई  मौतें

 1179  .  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1998  के
 में  डाईज  ऑफ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  राजस्थान
 के  सवाई  माधोपुर  जिले  में  भड़ौती  में  महिला  का  शव  बरामद  हुआ
 जिसके  आस-पास  परिवार  के  सदस्य  बिलख-बिलरब  कर  रो  रहे

 और

 यदि  तो  देश  में  किसी  की  भी  भूख  से  मौत  न
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 राजस्थान  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  यह  मौत  रोग

 के  कारण  हुई  न  कि  भूख  के

 सौर  ऊर्जा

 1180.  श्री  मोहन  रावले  :
 श्रीमती  जयंती  पटनायक  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  देश  में  सौर  ऊर्जा  का
 उत्पादन  करने  के  लिए  स्थापित  किए  गए  संयंत्रों  और  उनकी  स्थापित
 क्षमता  का  ब्यौरा  क्‍या
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 इस  समय  देश  में  राज्य-वार  सौर  ऊर्जा  का  कितना
 उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  उसे  बढ़ाने  की  क्‍या  संभावना

 सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  कहां-कहां  किया  जा  रहा

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सौर  ऊर्जा  के  माध्यम
 से  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 विश्व  में  सौर  ऊर्जा  के  उत्पादन के  क्षेत्र  में  देश  की  स्थिति
 कया

 रेज  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  राम  :  से  सौर  ऊर्जा  उपयोग  की
 दो  प्रमुख  विधियां  और  प्रौद्योगिकियां  हैं  -  (1)  खाना

 जल  शुद्धिकरण  और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  ताप  का

 इस्तेमाल  करते  हुए  तापीय  और  ()  प्रकाशवोल्टीय
 विधि  जिसमें  सूर्य  की  धूप  को  विद्युत  में  परिवर्तित  किया  जाता  है

 तत्पश्चात्‌  इसे  पानी  बैटरी
 रैफ्रिजरेशन  और  विद्युत  उत्पादन  जैसे  कई  उद्देश्यों  क ेलिए  इस्तेमाल
 में  लाया  जा  सकता

 आठवीं  योजनावधि  (1992-93  से  1996-97)  के  दौरान  देश
 में  स्थापित  सौर  ऊर्जा  प्रणालियों  का  विवरण  संलग्न

 विभिन्‍न  अनुप्रयोगों  के  लिए  देश  में  32  की  समग्र

 क्षमता  वाली  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  की  स्थापना  का  अनुमान
 इसके  अतिरिक्त  4.  लाख  वर्ग  मीटर  वाले  सौर  तापीय  संग्राहक

 तथा  4.57  लाख  सौर  कूकर  भी  लगाए  गए  ये  प्रणालियां  वर्ष
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 में  48  मिलियन  इकाई  को  विद्युतीय  तथा  353  मिलियन  इकाई  की
 तापीय  ऊर्जा  उत्पादित  करने  में  सक्षम

 देश  में  सौर  ऊर्जा  से  विद्युतीय  ऊर्जा  उत्पादन  की  20
 प्रति  वर्ग  की औसत  अनुमानित  संभाव्यता  विद्यमान  सभी
 राज्यों  में  सौर-विकिरण  से  ऊर्जा  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  वृष्ठत
 संभाव्यता  है  देश  तथा  प्रत्येक  राज्यों  के  लिए  इसकी
 संभाव्यताओं  की  वृद्धि  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  क्योंकि  संभाव्यता
 का  वास्तविक  सौर  ऊर्जा  उपयोग  वाले  क्षेत्र  क ेअलावा  विभिन्‍न
 तकनीकी  व  आर्थिक  मापदंडों  पर  निर्भर  करता

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्नोत  मंत्रालय  ने  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के  दौरान  5  लाख  सौर  1.5  लाख  घरेलू  रोशनी

 5000  जल  पंपन  प्रणालियों  तथा  2.6  के

 विद्युत  संयंत्रों  और  अन्य  प्रणालियों  के  लक्ष्य  का
 प्रस्ताव  रखा  इसके  पंचवर्षीय  योजना  काल  के
 दौरान  जल  तापन  प्रणालियों  के  लिए  2.5  लाख  वर्ग  मीटर  के  सौर
 तापीय  संपग्राहकों  तथा  2  लाख  सौर  कूकरों  के  लगाए  जाने  का  भी
 प्रस्ताव

 मंत्रालय  ने  राजस्थान  के  जोधपुर  जिले  के  मथानिया  क्षेत्र  में
 35  सौर  तापीय  विद्युत  घटक  के  साथ  140  की  एकीकृत
 सौर  मिश्रित  चक्र  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  में  सहायता  करने
 का  भी  प्रस्ताव  रखा

 (5)  भारत  विश्व  के  उन  अग्रणी  देशों  में  से एक  है  जो
 जल  जल  तापन  तथा  अन्य  उपयोगों  जैसे  विभिन्‍न
 अनुप्रयोगों  के लिए  सौर  ऊर्जा  का  दोहन  करता  इसके  पास  सौर
 ऊर्जा  संसाधन  के  दोहन  में  कार्यरत  प्रशिक्षित  वैज्ञानिकों  तथा
 तकनीकी  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  तथा  उद्योगों  का  एक
 पूल

 विवरण

 योजना  काल  (1992-93  से  1996-97)  के  दौरान  सौर  ऊर्जा  प्रणालियों  की  स्थापना  के  बारे  में  राज्यवार  उन्नति

 सौर  तापीय  प्रणालियां  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियां

 > | ] ver भ  ्:ा्काश  चज्नननीआीीीआजच्चश्ऊंआआआयञयचघय9यघयघयसघसपजयञतहयरयएएययत्ना_््््ा्त383त

 रोशनी  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पंप
 विद्युत  संयंत्र

 5  6  7

 5459  5.6  3.80

 1957  5.9  न

 908  1.0  45

 20520  च्

 राज्य/संघ  सौर  सौर  जल

 शासित  प्रदेश  क्दुकर  तापन  प्रणाली

 के  वर्ग  में
 _  रख  ख  3  ली  रत

 है  ।  2  3  4

 2.  आंध्र  प्रदेश  624  58

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  624  58

 3.  असम  80  60

 4.  विहार

 730 _4. ही ऊ_॒_ः
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 ते  2  3  4  _  5  6  7

 5.  गोवा  415  743  -  -  14

 6.  गुजरात  10576  7987  4161  -  19

 7.  हरियाणा  8379  1752  8384  4.3  7

 8.  हिमाचल  प्रदेश  12131  3065  11288  -

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  345  36  6722  -  1S

 10.  कनटिक  -  36140  483  -  103

 11.  केरल  39  2617  23069  4.74  241

 12.  मध्य  प्रदेश  96253  6331  6933  249.0  .0  15

 13.  महाराष्ट्र  14122  11956  1674  110.0  114

 14.  मणिपुर  -  128  543  च्य  त

 1s.  मेघालय  332  120  2075  27.72  -

 16.  मिंसोरम  48  33  2422  -  -

 17.  नागालैंड  -  -  -  -  -

 18.  ..  उड़ीसा  1761  576  2608  3.75  1

 19.  पंजाब  7199  3826  722  2.0  89

 20.  राजस्थान  9245  2569  6422  152.15  146

 21.  सिकिक्म  -  154  122  -  -

 22.  तमिलनाडु  52  7558  2070  187.0  453

 23.  त्रिपुरा  6  104  539  -  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  14137  6595  56145  322.0  66

 25.  पश्चिम  बंगाल  3875  9291  3640  39.10

 26.  अंडमान  व  68  20  315  110.0  5

 निकोबार  द्वीपसमूह

 27.  चंडीगढ़  790  93  रु  पा  7

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  -  ण  ण  ण  ण

 29.  दमन  व  दीव
 ण

 प्  धर
 ध्

 30.  दिल्‍ली  7403  1404  4808  -  42

 31.  लक्षद्वीप  समूह
 -  -  890  20.०  14.  -

 32.  पांडिचेरी  -  1027  217  -  28

 छल  हट  जज  07.26O  छ  सका  छ  सका  शव
 ,877 कऊआ  यू  1,07,260  1,75,086  1,24,426  1,953



 119  प्रश्नों  के

 असम  की  विदेशी  सद्ायताप्राप्त  योजनाएं

 1181.  जय  हु  रंगपी  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंलागू  की  जा  रही  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  क्षेत्र  की  स्वायत्त  पर्वतीय  परिषदें  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  ऐसी  सभी  योजनाओं  की  कार्यान्वयन  एजेन्सी

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पर्वतीय  परिषदों
 को  कितनी  धनराशि  जारी  की  वर्ष-वार  और  योजना-वार
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  करबी  आंगलाग  और  उत्तरी  कछार  पर्वतीय  स्वायत्त
 परिषरदों  ने  मांग  की  है  कि  ये  परिफष्दें  पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेलिए  विदेशी
 सहायता  प्राप्त  सभी  योजनाओं  की  कार्यान्वयन  एजेंसी  और

 यदि  तो  स्वायत्त  पर्वतीय  परिषदों  की  मांग  के
 संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 रेज  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  (§)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 परमाणु  क्षेत्र  में  कनाडा  की  सदायता

 1182.  थी  चमन  लाल  गुप्त  ः  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडा  द्वारा  भारत  को  परमाणु  क्षेत्र  में  सहायता
 देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  संत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 और  कनाडियन  पक्ष  के  साथ  उन  रिएक्टरों  क ेनवीकरण

 में  सहकार  करने  जिनका  निर्माण  शुरूआत  में  कनाडा  की  मदद  से
 और  काण्डु  ड्यूटीरियम  डिजायन  के  अनुसार
 राजस्थान  में  किया  गया  से  संबंधित  मुद्दों  पर  बातचीत  की

 गई  राजस्थान  में  पहले  दो  रिएक्टर  ही  केवल  ऐसे  थे  जिन्हें

 ऐसी  मदद  से  निर्मित  किया  गया  इन  बातचीत  से  अभी
 तक  कोई  हल  नहीं  निकला

 विदेशी  नक्शों  में  जम्मू  और  कश्मीर
 को  गलत  ढंग  से  दिखाया  जाना

 1183.  .  श्री  दिलीप  संघाणी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  नकक्‍शों  में  जम्मू  और  कश्मीर  को  भारत  के

 भू-भाग  के  रूप  में  नहीं  दर्शाया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 विदेश  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 से  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  सह्दित  भारत  के  मानचित्र

 के  गलत  चित्रण  के  सभी  मामलें  जो  सरकार  की  जानकारी  में  आते
 उन्हें  संबंधित  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  जा  रहा

 इसरो  जासूसी  कांड

 1184.  श्री  थामस  *  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसरो  जासूसी  कांड  में  शामिल
 विदेशी  राष्ट्रकों  सहित  सभी  अभियुक्तों  को  उनके  विरुद्ध
 आरोप-पत्र  दाखिल  करने  से  मुक्त  कर  दिया

 यदि  तो  इस  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  केरल  सरकार  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा
 विरोधाभासी  रिपोर्ट  दिए  जाने  के  बावजूद  एक  विदेशी  महिला  और
 अन्य  लोगों  को  लंबे  समय  तक  हिरासत  में  रखने  के  लिए  जिम्मेदार

 क्या  बेकसूर  लोगों  को  लम्बे  समय  तक  हिरासत  में  रखे
 जाने  की  किसी  तरह  से  भरपाई  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध  में
 क्या  कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 विदेश  मंत्राणय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 और  सभी  छः  अभियुक्तों  विदेशी  राष्ट्रिकों

 और  अन्य  द्वारा  माननीय  केरल  उच्च  जिसने  केरल  द्वारा
 आगे  जांच  करने  के  लिए  जारी  अधिसूचना  को  वैद्य  करार  दिया

 के  आदेश  को  चुनौती  देते  हुए  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के
 सामने  विशेष  अनुमति  याचिका  दायर  की  माननीय  उच्चतम
 न्यायालय  ने  दिनांक  29.4.1998  के  अपने  आदेश  में  विशेष  अनुमति
 याचिका  में  अपील  की  अनुमति  दी  तथा  आगे  जांच  करने  के
 सम्वन्ध  में  केरल  सरकार  के  आदेश  की  अधिसूचना  को  रद्‌द  कर

 जिस  समय  ने  सुख्य  न्यायिक
 एनाकुलम  की  अदालत  में  दिनांक  30.4.1996  को  सी.आर
 की  धारा  173  के  अन्तर्गत  एक  रिपोर्ट  फाइल  की  उसमें  अन्य
 यातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  था  कि  जासूसी  के  आरोप  सिद्ध
 नहीं  हुए  हैं  और  इन्हें  झूठा  पाया  गया  अतः  सभी  अभियुक्तों
 को  मुक्त  करने  का  अनुरोध  किया  गया  उस  समय  मालदीव के  दो  राष्ट्रिकों  को  छोड़  कर  सभी  अभियुक्तों  को  जमानत  प्रदान
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 कर  दी  गई  चूंकि  वे  जमानत-पतन्र  को  प्रस्तुत  नहीं  कर
 अतः  वे  न्यायिक  हिरासत  में  बने  उपर्युक्त  मालदीव  के  राष्ट्रिकों
 को  केरल  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  भी
 गिरफ्तार  किया  गया  मालदीव  के  एक  जिसने  राष्ट्रीय
 सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  12  माह  की  अवधि  हिरासत  में  पूरी
 की  को  मुक्त  कर  दिया  गया  और  थद्द  भारत  के  माननीय  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  से  पहले  माले  वापस  चला  अन्य  विदेशी

 राष्ट्रिक  के  बारे  में  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  उसे  भी  इस  निर्णय  के
 बाद  मुक्त  कर  दिया  गया

 और  (3)  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक
 29  के  अपने  आदेश  द्वारा  केरल  सरकार  को  निदेश  दिया
 है  कि  वह  अपील  की  लागत  के  रूप  में  सभी  अभियुक्तों  में
 से  प्रत्येक  को  1,00,000/-  रुपये  लाख  की  राशि  अदा

 भारत  के  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  को  पूरा  करने
 का  दायित्य  केरल  सरकार  पर

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  विश्वसनीयता  में  कमी  आना

 vies.  5.  थी  संदीपान  थोरात  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हाल  ही  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की
 विश्वसनीयता  और  साख  में  लगातार  आती  जा  रही  गिरावट  के
 बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  और  अन्य  आसूचना
 एजेंसियो  के  कार्य  निष्पादन  की  आलोचनात्मक  समीक्षा  की  है  ताकि
 उच्च  स्तर  पर  व्याप्त  अपराध  और  भ्रष्टाचार  और  देश  के  करोड़ों
 रुपये  के  कर  की  उच्च  स्तर  पर  हो  रही  धोखाधड़ी  पूर्ण  सांठ-गांठ
 की  नई  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  उन्हें  सुदृढ़  बनाया  जा

 सके

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  सरकार  द्वारा  क्‍या
 पहल  की  और

 सरकार  ने  अब  तक  दौराई  समिति  की  रिपोर्ट  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री

 तथा  वित्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  एम  .  :  केन्द्रोय  अन्वेषण-ब्यूरो
 की  विश्वसनीयता  तथा  उक्त  ब्यूरो  से  जांच  करवाए  जाने

 की  बढ़  रही  आम  मांग  तथा  विभिन्‍न  उच्च

 न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इसे  बड़ी  संख्या  में  मामले

 भेजे  जाने  से  प्रतिबिम्बित  होती

 और  स्वतंत्र  समीक्षा-समिति  सरकार  द्वारा

 1997  में  गठिल  की  गई  थी  जिसे  अन्य  बातों  के  केन्द्रीय

 अन्येषण  ब्यूरो  और  प्रवर्तन-निदेशालय  के  कार्यकरण  की  जांच  करने

 एवं  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 किसी  भी  विशेष  रूप  से  उच्च  पदों  पर  कार्यरत  प्राधिकारियों
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 द्वारा  आरोपित  रूप  से  किए  गए  अपराध  दायर  किए  उनकी
 जांच  की  जाए  एवं  ऐसे  आरोपित  अपराधों  के  संबंध  में  किसी  भी
 प्रकार  के  भेद-भाव  एवं  पक्षपात  के  बिना  शीघ्र  मुकदमा  चलाया  जाए
 और  यह  कि  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  में  कार्यरत  कार्मिकों  पर  इस
 बारे  में  किसी  भी  तरह  का  दबाव  नहीं  डाला  जाए  और  उनका  मनमाने
 ढंग  से  स्थानांतरण  आदि  नहीं  किया  के  सिलसिले  में  यदि
 कोई  परिवर्तन  किया  जाना  आवश्यक  तो  उसके  बारे  में  सुझाव
 देने  का  कार्य  सौंपा  गया  उपर्युक्त  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 1997  में  प्रस्तुत  कर  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने
 दिशाननिर्देशों  में  उपुर्यक्त  स्वतंत्र  समीक्षा-समिति  की  बहुत  सी

 सिफारिशें  शामिल  कर  इस  क्रम  में  उपर्युक्त  न्यायालय  ने  कई
 अन्य  दिशा-निर्देश  भी  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  का
 निर्णय  कार्यान्वित  करना  पहले  से  ढी  तय  कर  लिया

 दुरै  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसरण  संयुक्त  निदेशक
 केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही

 आंरभ  कर  दी  गई  थी  जिसे  अब  माननीय  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय
 द्वारा  अपास्त  कर  दिया  गया

 7

 अपर  कोयल  सिंयाई  परियोजना

 1186.  श्री  कृष्ण  कुमार  चौथरी  *  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  काफी  समय  से  लम्बित  उत्तरी
 कोयल  लीलाजन  सिंचाई  परियोजना  को  मंजूरी  देने  और  इसके
 कार्यान्वयन  का  विचार

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित

 किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 नार्थ  कोयल  सिंचाई  परियोजना  439.03  करोड़  रुपये  की  लागत
 से  तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  इस  शर्त  पर  स्वीकार्य  पाई
 गई  कि  इस  पर  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  वन  दृष्टि  से  स्वीकृति
 प्राप्त  कर  ली  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  बन  स्वीकृति  प्राप्त
 नहीं  की

 लीलाजान  परियोजना  के  मामले  में  बिहार  सरकार  को  केन्द्रीय
 जल  आयोग  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करने  के  बाद
 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी

 इसके  अतिरिक्त  सिंचाई  परियोजनाओं  की
 क्रियान्ययन  और  वित्त  पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी
 प्राथमिकताओं  के  अनुरूप  उनके  अपने  संसाधनों  से  किया  जाता
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 मात्रा  निम्नवत्‌  है  :

 कपास  का  उत्पावन  राज्य  अनुमानित  उत्पादन  में  नुकसान
 गांठों  में  -  170

 1187.9  .  श्री  ग्रजकिशोर  जिपाठी  ४  आन्ध  प्रदेश  679  .8
 थी  राघवन  हरियाणा  379.0
 जी  येरननायशू  ः  कर्नाटक  120.0
 शीमती  गीता  मुखर्जी  ४

 महाराष्ट्र  1283.3  .3
 ओ  नायडू  ः

 पंजाब  1017.0

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कपास  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ  और  1997-98  के  मौसम  के  लिए  प्रस्तावित  उत्पादन

 अनुमानतः  कितना

 चालू  मौसम  के  दौरान  राज्य-वार  कुल  कितनी  कपास
 की  फसलों  की  क्षति  क्षति  के  क्या  कारण  हैं  और  केन्द्र  सरकार
 ने  राज्य-वार  किसानों  को  कितनी  सहायता  उपलब्ध  करायी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कपास  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  हेतु  नई  तकनीक  और  उन्‍नत  कीटनाशक  दवाओं  का  इस्तेमाल
 करने  का  यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  की  नाई  तकनीक  इस्तेमाल  करने  हेतु  किसानों  को
 प्रोत्साडित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मौसम  में  कम  फसल  को
 देखते  हुए  कपास  के  भण्डार  में  विलम्ब  करने  का

 इसके  आयात  सहित  उत्पादन  में  कमी  को  पूरा  करने  हेतु
 क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 कपास  के  निर्यात  और  घरेलू  इस्तेमाल  के  लिए  सरकार
 द्वारा  निर्धारित  परिमाण  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  वर्ष
 1994-95  से  1996-97  के  दौरान  कपास  के  उत्पादन  एवं  1997-98
 के  दौरान  अनुमानित  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 1996-97  के  दौरान  कपास  उत्पादन  की  तुलना
 1997-98  के  दौरान  संबंधित  राज्यों  में  कपास  में  हुए  नुकसान  की

 कपास  उत्पादन  में  नुकसान  प्रतिकूल  मौसम  एवं  रोगों  एवं

 कृमियों  के  आक्रमण  के  कारण  वर्ष  1997-98  के  दौरान
 आपदा  राहत  कोष  से  निम्नलिखित  कुल  राशि  आवंटित  की  गई

 राज्य  आवंटित  राशि
 रुपये

 आन्ध्र  प्रदेश  131.05

 हरियाणा  26.44

 कनाटिक  44

 महाराष्ट्र  71.97

 पंजाब  57

 इसके  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  से  आंध्र  प्रदेश
 को  12.00  करोड़  रुपये  निर्म॒क्त  किए

 और  किसानों  को  कपास  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 प्रोत्साहन  देने  भारत  मुख्य  कपास  उत्पादन  क्षोत्रों  में
 भारत  सरकार  एवं  क्रियान्वयक  राज्यों  क ेबीच  अधिकांशतः  75:25
 की  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  गहन
 कपास  विकास  कार्यक्रम  चला  रही  फसल  उत्पादन  पर
 समेकित  कृमि  प्रबंध  एवं  कृषक  प्रशिक्षण  के  साथ-साथ  प्रमाणित

 पौध  संरक्षण  स्प्रिंकलरों  आदि  के  माध्यम  से
 किसानों  को  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  के  लिए  सहायता  दी  जाती
 इसके  केन्द्रीय  समेकित  कृमि  प्रबन्ध  केन्द्र  कृमि  एवं  रोगों
 की  स्थिति  पर  निरन्तर  निगरानी  रख  रहे  हैं  एवं  देश  के  विभिन्‍न
 हिस्सों  में  समेकित  कृमि  प्रबंध  पर  किसानों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे

 से  उत्पादन  में  आई  कमी  को  पूरा  करने  के
 कपास  के  आयात  को  सामान्य  खुले  लाइसेंस  के  अंतर्गत  लाया  गया
 है  जिस  पर  कोई  आयात  शुल्क  नहीं  लगता  1997-98  में  कपास
 मौसम  में  अब  तक  कपड़ा  मंत्रालय  ने  निर्यात  के  लिए  7.2  लाख
 गांठ  जारी  की

 विवरण

 राज्य  क्षेत्र  हैक्टेयर  उत्पादन  (170  की  उत्पादकर्ता  (कि.प्रा./हेक्टेयर )
 हजार  गांठों  >

 94-95  95-96  96-97  97-98  94-95  95-96  96-97  97-98  94-95  95-96  9७-97  97-98

 अग्रिम  *  अपग्निमर  अग्रिम
 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 आन्ध्र  प्रदेश  844.5  1058.7  1007.4  899  1425.6  1610.1  1848.8  1169  287  259  312  221

 असम  1.7  1.7  1.7  2  ०.8  ०.8  ०.8  त
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 |  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 विहार  ०.2  ०.०  ०.०  ०.5  0.1  ०.०

 गुजरात  1204.7  1410.0  1484.0  1479  2269.3  2202.0  2657.0  2758  320  265  304  317

 हरियाणा  557.0  646.0  649.०  655  1373.0  1283.0  1504.0  1125  419  338  394  292

 हिमाचल  प्रदेश  ०.2  ०.1  ०.3  ०.4  ०.2  ०.3

 जम्मू  एवं  कश्मीर  ०.1  ०.1  ०.1  ०.2.  ०.०  ०.2

 कर्नाटक  635.8  673.8  668.1  456.  822.0  849.1  932.0  8  220  214  237  3०3

 केरल  13.8  123  12.3  14  218  19.4  20.2  21  269  268  279  255

 मध्य  प्रदेश  477.0  513.6  526.6  513  345.7  423.5  4372  907  123  140  व4व  301

 महाराष्ट्र  2759.9  3065.4  3084.7.  3139  2500.3  2795.8  3143.3  1860  154  155  173  101

 मणिपुर  ०.1  0.1  0.1  0.1  ०.३  ०.3

 मेघालय  75  7.6  7.5  5.3  5.3  5.3

 मिजोरम  1.1  1.0  1.0  2.8  2.5  2.6

 नागालैण्ड  0.1  ०.2  ०.2  ०.3  ०.4  ०.4

 उड़ीसा  6.6.  109  14.0  22  9.7.  21.8  28.0  36  250.  340.  34०  278

 पंजाब  606.0  750.0  742.0  725  1779.0  1950.0  1925.0  908  499  442  441  213

 राजस्थान  485.9  606.3  654.2  596.  875.2  1338.3  1363.3  1389  306  375  396

 तमिलनाडु  255.3  260.8  259  .5  222  440.0  339.4  373.4  411  293  221  245  315

 त्रिपुरा  2.0  1.1  1.1  2.4  1.7  1.6

 उत्तर  प्रदेश  10.5  145  7.8  9.  116  15.1  7.3  8  188  177  159  151

 पश्चिम  बंगाल  ०.1  0.1  0.1  0.1  ०.3  ०.3

 पाण्डियेरी  ०0.9  1.0  ०0.6  1.5  1.6  1.0

 अन्य  12  13

 8743  198876  128607  142523  11418  257  242...  266  222 अखिल  7871.0  90353  91223  8743  11887.6  12860.7  142523
 |  अग्रिस  अनुमान

 हिमाथलज  प्रदेश  की  जंबित  योजनाएं

 ies.  .  श्री  सुरेश  चन्वेज  *  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार  की  लंबित  योजनाओं  का  व्यौरा  क्‍या

 इन  योजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इन  योजनाओं  पर  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  से  योजना  आयोग  के  पास

 इस  समय  स्वीकृति  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  की  कोई  स्कीम  लंबित
 नहीं

 परमाणु  परीक्षण

 1189  ..  थी  रामपाल  सिंह  :
 शी  के  मुनियप्पा  ः
 जी  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 क्या  प्रध्यान  मसंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राजस्थान  के  पोखरण  क्षेत्र
 में  परमाणु  परीक्षण  किए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  परीक्षणों  के  क्‍या  परिणाम

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 से  11  1998  को  तीन  और  13  मई  को  दो  परमाणु

 परीक्षण  किए  गए  11  मई  को  किए  गए  परीक्षणों  मे  से  एक
 लगभग  45  किलोटन  के  उत्पाद  वाली  ताप  नाभिकीय

 लगभग  15  किलोटन  के  उत्पाद  वाली  विखंडन  युक्ति  और
 लगभग  ०.2  किलोटन  के  उत्पाद  वाली  कम  शक्ति  की  युक्‍क्ति  के

 13  1998  को  किए  गए  दो  परीक्षण  लगभग  ०.5  किलोटन
 और  ०.३  किलोटन  के  उत्पाद  वाले  सब-किलोटन  परमाणु  परीक्षण

 ये  सभी  परीक्षण  पूर्णतः  संरोधित  थे  और  इनसे  वातवारण  में
 कोई  भी  विकिरण  सक्रियता  नहीं  मापे  गए  उत्पाद  प्रत्याशित
 मानों  के  अनुरूप

 बाण  सागर  अन्तराज्यीय  परियोजना

 1190.  श्री  कांतिलाल  भूरिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  उत्तर  बिहार  और  मध्य
 प्रदेश  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  बाण  सागर  अन्तराज्यीय
 परियोजना  की  निगरानी  की  जा  रही

 यदि  तो  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  और  बिह्वार  राज्य  सरकारें
 अपना-अपना  अंशदान  न  करके  परियोजना  के  पूरा  होने  में  विलम्ब
 कर  रही

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  इस  परियोजना  पर  पहले
 ही  एक  हजार  करोड़  रुपए  का  निवेश  कर  चुकी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  इस  योजना  की  शीघ्रता  से  पूरा  कराने
 के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  प्रदान  करने  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  परियोजना  पर  कुल
 531.71  करोड़  रुपये  व्यय  कर  चुकी  है  जिसमें  से  393  .45  करोड़
 रुपये  बांध  भाग  पर  और  138.26  .26  करोड़  रुपये  नहरों  पर  व्यय
 किया  गया

 और  केन्द्र  सरकार  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा
 करने  के  लिए  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  तहत  निधियां
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 उपलब्ध  करा  रही  वर्ष  1996-97  में  23.25  करोड़  रुपये  और
 वर्ष  1997-98  में  65.50  करोड़  रुपये  की  धनराशि  जारी  की

 भारतीय  प्रबंधन  पनधारा  और  खेती  प्रणाली

 1191.  श्री  शिवराज  सिंह  चौष्ठान  :
 श्री  मोतीलाल  वोरा  +

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से
 1991  के  दौरान  भारतीय  प्रबंधन  पनधारा  और  खेती  प्रणाली  की
 स्थापना  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्‍या
 कार्यवाही  की  और

 उक्त  प्रस्ताव  पर  निर्णय  अनुमोदन  कब  तक  दे  दिए  जाने
 की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भारतीय  प्रबन्ध  पनधारा  और  कृषि

 प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  दुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  की  विलम्बित  परियोजना

 1192.  श्री  चिन्ता  सोहन  :
 प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  200  से  अधिक  निर्माणाधीन
 परियोजनाएं  अपनी  निर्धारित  समय  सीमा  से  पीछे  चल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  वास्तविक  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 इन  परियोजनाओं  की  लागत  में  44,00०  करोड़  रुपए  की  वृद्धि
 हो  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  के  संबंध  में
 वास्तविक  आकलन  क्‍या  तैयार  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  दिसम्बर  1997  तक
 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  विभाग  की  प्रबोधन  प्रणाली  पर  20  करोड़  रुपये
 तथा  उससे  अधिक  लागत  वाली  454  परियोजनाओं  में  से
 211  परियोजनाएं  अपनी  वास्तविक  अनूसूची  से  पीछे  चल  रही
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 और  इन  विलम्बित  211  परियोजनाओं  ने  अपने
 63392.2  करोड  रुपए  के  वास्तविक  लागत  अनुमान  के  संबंध  में

 कुल  मिलाकर  34,865.7  करोड़  रुपये  की  लागत  वृद्धि  दर्शाई

 सिंचाई  के  जिए  निधि

 1193.  .  थी  राजवीर  सिंछ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 वर्तमान  में  उत्तर  प्रदेश  और  विहार  में  सिंचाई  के  लिए
 पानी  की  कुल  आवश्यकता  और  उपलब्धता  कितनी-कितनी

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजनार्थ  दोनों  राज्यों
 के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  :  जल
 संसाधन  उपलब्धता  को  नदी  बेसिनवार  आंका  जाता  है  न  कि

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  चरम  सिंचाई  क्षमता  क्रमशः
 25700  हजार  हैक्टेयर  और  12400  हजार  हैक्टेयर  आंकी  गयी

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  क ेलिए  आंकी  गयी  सम्बद्ध  सिंचाई
 जल  की  आवश्यकता  167  बिलियन  घन  मीटर  और
 80.6  बिलियन  घन  मीटर

 और  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  1996-97  के  दौरान
 प्रारंभ  किए  गए  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के
 तहत  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  सरकार  को  वर्ष  1996-97  और
 1997-98  के  दौरान  चुनिन्दा  वृद्द  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं
 के  लिए  उपलब्ध  करायी  गयी  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  निम्न  रूप  से
 हे  ः
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 प्रसंस्कृत  खाद्य  सामग्री  के  निर्यात  में  वृद्धि

 1194.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्रसंस्कृत  खाद्य  सामग्री  के  निर्यात  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  इस  संबंध  मे  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष
 की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 भारत से  प्रसंस्कृत  खाद्य  सामग्री  का  आयात  करने  वाले
 देशों  के  नाम  क्‍या  और

 उन  देशों  ने  भारत  के  प्रसंस्कृत  खाद्य  सामग्री  बाजार  में
 कितना  पूंजी  निवेश  किया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बुनियादी
 सुविधाओं  जैसे  विशेषीकृत  ढुलाई  यूनिटों  की  पूर्व-शीतन/भण्डारण

 एकीकृत  फसलोत्तर  रखरखाव  प्रणालियों  स्थापना
 तथा  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण
 के  वास्ते  सरकार  निर्यातकों  ,  उत्पादकों  सहकारी  समितियों  तथ्न  खाद्य
 प्रसंस्करण  यूनिटों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रही  सर्रेकार
 संवर्धक  अभियानों  की  भी  व्यवस्था  कर  रही  है  जैसे  क्रेता-विक्रेता
 बैठकें  और  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भागीव[री
 प्रसंस्करण  सुविधाओं  को  वेहतर  बनाने  तथा  यूरोपियन  और
 अमेरिका  द्वारा  लगाई  शर्तों  को  पूरा  करने  के  लिए  हैजर्ड  एनालिसिस
 क्रिटिकल  कन्‍न्ट्रोल  प्वाइन्ट्स  को  लागू  करने  के  लिए  विशेष  प्रयास

 किए  जा  रहे

 सरकार  डाटा  वेस  का  विकास  करने  और  सूचना  के  प्रसार  के

 लिए  भी  सहायता  देती रुपये  में

 राज्य  कुल  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  और  एक  विवरण  संलग्न
 1996-97  1997-98

 उत्तर  प्रदेश  43.50  78.00  उदारीकरण  अर्थात्‌  जुलाई  1991  से  31.3 .98  तक  खाद्य

 विहार  13.50  14.04  प्रसंस्करण  क्षेत्र  अनुमोदित  विदेशी  निवेश  8756  करोड़  रुपये
 जज  SOO

 विवरण

 कृषि  तथा  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  का  निर्यात  :  हजार  मीट्रिक  मूल्य  करोड़  रुपये

 उत्पाद  1994-95

 मात्रा  मूल्य
 त  2

 प्रसंस्कृत  फल  एवं  सब्जियां  144.32  348  .21

 आयार  और  चटनी

 1995-96

 मात्रा  सूल्य  सात्रा  मूल्य

 93.50  491.59

 1996-97  प्रमुख  बाजार

 3  4  5

 175.25  473.77  सयुक्त  अरब

 सऊदी



 ३  1998

 183.89  .89

 1171.97

 4914.00  4568  .06

 296  .27

 लिखित  उत्तर  132

 5  6  7  8

 682.58  185.92  .92  803.59
 फिलीपीन्स  ,
 सऊदी

 दक्षिण
 बंगला

 सेशल्स ,
 ,

 1835  .91  फिलिपिन्स ,

 बंगला

 भूटान
 सऊदी

 अमेरिका

 3172.35  .35  सं.अ

 दक्षिण
 बंगला

 1324.07

 2511.96

 3501.11  378.19  4121.36

 1  2  3

 पशु  उत्पाद  पाल्ट्री  164.10  448  .38
 तथा  डेयरी

 अन्य  प्रसंस्कृत  खाद्य  176.88  .88  .48
 अनाज  से

 तैयार  वस्तुएं  और

 अल्कोहल  पेय

 अनाज  और  490.60  .57
 गैर  बासमती

 समुद्री  उत्पाद  307.30.  3575.27

 ऊर्जा  उत्पादन

 1195.  श्री  साधव  राव  पाटील  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  अपारंपरिक  ऊर्जा
 स्रोतों  से  ऊर्जा  उत्पादन  करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए  हैं  और  अब  तक  कितने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गए

 क्‍या  समान  नीति  के  अभाव  में  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं
 किया  जा  सका

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस  क्षेत्र  में  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  लिए  राज्यों  को

 कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऊर्जा  की  बठती  हुई  मांग  को
 पूरा  करने  के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  ऊर्जा  उत्पादन  के
 लिए  राज्यों  को और  अधिक  धनराशि  आवंटित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  जिन  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  राज्यवार
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  के  संबंध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 अपारंपरिक  खोतों  से  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 लक्ष्यों  तथा  प्राप्त  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  विवरण-]|  में  दिया  गया  इन
 कार्यक्रमों  के  संबंध  में  जिनमें  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं
 किए  जाते  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  उपलब्धि

 में  दी  गई

 और  अधिकतर  अपारंपरिक  ऊर्जा  कार्यक्रमों  का
 कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  तथा  लक्ष्यों
 की  उपलब्धि  यथावश्यक  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  से  बराबर की  धनराशि  की  अक्षय  स्रोतों  से  विद्युत  के  उत्पादन
 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रशासनिक  तंत्र
 अनुकूल  नीति  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती



 अपारं  परिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  ने  देश  में  अपारंपरिक
 ऊर्जा  के  उत्पादन  व  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 कई  उपाय  शुरू  किए  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति
 का  गहन  एवं  नियमित  प्रबोधन  किया  जाला  राज्यों  को
 लगातार  कहा  जाता  है  कि  वे  कार्यान्वयन  तंब्र  को  सुदृढ़  करें
 तथा  आवश्यक  धनराशि  उपलब्ध  कराएं  तथा  अपार  परिक
 ऊर्जा  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  को  प्राथमिकता  मंत्रालय
 ने  अक्षय  ऊर्जा  परियोजनाओं  के  लिए  उत्पादित  विद्युत  की

 बैंकिंग  व  तृतीय  पक्ष  की  बिक्री  तथा  राज्य
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 विद्युत  बोर्डों  द्वारा  खरीद  वापसी  के  लिए  नीति  घोषित  करने
 हेतु  राज्यों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से
 ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  राज्यों  को  कुल  310.95  करोड़  रुपये  की
 राशि  जारी  की  गई

 (७)  और  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  ऊर्जा  के  उत्पादन
 की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मंत्रालय  नरवीं  पंचवर्षीय
 योजना  काल  के  दौरान  1700  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव
 रखा  जिसका  कार्यक्रमवार  में  दिया  गया

 अपारपरिक  ऊर्जा  कार्यक्रमों  जिनके  अंतर्गत  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  के  बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  7995-96
 से  1997-98  के  दौरान  राज्यवार  लक्ष्य  व  उपलब्धियां

 राज्य/संघ  राज्य  बायोगैस  उन्नत  चूल्हा  पीवीएलएस  एसपीवीविद्युत
 क्षेत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 सं०

 है  2  3  4  5  6  ;7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  48000  57781  600000  749304  15050  5383  3३.00  8.76

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  160  226  21000  2578  4036  1142  -  -

 3.  असम  3400  8784  105000  21803  03  800  350  4.50  2.00

 4.  विहार  1250  13381  145000  38030  32696  23544  -  -

 5.  गोवा  270  12224  196000  24504  50  45  -  -

 6.  गुजरात  51000  40636  25000...  232581  9200  6127  -  -

 7.  हरियाणा  52000  6190  135000  77244  16734  12759  -  -

 8.  हिमाचल  प्रदेश  3600  4069  96850...  107785  17300  14485  -  -

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  ३0०  346  115000  65000  18780  4840  83.70  -

 10.  कनाटिक  57500  60941  323000  245626  290०0  1168  -  -

 11.  केरल  4200  8051  257000...  201177.  25815  18268  -  -

 12.  मध्य  प्रदेश  54000  57185  730000  846750  4308  5050  -  -

 13.  महाराष्ट्र  32500  48226  $00000  511207  2600  319  -  _

 14.  सणिपुर  550  614  25000  13235  2534  2706  -  5.00

 15.  मेघालय  275  70  12550  500  1600  750  3३.0०  ३.००

 16.  मिजोरम  420  367  21000  8950  550  401  -  हि

 17.  नागालैंड  70०0  485  15600  2607  -  -  -  >

 18.  .  उड़ीसा  29500  33333  440000 =  516293  11590  2724  -  -
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 19. .  पंजाब  14000  13044  215000  196000  7430  1724  21.00  -

 20.  राजस्थान  ३300०  7642  450000  492661  17400  10513  -  153.95  .95

 सिक्किम  600  599  15000  15439  50  183  -  -

 22.  तमिलनाडु  15000  13785  525000  637602  9282  2447  -  -

 23.  तिपुरा  200  242  50000  18996  4087  2396  -  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  33000  44779  770000  755871  56500  58222  -  47.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  25000  38083  450000  540864  8150  5267  103.00  27.00

 26.  अंडमान  व  निकोबार  20  17  5500  5749  -  352  -  15.00

 27.  चंडीगढ़  ३०0  5  61000  2550  1175  200  -  -

 28.  दादर  व  नागर  हवेली  16  6  3200  3199  -  -  -  -

 29.  दमन  व  दीव  -  -  29500  -  -  -  -  -

 30.  दिल्ली  24  16  950  23739  5300  2153  -  -

 31.  लक्षद्वीप  -  -  10250  896  700  1195  -  -

 32.  पांडिचेरी  20  4  -  10385  1500  164  -  -

 33.  अन्य  -  -  2489982  -  -  -  -

 सीजीपी  -  सामुदायिक  बायोगैस  एनवीपी  -  विष्ठा  आधारित  बायोगेस  आई  -  संस्थागत  बायोगैस  पी.वी.एल  -  प्रकाश
 रोशनी  एस  के  पीक

 अपारपरिक  ऊर्जा  कार्यक्रमों  जिनके  अंतर्गत  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  के  बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌
 7995-96  से  7997-98  के  दौरान  राज्यवार  उपलब्धियाँ

 राज्य/संघ  राज्य  बायोमास  गैसीफायर  आईआरईपी  एसएडीपी  सौर  कुकर  सौर  पवन

 क्षेत्र  स्थापित
 '  लाभान्वित  उनुमोदित  जल  पंप  स्थापित  पंप

 (सं/किया  ब्लॉक  बेची  अनुमोदित
 a  9  फफखखजखडछक

 त  2  3  4  5  6  7  8
 पटक  ््धपऊथ्ाय््य्य््भभ्जननल्"ञणल्/“ड/ण््/णक्‍इ/णअह/ण/ण/थणथफ/प5पइ  अखछअखफेफ>औूौूऔौऔप्॒ौै  ्््भधप"॑“'क्‍त्|"त  या  "5
 1.  आंध्र  प्रदेश  105/6760  32  10  3491  236  3

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  -  10  4  198  -

 3.  असम  1/300  3  -  25  _

 4.  विहार  -  56  9  -  81  -

 5.  गोवा  -  5  1  527  12  -

 6.  गुजरात  11/532  25  3  7810  19  98

 7.  बरियाणा  “  38  5  2878  20  -
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 8.  हिमायल  प्रदेश  -  45  3  3664  6  -

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  -  28  -  259  12  -

 10.  कर्नाटक  10/1820  42  9  250  153  21

 11.  केरल  10/615  44  11  6  284  70

 12.  मध्य  प्रदेश  18/2500  85  99  40196  35  -

 13.  महाराष्ट्र  6/1211  37  10  6053  90  28

 14.  मणिपुर  -  19  7  165  12  -

 15.  मेघालय  -  16  -  200  42  -

 16.  मिजोरम  -  3  -  28  -

 17.  नागालैंड  -  25  -  -  -  -

 18.  ..._  उड़ीसा  -  45  4  756  1  -

 19.  पंजाब  -  40  11  6231  80  -

 20.  राजस्थान  -  36  3  2292  188  150

 21.  सिक्किम  -  4  -  -  -  -

 22.  तमिलनाडु  13/540  य्व  7  8  412  25

 23.  त्रिपुरा  -  6  3  35  -  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  -  115  3  7780  97  -

 25.  पश्चिम  बंगाल  5/500  34  3  2022  32  -

 26.  अंडमान  व  निकोबार  -  5  3  -  -  2

 27.  चंडीगढ़  -  1  2  165  7  -

 1  बज  ।  || 28.  दादर  व  नागर  हवेली

 29.  दमन  व  दीव  -  त  -  -  -  -

 30.  दिल्‍ली  -  5  8  446  42  -

 31.  लक्षद्वीप  -  -  है  -  -  _

 32.  पांडिचेरी  -  6  2  व  -  -

 आईआरईपी  -  एकीकृत  ग्राम  ऊर्जा  कार  क्रम
 एसएडीपी  -  विशेष  क्षेत्र  प्रदर्शन  कार्यक्रम

 हे

 अपारपरिक  ऊर्जा  कार्यक्रमों  जिनके  अंतर्गत  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  के  बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌
 .  1995-96  से  1997-98  के  दौरान  राज्यवार

 अ-त+ततत++-ै+ै7भ///पअप्प>भ“फिा>ि!/"ऑ  "्/»»/»/”»जेज)ै8््ूेरए  गाााााााााााााा  भा ााएभभभग्गाभाभभझघसराााााणाम्ाााग्ागगा
 राज्य/संघ  शासित  लघुपन  विद्युत  पवन  विद्युत  बायोमास  विद्युत  सौर  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत

 प्रदेश  स्थापित  स्थापित  सहउत्पादन  अनुमोदित
 स्थापित  (  मे०  |»  कि०

 है|  3  4  5  6

 1  आंध्र  प्रदेश  3  50  s  -

 2.  अणणाचल  1.00  ..  चर  ्/ऊऊझऋ्््््््झऊझऊझ__ प्रदेश
 -  -  _
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 1  2  3  4  5  6

 3.  असम  ०२०  -  -  -

 4.  विहार  ०.40  -  -  -

 5.  गोवा  -  -  -  -

 6.  गुजरात  -  99  -  -

 7.  हरियाणा  -  -  -  -

 8.  हिमाचल  प्रदेश  ०.32  -  -  -

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  2.06  -  -  -

 10.  कर्नाटक  13.85  .85  16  1.00  1x  50

 11.  केरल  3.50  2  -  1X  9६  25

 12.  मध्य  प्रदेश  2.05  12  -  1X  |  100,  1  »  25

 13.  ..  महाराष्ट्र  3.24  3  4.50  -

 14.  सणिपुर  1.40  -  -  -

 15. .  सेघालय  -  -  -  -

 16.  मिजोरम  2.00  -  -  -

 17.  नागालैंड  -  -  -  -

 18.  .  उड़ीसा  0.76  -  -  1x  50

 19.  .  पंजाब  -  -  -  -

 20.  राजस्थान  2.30  -  -  -

 21.  सिक्किम  2.35  -  -  -

 22.  तमिलनाडु  -  433  68.00  2  25

 23.  त्रिपुरा  -  -  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  5.76  -  14.50  1X  >  100,  1X  ४  725

 25.  पश्चिम  बंगाल  ०.52  -  -  1x  25

 26.  अंडमान  व  निकोबार  -  -  -

 27.  चंडीगढ़  -  -  -

 28  .  दादर  व  नागर  हवेली  -  -  -

 29.  दमन  व  दीव  -  -

 ३०.  दिल्‍ली  -  -

 31.  लक्षद्वीप  -  -

 32.  पांडियेरी  -  -



 141  प्रश्नों  के  13  1920

 कार्यक्रमवार  प्रस्तावित  योजना  वित्तीय  परिव्यय

 बायोगैस  एनपीबीडी

 सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी

 उन्‍नत  चूल्हा

 बायोमास/गैसफायर

 एकीकृत  ग्राम  ऊर्जा  कार्यक्रम

 ऊर्जा  ग्राम

 विशेष  क्षेत्र  प्रदर्शन  कार्यक्रम

 पशु  ऊर्जा  कार्यक्रम

 एसपीवी  प्रदर्शन  कार्यक्रम

 एसपीवी  पंप

 एसपीवी  अनुसंधान  एवं  विकास

 सौर  तापीय  ऊर्जा  कार्यक्रम

 सौर  ऊर्जा  केंद्र

 पवन  पंप  और  हाइब्रिड  प्रणालियां

 पवन  विद्युत

 लघु  पन  विद्युत

 बायोमास  विद्युत

 सौर  विद्युत

 शहरी  व  औद्योगिक  अपशिष्ट  से  ऊर्जा

 नई  प्रौद्योगिकी

 ऊर्जा  के  रसायनिक  स्लोत

 हाइडोजन  ऊर्जा

 परिवहन  के  लिए  वैकल्पिक  ईंधन

 सूचना  व  जनजागरूकता

 अंतराष्ट्रीय  सहयोग

 टीआईएफएसी  सैल

 सेमिनार

 क्षेत्रीय  कार्यालय

 इरेडा  के  साम्या

 राष्ट्रीय  अक्षय  ऊर्जा  संस्थान

 योजना  परिव्यय
 रुपये

 264.00

 30.00
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 योजना  परिव्यय
 ठुपये

 राज्य  नोडल  एजेंसी  -  उत्तर  पूर्वी  8.00

 कुल  1700.00

 इरेडा  की  बाहरी  सहायता  प्राप्त  परियोजना
 के  लिए  बराबर  का  निधियन  299  .62

 आई  ई  बी  आर  1741.61

 कुल  23

 एनपीबीडी  -  राष्ट्रीय  बायोगैस  विकास  परियोजना
 सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी  -  सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा  आधारित  बायोगैस
 संयंत्र
 एसपीवी  -  सौर  प्रकाशवोल्टीय
 टीआईएफएसी  -  प्रौद्योगिकी  भविष्यवाणी  तथा  निर्धारण
 परिषद्‌
 डीवीएस  -  घरेलू  बजटीय  सहायता
 आइआरइडीए  -  भारतीय  अक्षय  उर्जा  विकास  संस्था
 आई  ई  बी  आर  -  आंतरिक  तथा  अतिरिक्त  बजटीय  संसाधन  ॥

 भाखड़ा  व्यास  प्रयंध  बोर्ड

 1196.  औआ  गिरधारी  जाज  भार्गव  *  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  पुनर्गठन  1966  के  प्रावधान  के

 अनुसार  हरिके  और  फिरोजपुर  के  हेडवर्क्स  का  नियंत्रण

 भाखड़ा  व्यास  प्रबंधन  बोर्ड  के  पास  होना

 यदि  तो  क्‍या  पंजाब  सरकार  ने  इन  हेडवर्कस  को
 को  सौंप  दिया

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  पंजाब  सरकार
 को  निर्देश  जारी  करने  का

 यदि  तो  ऐसे  निर्देश  कब  तक  जारी  कर  दिए  जाने
 की  संभावना  और

 (७)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पंजाब  पुनर्गठन  1966  (1966  का  31)  में
 हरीके  और  फिरोजपुर  के  सिचाई  मुख्य  कार्यों  का  अनुरशण
 और  प्रचालन  भाखड़ा  व्यास  प्रबंध  मण्डल  द्वारा  किये  जाने  की
 व्यवस्था
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 पंजाब  सरकार  द्वारा  इन  मुख्य  कार्यों  का  नियंत्रण  भाखडा  व्यास
 प्रबंध  मण्डल  को  अभी  हस्तांतरित  किया  जाना

 से  (8)  विद्युत  मंत्रालय  और  भाखड़ा  व्यास  प्रबंध  मण्डल
 ने  पंजाब  सरकार  को  हरीके  और  फिरोजपुर  के  मुख्य  कार्यों
 को  भाखड़ा  व्यास  प्रबंध  मण्डल  को  हस्तान्तरित  करने  का
 अनुरोध  किया  पंजाब  अब  तक  इन  मुख्य  कार्यों  का
 नियंत्रण  हस्तानतरित  करने  पर  सहमत  नहीं  हुआ  भाखड़ा  व्यास
 प्रबंध  मण्डल  के  अनुसार  अधिशेष  रावी-व्यास  और  सतलज  जल
 में  सहभागी  राज्यों  का  हिस्सा  पंजाब  और  हरियाणा  में  विभिन्न
 सम्पर्क/नियंत्रण  स्थलों  के जरिए  उपलब्ध  कराया  जाता  है  और  केवल

 मुख्य  कार्यों  का  नियंत्रण  हस्तान्तरित  करने  से  उद्देश्य  पूरा  नहीं
 भाखडा  व्यास  प्रबंध  मण्डल  के  अनुसार  उत्कृष्ट  प्रबंध  यह  होगा  कि
 सभी  सहभागी  राज्य  सभी  संबंधित  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  वाली
 भाखड़ा  व्यास  प्रबंध  मण्डल  की  तकनीकी  समिति  द्वारा  किये  गये
 वितरण  का  सम्मान  करेंगे  और  विभिन्‍न  नियंत्रण  स्थलों  पर  सही

 आपूर्ति

 थोरियम  का  उपयोग

 1197.  .  श्री  चंदू  लाल  अजमीरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  .
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  परमाणु  रिएक्टरों  द्वारा  विद्युत
 उत्पादन  के  लिए  ईंधन  के  रूप  में  थोरियम  का  उपयोग  करने

 संबंधी  कोई  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  और

 यदि  तो  थोरियम  आधारित  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  को
 कब  तक  चालू  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ट्राम्बे

 में  स्थित  अनुसंधान  रिएक्टरों  में  इन  अनेक  वर्षों  में  किए  गए

 अनुसंधान  और  विकास-कार्य  से  थोरियम  को  सफलतापूर्वक
 यूरेनियम  (233)  में  तबदील  कर  दिया  गया  किरणित  थोरियम

 छड़ों  में  से  यूरेनियम  (233)  का  पुनर्ससाधन  भी  भाभा  परमाणु
 अनुसंधान  केन्द्र  और  इंदिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 जी.सी  कलपाक्कम  दोनों  जगहों  पर  किया  गया  परमाणु
 विद्युत  उत्पादन के  क्षेत्र  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का  अनुसंधान  और
 विकास-कार्य  तीन  चरणों  वाली  एक  दीर्घावधि  रणनीति  की  ओर

 उन्मुख  है  अर्थात्‌  प्रथम  चरण  के  रूप  में  दाबित  भारी  पानी  रिएक्टरों
 की  वर्तमान  पीढ़ी  दूसरे  चरण  में  प्लूटोनियम-ईंधन  चालित  फास्ट
 ब्रीडर  रिएक्टर  है  तथा  तीसरे  चरण  में  यूरेनियम  (233)  -  थोरियम

 ईंधन  चक्र  पर  चलाए  जाने  वाले  रिएक्टर

 प्रगत  भारी  पानी  रिएक्टर  जिन्हें  इस  तरद्द  डिजाइन  किया
 गया  है  कि  वे  अपनी  अधिकांश  ऊर्जा  थोरियम  से  प्राप्त  का

 इस  समय  अभियांत्रिकी  विकास  किया  जा  रहा  इस  बारे  में  अभी

 से  बताना  मुश्किल  है  कि  थोरियम  आधारित  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों

 का  किस  समय  तक  प्रचालन  शुरू  किया  जा
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 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशन

 1198.  .  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  द्वारा  किए
 जा  रहे  प्रचार  कार्य  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  डेतु  कोई  समिति
 गठित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 प्रश्न  नहीं

 सोयाबीन  का  उत्पादन

 1199.  .  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  सोयाबीन  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 क्या  सरकार  का  विचार  सोयाबीन  की  मांग  और  पूर्ति
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सोयाबीन  आयात  करने  का  और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  हु

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 1997-98  के  दौरान  सोयाबीन  का  उत्पादन  65.21  लाख

 टन  होने  का  अनुमान  है  जबकि  1996-97  के  दौरान  इसका  उत्पादन
 52.02  लाख  टन  यह  सोयाबीन  के  मामले  में  अब  तक
 का  सबसे  अधिक  उत्पादन

 और  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  एक  मिलियन  टन  सोयाबीन
 के  आयात  पर  विचार  किया  है  बशर्तें  हानिकारक  रोगजनकों  के
 प्रवेश  के  संबंध  में  संगरोध  विषयक  मानदण्ड  पूरे  किए  अब
 तक  किसी  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 बागवानी  पुष्प  कृषि  को  बढ़ावा  देना

 1200.  श्री  येरननायशू  :
 थी  नरेन्द्र  बुडधानिया  :
 शी  गोविन्दन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वर्ष  1997  के  दौरान  आज  तक
 राज्यों  में  बागवानी  और  पुष्प  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई
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 यदि  तो  कया  सरकार  को  बागवानी  और  पुष्प  कृषि
 विकास  के  संबंध  में  कोई  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  गें  राज्य  मंत्री  :  से
 वर्ष  1997-98  के  दौरान  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  की  विभिन्‍न
 बागवानी  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  बागवानी  तथा  पुष्प  कृषि
 के  विकास  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  हेतु  182.42  करोड  रुपये  की
 सहायता  दी  गई  बह्ुुत  से  राज्यों  ने  उत्पादन  तथा  उत्पादकता
 में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्षेत्र  विस्तार  रोपण  सामग्री  की  ड्रिप
 सिंचाई  तथा  प्रशिक्षण  अपनाने  के  मामले  में  प्रगति  की  रिपोर्ट  दी

 उपलब्ध  जानकारी  के  आधार  पर  1997-98  के  दौरान  विभिन्‍न
 बागवानी  फसलों  के  तहत  53,809  ,8  ०9  अतिरिक्त  क्षेत्र  को शामिल
 किया  गया

 दूतावासों  में  खर्च

 1201.  श्री  कमल  नाथ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  देशों  में  उच्चायोगों  और  वाणिज्य

 महादूतावासों  पर  पिछले  वर्ष  देश-वार  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय

 की  और

 गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इन  दूतावासों  द्वारा  मनोरंजन

 और  परिवहन  पर  वार्षिक  रूप  से  देश-वार  कुल  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गई  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 विदेश  स्थित  दूतावासों/केन्द्रों  द्वारा  किए  गए  व्यय  की  कुल
 राशि  के  संबंध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 मंत्रालय  इस  प्रथा  का  अनुकरण  करती  रही  है  कि  इन

 आंकड़ों  का  उपयोग  केवल  आन्तरिक  प्रयोग  के  लिए  किया

 विवरण

 वित्तीय  वर्ष  97-98  के  दौरान  विदेश  स्थित  भारतीय  दूतावासों
 द्वारा  किया  गया  व्यय

 ॒  ॒
 दूतावास/केन्द्र  कुल  व्यय

 2
 आबूधाबी ७_अअ्पपयएखखयण

 आबिदजान  21076500

 आबूधाबी
 50689660

 अकरा

 आदिस  अबाबा

 13  1920

 त

 अल्जीयर्स

 अल्माती

 अमान

 अंकारा

 आश्गाबात

 एथेन्स

 बगदाद

 बहरीन

 बैंकाक

 बीजिंग

 बेरूत

 बेलग्रेड

 बर्लिन

 बर्न

 बर्मिंघम

 बिश्केक

 बगोटा

 बॉन

 ब्रासीलिया

 ब्रातीस्‍लावा

 ब्र्नी

 ब्रसल्स

 बुखारेस्ट

 बुडापेस्ट

 ब्यूनसन  आइरस

 काहिरा

 कैनबरा

 केपटाउन

 कराकस

 शिकागो

 चियांगमाई

 लिखित  उत्तर

 2

 20751319

 31554973

 10119396

 32117331

 14584329

 17108499

 12694243

 38471244

 43703798

 82343174

 23700882

 17317504

 26353611

 4730525

 26853628

 033

 33787388

 33787388

 25642587

 25642587

 16195243

 21346652

 40096621

 42082029

 42082  029

 0658

 21549481  0658

 5027863

 146



 147  प्रश्नों  के  3  1998  लिखित  148

 1  2  1  2

 चटगांव  9975614  कम्पाला  20935676

 कोलम्बो  53569376  कैंडी  10472936

 कोपनहेगन  26353751  करायी  139180

 डकर  13121610  काउमांडू  63022744

 दमिश्क  25610459  खार्तुम  100067459

 दार-ए-स्सलाम  27611727  कीव  3973  0452

 ढाका  58977689  किंगस्टन  1468  0173

 दोहा  33135031  कोबे  33009905

 दुबई  57722837  कुआलालम्पुर  40857588

 डबलिन  20823630  कुवैत  56202701

 डरबन  32279377  लागौस  18535187

 दुशांबे  19002393  लीमा  15408163

 फ्रेंकफर्ट  26668326  लिस्बन  19406163

 गैबरोन  20255262  लंदन  264504126

 गाजा  11206722  06722  लुआंडा  16352271

 जेनेवा  98563779  लुसाका  22740250

 जार्जटाउन  16448  080  मडागास्कर  15946470

 ग्लासगो  22284455  मैड्डिड  33905926

 हेग  41981647  माहे  13560208  0208

 हैमबर्ग  4210365  माले  28322009

 हनोई  37494584  माल्टा  6997839

 हरारे  17212272  ननीला  17473381

 हवाना  20064682  मापूतो  14865961

 हेलसिंकी  17551897  सेडन  4551848

 हो-चि-मिन्ह  सिटी  19537448  मैक्सिको  20993279

 हांगकांग  63817536  मिलान  20214220

 हूयूस्टन  38616379  मिंस्क  16702810

 इस्लामाबाद  78907590  मोम्बासा  5867585

 इस्तांबुल  18  084313  सास्को  104205903  03

 जकार्ता  33867194  मस्कट  35652097

 जदूदाह  131992630  सैरोबी  26742122

 जोहन्सबर्ग  23992417  न्यूयार्क  60699305



 149  प्रश्नों  के  13  1920

 1  2  1

 2593666 0

 20929825

 57789853

 28  043536

 20380181

 2038

 8805070

 22380717

 8805070

 51687784

 27202453

 7784

 207188448

 18290578

 33746459

 15658

 22702884

 3३3746459

 झींगा और मत्स्य  040

 4507799

 574468 0

 झींगा  और  मत्स्य  पालन

 थी  तथागत  सत्पथी  की  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने

 क्या  देश  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कुछ  झींगा  और

 न्यूयार्क स्टॉकषाम निकोसिया सूरीनाम ओडेसा सिडनी ओसस्‍्लो ताशकंद ओटावा तेहरान ओगादूगो 4986239 तेलअबीब पनामा थिम्पू पेरिस टोक्‍्यो नोमपेन्ड टॉरेंटो फुंटशोलिंग 2682676 त्रिनिडाड पोर्टलुई 3208 0793 त्रिपोली पोर्ट मोरसबी टेंयूनिस उलानबटोर पोर्ट सईद ल र्‌ बैनकूवर प्राग विएना प्रीटोरिया प्योंगयांग विएनतिआने प्योंगयांग ब्लाडीवोस्टोक रबत वारसा राजशाही वाशिंगटन रियूनियन आईसलैंड बलिंगटन बैलिंगटन रियाद विंडहोक विंडहोक रोम 4855050 धांगोन यांगोन सान फ्रांसिस्को जगरेब साना जाहिदान सान्तियागो जंजीबार जंजीबार साउ पाउलो सियोल शंघाई शंघाई की कृपा करेंगे कि : शिराज 5235486 सिंगापुर सोफिया सेंट पीटर्सबर्ग जा रही सेंट पीटर्सर्ग __. िटटए न न मत्स्यन पालन परियोजनाएं चलाई जा रही यदि तो ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में चलाई



 151.  प्रश्नों  के

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  अब  तक  विश्व  बैंक  से  कितनी
 धनराशि  प्राप्त  की  गई

 क्‍या  इनमें  से  कोई  परियोजना  उड़ीसा  में  चलाई  जा  रही
 और

 (७)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  झींगा  और  मत्स्य  पालन

 परियोजना  को  आंध्र  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम
 बंगाल  राज्यों  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 इस  परियोजना  के  लिए  1997  तक  विश्व  बैंक
 से  प्राप्त  सहायता  की  कुल  राशि  43.90  करोड़  रुपए

 और  (७)  उड़ीसा  में  झींगा  घटक  के  अंतर्गत
 केन्द्रपाडा  जिले  में  जगतजोर  -  बनापाड़ा  में  कुल  283  हैक्टेयर  क्षेत्र
 विकसित  किया  जा  रहा  इसके  अलावा  झींगा  घटक  के  अंतर्गत
 चरणबवद्ध  विकास  के  लिए  79  जलाशयों  को  शामिल  किया  गया
 है  जो  28364  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  कवर

 संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना

 1203. .  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ः
 जी  चेंगारा  सुरेन्द्रन  ः

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  1998  के
 नई  दिल्ली  संस्करण  में  लोकल  एरिया

 सी.ए.जी  फलेज  आन्ध्र  प्रदेश  फार  लूपष्टोल्स  इन  शीर्षक  से
 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाएं  गए  हैं  कि  परियोजनाओं  को  मंजूरी
 देने  तथा  निधियों  को  जारी  करने  में  जिला  कलेक्टरों  द्वारा  इस
 संबंध  में  जारी  मार्गनिदेशों  का  उल्लंघन  न  हो  ?

 रेल  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 संत्री  राम  :  और  आन्ध्र  प्रदेश  की  राज्य
 सरकार  को  31.3.97  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  एमपीलैड्स  योजना
 पर  की  मसौदा  समीक्षा  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  कि
 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  से विचलित  होने  के  कुछ  मामले  सामने  आए
 उन्होंने  जिलाधिकारियों  को  निदेश  दिए  हैं  कि  एमपीलैड्स  योजना
 के  अंतर्गत  कार्यों  का  अनुमोदन  एवं  कार्यान्वयन  करते  समय
 मार्गदर्शी  सिंदछातों  का  सावधानीपूर्वक  पालन  किया  जाना

 ३  1998  लिखित  उत्तर  152

 बुधधारू  पशु/पशुयारा

 1204.  थी  मुख्जापल्लणी  रामचन्द्रन  ः  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  दुधारू  पशुओं  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 क्या  केरल  में  दुधारू  पशुओं  की  संख्या  में  पिछले  कुछेक
 वर्षों  में  काफी  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  राज्य  सरकार ने  राज्य  में  पशुचारा  संयंत्रों  के
 प्रसार  के  लिए  धन  की  मांग  की  और

 (3)  यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  पिछली
 पशुधन  1992  के  अनुसार  देश  में  दुधारू  गोपशुओं  की
 राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  केरल  में  1987  से  1992  तक  के
 दौरान  दुधारू  गोपशुओं  की  वार्षिक  विकास  दर  1982  से  1987
 तक  1.64  प्रतिशत  से  घटकर  ०0.69  प्रतिशत  हो

 और  (७)  केरल  राज्य  सरकार  ने  वित्त  मंत्रालय  को  एक
 प्रस्ताव  भेजा  है  जिसमें  आधुनिक  वैज्ञानिक  आहार  विश्लेषण
 प्रयोगशाला  की  स्थापना  के  लिए  द्विपक्षीय  वित्तीय  सहायता  का
 अनुरोध  किया  गया

 विवरण

 दुधारू  गोपशुओं  की  संख्या  (1992)
 संख्या

 a  राज्य/संघ  __  गोपशु
 शासित  प्रदेश  वर्ण-संकरित  स्वदेशी थे

 दूध में  शुष्क  कुल  दूध  में  शुष्क  कूल
 1  2  4  5  6  7  8 ए्

 1.  आंध्र  प्रदेश  153  52.  205  1269  902  2171

 2.  अरूणाचल  4  1  5.  40  33  77
 प्रदेश

 3.  असम  82  40  122  1697  891  2588

 4.  विहार  35  ख्व  59  1767  3187  4954

 5.  गोवा  3  1  4  11  13  24

 6.  गुजरात  95  26.  121  1220  658  1878



 न  Nn  हल  हम  छः  व  oe

 7.  बरियाणा  100  38  138  338  139  477

 8.  हिमाचल  84  29  113  301  235  536
 प्रदेश

 9.  जम्मू  167  89  216  417  264  681
 एवं  कश्मीर

 10  184  74  258  1698  1698  3396

 583  259  842  467  292  759

 12  प्रदेश  60  28  88  4146  4284  8430

 13  549  278  827  1999  2443  4442

 14  13  12  25...  68  59  127

 15  6  2  8  95  59  154

 16  2  त१  3  9  6  15

 17  25  10  35  38  13  51

 18  153  85  238  1691  1986  ३677

 19  456  186  ७42  262  124  386

 20  27  13  40  2084  2088  4172

 506  219  725  1420  808  2228

 22  त्रिपुरा  29  14  43  137  103  240

 23  प्रदेश  367  218  585  3356  2412  5768

 24  290  107  397  2943  1716  4659
 बंगाल

 25  4  13  23  15  38

 संघ  शासित  प्रदेश

 1.  अंडमान  व  1  -  त  10  7  17

 निकोबार
 द्वीप  समूह

 2.  चण्डीगढ़  3  2  5  -  -  -

 3.  दादर  य  -  -  -  बढ  7  11

 नगर  हवेली

 4.  दमन  -  -  -  1  1  2

 एव  दीव

 5.  दिल्ली  7  1  8  2  17

 6.  लक्षद्वीप  -  -  “  त  ण  त

 7.  पांडियेरी  18  8  26  7  4  11

 सकल  योग  4011  1781  5792  27534  2  449  $1983
 रॉ  ऊछ  ृ  छ  रू  ्  न्‍ि््ख“ख  पे  :)पभ9भ%।%।णफणफ

 लिखित  उत्तर  154

 नदियों  को  जोड़ना

 1205.  श्री  रंजीब  बिस्वाल  :
 जी  नूपेन  गोस्वामी  ः

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इसका  अनुमान  लगाया  है  कि  प्रत्येक  वर्ष
 बड्ली  नदियों  का  कितना  पानी  समुद्र  में  व्यर्थ  चला  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  के  जल  संसाधनों  का  विकास  करने  के  लिए
 कोई  समेकित  योजना  तैयार  करने  हेतु  कोई  आयोग  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  निदेश  पद  क्‍या

 (35)  क्‍या  आयोग  को  दक्षिण  की  नदियों  को  डिमालय  से  निकलने
 वाली  नदियों  के  साथ  जोड़ने  डेतु  कोई  कार्य  योजना  तैयार  करने
 का  कार्य  सौंपा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  किए  गए  आकलन  के

 अनुसार  नदियों  में  उपलब्ध  औसत  वार्षिक  प्रवाह  लगभग  1869
 बिलियन  घन  मीटर  जलवैज्ञानिक  और  अन्य
 बाधाओं  के  कारण  वार्षिक  पुनर्भरणीय  भूजल  संसाधन  जो  लगभग
 432  बिलियन  घन  मीटर  है  के  अलावा  उपयोज्य  सतही  जल  69०0
 बिलियन  घन  मीटर  आंका  गया  वर्ष  1994  के  आंकड़ों  के  अनुसार
 लगभग  6०06  बिलियन  घन  मीटर  सतही  और  भूजल  का  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  शेष  516  बिलियन  घन  मीटर  उपयोज्य  जल

 अप्रयुक्त  रह्ठ  जाता

 से  भारत  सरकार  द्वारा  13  1996  को

 एकीकृत  जल  संसाधन  विकास  योजना  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग
 स्थापित  किया  गया  इसके  विचारार्थ  विषय  इस  प्रकार  हैं  :-

 (i)  बाढ़॒  नियंत्रण  एवं  अन्य
 प्रयोजनों  के  लिए  जल  संसाधनों  के  विकास  से
 संबंधित  एकीकृत  जल  योजना  तैयार

 (ii)  उपर्युक्त  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  नदियों  को
 परस्पर  जोड़कर  अधिशेष  जल  का  हस्तान्तरण  जल  की
 कमी  वाले  बेसिनों  में  करने  की  रीतियों  का  सुझाव

 (iii)  चल  रही  एवं  नई  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का  पता
 लगाना  जिन्हें  चरणबद्ध  ढंग  से  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  पूरा  किया  जाना



 155  प्रश्नों  के

 (४)  लाभों  को  अधिकतम  करने  की  दृष्टि  से  जल के  क्षेत्र
 से  संबंधित  प्रौद्योगिकीय  एवं  अंतर्विषयी  अनुसंधान
 योजना  का  पता

 (४)  जल  क्षेत्र  से  संबंधित  वास्तविक  एवं  वित्तीय  संसाधन
 जुटाने  संबंधी  नीतियों  का  सुझाव

 (४)  अन्य  कोई  संबंधित

 पशुपालन  का  विकास

 1206.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यावव  ः
 जीमती  सूर्यकांता  पाटिज  १

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  तथा  विशेषकर  विहार  एवं  महाराष्ट्र
 में  पुशपालन  एवं  डेरी  के  विकास  की  भारी  संभावना

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  आत्मनिर्भरता  हासिल  करने
 के  लिए  देश  में  विशेषकर  बिहार  तथा  महाराष्ट्र  में  पुशपालन  तथा
 डेरी  का  विकास  करने  हेतु  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  उद्देश्य  से  देश  में  तथा
 विशेषकर  बिदाार  में  किसी  शोध  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  नहीं  तो
 इसके  क्‍या  कारण  और

 चालू  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  में  डेरी  के  विकास  हेतु
 निर्धारित  लक्ष्य  क्‍या

 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 हो

 और  पशुपालन  राज्य  का  विषय  पशुपालन  और
 डेयरी  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार्रो  कं  प्रयासों  की  पूर्ति  करने
 के  उद्देश्य  से  भारत  कृषि  पशुपालन  और  डेयरी
 विभाग  विभिन्‍न  पशुपालन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रहा

 प्रमुख  योजनाएं  नीचे  दी  गई  हैं  :-

 1.  हिमित  वीर्य  विस्तार  प्रौद्योगिकी  और  संतति  परीक्षण
 कार्यक्रम  ।

 2.  राष्ट्रीय  सांड  उत्पादन

 3.  राष्ट्रीय  मृग/मेढ़ाखरगोश  उत्पादन

 4.  एकीकृत  सूअर  विकास  के  लिए  राज्यों  की

 3  1998  लिखित  उत्तर  156

 5.  राज्य  चारा  फार्मों  को

 6.  पशुधन  रोगों  के  नियंत्रण  के  लिए  राज्यों  को

 7.  राष्ट्रीय  पशुप्लेग  उन्मूलन  कार्यक्रम

 गैर-ऑपरेशन  पहाड़ी  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंएकीकृत
 डेयरी  विकास

 @

 इसके  यह  विभाग  राज्यों  को  बेहतर  जर्म  प्लाज्म
 वितरित  करने  के  लिए  पशुधन  फार्म  चारा

 भी  चलाता

 और  (3)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 ने  देश  में  15  अनुसंधान  केन्द्र  स्थपित  किए  हैं  जो  पशुपालन  बथीत्र
 में  अनुसंधान  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  कर  रहे

 डेयरी  विकास  के  अंतर्गत  लक्ष्य  राज्य  सरकारों  द्वारा
 निश्चित  किए  जाते

 7

 जल  विद्युत  परियोजनाएं

 1207.  श्री  प्रभाथ  चन्द्र  तिवारी  ः
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  लघुजल  विद्युत
 परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  पहचान  किए  गए  स्थानों  का
 राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  जुटाए  जाने  वाले  संसाधनों
 और  प्रौद्योगिकी  का  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  155.38  समग्र
 क्षमता  की  लघुपन  विद्युत  परियोजनाएं  24  राज्यों  में  पहले  ही  स्थापित
 की  जा  चुकी  हैं  तथा  230.4  क्षमता  की  परियोजनाएं
 23  राज्यों  में  निर्माणाधीन  ३  केंद्र  क्षमता  वाली  इन
 परियोजनाओं  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 अभी  तक  26  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  क ेकरीब  270०0
 स्थल  जिनकी  लगभग  2000०  की  कुल  संभाव्यता  की
 पहचान  की  गई

 अब  तक  आरंभ  की  गई  परियोजनाएं  मुख्यतः  राज्य  क्षेत्रों दा  यजा
 में  आंरभ  की  गई  जिनके  लिए  संसाधन  मुख्य  रूप  से
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 संबंधित  राज्य  योजनाओं  में  उपलब्ध  कराये  जाते  संसाधनों  को
 बढ़ाने  के  उद्देश्य  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  नई  परियोजनाओं
 में  निजी  क्षेत्रों  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा
 अपांरपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  भी  वित्तीय  प्रोत्साहनों  के  माध्यम
 से  ३3  तक  की  स्टेशन  क्षमता  वाली  लघु  पन  विद्युत
 परियोजनाओं  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  कर  रहा  इन
 परियोजनाओं  के  लिए  स्वदेशी  तकनीक  उपलब्ध  उपकरणों  की

 आपूर्ति  साधारणतया  घरेलू  निर्माताओं  द्वारा  की  जा  रही

 विवरण

 ३  तक  की  स्टेशन  क्षमता  वाले  स्थापित/निर्माणाधीन
 लघु  पन  विद्युत  केन्द्रों  की  राज्यवार  सूची

 राज्य  के  स्थापित  स्थापित  निर्माणाथीन  निर्माणाथीन
 नाम  झ्षमता  क्षमता  क्षमता

 ato) =
 1  2  3

 4  5  6

 1.  हरियाणा  1  ०.2  0.1

 2.  हिमाचल  प्रदेश  14.  9.49  18  11.19

 3.  जम्मू  18  437  10  11.20
 एवं  कश्मीर

 4.  पंजाब  4.  3.90  8  9.50

 5.  राजस्थान  5.  4.32  त  0०54

 6.  उत्तर  प्रदेश  61.  32.54  25  19.73  73

 7.  गुजरात  1  2.00  -  -

 8.  मध्य  प्रदेश  5.  3.25  8  14.40

 9.  महाराष्ट्र  5.  6.82  4  6.20

 10.  आंध्र  प्रदेश  7.  7.01  ३6  42.10

 11.  कनाटक  12...  17.20  18  23

 केरल  4.  3.52  6  14.00

 13.  तमिलनाडु  3.  4.75  4  6.40

 14.  बिहार  4.  0.04  5  2.46

 15.  उद्डझीसा  3.  1.26  7  9.92

 16.  .  सिक्किम  8.  9.25  2  3३.20

 17.  पश्चिम  बंगाल  8.  7.98  7  9.23

 18.  .  अछूणाचल  प्रदेश  30  20.15  17  20.63

 19  .  असम  2...  2.20  -  -

 20.  मणिपुर  6.  4.10  4  3.50
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 |  2  3  4  5  6

 21.  मेघालय  1.  1.51  7  0.28

 22.  मिजोरम  9.  5.36  9  8380

 23.  नागालैंड  5.  3.77  4  5.50

 24.  त्रिपुरा  2.  1.01  1  0.10

 25.  अंडमान  व  -  -  1  2.25
 निकोबार  द्वीप
 समूह

 कुल
 |.

 216  15538  __208  230.40

 पासपोर्ट  नवीकरण

 1208. .  शी  सहेश  कनोडिया  ?
 जी  राम  टछल  चौथ्यरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पासपोर्ट-धारकों  को  पासपोर्ट  का  उसमें
 पता  बदलने  और  मूल  पासपोर्ट  खोने  पर  डुप्लिकेट  पासपोर्ट  प्राप्त
 करने  में  अनेक  कठिनाइयों  को  सामना  करना  पड़ता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  पासपोर्ट
 कार्यालय-वार  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  और

 इन  शिकायतों  के  आधार  पर  कितने  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 कार्रवाई  की  गई

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 पासपोर्ट  धारकों  को  दी  जाने  वाली  विभिन्‍न  सेवाओं  जैसे

 पते  में  डुप्लिकेट  पासपोर्ट  जारी  करने  आदि
 की  व्यवस्था  के  लिए  प्रक्रियाएं  निर्धारित  की  गई  सभी  पासपोर्ट
 अधिकारियों  को  ऐसे  आवेदकों  की  अपेक्षाओं  का  तुरन्त  समाधान
 निकालने  के  स्थायी  अनुदेश  दिये  गये  बशर्ते  कि सभी  कागजात

 पूर्ण  आवेदकों  का  मार्ग-दर्शन  करने  तथा  उनकी  सुविधा  के
 लिए  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  पूछताछ/सूचना  केन्द्र  भी  स्थापित  किए
 गए

 पिछले  तीन  वर्षों  से ऊपर  में  उल्लिखित  विशिष्ठ
 सेवाओं  से  संबंधित  शिकायतों  का  कोई  सांख्यिकीय  रिकार्ड  नीं
 विदेश  मंत्रालय  तथा  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  एक  लोक  शिकायत
 निवारण  तंत्र  कार्य  कर  रहा  है  ताकि  सामान्य  जनता  से  प्राप्त
 शिकायतों  का  निवारण  किया  जा

 मामला  सिद्ध  हो  जाने  पर  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 कार्रवाई  की  जाती  पिछले  दो  वर्षों  मे ंऊपर  में  उल्लिखित
 पासपोर्ट  कार्यालय  के  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  विशिष्ठ  सेवाओं
 से  सबंधित  शिकायतों  को  सही  नहीं  पाया  गया
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 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम

 1209. .  जी  डरि  केवज  प्रसाव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम
 के  कर्मचारियों  को  विगत  एक  वर्ष  से  उनके  वेतन  का  भुगतान

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या

 सरकार  द्वारा  उनके  वेतन  का  भुगतान  तेजी  से  करने  के
 लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 अकार्यकारी  यूनिटों  में  तैनात  लगभग  1100

 कर्मचारियों  को  वेतन/मजदूरी  का  भुगतान  नहीं  कर  पाया

 लिमिटेड  एक  रुग्ण  सार्वजनिक  क्षेत्र
 उपक्रम  है  और  उच्च  रोजगार  अधिशेष  ऋणों
 पर  ब्याज  परियोजना  प्राधिकारियों  से  बकाया  देयों  की  कम
 वसूली  तथा  कार्यकारी  यूनिटों  द्वारा  अपरयाप्ति  निधियां  जुटाने  के
 कारण  वर्ष  1989  से  उसे  भारी  हानि  हो  रही

 और  भावी  कार्यक्रम  पर  एक  पुनरूद्दधार  योजना  को
 अन्तिम  रूप  दिया  गया  यद्ट  मंत्रालय  लिमिटेड
 को  वेतन/मजदूरी  के  भुगतान  की  सांविधिक  देयताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  ऋण  सहायता  भी  प्रदान  कर  रहा

 फलों  पर  आधारित  उद्योग

 1210.8  श्री  वेंकटेश  नायक  :
 श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलजिक  ः

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  विशेषकर  कर्नाटक  में

 अंगूर  एवं  अन्य  फलों  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  पर  विचार  कर
 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  कौन-कौन  सी  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा
 रही  हैं  अथवा  क्रियान्दित  की  जाने  वाली  है  तथा  इस  दिशा  में  उद्यान
 विभाग  एवं  सहकारिता  विकास  निगम
 विभागों  द्वारा  दिए  गए  सहयोग  का  व्यौरा  क्‍या  और
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 इस  प्रयोजन  हेतु  इन  विभागों  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को कितनी
 धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 खाद्य  प्रंसस्करण  उद्योग  मंत्रालय  स्वयं  किसी  राज्य  में  खाद्य

 प्रसंस्करण  यूनिट  की  स्थापना  नहीं  लेकिन  इसकी  योजना
 स्‍्कीमों  के  तहत  गैर  सरकारी  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  उद्योग  को  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की

 स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण  के  लिए  ऋण  और  सहायता

 अनुदान  के  रूप  में  सहायता  दी  जाती

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  की  स्कीमें  निम्नलिखित

 (i)  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  संबंधी

 (1)  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण
 संबंधी

 राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  निम्नलिखित  स्कीमें  चलाता  है  :

 (i)  बागवानी  आधारित  फसलों  की  फसलोक्षर  बुनियादी
 सुविधा  के  प्रबंधन  पर  एकीकृत

 (ii)  बागवानी  उत्पादों  के  विपणन  का

 इसी  प्रकार  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  एक  स्कीम  चला
 रहा  है  जिसके  तहत  फल  एवं  सब्जी  सहकारिताओं  को  फल  एवं
 सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  के  वास्ते  वित्तीय  सद्ठायता  दी
 जाती

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 भर्ती।पदोन्‍नति  नियम

 1211.  श्री  जी.एम  .  बनातवाजा  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  और  पदोन्नति  से  संबंधित
 नियमों  में  संशोधन  करने  के  आदेश  जारी  किए

 यदि  तो  ऐसे  आदेश  किस  तिथि  को  जारी  किए  गए
 और  किए  गए  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसे  संशोधन  करने  से  पहले  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया
 शा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 (3)  क्‍या  आयोग  ने  इन  संशोधनों  पर  आपत्ति  की
 विरोध  किया

 यदि  तो  क्‍या  आपत्तियां  की  गई  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 लथा  विक्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  :

 जनवरी  30,  जुलाई  ०2,  जुलाई  22,  अगस्त  13  और
 अगस्त  29,  1997  के  कार्यालय-ज्ञापन  क्रमशः  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  की

 पुनरीक्षा  किए  जिन्हें  आरक्षण  की  नीति  के  उनसे  वरिष्ठ
 सामान्य  श्रेणी  के  कर्मच"रियों  से  वरीयतः  पदोन्‍नत  कर  दिया  जाता

 पद  पर  आधारित  रोस्टर  का  चलन  आरम्भ  किए  पदोन्नति
 के  संबंध  में  आरक्षण  के  मामलों  में  अनुसूचित  जातियों  और
 जनजातियों  के  लिए  अर्शक  अंकों  और  मूल्यांकन  के  मानदडों  में
 ढील  देना  समाप्त  किए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  संबंध  में  दिनांक  15.11.97  से  परे  पदोन्नति
 में  आरक्षण  जारी  रखे  जाने  और  सभी  श्रेणियों  के  संबंध  में  कुल
 50  प्रतिशत  आरक्षण  की  सीमा  निर्धारित  किए  जाने  के  बारे  में

 दिनांक  जुलाई  ०02  और  अगस्त  13,  1997  के
 कार्यालय-ज्ञापन  जारी  करने  से  पूर्व  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति-आयोग  से  परामर्श  किया  गया  था  किंतु  विनांक
 जनवरी  3०,  जुलाई  22  और  अगस्त  29,  1997  के  कार्यालय  ज्ञापनों
 के  बारे  में  उपर्युक्त  आयोग  से  परामर्श  नहीं  किया  गया

 उपर्युक्त  कार्यालय-ज्ञापनों  में  स ेकोई  भी  कार्यालय-ज्ञापन
 सरकार  की  पहल  पर  जारी  नहीं  किया  गया

 से  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति-आयोग  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  का  ब्यौरा  और  उन

 पर  सरकार  की  कल्याण-मंत्रालय  उपर्युक्त  सदन

 के  पटल  पर  रखी  जाने  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  आयोग  की  विशेष  रिपोर्ट  में  समाविष्ट

 महिलाओं  का  अवैध  व्यापार

 1212.  श्री  नरेश  पुगलीया  *  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  सरकार  ने  भारत  से  महिलाओं  और  बच्चों

 का  अवैध  व्यापार  रोकने  के  लिए  सहायता  मांगी

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  कोनों  देशों  ने  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  की  है और  इस

 स्थिति  से  निबटने  के  लिए  कोई  अन्तिम  रणनीति  तैयार  की
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 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 से  भारत  और  बंगलादेश  की  सरकारों  के  बीच  महिलाओं

 और  बच्चों  के  अवैध  दुर्व्यापार  की  समस्या  पर  चर्चा  की  गई
 दोनों  देश  महिलाओं  और  बच्चों  के  दुर्व्यापार  को  रोकने  के  लिए
 सहयोग  देने  पर  सहमत  हुए  हैं  तथा  उन्होंने  नागरिक  प्रशासन  और
 स्थानीय  पुलिस  को  शामिल  करके  उपयुक्त  कदम  उठाने  की
 आवश्यकता  पर  बल  माले  में  नौवें  सार्क  शिखर-सम्मेलन
 के  दौरान  बंगलादेश  तथा  अन्य  सार्क  सदस्य  देशों  के साथ  भी  इस
 मसले  पर  उस  समय  विद्यार-विमर्श  किया  गया  था  जब  वेश्याबृत्ति
 के  लिए  किए  जाने  याले  महिलाओं  और  बच्चों  के  दुर्व्यापार  के
 अपराध  से  लड़ने  से  संबद्ध  क्षेत्रीय  अभिसमय  बनाने  की  सम्भावनाओं
 की  जांच  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 अफगानिस्तान  में  भूकम्प  पीड़ित  जोग

 1213.  री  माधवराव  सिंधिया  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अफगानिस्तान  में  इस  वर्ष  फरवरी  में
 आए  भूकम्प  पीड़ित  लोगों  के  लिए  अत्यधिक  राहत  सहायता  प्रदान
 की

 भूकम्प  द्वारा  हुए  विध्वंस  से  जानमाल  की  कितनी  हानि
 और

 सरकार  द्वारा  भूकम्प  पीड़ित  लोगों  के  लिए  दी  गई  राहत
 सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 और  भारत  सरकार  ने  17  टन  राहत  सामग्री

 इनमें  ऊनी  चावल  और  चाय  शामिल

 (@)  संयुक्त  राष्ट्र  की  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  भूकम्प  से  4868
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  तथा  720  घायल  कुल  31610  व्यक्ति
 प्रभावित  यद्यपि  सम्पत्ति  का  भारी  नुकसान  हुआ  था  जिसका
 विवरण  उपलब्ध  नहीं

 केन्द्रीय  अन्येषण  ब्यूरो  और  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग

 1214.  श्री  के  राव  *  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विच्यार  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  और
 केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  का  पुनर्गठन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्रिसी  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  . 4

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  और  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  के
 नए  गठन  को  कब  तक  प्रभावी  बनाए  जाने  की  संभावना

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्रालय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कादम्बूर  :  उच्चतम  न्यायालय
 ने  विनीत  नारायण  तथा  अन्य  (1998)  में  प्रकाशित  1,

 226  के  मामले  में  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  व्यापक  दिशा-निर्देश
 दिए  जो  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  तथा  केन्द्रीय  सतर्कता-आयोग
 के  ढांचे  तथा  कार्यकरण  के  बारे  में  सरकार  ने  उपर्युक्त  निर्णय
 कार्यान्वित  करना  तय  किया

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  18.12.1997  को  विनीत
 नारायण  तथा  अन्य  के  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  में
 केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  और  केन्द्रीय  सतर्कता-आयोग  से  संबंधित
 दिशा-निर्देश  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 से  स्वतंत्र  समीक्षा-समिति  सरकार  द्वारा
 1997  में  गठित  की  गई  थी  जिसे  अन्य  बातों  के  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  और  प्रवर्तन-निदेशालय  के  कार्यकरण  की  जांच  करने

 एवं  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 किसी  भी  विशेष  रूप  से  उच्च  पदों  पर  कार्यरत  प्राधिकारियों
 द्वारा  आरोपित  रूप  से  किए  गए  अपराध  दायर  किए  उनकी
 जांच  की  जाए  एवं  ऐसे  आरोपित  अपराधों  के  संबंध  में  किसी  भी
 प्रकार  के  भेद-भाव  एवं  पक्षपात  के  बिना  शीघ्र  मुकदमा  चलाया  जाए
 और  यह  कि  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  में  कार्यरत  कार्मिकों  पर  इस
 बारे  में  किसी  भी  तरह  का  दबाव  नहीं  डाला  जाए  और  उनका  मनमाने
 ढंग  से  स्थानांतरण  आदि  नहीं  किया  के  सिलसिले  में  यदि

 कोई  परिवर्तन  किया  जाना  आवश्यक  तो  उसके  बारे  में  सुझाव
 देने  का  कार्य  सौंपा  गया  उपर्युक्त  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 1997  में  प्रस्तुत  कर  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने
 दिशा-निर्दे शों  में  उपर्युक्त  स्वतंत्र  समीक्षा-समिति  की  बहुत  सी
 सिफारिशें  शामिल  कर  इस  क्रम  में  उपर्युक्त  न्यायालय  ने  कई
 अन्य  दिशा-निर्देश  भी  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  का
 निर्णय  कार्यान्वित  करना  पहले  से  ही  तय  कर  लिया

 विवरण

 1.  केच्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  तथा  केन्द्रीय  सतर्कता
 आयोग

 1.  केन्द्रीय  सतर्कता-आयोग  को  सांविधिक  दर्जा  दिया

 2.  केन्द्रीय  सतर्कता-आयुक्त  के  पद  के  लिए  मंत्रिमंडल
 सचिव  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जाने  उत्कृष्ट  योग्यता  वाले  सिविल
 सेवकों  तथा  अनिनन्‍्ध  सत्यनिष्ठा  वाले  अन्य  व्यक्तियों  के  पैनल  में
 से  ऐसी  समिति  द्वारा  किया  जाएगा  जिसमें  गृहमंत्री  तथा
 विपक्ष  के  नेता  शामिल  केन्द्रीय  सतर्कता  आयुक्त  की  नियुक्ति
 उपर्युक्त  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  राष्ट्रपति
 द्वारा  की  यह  कार्य  तत्काल  किया
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 3.  केन्द्रीय  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के

 दक्षतापूर्ण  कार्य-संचालन  के  लिए  जिम्मेदार  जबकि
 केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्यों  की  व्यापक  देख-रेख  करने  के  लिए
 स्थापित  किए  जाने  वाले  तंत्र  में  सुस्पष्ट  निष्पक्षता  और  वस्तुनिष्ठा
 लाने  के  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  कार्यकलापों  के  प्रति
 जवाबदेह  बनी  वहीं  केन्द्रीय  सतर्कता-आयोग  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्यसंचालन  की  देख-रेख  करने  की  जिम्मेदारी
 सौंपी  केन्द्रीय  अपने  द्वारा  जांच  हेतु  लिए
 गए  मामलों  में  उनकी  जांच  की  उनमें  से  मामलों  के  विवरण
 जिनमें  आरोप-पत्र  दायर  किए  तथा  उनकी  प्रगति  के  बारे  में
 केन्द्रीय  सतर्कता-आयोग  को  रिपोर्ट  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  लोक  सेवकों  के  संबंध  में  शुरू  किए
 गए  उन  सभी  मामलों  में  हासिल  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  करेगा
 जो  सक्षम  अधिकारियों  के  पास  लम्बित  पड़े  केन्द्रीय  सतर्कता

 उपर्युक्त  मामलों  में  से  भी  विशेष  रूप  से  उन  मामलों  की
 समीक्षा  करेगा  जिनमें  अपेक्षित  मंजूरी  देने  में  देर  की  गई  है  अथवा

 मंजूरी  देने  से  इन्कार  किया  गया

 4.  केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  क्रम  में  सभी
 आवश्यक  कदम  उठाएगी  कि  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  प्रभावी  ढंग
 से  तथा  दक्षतापूर्वक  कार्य  करे  तथा  उसे  एक  निर्दल-निष्पक्ष
 अभिकरण  के  रूप  में  माना

 5.  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के
 कार्य-संचालन  की  देख-रेख  का  कार्य  हस्तांतरित  किए  जाने  के
 पश्चात्‌  उपर्युक्त  आयोग  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय
 अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्य-संचालन  के  संबंध  में  एक  अलग  खंड  रखा

 6.  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  निदेशक  की  नियुक्ति  के  बारे
 में  सिफारिशें  एक  ऐसी  समिति  द्वारा  की  जाएंगी  जिसके
 केन्द्रीय  सतर्कता-आयुक्त  तथा  सदस्य  गृह-सचिव  तथा  सचिव

 उत्कृष्ट  व्यक्ति  का  चयन  करने  की  दृष्टि
 उपर्युक्त  उस  समय  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  निदेशक  के
 पद  पर  आसीन  व्यक्ति  के  मत  पर  भी  विचार  उपयुक्त
 समिति  जांच  तथा  भ्रष्टाचार-निरोधी  कार्य
 के  अनुभव  के  आधार  भारतीय  पुलिस-सेवा  के  अधिकारियों
 का  एक  पैनल  तैयार  उपर्युक्त  पद  हेतु  अंतिम  रूप  से  चयन
 चयन-समिति  द्वारा  संस्तुत  पैनल  में  मंत्रिमंडल  की  नियुक्ति
 समिति  द्वारा  किया  यदि  पैनल  में  से  कोई  भी  व्यक्ति
 उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  तो  उसके  कारण  लिखित  रूप  में  दर्ज  कर
 दिए  जाएंगे  तथा  उपुर्यक्त  समिति  से  एक  नया  पैनल  तैयार  करने
 को  कहा

 7.  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  निदेशक  की  अधिवर्थिता  की
 तारीख  पर  कोई  भी  ध्यान  दिए  उनका  न्यूनतम  कार्यकाल
 दो  वर्ष  का  इससे  यह  सुनिश्चित  हो  सकेगा  कि  सभी  प्रकार से  उपयुक्त  अधिकारी  की  केवल  इसलिए  अनदेखी  नहीं  की  जाए कि  वह  अपनी  नियुक्ति  की  तारीख  से  अधिवर्षिता  की  आयु  प्राप्त
 करने  तक  दो  वर्ष  से  कम  अवधि  तक  ही  सेवा  कर
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 8.  केन्द्रीय  अन्येषण-ब्यूरो  के  निदेशक  के  पद  पर  आसीन
 अधिकारी  का  किसी  असाधारण  स्थिति  में  स्थानांतरण  के  संबंध  में
 और  उनके  द्वारा  अपेक्षाकृत  अधिक  महत्वपूर्ण  कार्यभार  संभालने
 की  आवश्यकता  पड़ने  की  स्थिति  में  उपर्युक्त  चयन-समिति  के
 अनुमोदन  से  लिया  जाना

 9.  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  को  अभिकरण  के  भीतर
 कार्य  आबंटित  करने  तथा  जांच-कार्य  के  संचालन के  लिए  दल  गठित
 करने  की  पूर्ण  स्वतंत्रता  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  द्वारा
 किसी  भी  जांच  दल  के  अध्यक्ष  में  कोई  भी  परिवर्तन  अकाट्य  और
 निश्चायक  कारण्ोोों  से  जांच-कार्य  में  सुधार  लाने  के  प्रयोजन  से  किया
 जाना  चाहिए  और  ऐसे  कारण  लिखित  रूप  में  दर्ज  किए  जाने

 10.  संयुक्त  निदेशक  के  स्‍तर  तक  के  अधिकारियों  के
 चयन/उनके  कार्यकाल  के  विस्तार  के  बारे  में  एक  बोर्ड  द्वारा
 किया  इस  बरर्ड  में  केन्द्रीय  गृह-सचिव
 तथा  सचिव  शामिल  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो
 इसके  लिए  आवश्यक  कागजात  सुलभ  संयुक्त  निदेशक
 के  स्‍तर  तक  के  अधिकारियों  के  कार्यकाल  का  विस्तार  अथवा  उनका

 समय-पूर्व  प्रत्यावर्तन  अपने  मूल  संवर्ग  में  इस  बोर्ड
 के  अंतिम  अनुमोदन  से  ही  संयुक्त  निदेशक  अथवा  उससे
 ऊपर  के  रैंक  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति  अथवा  उनके  कार्यकाल
 के  विस्तार  संबंधी  मामले  ही  निर्णय  हेतु  मंत्रिमण्डल  की

 नियुक्ति-समिति  को  भेजे

 11.  आधारभप्नत  जांच  की  पद्धतियों  आदि  में  सुधार  के
 प्रस्तावों  पर  तत्काल  निर्णय  किया  जाना  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  की  आतंरिक  विशेषज्ञता  सशक्त  बनाने  के  प्रयोजन
 बैंकिंग  तथा  सुरक्षा-क्षेत्रों  के  पेशेवर  लेकर  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  में  शामिल  किए  जाने

 12.  दंडू-प्रक्रिया-संडिता  के  सांविधिक  उपबंधों  पर  आधारित
 केन्द्रीय  अन्वेषण-ष्यूरो  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्य
 संचालन  के  लिए  अनिवार्य  दिशा-निर्देश  देता  यह  अनिवार्य  है
 कि  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  जब्ती  तथा  गिरफ्तारियों  जैसे  जांच

 संबंधी  कार्यों  में  मैनुअल  के  उपबंधों  का  कड़ाई  से  अनुपालन
 स्थापित  प्रक्रिया  से हटकर  की  जाने  वाली  कोई  भी  कार्रवाई  गंभीरता
 से  ली  जानी  चाहिए  तथा  उसके  संबंध  में  संबंधित  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  कड़ी  अनुशासनिक  कार्रवाई  की  जानी

 13.  .  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  न्यायालयों  में  आरोप-पतन्र

 दायर  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय

 ब्यूरो  की  तथा  इस  मामले  की  केन्द्रीय

 अन्वेषण-दब्यूरो  द्वारा  निरंतर  समीक्षा  की  जानी

 14.  सच्ची  और  उचित  शिकायतों  के  निवारण के  क्रम  में  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  के  कायं-संचालन  से  जुड़ी  अपेक्षाओं  के  साथ  कोई
 भी  समझौता  नहीं  करते  साधारण  जनता  की  जांच  तथा  उससे

 संबद्ध  जानकारी  की  सुलभ  प्रतिपुष्टि  करवाने  के  प्रयोजन  से  केन्द्रीय

 अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  तीन  मास  के  भीतर  एक

 दस्तावेज  प्रकाशित  किया  जाना

 13  1920  लिखित  उत्तर  166

 15.  मुकदमा  चलाने  की  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए  निर्धारित
 अधिकतम  तीन  मास  की  समय-सीमा  का  कड़ाई  से  पालन  किया
 जाना  फिर  भी  इस  बारे  में  उन  मामलों  में  एक  माह  का  *
 अतिरिक्त  समय  दिया  जिनमें  महान्यायवादी  अथवा  उनके

 कार्यालय  में  किसी  अन्य  विधि-अधिकारी  से
 परामर्श  करना  अपेक्षित

 16.  .  अभिकरण  में  भ्रष्टाचार  तथा/अथवा  अदक्षता  नहीं  पनपने
 देने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  अन्वेषण-बख्यूरो  को  कार्मिकों  का
 नियमित  मूल्यांकन  करते  रहना

 I.  अभियोजन-अभिकरण

 1.  महान्यायवादी  की  सलाद  अनुभवी  एवं  साफ-सुथरी  और
 अनिन्ध  छवि  वाले  सक्षम  वकीलों  का  एक  पैनल  तैयार  किया
 उपर्युक्त  पैनल  में  रखे  गए  वकीलों  की  सेवाएं  महत्वपूर्ण  मामलों
 में  अभियोजन  वकील  के  रूप  में  ली  किसी  अपराध  की
 जांच  के  दौरान  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो/प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा
 उपयुक्त  पैनल  में  से  चुने  गए  वकील  की  सलाह  ली  जानी

 2.  प्रत्येक  ऐसे  अभियोजन  की  उपर्युक्त  पैनल  में  रखे  गए
 वकीलों  में  किसी  एक  वकील  द्वारा  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  जिसका
 परिणाम  दोषी  व्यक्ति  की  रिहाई  अथवा  उसकी  दोषमुक्ति  रहा  हो
 तथा  उपर्युक्त  वकील  द्वारा  दी  गई  राय  के  आधार  पर  यदि
 संबंधित  अधिकारी  द्वारा  अपनी  डयूटी  के  प्रति  कोई  लापरवाही  की  ,
 गई  हो  तो  इस  बारे  में  उसकी  जिम्मेदारी  नियत  की  जानी
 ऐसे  मामलों  ड्यूटी  के  प्रति  लापरवाही  के  दोषी  पाए  जाने  वाले
 अधिकारी  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्रवाई  की  जानी

 3.  महान्यायवादी  के  अनुमोदन  वकीलों  का  पैनल  तैयार
 करने  का  कार्य  तीन  मास  में  पूरा  कर  लिया

 4.  अविवादूय  सत्यनिष्ठा  वाले  व्यक्ति  शामिल  करके  एक  ऐसे
 योग्य  और  निष्पक्ष  अभिकरण  का  तत्काल  गठन  करने  के  कदम
 उठाए  जाएंगे  जो  के अभियोजन-निदेशक  के  कार्यों  के सदृश
 कार्य  ऐसा  निकाय  गठित  कर  लिए  जाने  पर  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो/प्रवर्तन-निदेशालय  द्वारा  शुरू  किए  गए  अभियोजनों  की
 देख-रेख  का  कार्य  इसे  सौंप  दिया

 5.  उक्त  निकाय  का  गठन  होने  तक  महत्वपूर्ण  मुकदमों
 संबंधी  कार्य  के  संचालन  महान्यायवादी  अथवा  उनके  द्वारा
 पदनामित  किसी  अन्य  विधि  अधिकारी  की  सिफारिश  के  अनुसार
 विशेष  वकील  नियुक्त  किया

 7
 दालों  का  उत्पादन

 1215.  जी  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :
 जी  रामेश्वर  पाटीदार

 क्या  प्रथ्वान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  राष्ट्रीय  दाल
 विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया
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 यदि  तो  क्‍या  अन्य  देशों  की  तुलना  में  देश  में  दालों
 का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  बहुत  कम

 यवि  तो  क्‍या  सरकार  दालों  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिए  ठोस  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्राजणय  में  राज्य  मंत्री  :

 दालों  का  औसत  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  विश्व  के  809
 किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  (1994-95)  के  उत्पादन  की  तुलना  में  595
 किलोग्राम  (1994-95  से  1996-97)  उत्पादन  का
 अन्तर  245  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  होता

 और  दालों  के  उत्पादन  एवं  उत्पादकता  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  वालों  को  1990०  से  प्रौद्योगिकी
 मिशन  के  अंतर्गत  लाया  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना
 के  अंतर्गत  अपारम्परिक  फसलन  के  अधीन  अतिरिक्त  क्षेत्र  के

 किसानों  के  खेलों  पर  अग्रणी/ब्लॉक  प्रदर्शनों  के  माध्यम
 से  उन्‍नत  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  उन्‍नत  बीजों  के
 समेकित  पोषकतत्य  समेकित  कीट  प्रबन्धन  तथा  लघु
 सिंचाई  व्यवस्था  एवं  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  देकर  दालों  के  उत्पादन
 को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  किसानों  को  महत्वपूर्ण  आदानों  के

 लिए  विक्तीय  सहायता  दी  जाती  भारत  सरकार  तथा  राज्य
 सरकारों  द्वारा  इस  परियोजना  की  लागत  75:25  आधार  पर  वहन
 की  जाती

 नदी  घाटी  परियोजनाएं

 1216.  आऔी  भीम  वाद्माज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  सिक्किम  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध
 करायी  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उपयोग  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  सरकार के  ध्यान  में  कोई  वित्तीय  अनियमितताएं  आयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
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 कृथि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  राज्य
 सरकारों  को  निधियां  ब्लाक  ऋणों/अनुदानों  के  रूप  में  आबंटित  की
 जाती  यह  किसी  विशिष्ट  क्षेत्रभपरियोजनाओं  से  सहबस्द  नहीं  होती
 जै

 से  (७3)  प्रश्न  नहीं

 कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन

 1217.  थी  जोस  *  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रस्तावित  कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन  के
 लिए  कुल  व्यय  का  25%  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्‍ल  25%  अंशदान  से  सरकार  के  किस  तरष्ठ  लाभान्वित
 होने  की  संभावना

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  को  अभी
 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 सुंगभवा  जलाशय  की  गाव  साफ  करना

 1218.  .  थी  के  कॉडयूया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  ,
 तुंगभद्रा  जलाशय  में  अत्यधिक  गाद  इकट्ठी  हो  जाने  क ेकारण  इसकी
 भंडारण  क्षमता  में  अत्यधिक  गिरावट  आई

 यवि  तो  इसके  विवरण  क्या  हैं  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  जलाशय  की  तुरन्त  सफाई
 हेतु  केन्द्र  सरकार  से  कुछ  धनराशि  की  मांग  की  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम
 उठाये  हैं/उठाये  जाने  का  वियार

 कृषि  मंतज्ाजय  में  राज्य  मंत्री  :

 वर्ष  1953  से  1993  के  दौरान  133  हजार  मिलियन  घन
 फुट  सकल  भण्डारण  क्षमता  में  से  लगभग  21.5  हजार  मिलियन
 घन  फुट  समाप्त  हो  गई  जल  ग्रहंण  क्षेत्र  में  ऊपरी  मृदा  कटाव
 के  कारण  गाद  जमा  हो  गई

 ना

 प्रश्न  नहीं
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 परमाणु  परीक्षण

 1219.  .  थ्री  दत्ता  मेथे  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 देश  की
 और

 )  क्‍या  हाल  ही  में  किए  गए  परमाणु  परीक्षणों  के  कारण
 Y  आर्थिक  और  राजनीलिक  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 यदि  तो  सरकार  का  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  से
 निपटने  का  विचार

 विदेश  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  वसुम्धरा  :
 और  सरकार  उन  सभी  विकास-कार्यों  को  निरन्तर  मानीटर

 करती  है  जिनका  रूबंध  राष्ट्रीय  सुरशा  और  राष्ट्रीय  विकास  से  है
 तथा  राष्ट्रीय  हिल  की  रक्षा  के  लिए  अपेझित  कदम  उठाए  जाते

 7

 कर्मुल-कुछप्पा  नहर  का  आश्युनिकीकरण

 1220.  डॉ०  सुख्यारामी  रेशूछी  *  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  ने  कर्मुल-कुंडप्पा  नहेर  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  आन्च  प्रवेश  की  राज्य  सरकार  को  मंजूरी
 दी

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  जापान  इस  परियोजना  का  विक्त-पोषण  एजेन्सी
 और

 इस  परियोजना  के  लिए  अब  तक  कुल  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई

 कृथि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री

 कर्नुल-कुडप्पा  नहर  आधुनिकीकरण  परियोजना  वर्षों

 पुरानी  सिंचाई  पद्धति  के  सुधार  तथा  आधुनिकीकरण  द्वारा

 कर्नुल  तथा  कुडप्पा  जिले  में  1.064  लाख  हेक्टेयर  के  विद्यमान

 अयाकट  के  स्थिरीकरण  के  उद्देश्य  से  कार्यान्वत  की  जा  रही

 ओवरसीज  ईकोनोमिक  कोआपरेशन  फण्ड

 जापान  इस  परियोजना  को  16049  मिलियन  येन

 555.33  करोड़  की  ऋण  सहायता  दे  रहा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  केन्द्रीय  सहायता  मुहैय्या  नहीं

 करायी  गई  भारत  सरकार  द्वारा  अतिरिक्त  केन्द्रीय
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 सहायता  के  रूप  में  बाहूय  सहायता  राज्य  सरकार  को
 जारी  की  जो  कि  इस  परियोजना  सम्बन्धी  मामले  के  लिए  भी

 वावों  का  निपटान

 1221.  थी  ओवेसी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इराक  द्वारा  कष्जा  किए  जाने  के  दौरान  कुवैत  से  कितने
 भारतीय  भाग  खड़े

 संयुक्त  राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  के  पास  सरकार  ने  मंजूरी
 के  लिए  कितने  दावों  का  प्रस्ताव  किया

 अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  गई  है  और
 आयोग  के  पास  मंजूरी  हेतु  कितने  दावे  अब  भी  लंबित  और

 बाकी  बचे  दावों  का  तुरंत  निपटान  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  प्रयास  किए  गए

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :

 कुवैत  पर  इराकी  हमले  के  समय  कुवैत  में  भारतीय  राष्ट्रिकों
 की  अनुमात्रित  जनसंख्या  1,72,000  लाख  बहत्तर

 भारत  सरकार  ने  खाड़ी  संकट  के  दौरान  लगभग  1,33,000
 लाख  तैतीस  भारतीयों  को  निकाल  लिया

 भारत  सरकार  ने  श्रेणी  के  अन्तर्गत  1,05,010
 श्रेणी  के  258  श्रेणी  के  39435  दावे  तथा  श्रेणी

 के  937  दावे  1,45,640  प्राप्त  हुए  जिन्हें  संयुक्त  राष्ट्र
 मुआवजा  आयोग  के  पास  भिजवाया  गया  ये  सभी  दावे  व्यक्तिगत
 दावे

 इसके  अलावा  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  के
 पास  श्रेणी  के  118  कारपोरेट  दावे  भी  भिजवाए

 संयुक्त  राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  से  अब  तक  72048  788/-
 अमरीकी  डालर  करोड़  बीस  लाख  अड्तालीस  हजार  सात
 सौ  अट्ठासी  अमरीकी  मुआवजा  राशि  के  रूप  में  प्राप्त  हुए

 1,13,783  व्यक्तिरल  दावे  बकाया  पड़े  हुए  इसमें  ‘a’  श्रेणी
 के  937  दावे  भी  शामिल

 सरकार  समय-समय  पर  संयुक्त  राष्ट्र  मुआवजा  आयोग
 से  भारतीय  दावों  को  जल्दी  ही  निबटाने  के  लिए  जोर  देती  रही

 सरकार  हमारे  वावेदारों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  आयोग  से
 लगातार  सम्पर्क  बनाए  हुए  इसके  अतिरिक्त  जैसे  ही  संयुक्त
 राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  से  धन  प्राप्त  होता  सरकार  यह  सुनिश्चित
 करती  है  कि  उसे  निर्धारित  किए  गए  बैंकों  के  माध्यम  से  सफल
 दावेदारों  में  शीघ्र  ही  बांट  दिया
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 नौवीं  योजना  के  प्रारूप  की  समीक्षा

 1222.  थी  साम्बासिवा  राव  :
 शी  चिन्ता  मोहन

 प्रेम  सिंह  चन्यूमाजरा  ः
 जी  चन्द्रशेखर  साहू  :
 शी  गंगा  रेड्डी  +

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  सरकार  ने  नौवी  योजना  के  प्रारूप  समीक्षा
 का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  नौंवी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्राथमिकताएं
 कया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 मंजाजय  में  राज्य  मंत्री  राम  :  और

 योजना  आयोग  की  आंतरिक  बैठकों  में  अनुमोदित
 प्रारूप  नौवीं  पंचवर्णीय  योजना  (1997-2002)  को  योजना
 आयोग  के  तत्कालीन  उपाध्यक्ष  द्वारा  1998  को  जारी
 किया  गया  इस  योजना  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा
 अभी  विचार  किया  जाना  सरकार  ने  इस  प्रारूप  की
 समीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया  जिससे  शासन  के  लिए
 राष्ट्रीय  एजेन्डा  में  यथावर्णिति  परिवर्तित  प्राथमिकताओं  को

 उपयुक्त  ढंग  से  दर्शाया  जा  विस्तृत  कार्य  योजनाएं
 तैयार  की  जा  रही  हैं  जिन्हें  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  पर
 वर्तमान  प्रारूप  के  साथ  समेकित  कर  दिया
 संशोधित  दस्तावेज  को  तब  उचित  प्रक्रिया  द्वारा  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्‌  के  विचारार्थ  और  अनुमोदनार्थ  प्रस्तुत  किया
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 लंबित  सिंचाई  परियोजनाएं

 1223  थामस  :
 थओ  रामेश्वर  पाटीवार  :
 ली  रवीन्द्र  कुमार  पांडेय  :
 जी  थावरचन्द  गेडलोत  *

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  इस  समय  सिंयाई  परियोजनाओं
 के  लिए  मंजूरी  देतु  कितने  प्रस्ताव  लंबित  हैं  और  राज्यवार  प्रत्येक
 प्रस्ताव  कब  से  लंबित

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1996-97  और  1997-98  के  दौरान

 मंजूर  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 उनमें  से  अन्य  देशों  और  अन्तर  राष्ट्रीय  एजेंसियों  की
 सहायता  से  क्ारू  किए  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  राज्यवार  संख्या

 कितनी  और

 सरकार  ने  शेष  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  हेतु
 क्‍या  उपाय  किये  हैं/करने  का  विचार

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  लम्बित
 परियोजनाओं  की  संख्या  के  बारे  में  राज्यवार  विवरण  संलग्न
 विवरण-]|  में  दिया  गया

 1996-97  और  1997-98  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा
 अनुमोदित  परियोजनाओं  का  राज्यवार  विवरण  संलग्न
 में  दिया  गया

 सिंचाई  परियोजनाएं  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  दृष्टिकोण
 से  अनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  ही  सहायता  के  लिए  अन्य  देशों  और
 अंतराष्ट्रीय  अभिकरणों  को  भेजी  जाती

 राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों
 द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  की  अनुपालना  किये  जाने  पर  ही  सिंचाई
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  जाती

 31.5.98  को  योजना  आयोग  के  अनुमोदन  के  लिए  राज्यों  से  प्राप्त  योजनाओं  की  स्थिति

 राज्य  का  नाम  बृष्दत  योजनाएं  मध्यम  योजनाएं  कुल
 श  घ  कुल  क  ख  ग  घ  कुल  क  ख  गख  सकल

 1  2  3  4  5.  6  7  9  10  11.  12  13  14  15.  16  #17

 1.  आंध्र  प्रदेश  2  6  0.  ०  8  0  2  ०  ०  2  2  8  ०  ०.  10

 2.  असम  ०  0  0  1  2  0  0  0  2  2  0  0  3

 3.  बविडार  4  3  ०.  ०  7  ०  ०  ०  त  4  4  ०0  ०  8

 4.  गुजरात  0  1  0  0  1  2  0  0  0  2  2  टी  0  0  |  3

 5.  हरियाणा  5  त  ०  ०  &  2  0  ०  ०  2  7  1  ०  ०  8

 6.  हिमाचल  प्रदेश  त  ०  ०  ०  त  ०  ०  ०  1  1.1  ०  0  2

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  ०  ०  ०.  ०  ०  12  ०  ०  14
 टावर नजियपयपगदयपमा प पिै।”ए ।»ऊ।झफ मैप ंिंकज ०  ०  ४
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 1  2  3  4  5.  6  7  8  9  10  11_  12  143  14...  15  16  17

 8.  कर्नाटक  3  ०  ०  ०  3  ।  0  ०0०  ०  1  4.  0०0  ०  ०  4

 9.  केरल  त  है|  ०0०  ०  2  1.  0  0  ०  त  2 1  ०  ०  3

 10.  मध्य  प्रदेश  त  8  ०  ०  9  2  1  ०  ०  3  3.  9  ०  ०  12

 11.  महाराष्ट्र  5  8  1  0  14  वर  5  0०0  ०  22  22.  13  त  ०  36

 12.  मणिपुर  ०  1  ०0०  ०  है|  o 1  0  ०  है|  ०  2  ०  ०  2

 13. .  मेघालय  ०  ०  0.  ०  ०  ०  ०  ०0०.  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०

 14.  नागालैंड  ०  ०  ०0०  ०  ०  ०0  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०

 1s.  .  उड़ीसा  3  2  ०  ०  5  2  2  ०.  ०  4  5.  4  ०  ०  9

 16.  पंजाब  2  ०  1.0  3  1  0०0  ०  ०  1  3.  ०  1  ०  4

 17.  राजस्थान  4  है  ०  ०  5  1  3  ०  1  5  5.  4  ०  है|  10

 18.  .  सिक्किम  ०  ०  ०0०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  0.  ०  ०  ०  ०

 19.  तमिलनाडु  त  त  ०.  ०  2  1°00  ०  ०  त  2.  01  ०  ०  3

 20.  त्रिपुरा  ०  ०  ०0०  ०  ०  0०  ०  ०  ०  ०  0०  ०  ०  ०  ०

 21.  उत्तर  प्रदेश  2  7  ०  ०  9  ०  ०  0  ०  ०  2.  7  ०  ०  9

 22.  पश्चिम  बंगाल  1  ०  0.  ०  त  ०  ०  ०  ०  ०  1.०0  ०  ०  1

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  ०  ०  0०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०

 24.  दमन  द्वीव  ०  ०  0०0  ०  ०  ०0०  ०  0०  ०  ०  ०  ०  ०  ०  ०

 35  2  0०0  78  44.  18  ०  1  63  79.  59  2  1.  141

 स्थिति  :

 पत्राचार  के
 सलाहकार  समिति  को  प्रस्तुत  और  टिप्पण  की  शर्त  पर
 सलाहकार  समिति  द्वारा
 निवेश  स्वीकृति  के  लिए  योजना  आयोग  में

 7997-98  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  का  राज्यवार  विवरण

 क्र  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत  लाभ  योजना  आयोग  द्वारा

 सं  रुपये  हैक्टेयर  अनुमोदन  की  तिथि

 1  2  3  4  5

 दृह्दद्‌  परियोजनाएं

 आन्ध  प्रदेश

 1.  नहर  का  आधुनिकीकरण  674  .29  .04  .98

 असम 2. जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण 60.27 28 .29 .97
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 1  2  3  4  5

 डिमायल  प्रदेश

 3.  शाहनहर  सिंचाई  परियोजना  143  .32  24.76  21.02.97

 महाराष्ट्र

 4...  वान  46.85  19.18  15.04.97

 मध्यप्रदेश

 5.  सिंध  510.94  162.10  17.03  .98

 उड़ीसा

 6.  रेंगाली  सिंचाई  उप-परियोजना  705  14.07.97

 बाया  तट  नहर-!|

 राजस्थान

 7.  इंदिरा  गांधी  नहर  3398  .91  11.03  .98

 8.  बिसलपुर  पेय  जल-सह-सिंचाई  परियोजना  309.07  49.89  23.03.98

 उत्तर  प्रदेश

 9.  जरौली  पम्प  नहर  47.92  39.75  23.03  .98

 मध्यम  परियोजनाएं  :

 गुजरात

 गोमा  सिंयाई  परियोजना  47  .59  7.04  10.11.96

 महाराष्ट्र

 2.  बोरदाहेगांव  12.12  .27  2.22  25.02.97

 3.  बेनेतुरा  26  .18  2.29  25.02.97

 4.  अपर  मनार  26  6.05  .04.97

 उड़ीसा

 5.  बाघालती  सिंचाई  परियोजना  13.04  6.05  10.12.97

 राजस्थान

 6.  बांदी  सेन्दरा  18.70  4.09  10.12.97  .97

 7.  सुकली  11.76  .70  3.89  16.12.97

 गंभीरी  परियोजना  का  आधुनिकीकरण
 9.60  सिंधिया  .97

 प्रक्षेपास्त्र  का  परीक्षण

 थी  सुशील  कुमार  शिंवे  *

 श्री  सुवीप  बंद्योपाध्याय  ः

 ली  गिरियप्पा  *

 जी  सोहन  रावजे  :

 श्री  सुल्तानपुरी  *

 कुरियन  र
 शी  उतीज्ा  कपम्मार  पाणछेय जा  रजानाा  नर  कई  23

 थी  गक़वी  *

 शी  मसाथ्वराव  सिंधिया  :
 जी  मोहन  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  द्वारा  1500  दूरी  लक  मार  करने
 वाले  प्रक्षेपास्त्र  के  परीक्षण  से  इस  क्षेत्र  में  सुरक्षा  का  गंभीर  असंतुलन
 पैदा  हो  गया  और

 यदि  तो  बदले  हुए  सुरक्षा  परिदृश्य  में  भारत  की  सुरक्षा
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
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 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा
 :  और  भारत  पाकिस्तान  के  प्रक्षेपास्त्र

 कार्यक्रम  और  इस  क्षेत्र  की  सुरक्षा  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे
 में  चिंतित  सरकार  पाकिस्तान  के  मिसाइल  कार्यक्रम
 सहित  सभी  घटनाओं  की  कड़ी  निगरानी  करती
 भारत  सरकार  अपने  समक्ष  खातरों  के  परिप्रेक्ष्य  में  इसकी
 सुरक्षा  और  राष्ट्रीय  हितों  की  प्रभावशाली  ढंग  से  रक्षा  करने
 के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  के  प्रति  कृत  संकल्प

 ।

 कृषि  आधारित  उत्पाद

 1225.  श्री  चिन्ता  मोहन  :
 प्रेम  सिंह  चन्यूमाजरा  ः

 क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  प्रति  हैक्टेयर  विश्व  स्तर  का  उत्पादन
 देने  वाले  कृषि  आधारित  उत्पादों  का  पता  लगाने  के  लिए  अध्ययन
 कराया

 यदि  तो  ऐसे  उत्पाद  कौन-कौन  से  और

 देश  में  कपास  और  तिलहनों  का  औसत  प्रति
 हैक्टेयर  उत्पादन  कितना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सरकार  ने  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  कराया  किन्तु  खाद्य

 और  कृषि  संगठन  के  उत्पादन  वार्षिक  पुस्तक  के  अनुसार  भारत
 में  विभिन्‍न  फसलों  का  उत्पादन  औसत  से  कम

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  देश  में  कपास  और

 तिलहन  की  औसत  प्रति  हैक्टेयर  उपज  क्रमशः  2671

 1879  266  किलोग्राम  तथा  931  किलोग्राम

 13  19  )
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 सिंचाई  परियोजनाओं  का  आश्युनिकीकरण

 1226.  श्री  राजवीर  सिंह  :  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सिंचाई  परियोजनाओं  का
 आधुनिकीकरण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 सिंचाई  राज्य  का  विषय  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  विभिन्‍न
 राज्यों  में  शुरू  की  गई  170  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण
 परियोजनाओं  में  से  60  पूरी  डो  गई

 वजहन  विकास  निदेशाजय  का  स्थानांतरण

 1227.  शी  रामानन्द  सिंह  क्‍या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  स्थित  दलड्दन  विकास  निदेशालय  का  राज्य
 से  बाहर  स्थानांतरण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  निदेशालय  में  स्वीकृत  कुल  कितने  पद  हैं  और  कितने
 पद  रिक्त  पड़े  हैं  तथा  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  और

 रिक्त  पर्दों  को कब  तक  भर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 निदेशालय  की  स्वीकृत  संख्या  3।  जिसमें  से  8  पर
 व्यक्ति  कार्यरत  रिक्त  पदों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 रिक्त  पदों  को  भरने  की  प्रक्रिया  पहले  ही  आरम्भ  हो  चुकी

 विवरण

 स्वीकत  पलों  ्प  ि
 दलडन  विकास  भोपाल  में  स्वीकृत  परद्दों  तथा  रिक्त  पर्दों  की  संख्या  का  विवरण

 पदनाम  तथा  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  भरा  गया  पद  रिक्त  पद  तिथि  जब  से  पद  रिक्त

 1  2  3  4  5

 1.  निदेशक  (1)
 ण  त  .92

 2.  संयुक्त  निदेशक  (2)  त  2  -

 3  उप  निदेशक  (2)
 ण  2  तथा  31.3.95

 4.  सहायक  निदेशक  (1)
 ण  1  1996  में  सृजित

 त 5.
 अधिकारी

 (0)
 ह"7-पर--्पपप+
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 6.  वरिष्ठ  तकनीकी  सहायक  (4)  त  3  जून  1996  मे  सूजित

 7.  सांख्यिकी  विश्लेषक  (1)  -  त

 8.  लेखाकार  (1)  -  1

 9.  वरिष्ठ  सांख्यिकी  लिपिक  (1)  -  है|

 10.  आशुलिपिक  श्रेणी  (2)  -  है

 11.  आ  बैणी  3  (2)  1  त  8.6.90

 12.  कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  (1)  -  त१  1996  में  सृजित

 13.  उच्च  श्रेणी  लिपिक  (2)  है  त

 14.  अवर  श्रेणी  लिपिक  (4)  -  4  96  में  ३  सृूजित  तथा  1,  13.12.91  से

 15.  दफ्तरी  (1)  -  1  1996  में  सृजित

 16.  चपरासी  (4)  2  2

 7.  सफाई  बाला  (1)  -  त

 18.  .  चौकीदार  (1)  त  -  -

 19.  कार  चालक  (1)  1  च्ज
 च्ज

 | योग  (33)... |  8  23 ः

 ar  बीज  और  उर्वरक  का

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनापं

 122७8  जयन्सी  पटनायक  :

 जी  गोविन्चन  र

 क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कुछ  कृषि  विस्तार

 योजनाएं  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  उन  योजनाओं  के  अंतर्गत  राज्यों

 को  कितनी  धनराशि  आंबटित  की

 कुषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 1229.  भी  साथवराव  पाटीजल  :
 जी  अशोक  मामदेवराव  मोहढोल  *
 जी  सदाशिवराव  दादोबा  मंछलिक  :
 जी  वेंकटेश  नायक  :
 जी  नूपेन  गोस्वामी  ः
 जी  चन्द्रशेखर  साहू  :

 क्या  प्रद्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र
 समेत  अनेक  राज्यों  में  किसानों  को  और  कीटनाशक
 समय  पर  नहीं  मिल  और  इसके  परिणामस्वरूप  कृषि  उत्पादन
 में  गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  सरकार  डारा  किसानों  को  गुणवत्ता  वाली
 इन  चीजों  और  राज  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रस्तावित
 ठोस  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सरकारी  विभागों  द्वारा  इन  थीजों  की  खरीद  में  किए  गए
 घपलों  के  कितने  मामले  और  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  राज्यों  में  से
 इनकी  घटिया  गुणवत्ता  के  कितने  मामले  सरकार  की  जानकारी  में
 लाए  और



 181  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  मामले  में
 सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  और  क्वालिटी  के  उर्वरक

 तथा  कृमिनाशी  दवाइयां  उपलब्ध  कराना  सभी  राज्यों  जिनमें
 महाराष्ट्र  भी  शामिल  संबंधित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी

 केन्द्रीय  सरकार  जोनल  सम्मेलनों/खरीफ/रबी  सम्मेलनों  में
 इन  आदानों  की  उपलब्धता  की  समीक्षा  करती  है  तथा  अन्‍न्तराज्यीय
 पूर्ति/कुलाई  की  व्यवस्था  करती  आदारनों  की  कमी  के  कारण
 खाद्यान्नों  की  उत्पादकता  प्रति  में  कोई  कमी  नहीं
 आई  है  जैसा  कि  निम्नलिखित  सारणी  में  दर्शाया  गया  है  :

 1994-95  1996-97
 प्रति  हैक्टेयर

 समस्त  भारत  1546  1601

 महाराष्ट्र  852  1058

 और  महाराष्ट्र  और  कनाटिक  राज्यों  से  इन  आदानों
 की  खरीद  में  कोई  इनकी  घटिया  क्वालिटी  होने  की

 कोई  सूचना  नहीं  मिली

 7

 ताज  क्षेत्रों  में  नजकूप

 1230.  .  मदन  प्रसाद  जायसवाज  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अब  तक  ताल  क्षेत्रों  में  सिंचाई
 परियोजनाओं  से  संबंधित  कम  गहरे  नलक्‌पों  को  स्वीकृति  प्रवान

 नहीं  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  लघु  सिंचाई  स्कीमें  जिनमें  उथले  नलकूप  शामिल

 की  वित्त  पोषण  और  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा

 उनके  स्वयं  के  बजटीय  संसाधनों  से  किया  जाता  इन  स्कीमों

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  किसी  स्वीकृति  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 13  1920  लिखित  उत्तर  182

 रबी  फसल  के  लिए  प्रोत्साइन

 1231.  श्री  येरननायडू  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रति  हेक्टेयर  भूमि  पर  सात  अथवा  आठ  टन  रबी
 मक्का  पैदा  करने  वाले  किसानों  को  प्रस्तावित  आर्थिक  लाभ  का
 ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  मक्का  के  फसल  से  गेहूं  की  कितनी  कमी
 पूरी  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  विशेष  प्रोत्साहन  राशि  कब  तक  उपलब्ध
 करा  दिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 और  मकक्‍के  को  प्रोत्साहन  देने  के  त्वरित  मक्का  विकास
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  खरीफ  एवं  रबी  मक्का  दोनों  फसलों
 के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  प्रोत्साहनों  में  शामिल
 हैं  - मक्का  की  उन्‍नत/संकर  किस्मों  के  प्रमाणित  बीजों  ,
 उन्‍नत  उपकरणों  एवं  मक्‍के  के  बीज  मिनिकिटों  के  प्रयोग  के  लिए
 राज  इसके  अलावा  आदानों  को  उपलब्ध  कराके  किसानों
 के  खेतों  पर  समेकित  कृषि  प्रबंध  पर  प्रदर्शनी  एवं  उन्‍नत  फसल
 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  पर  क्षेत्र-प्रदर्शन  एवं  अग्रिम  पंक्ति  प्रदर्शन  भी
 संचालित  किए  जाते  किसानों  को  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के
 हस्तांतरण  के  लिए  फसल  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  पर  प्रशिक्षण  भी
 आयोजित  किए  जाते  ये  प्रोत्साहन  किसी  उत्पादकता  स्तर  से
 संबद्ध  नहीं

 मक्‍के  के  उत्पादन  के  लिए  लक्ष्य  अलग-अलग  निर्धारित

 किए  जाते  हैं  एवं  इसे  चावल  एवं  अन्य  मोटे  अनाज  के  साथ
 उत्पादन  के  लक्ष्य  में  शामिल  किया  जाता  1997-98  के  दौरान
 11  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  मक्का  उत्पादन  11.15
 मिलियन  टन  होने  की  संभावना

 धान  की  खेती

 1232.  श्री  मुल्लापल्लजी  रामचन्द्रन  ः  क्‍या  प्रश्लान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  धान  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  प्रस्ताव
 परस  का  क्या  निर्णय  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  कितना  आबंटन
 किया  गया



 कृषि  संज्ाजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 केरल  सरकार  ने  चालू  केन्द्रीय  प्रायोजित  चावल

 आधारित  फसल  प्रणाली  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  चावल  के  उत्पादन/कृषि  में

 वृद्धि  या  धन  के  आबंटन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया

 आई  के  अन्तर्गत  राज्यों  द्वारा  पिछले  वर्षों  में
 क्रियान्वित  कार्यक्रमों  एवं  नियमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय
 हिस्सें  के  रूप  में  वर्ष  1998-99  के  लिए  134.78  लाख  रुपये  का
 आबंटन  किया  गया

 गरीबी  रेखा  के  नीचे  जीवन  यापन  करने  वाले
 लोगों  के  लिए  मानदंड

 1233.  ओऔी  रंजीब  बिस्वाज
 जी  वेंकटेश  नायक  ः
 शी  नायडू  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रष्ट  रहे  लोगों
 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  मानदंड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  तथा  महाराष्ट्र  में
 अब  तक  ऐसे  कितने  लोगों  का  पता  लगाया

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  लोगों
 का  पता  लगाने  वाले  वर्तमान  मानदंडों  का  विरोध  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  का  क्‍या
 कोण  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍न्ययन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :

 नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1993-94  में  देश  में
 320.37  मिलियन  लोगों  के  इस  मानदण्ड  से  नीचे  रहने  का  अनुमान

 महाराष्ट्र  और  कनाटिक  में  गरीबी  मानदण्ड  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  की  संख्या  वर्ष  1993-94  में  क्रमशः  30.52  मिलियन  और

 15  .65  मिलियन

 और  मानदण्डों  को  सामान्यतया  सभी  ने  स्वीकार  किया

 फिर  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अपने  संबं'ित  राज्यों  में  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  के  प्रतिशत  के  अनुमानों  के  बारे  में
 आशंकायें  व्यक्त  की  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  की  सरकारों

 का  यह  मत  है  कि  उनके  राज्यों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  का  प्रतिशत  निम्न  गरीबी  रेखा  के  कारण  न्यून  है  जो  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  खाद्य  सब्सिडी  स्कीमों  के  मूल्य  अवनत

 प्रभाव  के  परिणामस्वरूप

 3३  1998  लिखिल  उत्तर  184

 (७)  योजना  आयोग  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 एक  मानदंड  विकसित  किया  है  कि  संशोधित  गरीबी  अनुमान  के
 कारण  किसी  राज्य  का  घाटा  पहले  की  पद्धति  द्वारा
 अपनाए  गए  गरीबी  अनुपात  पर  आधारित  हिस्से  के  15  प्रतिशत
 से  अधिक  न

 उक्तर  प्रदेश  के  लिए  निश्चियों  का  आवंटन

 1234.  थी  अशोक  प्रथ्यान  ः  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  विभिन्‍न  मंत्रालयों
 से  संबंधित  योजनाओं/परियोजनाओं  के  लिए  और  अधिक  धनराशि
 का  आवंटन  करने  अथवा  योजना  परिव्यय  की  धनराशि  को  बढ़ाने
 के  लिए  कोई  सुझाव/प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  आज  की  स्थिति  के  अनुसार
 योजना-वार/मंत्रालय-वार  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  अब  तक  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया
 गया  और

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  और  अधिक  धनराशि  कब  तक
 आवंटित  किए  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍न्ययन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  योजना  आयोग  को  पर्वतीय  क्षेत्र
 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विशेष  केन्द्रीय  सह्ठायता

 के  बढ़े  हुए  आवंटन  हेतु  उक्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  के

 अनुरोध  के  सिवाय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 से  उपर्युक्त  प्रस्ताव  पर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  वार्षिक
 योजना  1998-99  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  वियार  किया

 पशुआं  की  नस्‍्खें

 1235.  थी  जगठम्बी  प्रसाद  यावव  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  बिहार  में  पशुओं
 विशेषकर  भैंस  और  भैंसे  की  कितनी  संख्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन्‍नत  नस्‍्लों  के  पशुओं  की
 पशुवार  संख्या  कितनी

 पशुओं  की  नस्‍लों  को  उन्‍नत  किए  जाने  के  संबंध  में  किए
 गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पशुओं  की  नस्‍लों  को  उन्‍नत  बनाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई



 185  प्रश्नों  के

 कुणि  मंज्ाजय  में  राज्य  मंजी  :  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  गोपशु  और  भैंसों  की  प्रतिलक्षित
 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :-

 लाख

 वर्ष  गाय  सांड  भैंस  ौैंसा

 1995-96  109  .4  120.5  41.0  15.6

 1996-97  110.7  122.0  418  15.9  .9

 112.1  123.5  .5  42  .6  16.2  .2

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्गगसंकर  पशुओं  की  अनुमानित
 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 0००

 वर्ष  वर्ण-संकरित

 गोपशु  भेड़  सूअर

 1995-96  204  46  28

 1996-97  209  46  29

 1997-98  213  47  29

 और  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनागत  स्कीम  के  डेयरी
 विकास  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अंतर्गत  पटना  और  रांची  के
 हिमित  वीर्य  केन्द्रों  को  सुदूृढ  करने  के  लिए  31.3.1998  तक
 138.84  .84  लाख  रुपए  का  निवेश  किया  गया  इसके

 बिहार  में  काम  कर  रहे  कृत्रिम  गर्माधान  केन्द्रों  को  पुनर्जीवित
 करने  के  लिए  इस  योजना  के  अंतर्गत  156.50  लाख  रुपए

 की  राश  पगर्झ  की

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षण

 1236.  .  भी  सुशीज  कुमार  शिंदे  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  30

 1997,  22  1997  और  13  1997  को  जारी  कार्यालय
 ज्ञापनों  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  पर

 विपरीत  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  ज्ञापनों
 के  जारी  किए  जाने  का  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विद्यार  ऐसे  ज्ञापनों  की  समीक्षा  करने
 का  और

 13  1920  लिखित  उत्तर  186

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  जनवरी  3०,  जुलाई
 02,  जुलाई  22,  अगस्त  और  अगस्त  29,  1997  के
 कार्यालय-ज्ञापन  क्रमशः  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  की  पुनरीक्षा  किए
 जिन्हें  आरक्षण  की  नीति  के  उनसे  सामान्य  श्रेणी
 के  कर्मचारियों  से  वरीयतः  पदोन्‍नत  कर  दिया  जाता  हैं  पद  पर
 आधारित  रोस्टर  का  चलन  आरंभ  किए  पदोन्नति  के
 संबंध  में  आरक्षण  के  मामलतें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  अर्डक  अंकों  और  मूल्यांकन  के  मानदडों  में
 ढील  देना  समाप्त  किए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  दिनांक  15.11.1997  से  परे  पदोन्नति
 में  आरक्षण  जारी  रखे  जाने  और  सभी  श्रेणियों  के  संबंध  में  कुल
 50  प्रतिशत  आरक्षण  की  सीमा  निर्धारित  किए  जाने  के  बारे  में

 और  अगस्त  13,  1997  के  कार्यालय  ज्ञापन  को

 छोड़कर  उपर्युक्त  सभी  कार्यालय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 दिए  गए  विभिन्‍न  निर्णयों  में  निधारित  कानून-नियम  को  कार्यान्वित
 करने  के  प्रयोजन  से  जारी  किए  गए  अतः  इनकी  पुनरीक्षा  किए
 जाने  की  गुंजाइश  नहीं  अगस्त  13,  1997  के  कायालय  ज्ञापन
 में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  संबंध  में
 दिनांक  15.11.97  से  परे  पदोन्नति  में  आरक्षण  जारी  रखे
 जाने  का  प्रावधान  किया  गया  यदि  यह  कार्यालय  ज्ञापन  जारी
 नहीं  किया  गया  होता  तो  इंदिरा  साहनी  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय

 द्वारा  दिए  गए  निर्णय  के  मद्देनजर  15.11.97  से  परे

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  संबंध  में

 पदोन्नति  में  आरक्षण  समाप्त  हो  गया  इस  कार्यालय  ज्ञापन
 की  पुनरीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं

 प्रश्षेपास्त्र  नौका

 1237.  थओऔी  नरेश  पुगलीया  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यढ  बताते
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  1998  के

 हिन्दुस्तान  में  बिल्डिंग  मिसाईल  बोट  विद्‌  चाइनीज
 असिस्‍्टेन्श  ”  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  पाकिस्तान  द्वारा  प्रक्षेपास्त्र  नौका  के

 निर्माण  से  इस  क्षेत्र  में  तनाव  बढ़  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  पर
 चीन/पाकिस्तान  सरकार  से  चर्चा  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण



 187  प्रश्नों  के

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 और  जी  सरकार  ने  चीन  की  सहायता  से  पाकिस्तान

 द्वारा  एक  मिसाईल  बोट  के  निर्माण  से  संबंधित  खबरें  देखी
 सरकार  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  इस  प्रकार  की  घटनाओं  से
 भारत  की  सुरक्षा  को  खतरा  उत्पन्न  होता  है  तथा  इस  क्षेत्र  में  शांति
 और  स्थिरता  को  बनाए  रखने  के  लिए  सद्ठायक  नहीं

 और  सरकार  ने  एक-दूसरे  की  डित-चिन्ताओं  के
 परस्पर  सम्मान  और  आदर  के  आधार  पर  और  सुरक्षाਂ
 से  सम्बद्ध  मसलों  सहित  सभी  मामलों  पर  पाकिस्तान  के  साथ
 रचनात्मक  वार्ता  करने  की  भारत  की  उत्सुकता  का  बार-बार  जिक्र
 किया  सरकार  ने  चीनी  पक्ष  को  हमारे  क्षेत्र  में  हथियारों  के  प्रसार
 के  वातावरण  से  उत्पन्न  होने  वाली  हमारी  चिन्ता  तथा  एक-दूसरे
 की  सुरक्षा  और  क्षेत्रीय  अखण्डता  को  प्रभावित  करने  वाले  अहम्‌
 मसलों  से  संबद्ध  एक-दूसरे  की  हित-चिंताओं  पर  पयप्ति  ध्यान  देने
 के  महत्व  को  भी  सम्प्रेषित  कर  दिया
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 भारतीय  मूल  के  नागरिक

 1238.  .  श्री  जजीत  जोगी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अफगानिस्तान  और  अन्य  देशों  में  रह  रहे  भारतीय

 मूल  के  परिवारों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सैनिकों  अथवा
 सिविलियनों  द्वारा  हमले  किए  गए  और

 यदि  तो  देश-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  अफगानिस्तान  में  रह
 रहे  भारतीय  मूल  के  लोगों  पर  सैनिकों  अथवा  नागरिकों  द्वारा  हमले
 के  बारे  में  कोई  विश्वसनीय  सूचना  नहीं  प्राप्त  हुई  निम्नलिखित
 देशों  से  भारतीय  मूल  के  परिवारों  के  विरुद्ध  छिटपुट  हिंसक  घटनाओं
 की  सूचना  मिली  कनाडा  चेक  गणराज्य  ईरान

 तथा  तुर्कमेनिस्तान  रूस  तथा  जाम्बिया  में
 भी  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  परेशान  करने  की  घटनाओं  की  सूचना

 केत्रीय  पासपोर्ट  बंगलौर

 1239.  .  श्री  के  कॉछयूया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  1997  से
 1998  के  अंत  तक  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए

 उक्‍त  अवधि  के  दौरान  कितने  पासपोर्टों  का  नवीकरण
 किया  गया

 ३  1998  लिखित  उत्तर  188

 नए  पासपोर्ट  को  जारी  करने  तथा  पूर्व  में  जारी  किए  गए
 पासपोर्ट  के  नवीकरण  में  कम  से  कम  कितना  समय  लिया  जाता

 और

 क्‍या  उक्त  पासपोर्ट  कार्यालय  में  एकल  खिड़की  एजेंसी
 कार्यरत

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 1997  से  1998  के  अंत  तक  कं  14  महीनों

 के  दौरान  पासपोर्ट  बंगलौर  द्वारा  जारी  पासपोर्टों  की
 1,09,478

 उक्त  कार्यालय  द्वारा  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  नवीकृत
 किये  गये  पासपोर्टों  की  संख्या  23,669

 इस  बात  का  भरसक  प्रयास  किया  जाता  है  कि  आवेदन
 की  तारीख  के  पांच  सप्ताह  के  भीतर  नये  पासपोर्ट  जारी  कर  दिये
 जाएं  तथा  नवीकरण  1  सप्ताह  के  भीतर  कर  दिया  बशर्ते
 कि  सभी  कागजात  व्यवस्थित

 समर्थन  दस्तावेजों  के  साथ  पासपोर्ट  आवेदन  को  किसी
 एक  ही  काउन्टर  पर  जमा  कराया  जा  सकता  शुल्क  का  भुगतान
 अलग  कांउटर  पर  किया  जाता

 परमाणु  सामग्री  का  निर्यात

 1240.  .  श्री  एस  .  ओवेसी  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  परमाणु  सामग्री  के  निर्यात  करने  का
 समझौता  किया

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  में  देश-वार  कुल  कितनी
 परमाणु  सामग्री  का  निर्यात  किया

 क्या  परमाणु  सामग्री  का  उत्पादन  करने  वाले  पश्चिमी
 देशों  ने  अपनी  सामग्री  की  कीमत  कम  करके  भारत  को  इस  क्षेत्र
 से  दूर  रखने  का  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  परमाणु  सामग्री  के  निर्यात  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 और  स्वदेशी  परमाणु  कार्यक्रम  क ेलिए  आवश्यक  विभिन्‍न

 पदार्थों  और  संघटकों  की  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के
 अलावा  अन्य  देशों  को  शांतिपूर्ण  उपयोगों  के  लिए  देश  में
 उपलब्ध  विशेषज्ञता  और  न्यूक्लियर  से  संबंधित  कुछ  पदार्थ
 उपलब्ध  कराने  के  प्रयास  भी  ऐसे  अवसर  आने  पर  किए  कुछ
 समय  पहले  भारत  सरकार  ने  न्यूक्लियर  प्रेड  के  100  मीटरी  टन
 भारी  पानी  डालरों  में  इसका  मूल्य  22.75  मिलियन
 का  निर्यात  करने  के  लिए  दक्षिण  कोरियाई  विद्युत  कम्पनी  के  साथ



 एक  अनुबंध  किया  जिसे  इस  समय  जलयान  द्वारा  भेजा  जा
 रहा  भारी  पानी  के  विभिन्‍न  सांद्रता  मानकों  जिनका  मूल्य
 यू  डालर  35,8  30/-  लगाया  गया  का  भी  निर्यात  पिछले
 दो  वर्षों  के  दौरान  दक्षिण  कोरिया  को  किया  गया  लगभग
 5.84  लाख  अमरीकी  डालर  के  मूल्य  के  न्यूक्लियर  ग्रेड  जरकालॉय
 पदार्थ  की  भी  कुछ  मात्रा  पिछले  दो  वर्षों  में  दक्षिण  कोरिया  को  निर्यात
 की  15,000  अमरीकी  डालर  मूल्य  के  थोरियम  आक्साइड
 सिरेमिक  बटनों  (>  >.  हैः  निर्यात  भारत  की  प्रतिनिधि  कम्पनी  के
 माध्यम  से  जनरल  यू  को  1997  में  किया

 भारत  को  भारी  पानी  आदि  जैसे  नाभिकीय  पदार्थ  के
 निर्यात  के  संबंध  में  निसंस्देष्ठ  कुछ  अन्य  देशों  के  साथ  मुकाबला
 करना  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  रूप  से  प्रमाण  नहीं
 है  कि  प्रतिस्पर्धी  देश  भारत  को  नाभिकीय  पदार्थों  का  निर्यातक  बनने
 से  दूर  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  संभव  है  कि  इन  कुछ  देशो
 की  निर्यातक  सक्षायें  बाजार  की  मौजूदा  स्थितियों  में  व्यवसाय
 संबंधी  रणनीति  स्वरूप  क्रयादेश  प्राप्त  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत
 काफी  कम  कीमत  उद्धत  करती  इस  बारे  में  किसी  सबूत
 के  अभाव  ऐसी  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  का  यह  अर्थ  लगाने  की
 जरूरत  नहीं  कि  यह  भारत  को  इस  बाजार  से  अलग  रखने  का
 प्रयास

 जब  ऐसे  अवसर  आते  हैं  और  घरेलू  मांग-आपूर्ति  की
 स्थिति  इसकी  अनुमति  देती  है  तो  निर्यात  आदेश  प्राप्त  करने  के

 लिए  अंतर्राष्ट्रीय  इन्क्वारियों  के  जवाब  में  प्रतिस्पर्धात्मक  कीमतों
 की  पेशकश  करने  के  प्रयास  किए  जाते

 केन्द्रीय  अन्वेबण  ब्यूरो  को  स्वाय्तता

 1241.  सुब्यारामी  रेड्डी  ः
 जी  सुथ्वीरन  ः

 क्या  प्रध्यान  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उच्चतम  न्यायालय के  निर्देशों  क ेअनुसार
 केन्द्रीय  अन्येषण  ब्यूरो  को  पूर्ण  स्वायक्तता  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  लो  इसके  क्‍या  कारण

 जोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्थयूर  :  उज्यतम  न्यायालय
 के  दिनांक  दिसंबर  18,  1997  के  आदेश  में  निष्ठित  निदेशों  का

 केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के  कार्यकरण  में  पहले  की  अपेक्षा  और  सुधार
 लाना  सरकार  ने  उपर्युक्त  निदेश  कार्यान्वत  करना  तय  किया

 है  और  केन्द्रीय  अन्वेषण-ब्यूरो  के निदेशक  और  अन्य  अधिकारियों

 की  नियुक्ति  के  क्रम  में  अपेक्षित  चयन  के  बारे  में  संतुति  करने

 हेतु  केन्द्रीय  अन्येषण-ब्यूरो-चयन  बोर्ड  के  गठन  जैसे  कुछ  कदम
 पहले  ही  उठा  लिए
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 और  उपर्युक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  नहीं

 कपास  उत्पावकों  की  मांगें

 1242.  श्री  साम्बासिया  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 जअताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपास  उत्पादकों  के  अनेक  संगठनों  ने  देश  में  कपास
 उत्पादकों  की  समस्याओं  को  उजागर  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय
 आन्दोलन  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  कपास  उत्पादकों  की  मुख्य  मांगें  कया

 क्‍या  सरकार  उनकी  मांगों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  कोई
 वियार-विमर्श  कर  रही  और

 यदि  तो  कपास  उत्पादकों  की  मांगों  को  कब  तक  पूरा
 कर  दिए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंज्ञाजय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 गौरी  प्रक्षेपास्त्र

 1243. .  श्री  सुशीज  कुमार  शिंदे  *
 डॉ०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :
 जी  कमल  नाथ  :
 ओऔ  रामकुष्ण  बाबा  पाटीज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  के  परमाणु  बैज्ञानिक  अब्दुल  कादिर  खान
 ने  इस  तथ्य  से  इन्कार  किया  है  कि  पाकिस्तान  ने  गौरी  प्रक्मेपास्त्र
 के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  सहारा  लिया

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  पाकिस्तान  जमीन  से  जमीन  पर  मार  करने  वाले
 शक्तिशाली  गजनबी  का  भी  निर्माण  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (3)  पाकिस्तान  के  इस  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसु  धरा  :

 बहुपक्षीय  निर्यात  नियंत्रण  व्यवस्था  और  आपूर्तिकर्ता  देशों
 में  संयम  और  आपूर्ति  प्रतिबंधों  की एकपश्षीय  घोषणाओं  के  बावजूद
 इस  क्षेत्र  में  पाकिस्‍तान  को  मिल  रहे  निरन्तर  विदेशी  समर्थन  के
 बारे  में  सरकार  को  पूर्ण  यशानकारी



 से  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें  देखी  हैं  कि
 पाकिस्तान  20०0०  की  दूरी  तक  मार  करने  वाले  गजनबी
 नामक  प्रक्षेपास्त्र  का विकास  कर  रहा  भारत  ने  अपने  खतरों
 के  परिप्रेक्ष्य  में  इसकी  सुरक्षा  और  राष्ट्रीय  हितों  की  प्रभावपूर्ण  ढंग
 से  रक्षा  करने  क ेलिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  हेतु  कृत  संकल्प

 7

 कृषि  उत्पादों  का  उत्पावन

 :  1244.  थआऔ  चिन्ता  मोहन  ः
 प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  ?

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  तिलहन  तथा  दालों  का
 प्रति  एकड  उत्पादन  विदेशों  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  वे  देश  कौन-कौन  से  हैं  जहां
 तिलहन  तथा  दालों  का  प्रति  एकड़  उत्पादन  अधिकतम  हैं

 तथा  उनका  प्रति  एकड़  उत्पादन  कितना  और

 जिन  खाद्याननों  का  विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत
 का  प्रति  एकड़  उत्पादन  अधिकतम  है  उनके  नाम  क्या-क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 कई  देशों  में  तिलहन  और  दलहन  की  उपज
 भारत  से  अधिक

 वे  जिनमें  तिलहन  और  दलहनों
 की  उपज  अधिकतम  निम्नलिख्ित  हैं  :-

 देश  उपज

 खखड'फ$झड$क
 1.  गेहूं  :  आयरलैंड  8997

 2...  धान  ब्यूटों  राइका  8333

 3.  कपास  गिनी  1200

 4...  तिलहन

 (i)  कुसुम  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  2050

 (1)  अलसी  चीन  3125

 (iii)  सिसम  हंडुरास  1267

 (iv)  तोरिया  मैक्सिको  11111

 (४)  सूरजमुखी  स्विटजरलैंड  2727

 (vi)  कॉस्टरबीन  पैराग्वे  1382

 (५)  मूंगफली  इजरायल  5400

 (viii)  सोयाबीन  इटली  3435

 5.  कुल  दलन  फ्रांस  4769

 कोई
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 राव  सागर  परियोजना

 1245,  .  आओ  रामानन्य  सिंह  ः  क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  राव  सागर  परियोजना  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  और  विहार  की  एक  अंतराज्यीय  परियोजना

 यदि  तो  इससे  इन  राज्यों  की  अलग-अलग  कुल
 कितनी  भूमि  सिंचित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इस  परियोजना
 से  कितने  मेगावाट  विद्युत  का  उत्पादन  होने  की  संभावना

 इसकी  कितनी  अनुमानित  लागत  निर्धारित  है  तथा  अब
 तक  इस  पर  कितना  व्यय  किया  गया

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  संबंध  में  अलग-अलग

 कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  करायी  गयी

 (७5)  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  बांध  तथा  नहर  के  निर्माण
 कार्य  का  कितने  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हुआ  और

 शेष  निर्माण  कार्य  तब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 मध्य  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  राव  सागर  परियोजना
 के  नाम  से  कोई  सिंचाई  परियोजना  नहीं

 त्वरित  सिंचाई  जाभ  कार्यक्रम

 1246.  .  श्री  माधवराव  पाटील  £  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बड़ी
 परियोजनाओं  के  लिये  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  वर्ष  1997-98
 के  दौरान  राज्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 अभी  तक  वास्तव  में  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  जारी
 की  गई  और

 इसके  परिणामस्वरूप  सृजित  होने  वाली  अनुमानित  सिंचाई
 क्षमता  क्‍या

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 वर्ष  1997-98  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  की  बड़ी  परियोजनाओं

 को  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  तहतः  जारी  की  गई  केन्द्रीय
 ऋण  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  सहायता  प्राप्त  कर  रही
 परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  कुल  सृजित  सम्भावित  सिंचाई  क्षमता
 12.63  मिलियन  हेक्टेयर



 13  1920 193  प्रश्नों  के

 विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  वर्ष  1997-98  के  दौरान  जारी  की  गई

 संख्या  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  रुपये

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  74.00

 2.  असम  12.40

 3.  बिहार  14.04

 4.  गोवा  5.25

 5...  गुजरात  196.90

 6.  हरियाणा  12.00

 7.  हिमाचल  प्रदेश  6.50

 8...  कर्नाटक  90.50

 9.  केरल  15.00

 10.  मध्य  प्रदेश  114.50

 11.  महाराष्ट्र  55.00

 12.  मसणिपुर  26.00

 13.  उड़ीसा  85.00

 14.  पंजाब  100.00

 15.  राजस्थान  42.00

 16.  त्िपुरा  5.10

 17.  उत्तर  प्रदेश  78.0०

 18.  पश्चिम  बगाल  20.00

 कुल
 982.19
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 नारियज  की  खेती

 1247.  .  थी  मुल्जापल्जी  रामचन्द्रन  *
 जी  जोस  :

 क्या  प्रध्यागण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  नारियल  की  खेती  को  समस्याओं
 का  सामना  करना  पष्ठ  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  नारियल  की  खेती
 में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  सहायता  मांगी

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या
 निर्णय  लिया  गया
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 (3)  कण  सरकार  का  विद्यार  नारियल  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृधि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 केरल  में  नारियल  पाम  दुर्बलकारी  जड़  रोग  से

 प्रभावित  हैं  जिसके  कारण  नारियल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता
 में  गिरावट  आई  वर्ष  1996-97  के  दौरान  किए  गए  अद्यतन
 सर्वेक्षण  के  अनुसार  केरल  के  8  दक्षिणी  जिलों  में  लगभग  245  लाख
 पाम  इस  रोग  से  प्रभावित

 और  1997  के  दौरान  केरल  सरकार  द्वारा
 562.31  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  से  केरल  में  नारियल  कृषि
 प्रणाली  के  विकास  के  लिए  एक  परियोजना  प्रस्तुत  की  इस
 परियोजना  में  रोग  की  रोकथाम  के  जिन  कोकोनट  पाम  में
 जड़  मुरझान  रोग  गंभीर  अवस्था  में  उन्हें  उखाड़ने  तथा  वर्तमान
 पाम  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  पर  विचार  किया  गया  परियोजना
 में  सुझाए  गए  यथा  जड़  मुरझान  से  प्रभावित  पाम  को
 काटना  और  पुनर्पोधरोपण/नए  बागान
 विस्तार  और  उत्पादकता  अंतर्फललन/मिश्रित
 सिंचाई  कटाई  के  लिए  मूल्य  वर्धन  आदि  के
 लिए  नारियल  विकास  बोर्ड  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  क ेअधीन  सद्हायता
 दी  जाती  वर्ष  1997-98  के  दौरान  विभिन्‍न  नारियल  विकास
 कार्यक्रमों  क ेलिए  19.75  करोड़  रुपये  के  आवंटन  में  से  बोर्ड  ने
 केरल  राज्य  को  10.28  करोड़  रुपये  निर्मुक्त  किए

 (3)  और  सरकार  वर्ष  1998  मौसम  के  लिए  कोपरा  का
 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार
 कर  रही

 विद्युत  उत्पावन

 1248.  .  श्री  रंजीव  बिस्वाज  ः  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 परमाणु  विद्युत  निगम  के  अन्तर्गत  कितने
 विद्युत  संयंत्र  कार्यरत  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यद्  संयंत्र  किन-किन  स्थानों
 पर  स्थापित  किए  गए  तथा  प्रत्येक  संयंत्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता
 कितनी  है  और  प्रत्येक  इकाई  का  कार्य-निष्पादन  क्‍या

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्थरा  :
 इस  समय  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड

 के  अधीन  पांच  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  जिनमें
 से  चार  में  दो-दो  रिएक्टर  यूनिट  हैं  और  एक  में  एक
 रिएक्टर  यूनिट  एक  संयंत्र  पर  सरकार
 का  स्वामित्व  है  किन्तु  उसका  प्रधालन  एन.पी.सी.आई  करता

 प्रत्येक  यूनिट  की  स्थापित  क्षमता  और  गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 अवस्थिति  डिजायन  क्षमता "waa  यूनिट  डिजायन  उपयोगिता  ग्रुणक  9)... उपयोगिता  गुणक  %)
 1995-96  1996-97  1997-98

 महाराष्ट्र  160  79  30४5  84

 महाराष्ट्र  160  32४5  46  8  68

 राजस्थान  100  +  +  40+

 राजस्थान  200  +  +  +

 तमिलनाडु  एमएपीएस-॥  170  76  51  49

 तमिलनाडु  170  18  83  78

 उत्तर  प्रदेश  220  67  रत  90

 उत्तर  प्रदेश  220  75  75  89

 गुजरात  केएपीएस-॥  220  58  83  48

 गुजरात

 ह
 220  70  83  63

 का  योग  1840

 |  इन  यूनिटों  की  क्षमता  का  कम  उपयोग  किए  जाने  का  कारण  नियामक  ओर  सुरक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इस
 अवधि  के  दौरान  सेवाकालीन  निरीक्षण  किया  जाना

 @  पुनाः  संचारण  पम्पों  में  से एक  की  अनउपलब्धता  ने  भी  इस  अवधि  के  दौरान  क्षमता  के  उपयोग  को  कम  करने  में  योग  विय

 +  राजस्थान  परमाणु  और  राजस्थान  परमाणु  को  वर्ष  1994  के  दौरान  क्रमशः  अलि  वाब-सह  मोचन  प्रणाली  में  रिसाव
 होने  और  शीतलक  चैनल  को  बदलने  के  कार्य  की  वजह  से  बंद  रखा  राजस्थान  परमाणु  को  31  1997  को  फिर  से  चालू  कर
 दिया  गया  था  और  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  द्वारा  यथा-अनुमत  अप्रैज  97  से  97  तक  100  मेगावाट  ओर  97  से  98  तक  150
 मेगावाट  के  प्रचालन  विद्युत  स्‍तर  के  आधार  पर  1997-98  के  वौरान  इसका  हासिल  किया  गया  क्षमता  गुणक  40%  राजस्थान  परमाणु
 का  जड़ा  अनुरक्षण  कार्य  अंतिम  चरण  में

 विदेश  सचिव  स्तरीय  बातचीत

 1249.  .  शी  अशोक  प्रद्यान  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  की  पड़ौसी  देशों  क ेसाथ  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 आज  तक  हुई  विदेश  सचिव  स्तरीय  बातथचीत/बैठकों  का  ब्यौरा  क्या

 यह  बातयीत/बैठक  किन-किन  देशों  के  साथ  किन-किन
 तारीखों  को  किस-किस  स्थान  पर

 किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  और  किन-किन  मुदूदों
 घर  आम  सहमति  और

 (a)  इन  बैठकों  के  परिणामस्वरूप  हुई  उपलब्धियों  का  पूरा
 ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :
 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पड़ोसी  देशों  के  साथ  हुई

 विदेश  सचिव  स्तर  की  बातयीत  का  देशवार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 चीन

 चीन  के  साथ  विदेश  सचिव  स्तर  की  बातचीत  सीमा  संबंधी
 प्रश्न  से  सम्बद्ध  संयुक्त  कार्यदज  की  और  १0वीं  बैठक
 के  दौरान  क्रमशः  18  से  20  1995  16  से
 18  1996  3  से  5  1997
 को

 संयुक्त  कार्य  दल  की  बैठक  पूर्वी  सेक्टर  में  सम्पोरोंग
 चू  घाटी  में  अत्यधिक  सन्निधि  से  सम्बन्धित  मसले  का  समाधान

 बैठक  भारत-चीन  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  वास्तविक  नियंत्रण
 रेखा  को  स्पष्ट  करने  के  निरन्तर  प्रयास  जारी  दोनों  देशों  के
 सीमावर्ती  कार्मिकों  के  बीच  विश्वासोत्पादक  उपायों  पर  भी  बातचीत

 दोनों  पक्ष  रा  स्थापनाओं  के  बीच  आदान-प्रवान  जारी  रखने
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 और  उसमें  विस्तार  करने  पर  सहमत  १0वीं  बैठक  द्विपक्षीय
 संबंधों  में  घट  रही  घटनाओं  की  समीक्षा  करने  और  आपसी  हित
 के  बहुपक्षीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  पर  विचारों  का
 आदान-प्रदान  करने  के  अलावा  भारत-चीन  सीमा  एवं  वास्तविक
 नियंत्रण  रेखा  के  स्पष्टीकरण  से  संबंधित  मसलों  पर  भी
 विचार-विमर्श  दोनों  पक्षों  ने  विश्वासोत्पादक  उपायों  से  सम्बद्ध
 करार  के  अनुसमर्थन  के  दस्तावेजों  का  आदान-प्रदान  किया  और
 भारत  के  विदेश  मंत्रालय  तथा  चीन  के  विदेश  मंत्रालय  के  बीच
 सहयोग  से  सम्बद्ध  प्रोतोकाल  सम्पन्न

 पाकिस्तान

 हमारी  पहल  पर  1997  में  विदेश  सचिव  स्तर  की  द्विपक्षीय
 बातचीत  पुनः  शुरू  विदेश  सचिव  स्तर  की  बातचीत  के  तीन
 दौर  28  से  3  1997  तक  नई  दिल्‍ली  19  से  23
 1997  तक  इस्लामाबाद  में  तथा  15  से  18  1997  तक
 नई  दिल्ली  में  सम्पन्न  दोनों  पक्षों  द्वारा  यह  निर्णय  लेने  के
 बाद  कि  परस्पर  सुविधाजनक  तारीखों  को  बैठक  तीसरे  दौर
 की  बातचीत  स्थगित  हो

 1997  में  दूसरे  दौर  की  बातचीत  में  दोनों  देशों  के  विदेश
 सचिवों  ने  आठ  विषय  तय  किए  अर्थात्‌  शान्ति  और  सुरक्षा
 सहित  विश्वासोत्पादक  जम्मू  तथा

 तुलबुल  नौवहन  परियोजना  (७)
 आतंकवाद  और  नशीली  दवाओं  का  अवैध
 आर्थिक  तथा  वाणिज्यिक  दोनों  देशों  के

 विचार-विमर्श  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  मैत्रीपृर्ण  आदान-प्रदानों  को

 बढ़ावा  उन्होंने  इन  मामलों  के  सम्शधान  के  लिए  एक  तंत्र  की

 स्थापना  का  भी  निर्णय

 तीसरे  दौर  की  बातचीत  में  वार्ता  के  इन  तंत्रों  पर  विचार-विमर्श
 केन्द्रित  बाद  में  दोनों  देशों  के  विदेश  सचियवों  की
 1997  में  एडिनबरा  में  सम्पन्न  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्षों  की  बैठक

 तथा  ढाका  में  1998  में  भारत-बंगलादेश-पाकिस्तान
 व्यवसाय  शिखर-सम्मेलन  के  दौरान  मुलाकात  ढाका  में  हमारे

 विदेश  सचिव  ने  वार्ता  की  रूपरेखा  के  बारे  में  कुछ  प्रस्तावों  को

 अपने  पाकिस्तानी  समकझ्ष  को  पाकिस्तान  द्वारा  इन  प्रस्तावों

 पर  अभी  विद्यार  किया  जाना

 नेपाल

 विदेश  सचिव  स्‍तर  की  बातचीत  9  1५०5  को  नई  दिल्ली

 17  से  19  1995  को  काठमाण्डू  में  तथा  20

 1997  को  नई  दिल्ली  में  सम्पन्न  इन  बैठकों  से  परस्पर  हित

 के  क्षेत्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विद्यार-विमर्श

 हो  उपर्युक्त  तीनों  बैठकों  में  जिन  मसलों  पर  विचार-विमर्श

 हुआ  उनमें  आर्थिक  सहयोग  सहित  विविध  क्षेत्रों  में

 व्यापार  तथा  पारगमन  से  संबंधित  जल

 भारत-नेपाल  सीमा  का  प्रबंधन  और  सीमांकन  तथा  भारत  और

 नेपाल  के  बीच  1950  की  शांति  तथा  मैत्री  संधि  शामिल
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 विदेश  सचिव  स्तर  की  बैठकों  से  मैत्रीपूर्ण  तथा  मुक्त  बातचीत
 करने  का  अवसर  दोनों  पक्षों  ने  यह  महसूस  किया  कि  ऐसी
 मुलाकातें  उपयोगी  तथा  रचनात्मक  रहीं  तथा  उनसे  बहुमूल्य  विचारों
 का  आदान-प्रदान  हो

 झूटान

 विदेश  सचिव  स्तर  की  बातचीत  28  और  29  1995,
 2  से  6  1996  24  और  25  1996,  2  और
 3  1997,  25  से  27  1997  तक  तथा  21  से  24
 1997  तक  थिम्पू  में

 भारत  और  भूटान  के  बीच  संबंध  घनिष्ठ  और  सौहार्दपूर्ण  रहे
 हैं  तथा  अपेक्षाकृत  शान्तिपूर्ण  इन  संबंधों  के  निरंतर  विकसित
 होने  का  महत्वपूर्ण  कारण  दोनों  देशों  के  नेताओं/अधिकारियों  के
 बीच  विचारों  के  निरन्तर  तथा  व्यापक  आदान-प्रदान  करने  की
 सुस्थापित  परम्परा  रही  विदेश  सचिव  स्तर  की  बातचीत  इस
 नियमित  क्रियाकलाप  का  एक  भाग  है  जिससे  भारत-भूटान
 संबंधों  के  सम्पूर्ण  पहलुओं  की  व्यापक  समीक्षा  हो  सके  साथ  डी
 आपसी  हित के  क्षेत्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विचारों  का
 आदान-प्रदान  हो

 बंगलादेश

 विदेश  सचिव  स्तर  की  वार्ता  23  से  25  1995,  5  से
 7  1996  को  ढाका  में  और  6  से  9  1996  को

 नई  दिल्ली  में

 :  23  से  25  1995  को  हमारे  विदेश  सचिव  की  बंगलादेश
 की  यात्रा  के  दौरान  आपसी  हित-चिन्ता  के  द्विपक्षीय  मसलों  पर
 बातचीत  5  से  7  1996  तक  प्रधानमंत्री  के  विशेष

 दूत  के  रूप  में  हमारे  विदेश  सचिव  की  बंगलादेश  की  यात्रा  के  दौरान
 हमारे  प्रधानमंत्री  का  पत्र  बंगलादेश  की  प्रधानमंत्री  को  देने  क ेअलावा

 उन्होंने  बंगलादेश  के  विदेश  सचिव  के  साथ  मुलाकात  के  दौरान
 आपसी  हित  के  सभी  क्षेत्रों  में  सहयोगी  संबंधों  क ेलिए  भारत  सरकार

 की  सद्भावना  तथा  इच्छा  स ेअवगत  यही  भावना  बंगलादेश

 ने  भी  व्यक्त  6  से  9  1996  को  बंगलादेश  की

 प्रधानमंत्री  के  विशेष  द्त  3  रूप  में  वहां  के विदेश  सचिव  की  भारत

 यात्रा  के  सचिव  स्तर  की  वार्ता  में

 दूरसंचार  आदि  मामलों  के  साथ-साथ  सार्क

 से  संबंधित  मामलों  पर  बातयीत  दोनों  पक्षों  ने  दोनों  देशों  के

 निजी  क्षेत्रों  के  बीच  सीधे  सम्पर्कों  को  प्रोत्साहित  करने  की

 आवश्यकता  भी  महसूस

 माजवीबव

 विवेश  सचिव  स्‍तर  की  बातचील  माले  में  26  1997

 को  हुई  जिसमें  भारत-मालवीव  संयुक्त  आयोग  का  चौथा  सत्र
 मालदीव  के  राष्ट्रपति  की  भारत  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  सहित
 विविध  क्षेत्रों  में  द्विपध्षीय  सहयोग  पर  विचार-विमर्श  हमारे
 विदेश  सचिव  सार्क  विदेश  सचियों  की  स्थायी  रुमिति  की  बैठक  तथा
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 सार्क  मंत्रियों  की  परिषद्‌  के  १9वें  सत्र  में  भाग  लेने  के  लिए  माले
 की  यात्रा

 आरक्षण  की  निगरानी

 1250.  थी  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह
 यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  सेवाओं  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के  लिए  27%  आरक्षण  और  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  22.5%  आरक्षण  के  कार्यान्वयन्र  की  निगरानी
 के  लिए  कोई  पैनल  गठित  किया

 यदि  तो  इस  पैनल  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और
 इसकी  शर्तों  और  कार्य  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकारी  सेवाओं  में  इनके  लिए  निर्धारित  अन्य  पिछड़े  वर्ग
 के  कोटे  से  पदों  पर  भर्ती  किए  जाने  के  बारे  में  वर्तमान  स्थिति
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  कक्‍्यः  इस  प्रय.जन  के  लिए  कोई  समयबद्ध
 योजना  तैयार  की  गई

 जोक  शिकायत  और पें  शन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 सथा  वित्त  मंत्राजय  राजस्व  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  :

 उपर्युक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  नहीं

 प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  अनुसूचित
 अनुसूथित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  झूल
 आरक्षण  की  50  प्रतिशत  की  सीमा  का  पालन  करते  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के लिए  निर्धारित  समुथिल  कोटे  के  अन्तर्गत  रिक्स  पद
 भरने  का  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाता  अतः  अन्य  पिछड़े  वर्षों
 के  सभी  पद  एक  ही  बार  »  भरने  हेतु  एक  समयबद्ध  योजना  बनाना
 व्यवहार्य  नहीं
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 पाकिस्सान  को  रूसी  प्रक्षेपास्त्र

 1251.  श्री  नरेश  पुगजीया  :  क्‍या  प्रधथ्यान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1998  के  हिन्दुस्तान
 में  मिसाइल्‍स  से  फाइन्ड  देयर  वे  टू  फ्रॉम

 थाइनाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  सौदे  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ३  1998  जिखित  उफ्तर  200

 क्‍या  सरंकार  का  विचार  तनाव  समाप्त  करने  के  लिए  ऐसे

 मुद्‌दों  को  अंतर्राष्ट्रीय  मंच  थर  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्यधरा  :
 हालांकि  यह  समायार  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  28

 1998  के  अंक  में

 से  सरकार  को  पराध्वनिक  जहाज  रोधी  मिसाइल
 एस  वाहक  कुछ  जहाजों  की  बिक्री  सहित  रूस  एवं  चीन
 के  त्रीथ  जारी  सैन्य  सहयोग  की  जानकारी

 सरकार  को  थीन  द्वारा  मिसाइल  तथा  मिसाइल  प्रौद्योगिकी
 पाकिस्तान  को  हस्तांतरित  किये  जाने  की  भी  जानकारी  ऐसे
 हस्तांतरणों  के  प्रति  हमारी  चिन्ता  सर्वावेदित  है  सथा  विभिन्‍न  देशों
 के  साथ  हमारे  द्विपक्षीय  चर्चाओं  में  इसे  उठाया  गया

 हज  तीर्थ  यात्री

 1252.  भी  अजीत  जोगी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  कितने  यात्रियों  न ेसऊदी  अरब
 की  यात्रा

 क्या  सभी  हज  यात्री  विमान  से  यात्रा  करते

 अगले  वर्ष  कितने  यात्री  राज्यवार  सऊदी  अरब  की  यात्रा
 और

 विमान  से  और  से  यात्रा  करने  से  अलग-अलग
 औसतन  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 विवेश  मंत्राअय  में  राज्य  मंत्री  बसुन्यधरा  :
 से  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हज  के  लिए  सऊदी  अरणज

 जाने  वाले  भारतीय  हाजियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 (i)  1996  75,000

 (ii)  1997  87,516

 (iti)  1998  95

 2.  हज  1995  से  सभी  भारतीय  हजयात्री  केवल  बापयुसार्ग
 के  जरिए  यात्रा  पर  जा  रहे

 3.  1999  के  सरकार  ने  अभी  हज  कमेटी  के  जरिए  हज
 करने  वाले  भारतीय  यात्रियों  की  संख्या  निर्धारित  नहीं  इसके आगामी  एक  माह  मे  निर्धारिल  किए  जाने  की  उम्मीद  है  जिसके



 201  प्रश्नों  के

 पश्यात्‌  केन्द्रीय  हज  समिति  द्वारा  राज्यवार  संख्या  निर्धारित  की

 4.  हज  कमेटी  के  जरिए  हज  पर  जाने  वाले  यात्रियों  द्वारा
 भुगतान  किया  गया  वायुय,न  किराया  12,300  रुपये

 मक्खन  और  थी  का  उत्पादन

 1253.  श्री  राजवीर  सिंह  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  स ेअब  तक  भारत  में  मक्खन  और  घी
 का  कितना  उत्पादन  हुआ  और  इनकी  कितनी  मांग

 क्‍या  देश  इस  संबंध  में  आत्म  निर्भर  बन  गया  और

 यदि  तो  देश  में  मक्खन  और  घी  की  आवश्यकता

 पूरी  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  मक्खन
 और  घी  की  मांग  उपभोक्ता  की  खरीद  बाजार
 में  इनकी  एवज  में  दूसरी  वस्तुओं  की  उपलब्धता  के  अनुसार
 सभिन्‍न-भिन्‍न  होती  उत्पादन  सांग  पर  निर्भर  करता  है  और

 इसलिए  यह  भी  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  मक्खन  और  घी  के  बड़े  भाग
 का  उत्पादन  असंगठित  क्षेत्र  में  किया  जाता  है  जिसके  लिए  कोई
 अनुमान  उपलब्ध  नहीं  सहकारिता  क्षेत्र  में  पिछले  दो  वर्षों  में
 उत्पादित  मक्खन  और  घी  मीट्रिक  टन  में  निम्नानुसार  है  :

 अवधि  टेबल  मक्खन  घी

 1996-97  33180  47264

 1997-98  ३0477  51650

 दुग्ध  वसा  का  आयात।निर्यात  केवल  मामूली  है  और

 इसलिए  कुल  मिलाकर  भारत  मक्खन  और  घी  के  उत्पावन  में

 आत्म-निर्भर

 उक्‍स  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 कपास  की  किसमें

 1254.  थी  साम्थासिया  राव  *  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  वस्त्र  उद्योग  ने  देश  में  उपजाई  जाने  वाली

 कपास  की  कुछ  किस्मों  पर  तत्काल  रोक  लगाने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  से  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 गया  और
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 यदि  तो  देश  में  उपजाई  जाने  वाली  कितनी  किसमें
 होंगी  ?

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 देश  में  उगायी  जाने  वाली  कपास  की  कुछ  किस्मों  पर

 रोक  लगाने  के  बारे  में  कृषि  मंत्रालय  एवं  सहकारिता
 में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  ईस्ट  इण्डिया  कॉटन

 मुम्बई  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  से  कपास
 की  बेकार  किस्मों  को  हटाने  का  अनुरोध  किया  यदि  बीज
 अधिनियम  की  धारा  5  के  अंतर्गत  किसी  किस्म  को  अनधिसूचित
 करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  है  तो  यथासमय  इस
 पर  विचार  किया  यदि  कोई  किस्म  अनधिसूचित
 की  जाती  है  तो  किसानों  द्वारा  कपास  की  अनधिसूचित  किसमें  अपनाए
 जाने  पर  बीज  अधिनियम  के  तदडत  कोई  रोक  नहीं

 रूस  के  साथ  समझौता

 1255.  सुब्यारामी  रेशूछी  ः  क्या  प्रश्यान  संत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  रूस  ने  कृषि  और  संबंधित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग
 हेतु  वर्ष  1998  और  1999  की  एक  कार्ययोजना  पर
 हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  हस्ताक्षर  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्‍त  समझौते  से  भारत  को  कितना  लाभ  होने  की  संभावना

 है  और

 इस  समझौते  को  कब  से  कार्यान्यित  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 रूस  की  सरकार/रूसी  कृषि  विज्ञान  अकादमी  के
 साथ  निम्नलिखित  करारों  पर  हस्ताश्षर  किए  गए  हैं  :

 (i)  कृषि  अनुसंधान  एवं  तत्संबंधी  विषयों  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग
 के  लिए  दिनांक  5.10.95  को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद्‌  एवं  रूसी  कृषि  विज्ञान  अकादमी  के  बीच

 (ii)  पौध  संगरोध  एवं  पौध  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के
 लिए  दिनांक  25.3.1997  को  भारत  गणतंत्र  सरकार  एवं
 रूसी  संघ  सरकार  के  बीच

 विनांक  5.10.95  को  हुए  करार  के  अनुच्छेद  2  एवं  ३  के
 अनुपालन  में  कृषि  अनुसंधान  एवं  संबर्द  विषथयों  में  वर्ष  1998  एवं
 1999  में  सहयोग  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  एवं
 रूसी  कृषि  विज्ञान  अकादमी  के  बीच  25.11.97  को  एक  कार्य-योजना
 पर  हस्ताक्षर  किये  इस  कार्य-योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  संस्थानों  एवं  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालयों  के  ३७  वैज्ञानिक  फसल  पशु

 मृदा  आदि  के  क्षेत्रों  मे ंअपने



 ज्ञान  एवं  कुशलता  में  वृद्धि  के  लिए  रूस  कृथि  विजश्ञन  अकादमी
 के  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  भा  को  शीतोष्ण  फलों  ,
 चारा  छोटे  जुगाली  करने  वाले  जीवों  एवं  सूअरों  इत्यादि
 के  जर्मप्लाज़्म  भी

 इस  करार  के  अंतर्गत  पौध  संगरोध  एवं  पौध  संरक्षण  के  क्षेत्र
 में  किसी  कार्य-योजना  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  इस  करार
 का  उद्देश्य  दोनों  देशों  के  क्षेत्रों  में  संगरोध  कृमियों  के  संक्रमण  एवं
 विस्तार  पर  पौध  रोगों  पर  खर-पतवारों  पर  रोक  एवं
 इसके  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  बीच  कृषि  वन
 एवं  पौध  उत्पादों  के  विनियम  एवं  व्यापार  का  विकास  करना

 दिनांक  5.10.95  को  हुए  इस  करार  के  तहत
 एवं  रूस  कृषि  विज्ञान  अकादमी  के  बीच  हस्ताक्षरित

 कार्य-योजना  का  क्रियान्वयन  31.12.1999  तक  किया  जाना

 काजी  मिर्च  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन

 1256.  थी  मुल्लापल्ली  रामयन्द्रन  ः  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  काली  मिर्च  और  अन्य
 मसालों  के  उत्पादन  की  गुणवत्ता  और  इनका  उत्पादन  बढ़ाने  के
 संबंध  में  सद्ठायता  मांगी

 यदि  तो  क्‍या  काली  मिर्य  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन

 शुरू  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  सष्ठायता
 प्रदान  की  और

 यदि  तो  केरल  राज्य  में  इनके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के
 लिये  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  संज्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  केरल
 सरकार  ने  अपने  राज्य  में  काली  मिर्च  के  उत्पादकता  और

 गुणवक्षा  में  सुधार  लाने  के  लिये  काली  मिर्च  प्रौद्योगिकी  मिशन  की

 एक  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  की  केरल  राज्य  सरकार
 ने  राज्य  के  एक  क्रियाकलाप  के  रूप  में  क्रियान्वयन  हेतु  काली  मिर्च
 प्रौद्योगिकी  मिशन  का  प्रस्ताव  किया  है  और  सभी  उपलब्ध
 संसाधनों  और  प्रयासों  को  एकजुट  करने  की  परिकल्पना  की  है  और
 सभी  राज्य  और  केन्द्रीय  संस्थानों/एजेन्सियों,  जो  इस  राज्य  में  स्थित
 है  और  काली  मिर्च  के  विकास  में  शामिल  के  कार्यों  को  समेकित
 करने  पर  वि्यार  किया

 और  चूंकि  काली  मिर्थ  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अभिज्ञात
 कार्यों  में  अन्तर्सरकारी  और  अन्तरमंत्रालयी  समन्‍्यय  शामिल
 अलः  योजना  आयोग  ने  सम्बन्धित  विभागों  के  वियारों  को  जानना
 थयाहा  भाग  लेने  वाली  एजेन्सियों/विभागों  की  वित्तीय  परिस्थितियों
 को  देखले  हुए  प्रस्तावित  मिशन  पर  कोई  अंलिम  निर्णय  नहीं  लिया
 जा  सका

 हालांकि  कृषि  मंत्रालय  अपने  मसाला  विकास  सम्बन्धी  केन्द्रीय
 प्रायोजित  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  काली  मिर्य  और  अन्य  मसालों  के
 उत्पावन  कार्थक्रमों  में  सहायता  पहुंचाता  रहा  इस  कार्यक्रम  के

 भारत  सरकार  ने  केरल  को  1997-98  के  दौरान  1349.92  लाख
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 रुपये  जारी  किये  इसमें  से  9.24  करोड़  रुपये  काली  मिर्च  के
 विकास  के  लिए  निर्धारित  किये  गये  जिसमें  प्रस्तावित  प्रौद्योगिकी
 मिशन  के  अधिकांश  उत्पादन  घटक  शामिल  इन  कार्यक्रमों  को
 1998-99  के  दौरान  भी  जारी  रखने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  गया

 डेयरी  विकास

 1257.  थी  मुज्जापत्ली  रामचन्द्रन  ः  क्या  प्रध्यान  संत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डेयरी  विकास  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  हेतु  धनराशि
 मांगने  क ेलिए  केरल  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या

 क्‍या  वर्ष  1996  अथवा  1997  के  दौरान  इस  परियोजना
 के  लिए  केरल  राज्य  को  कोई  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 यदि  तो  वर्ष-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी
 धनराशि  उपलब्ध  कराए  जाने  का  प्रस्ताव

 कृथि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :
 डेयरी  विकास  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  तहत  सहायता

 का  लाभ  उठाने  के  लिए  केरल  सरकार  ने  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं
 किया

 से  (3)  उक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सब्जियों  का  उत्पादन

 1288.  ..  श्री  जोस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार ने  राज्य  में  सब्जियों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 हेतु  विस्तृत  कार्यक्रम  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत
 किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यक्रम/योजना  का  ब्यौरा  कया
 है  तथा  इस  प्रस्ताव  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया
 और

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  किलनी  है  और  इस
 योजना  से  सीमान्त  सब्जी  उत्पादकों  को  कैसे  सहायता  मिलने  की
 संभावना

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :
 केरल  सरकार  ने  राज्य  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए

 सठ्जी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  संबंधी  परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 इस  परियोजना  में  राज्य  में  सब्जियों  की  फसल  लैयार होने  के  पश्चात्‌  रख-रखाव  तथा  विपणन  तथा  अनुसंधान  को  मजबूत
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 क्षेत्र  विस्तार  तथा  बीज  उत्पादन  कार्यक्रम  शामिल  भारत
 सरकार  ने  केरल  सरकार  को  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  के  दिशा-निर्देशों
 के  संदर्भ  में  राज्य  के  लिए  शीतागारों  की  स्थापना  तथा  कटाई  पश्यात्‌
 प्रबंध  सुविधाओं  के  लिए  सद्ठायता  का  लाभ  उठाने  के  लिए

 प्रस्ताव  मे  संशोधन  करने  तथा  इसे  वित्त  पोषण  के  लिए
 सीधे  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  के  कार्यकारी  निदेशक  को  प्रस्तुत  करने
 का  सुझाव  दिया

 प्रस्तावित  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  2863  .३2
 लाख  ठरुपये  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  सब्सिडीयुक्त
 उन्‍नल/संकर  सब्जी  बीज  मिनीकिटों  के  प्रशिक्षण  तथा
 प्रदर्शन  कार्यक्रमों  आदि  के  द्वारा  सीमान्त  सब्जी  किसानों  को  लाभ
 मिलने  की  संभावना

 बाक़  नियंत्रण

 1259.  ..  श्री  अशोक  प्रध्यान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  देश  में  बाढ़  के  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 सिंयाई  के  लिए  वर्षाजल  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम

 प्रस्तावित

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  में  प्रतिवर्ष  आने

 वाली  बाढ़ों  पर  नियतन्रण  पाने  के  लिए  योजना  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  बाढ़
 प्रबंध  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  बाढ़  प्रबंध  स्कीमों  का

 आयोजना  और  कार्यान्वयन  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  कार्य  क्षेत्र

 में  आता  केन्द्र  उत्प्रेरक  और  प्रोत्साहनात्मक  स्वरूप

 की  सहायता  प्रदान  करता

 भारत  सरकार  ने  पूरे  देश  की  बाढ़  समस्याओं  के  लिए  व्यापक

 दृष्टिकोण  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1976  में  राष्ट्रीय  बाढ़

 आयोग  का  गठन  किया  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट

 (1980)  0)  में  207  दीर्घकालीन  और  अल्प  कालीन  सिफारिशें  कीं  थीं
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 जो  देश  के  सभी  राज्यों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  भेज  दी  गई  हैं
 इसके  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र  के  गम्भीर  बाढ़  प्रवण  बेसिनों
 के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  और  ब्रह्ठमपुत्र  बोर्ड  के  केन्द्रीय  संगठनों
 ने  बाढ़  प्रबंध  की  व्यापक  योजनाएं  तैयार  की  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकारों
 को  विस्तृत  स्कीमें  तैयार  करने  और  इसको  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  भेज  दिया  गया  इसके  वर्ष  1987  के  दौरान
 उत्तर  पश्चिम  उड़ीसा  और  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  की  बाढ़
 समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  सचिव  की
 अध्यक्षता  में  दो समितियां  गठित  की  गई  जल  संसाधन  मंत्रालय
 द्वारा  गठित  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने  इन  समितियों  की  सिफारिशों
 की  और  आगे  जांच  की  और  अधिकार  प्राप्त  समिति  के  निष्कर्ष
 वर्ष  1991  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  और  संगठनों  की  अनुवर्ती
 कार्रवाई  को  लिए  भेजे  साथ  केन्द्रीय  सरकार  बाढ़  से  होने
 वाली  हानि  को  राज्य  सरकारों  को  समय  पर  बाढ़  पूर्वानुमानों  की

 सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अन्तराज्यीय  नदियों  पर  157  बाढ़
 पूवनिमान  केन्द्र  चला  रही  केन्द्रीय  सरकार  असम  और  उत्तर
 के  सीमावर्ती  राज्यों  तथा  उतक्तर-पूर्वी  राज्यों  में  महत्वपूर्ण  बाढ़
 प्रबंध  कार्य  करने  के  लिए  भी  विक्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही
 उत्तर  विहार  को  बाढ़-प्रूफिंग  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  भी  केन्द्रीय
 सहायता  प्रदान  की  जा  रही  राज्यवार  उपलब्धि  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई

 सिंचाई  और  अन्य  उद्देश्यों  के लिए  वर्षा  जल  का  समुचित
 उपयोग  करने  के  वास्ते  जल  को  संरक्षित  करने  की  दृष्टि  से  क्रमिक
 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  नदियों  पर  भण्डारण  बनाने  पर  बल  दिया
 गया  है  जिससे  देश  में  बच्ुत  से  भण्डारण  जलाशय  सूजित  किये  गये

 इस  77  बिलियन  घन  मीटर  की  कुल  सक्रिय  भण्डारण
 क्षमता  के  जलाशय  निर्माण  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  और  132.3
 बिलियन  घन  मीटर  की  कुल  सक्रिय  भण्डारण  क्षमता  के  जलाशय
 बनाने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 और  उक्तर-प्रदेश  राज्य  से  बहुत  सी  नदियां  गुजरती
 हैं  इनमें  से  मुख्य  हैं  :  घाघरा
 और  इन  सभी  नदी  प्रणालियों  के  लिए  गंगा  बाढ़  नियंत्रण
 आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  बाढ़  प्रबंध  की  व्यापक  योजनाएं  विस्तृत
 सस्‍्कीमें  तैयार  करने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उक्तर-प्रदेश
 सरकार  को  भेजी  जा  युकी  व्यापक  योजनाओं  में  सुझाये  गये
 उपायों  में  तटबंधों  का  जल  निकास  प्रणालियों  का  सुधार
 और  कटावरोधी  कार्य  करना  आदि  शामिल

 (5)  प्रश्न  नहीं
 विवरण

 बाढ़  प्रबंध  के  अंतर्गत  कार्यों  की  राज्यवार  वास्तविक  उपलब्धि

 राज्य/संध  शासित  लटबंध  की  जल  निकास  उठाये  लाभान्वित

 क्षेत्र  कः  नाम  लम्बाई  चैनलों  की  गांव  गये।/सुरक्षित  क्षेत्र

 लम्बाई  सुरक्षा  बनाये  हैक्टेयर

 कार्य  गये  गांव
 a  फक्‍७क्‍/तफच्छ॒ञ

 ---

 1  2  3  4  ___  6  7
 V2  _  2  _  विशिमि

 21  1.0123
 3.

 आन्यप्रेश
 कट  560

 ूइउइउट  ऊन
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 च्न्क  N  ए  ए  ७  |

 2.  _  आरूणाचल  प्रदेश  2  -  -  -  -

 3.  असम  4566  मं  89  16  1.7269

 4.  विहार  2788  365  47  -  1.8890

 5.  गोवा  10  12  4  6  0.0001

 6.  गुजरात  952  271  229  30  0.4410

 7...  हरियाणा  662  3922  180  90  1.7300

 8.  हिसाथल  प्रदेश  58  वत  -  -  0.0120

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  80  12  5  0.1834

 10.  कनाटक  -  -  -  -  0.0570

 11.  केरल  113  28  4  6  0.0518

 12.  मध्य  प्रदेश  21  -  37  -  0.0040

 13.  महाराष्ट्र  26  -  26  -  0.0010

 14.  मणिपुर  300  76  है  1  ०.0०900

 15.  मेघालय  112  -  8  2  0.0896

 16.  मिजोरम  त  त  -  -  -

 17.  नागालैंड  -  -  -  -  -

 18.  ..._  उड़ीसा  1068  131  14  29  ०.4800

 19.  पंजाब  1370  6622  3  -  2.6750

 20.  राजस्थान  145  197  25  -  0.0816

 21.  सिक्किस  -  -  6  -  0.0002

 22.  तमिलनाडु  87  19  46  4  0.1220

 23.  अिपुरा  128  94  ॥व  -  0.0388

 24.  उत्तर  प्रदेश  1811  3593  64  4511  1.5320

 25.  पश्चिम  बंगाल  1184  1648  48  -  2.0770

 26.  अंडमान  व  निकोबार  -  -  -  -

 द्वीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  -  -  -  -  -

 28.  दादरा  व  -  -  -  -  -

 नागर  हवेली

 29.  टमन  व  दीव  -  -  -  >

 30०.  दिल्‍ली  83  453  -  -  ०.0780

 31.  लक्षद्वीप  -  -  -  -  -

 32.  पांडियेरी  61  20  -  -  ०.००9३

 कुल  भारत  16200  32003  906  4721  14.3740
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 रिक्‍स  पद

 1260.  श्री  बनातवाला  :  क्‍या  प्रथ्ान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रे क्‍या  नारियल  विकास  बोर्ड  के  चैयरमैन  का  पद  रिक्त
 पड़ा

 यदि  तो  कब  और

 उक्‍ल  पद  को  शीघ्र  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा
 रहे

 कृधि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 तत्कालीन  पदधारी  का  कार्यकाल  2.9.97  को  समाप्त  हो

 जाने  के  बाद  नारियल  विकास  बोर्ड  के  अध्यक्ष  का  पद  रिक्त  हो
 गया  इस  पद  को  स्ाणाथल  आधार  पर  भरने  के  प्रयास  किए
 जा  रहे  तदनुसार  सबंधित  एजेंसियों  को  रिक्ति  परिचालित  करके

 उपयुक्त  उम्मीदवारों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  गए  चयन
 समिति  कं  गठन  की  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  गई

 भारतीय  पुनर्प्रयोज्य  ऊर्जा  विकास  एजेंसी

 1261.  थआऔ॥ी  सोद्दन  रावजले  £  क्‍या  प्रध्यान  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पुनर्प्रयोज्य  ऊर्जा  विकास  एजेंसी
 का  विचार  नौ्ीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  विद्युत

 उत्पादन  बढ़ाने  तथा  अपनी  गतिविधियों  को  विविधिकृत  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  लिए
 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 क्या  विश्व  बैंक  ने  भी  इस  उद्देश्य  क ेलिए  धनराशि  स्वीकृत

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेज  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य

 मंत्री  राम  :  और  इरेडा  ने

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  अक्षय  ऊर्जा  के  माध्यम  से

 1150  झमता  के  विक्त  पोषण  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  रखा

 इन  योजनाबद्ध  क्रियाकलापों  में  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 3594  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  ऋण  की  मंजूरी  तथा  2544  करोड़

 रुपये  का  संवितरण  शामिल  विवरण  संलग्न  विवरण-|  में  दिया

 गया  इरेडा  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  ऊर्जा

 परामर्शी  तथा  निर्यात  में  उन्‍नति  के  क्षेत्र  में  भी

 कार्यकलाप  करने  की  योजना  बनाई
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 और  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-]|  में  दिया  गया

 नर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इरेडा  द्वारा  अक्षय  ऊर्जा  के
 माध्यम  से  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता

 देने  के  लिए  प्रस्तावित  लक्ष्य

 अनुमानित  क्षमता  अनुमानित  ऋण  ऋण  भुगतान क्षेत्र

 धनराशि

 1.  पवन  600  1800.00  1250.00

 2.  लघु  पन  विद्युत  250  780.00  380.00

 3.  सह  उत्पादन  200  540.00  540.00

 4.  बायोमास  विद्युत  70  150.00  150.00

 5.  सौर  प्रकाशवोल्टीय  15  310.00  210.00

 6.  बायोमास  गैसीफायर  14.00  14.00

 कुल  1150  3594  00  __2544.00

 विश्व  बैंक  से  सड़ायता  प्राप्त  परियोजना  के  अंतर्गत  इरेडा  द्वारा
 अनुमोवित/संव्तिरित  धनराशि  का  ब्यौरा

 1.  विश्व  बैंक  से  सद्ठायता  प्राप्त  भारतीय  अजक्षय  संसाधन  विकास
 परियोजना  के  अंतर्गत  पहली  साख  लाइन
 का  ब्यौरा

 अनुमोदित

 अन्तरंष्ट्रीय  विकास  संघ  115  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर
 से  साख  लाइन

 अनुदान  26  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 एस  अनुदान  4  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 डानिडा  15  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 कुल  प््  ____  160  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 अ  यह  सहायता  तीन  क्षेत्रों  यथा  खधु  पन  विद्युत  तथा  सोर
 प्रकाशवोल्टीय  के  लिए
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 उपर्युक्त  में  31.3.1997  योजना  का
 तक  निम्नलिखित  धनराशि  का  संवितरण  किया  गया

 संवितरित  धनराशि

 रुपये  में  अमेरिकी  डॉलर  में

 104.70  करोड़  TO  29.93  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 जी  अनुदान  52.09  करोड़  _  14.9  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 एस  अनुदान  15  करोड़  ०.5  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 डानिडा  14.24  करोड़  4.0  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 31  जमेरिकी  शॉखर  =  35.00  रु०

 110.63  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर  की  बकाया  धनराशि
 क्ला  संवितरण  नवीं  योजना  काल  के  दौरान  किया

 ll.  द्वितीय  अक्षय  ऊर्जा  परियोजना  के  अंतर्गत  विश्व  बैंक  से
 द्वितीय  साख  लाइन  का  समझौता  1998  के  दौरान  विश्व
 बैंक  के  साथ  किया  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 अन्तरंष्ट्रीय  विकास  संघ  50  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर
 क्रेडिट

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण
 एवं  विकास  बैंक

 ऋण

 80  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 अनुदान  5  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 कुल  135  मिलियन  अमेरिकी  डॉलर

 ७  यह  सहायता  दो  क्षेत्रों  यथा  लघु  पन  विद्युत  तथा  ऊर्जा  दक्षता
 पक्ष  के  लिए

 आई  :  अन्‍्तराष्ट्रीय  विकास  संघ

 जी  :  ग्लोबल  एनवायरमेंट  फेसीलिटी

 एस  :  स्विस  विकास

 डी.ए.एन.आई  :  डैनिश  विकास  संस्था

 ८
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 असम  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के जिए  योजनाएं

 1262.  .  डॉ०  जयन्त  रंगपी  १  क्‍या  प्रथ्ान  मंत्री  यह  बताने
 की  क्‌पा  करेंगे  किः

 क्‍या  8.5.98  को  प्रधानमंत्री  की  पूर्वोत्तर  राज्यों  के

 मुख्यमंत्रियों  के  साथ  हुई  बैठक  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  कुल
 41  परियोजनाओं  की  पह्यान  की  गई  है  जिनमें  से  19  परियोजनाओं
 का  तत्काल  क्रियान्वयन  किया  जाना

 यदि  तो  इनमें  से  कितनी  परियोजनाएं  असम  के
 पर्वतीय  जिलों  के  लिए  इन  परियोजनाओं  का  नाम  क्या  हैं  तथा
 परियोजना-वार  इनका  परिव्यय  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  असम  के  पिछड़े  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  राज्य
 के  अन्य  हिस्सों  तथा  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  के बराबर  लाने  के  लिए
 कौन-कौन  से  विशेष  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 रेज  मंत्राजय  में  राज्य  संसवीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राजय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  और  दिनांक  8  1998
 को  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  सिक्किम  राज्य  के  मुख्यमंत्रियों  की  प्रधानमंत्री
 जी  के  साथ  हुई  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  इन  राज्यों
 के  विकास  के  लिए  एक  परियोजना  दृष्टिकोण  अपनाया  जाएगा
 जिसके  लिए  राज्य  सरकारों  और  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  साथ
 विचार-विमर्श  करके  परियोजनाओं  की  पहचान  की

 नामित  पर्वतीय  क्षेत्रों  उत्तर  कछार  और  कारबी
 आंगलांग  जिलों  के  विकास  क॑  लिए  असम  सरकार  के  प्रयासों  को
 पहाडी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 के  माध्यम  से  पूरा  किया  जाता  इसके  उत्तर  कछार
 के  पहाड़ी  जिलों  की  स्वायक्त  परिषद्‌  के  लिए  वार्षिक  योजना
 1997-98  हेतु  असम  सरकार  को  10  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त
 केन्द्रीय  सहायता  भी  मंजूर  की  गई

 अनुमोदित  योजना  परिव्यय

 1263.  .  श्री  अजय  मसुखोपाध्याय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  और  त्रिपुरा  के  लिए
 नौंवीं  योजना  में  अनुमोदित  परिव्यय  क्‍या  और

 ऐसे  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेयोजनावार  नाम  क्‍या
 हैं  जिनके  योजना  परिव्यय  के  प्रतिशत  में  पहली  योजना  परिव्यय
 से  नौवीं  योजना  परिव्यय  को  क्रमबद्ध  रूप  में  ध्यान  रखते  हुए  भारी
 वृद्धि  की  गई
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्राजय  में  राज्य  राजस्थान  और  त्रिपुरा  सहित  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 मंत्री  तथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  क॑  पहली  योजना  से  आठवीं  योजना  तक  के  अनुमोदित
 मंत्री  राम  :  और  प्रतिशत  वृद्धि  तथा  नौंवीं  योजना  अनुमानों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 विवरण

 पडढली  योजना  (1957-56)  से  नौवीं  योजना  (1997-2002)  तक  का  मल  रूप  से  सहमत/अनुमोदित  परिव्यय  ग्रूल्यों

 क्र  संघ  राज्य  पहली  दूसरी  पहली  तीसरी  दूसरी  चौथी  तीसरी  पांचवीं
 क्षेत्र  योजना  योजना  योजना  योजना  योजना  योजना  योजना  योजना  योजना

 (1951-56)  (1956-61)  मे  %  वृद्धि  (1961-67)  मे  %  वृद्धि  (1969-74)  मे  %  वृद्धि  (1974-79)  वृद्धि

 2  -  3  4  5  6  7  8  9  10  त

 1  आमन्ध्र  प्रदेश  114  .14  219  .19  92.04  305.00  39  420.50  37.87  1333.58  217.14

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4.21  9.51  125.89  7.15  -24.82  17.99  151.61  63.30  251.86  86

 3.  असम  21.67  57.94  167  37  120.00  107.11  223  75  86.46  473.84  111.77  >7

 4.  बिहार  68  .67  194  .22  182.83  337.04  73.54  531.28  57.63  1296.06  143.95

 5.  गोवा  &  6  23.04*  39.50*  71.44  85.00*  115.19

 6.  गुजरात  30.49  55.59  82.32  235.00  322.74  455.00  93.62  1185.76  76  160.61

 7.  हरियाणा  6  @  &  225.00  .00  601.34  167  .26

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5.70  14.72  .72  158  .25  27.93  89.74  101.40  263  .05  238  .95  135.65  .65

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  12.74  74  33.92  166.25  .25  75.00  121.11  158.40  .40  111.20  362  .64  128.94  .94

 कनाटिक  50.92  84.37  65.69  250.00  196.31  350.00  40.00  997  .67  185.05  .05

 केरल  31.28  71.95  130.02  170.00  136.28  .28  258  .40  52.00  568  .96  120  .19

 12...  मध्य  प्रदेश  83.68  230.19  175.08  .08  300.00  30.33  383.00  27.67  1379.71  260  .24

 महाराष्ट्र  159  .86  266  .25  66  55  390.00  46.48  898  130.29  2347  161.39

 14...  मणिपुर  1.55  6.25  303  .23  12.88  106.08  30.25  134.86  92.86  206.98

 1s.  मेध्यालय  @  &  &  38.00  89.53  135  61

 16...  मिजोरम  6  6  6  **  46.9

 7.  नागालैन्ड  &  6  7.15  40.00  459  .44  83.63  109.08  .08

 उल्लीसा  21.23  99.१7  ३70.89  160.00  60.05  22260  39  585  .02  162.81

 पंजाब  44.62  162  .68  264  .59  231.39  42.24  293  .56  26.87  1013.49 =  245.24

 20...  राजस्थान  27  .28  105.27  .27  285.89  236  .00  124.19  302.00  27.97  709  .24  134.85

 21...  सिक्किम  &  6  @  6  39.64

 22.  तमिलनाडू  90.20  173  .06  91.86  290.88  68  .08  519  ३6  78  .55  1122  32  116.10

 23.  त्रिपुरा  2.29  8.47  269  .87  16.32  92.68  34.66  112.38  38  69.68  101.04

 24...  उत्तर  प्रदेश  129.83  .83  253.10  94.95  497.00  9637  965.00  94.16  244586  153.46  .46

 25  प०  बगाोल  76.45  153  .66  100.99  .99  250.00  62.70  322.50  29.00  1246  .83  286  61

 26...  अंडमान  एवं  निकोबार  383  5.92  54.57  9.79  65.37  14.00  43.00  33  72  140.86

 _
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 1  2  3  4  हू  6  7  9  10

 27...  चण्डीगढ़  ७6  ७6  रह  7.75  39.76  413.03

 28...  दादरा  एवं  नगर  &  &6  रे  230  941  309

 29...  दमन  एवं  दीव  £  £  £  £  £

 30.  दिल्ली  6.79  e@  93  0.97  2.00  98  .96  6.23  94.29

 32.  लक्षद्वीप  छ  4.76 $52.05  0.97  2.00  80.38  6.23  172.32

 32...  पांडिचेरी  ०.73  4.76  552.05  6.93  45.59  सहमत/जनुमोदित  80.38  34.04_
 विवरण

 योजना  से  नौवीं  योजना  तक  का  मूल  रूप  से  सहमत/जनुमोदित  परिव्यय  मृल्योँ

 संघ  राज्य  सातवी  सातवी  ...  आठवीं
 सं०  क्षेत्र  योजना  योजना  में  योजना  योजना  में  योजना  योजना  में  योजना  योजना  में

 0-85)  %  वृद्धि  14  % वृद्धि  16  % वृद्धि  18
 1.  2  __  3100.00  132.46  $200.00  67.74  1050C.00  101.92  25150.00  139

 2.  आंध्र  प्रदेश  212.00  234.91  .46  5200.00  67.74  1155.00  188.75  3569 89@@  209.08  52

 2.  अरूणायल  प्रदेश  1115.00  135.31  400.00  88  .68  4662.00  122.00  .75  3569  .89808  209  .08

 3.  असम  3225.00  .00  148 83  5100.00  88  34  4662  .00  154.90  1668 0.00  2831

 4.  बिहार  3225.00  125  83  360.00*  58  761.00  11139  1500.00  0.00  28

 5.  गोवा  3680.00  210  88  6000.00  87.50  11500.00  91.67  28000.00  143

 6.  गुजरात  1800.00  199  35  6000.00  ३.०4  5700.00  96 .55  28000.00  63.33  48

 7.  हरियाणा  560.00  134.36  .33  2900.00  87.50  5700.00  96  .55  5700.00  63  .33

 6.  हिमाचल  प्रदेश  560.00  148  .18  1400.00  87.50  4000.00  185.71  .29  5700.00  137.50

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  900.00  127.03  3500.00  $4.53  .56  4000.00  251.43  9500.00  90.24  50

 कनाटिक  2265.00  172.43  .0०3  3500.00  54  .53  5460.00  160.00  23400.00  90.24

 12.  केरल  3800.00  175.42  7000.00  )5  ,48  5460  .00  58.57  20075.00  80.86  87

 मध्य  प्रदेश  3800.00  163 .03  10500.00  70.04  18520.00  58  .57  20075.00  80.86

 14...  महाराष्ट्र  240.00  158  .03  430.00  70.04  979 .00  7638  242669@@  14787

 15.  मणिपुर  240.00  162.48  .45  430.00  87.23  979  .00  133.86  67  250042@@  143.01  87

 मेघालय  235.00  179.03  .48  440.00  87.23  763.00  .00  193.46  86  2500:6288.  0112.12

 17...  मिजोरम  210.00  151.11  .03  260.00  90.48  763  .00  111.00  .46  2006.43@@  137  .73

 18...  नागालैंड  1500.00  156 .40  400.00  90.48  844.00  27037.  15000.00  50.00

 19...  उड्डीसा  1957 .00  93.10  .40  2700.00  80.00  6570.00  100.00  11500.00  50.00

 20.  पंजाब  2025.00  .00  185 52  3000.00  67.86  6570.00  263.33  22525 83  75.04

 20...  राजस्थान  2025.00  207.77  .52  230.00  48  550.00  283  33  22525.83  95.88

 22.  सिक्किम  3150.00  207  37  230.00  88.52  550.00  77.39  25000.00  145.10

 22...  तमिलनाडू

 67 5750.00 82.54 7739 25000.00
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 23.  त्रिपुरा  245  .00  251.61  440.00  79.59  1130.00  156  82  257739@@  ..  128.09

 24.  उत्तर  प्रदेश  5850.00  139.18  10447.00  78.58  21000.00  101.01  46340.00  120
 25.  पश्चिम  बंगाल  3500.00  180.71  4125.00  17.86  9760.00  136  61  16900.00  73

 26.  एवं  द्वीपसूमह  96.60  186.48  .48  285.00  195.03  .03  685.00  14035  1535.00  124.09  .09
 27...  चण्डीगढ़  100.75  .75  153.40  .40  203.10  101.59  400.00  96.95  685.00  71.25

 28...  दादरा  एवं  नागर  हवेली  23.09  145.38  38  46.29  100.48  80.00  72.82  205.00  156.25  .25

 29...  दमन  और  दीव  £ः  26.00  65.00  150.00  165.00  153.85  .85

 30...  दिल्‍ली  800.00  153.16  2000.00  150.00  4500.00  125.00  1554 1,28  245  36

 31.  लक्षद्वीप  20.35  226  .65  43.90  115.72  .72  120.00  173.35  .35  270.00  125.00  .00

 32...  पांडिचेरी  71.54  110.16  170.00  137.63  .63  400.00  135.29  1300.00  225.00

 तब  यह  राज्य/संघ  राज  क्षेत्र  नहीं

 @@
 अ  दमन  और  दीव  के  लिए  भी  प्रावधान  शामिल

 ६  गोवा  में  शामिल  जी  असम  में  शामिल

 दोनों  पक्ष  मौजूदा  सहयोग  में  तेजी  लाने  तथा  सूचना  का  आदान-प्रदान
 7  करने  और  कार्यकारी  दल  में  परामर्शी  प्रक्रिया  को  जारी  रखने  पर

 भसारत-कनाडा  संबंध

 1264.  भश्री  अजीत  जोगी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  कनाडा  के  बीच  हाल  ही  में  आंतकवाद
 का  मुकाबला  करने  हेतु  एक  कृतिक  बल  गठित  करने  तथा  विभिन्न
 क्षेत्रों  क ेबहुआयामी  द्विपक्षीय  संबंधों  के  विस्तार  हेतु  आवश्यक  उपाय
 करने  हेतु  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  इस  समझौते  की  ब्यौरा  कया  है  और  इस
 दिशा  में  क्‍या  प्रगति  की  गई

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 जी  1997  में  विदेश  मंत्री  की  कनाडा  यात्रा  के
 दौरान  आंतकवाद  पर  एक  भारत-कनाडा  संयुक्त  कार्यदल

 डब्ल्पू  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  यह  दल
 आतंकवाद  का  दमन  करने  के  लिए  दोनों  देशों  के समन्‍्वयकारी  तथा

 सहयोगी  प्रयासों  की  निगरानी  करने  के  लिए  एक  तंत्र  की  व्यवस्था

 करता

 भारत  के  विदेश  मंत्री  तथा  कनाडा  के  विदेश  मंत्री  ने
 1997  में  व्यापार  एवं  आर्थिक  संबंधों  के साथ-साथ  कनाडा  और

 भारत  के  बीच  राजनैतिक  संबंधों  को  भी  आगे  बढ़ाने  के  उद्देश्य

 से  भारत-कनाडा  संयुक्त  मंत्रीस्तरीय  समिति  की

 स्थापना  करने  के  लिए  दस्तावेजों  का  भी  आदान-प्रदान

 आंतकवाद  पर  संयुक्त  कार्यकारी  दल  की  पहली  बैठक

 1997  में  नई  दिल्ली  में  सम्पन्न  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 में  दोनों  देशों  ने  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा

 भी  सहमत

 संयुक्त  मंत्री-स्तरीय  समिति  की  अब  तक  कोई  बैठक  नहीं  हुई

 (

 आरक्षित  पद

 1265.  श्री  शिवराज  सिंद  चौहान  :
 जी  सुल्तानपुरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  अनु.जा./अ.ज.जा.
 अन्य  पिछड़े  वर्ग  क ेलिए  आरक्षित  पदों  की  राज्यवार  और  श्रेणीवार
 संख्या  कितनी

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 क्‍या  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  किसी
 प्रकार  की  सहायता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्रालय  राजस्य  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बयूर  :  से  देश  में
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजात्ति/अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 राज्य-वार  तथा  श्रेणी-वार  आरक्षित  रिक्तियों  सम्बन्धी  जानकारी
 केन्द्रीकृत  रूप  से  नहीं  रखी  संघ  सरकार  की  आरक्षण  नीति
 केवल  केन्द्रीय  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  ही  लागू  राज्य  सरकार
 के  अन्तर्गत  आने  वाली  सेवाओं  पर  सम्बन्धित  राज्य  के  आरक्षण
 नीति  लागू  होती  अतः  संघ  सरकार  द्वारा  राज्य-सरकारों  को
 सहायता  मुहैया  करवाए  जाने  का  प्रश्न  नहीं

 परमाणु  क्षेत्र  में  अमेरिकी  सद्बयोग

 1266.  .  डॉ०  असीम  बाला  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  और  भारत  का  परमाणु  ऊर्जा  के  शांतिपूर्ण
 उपयोग  हेतु  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  सहयोग  मात्र  परमाणु  के  शांतिपूर्ण  उपयोग  तक
 ही  सीमित  और

 उक्‍त  समझौते  पर  कब  तक  हस्ताक्षर  होने  की  संभावना

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वसुन्धरा  :

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं

 (

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  प्रश्न  संख्या  3  अति

 महत्वपूर्ण  कृपया  इसके  लिए  सर्मय  दीजिए

 ।
 *  अध्यक्ष  महोदय  :  कल  प्लीज  कल

 ceeeeee
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 श्री  सुरेश  कुरूप  :  आपको  मूझे  बोलने  की  अनुमति
 देनी  आपको  मेरी  बात  सुननी

 आपको  मेरी  बात  घुननी  ही  पडेगी
 किक  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात  एक  घंटे  में  केवल

 दो  ही  प्रश्न  लिए  गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  प्लीज  कल

 "०००००

 3  1998  220

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  इसलिए
 मैंने  इतने  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  दी

 फिकककी

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  इस
 गतिरोध  का  समाधान  कृपया  इन्हें  बोलने  की

 अनुमति  दे  इसके  पश्चात्‌  इस  मुद्दे  पर  चर्चा
 करने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसके  पश्चात्‌  आपको  बोलने  की  अनुमति

 beceees

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  कार्यवाही  वृतान्त  में

 कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 "०००००  *

 जी  जोस  :  प्रश्न  संख्या  3  अति

 महत्वपूर्ण  यह  चीन  के  साथ  हमारे  संबंधों  के  बारे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  पश्चात्‌  मैं  आपको  बोलने

 किक

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  यह  मद  पूरी  हो  जाने

 "०००००

 श्री  जोस  /  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  हमें
 बोलने  की  अनुमति  प्रदान

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  हो  रहा

 "००

 *  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 221  सभा  पटल  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके

 "०००००

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  अति
 महत्वपूर्ण

 अध्यक्ष  महोवय  :  ठीक  मैं  श्री  राजेश  पायलट  को  बोलने
 की  अनुमति  प्रदान  करता

 "००००

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  सदन  की  यह  राय  है
 कि  यह  प्रश्न  अति  महत्वपूर्ण  है और  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति
 दी  जानी  यह  भारत-चीन  संबंधों  के  बारे  में  कृपया
 इस  विषय  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  कराने  की  अनुमति  प्रदान

 उअध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदन  इस  पर  सहमत  है  तो  मुझे  इस
 पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  कराने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 "०००००

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हम  इस  पर  सहमत

 खध्यक्ष  महोदय  :  ठीक

 शी  जोस  :  कृपया  इस  विषय  पर  आधे  घंटे
 की  चर्चा  कल  कराने  की  अनुमति  प्रदान

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को  अपनी  इच्छानुसार
 चलने  का  आदेश  न  यह  सब  क्‍या  हो  रहा

 ०००

 खध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्ष  पीठ  को  आदेश  कैसे  दे  सकते
 हैं  ?  में  इस  विषय  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  कराने  की  अनुमति  दे

 रहा

 "०००००

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  इस  विषय  पर
 आधे  घंटे  की  चर्या  के  लिए  सहमत  हो  गये  आप  व्यवधान  क्‍यों
 डाल  रहे  हैं  ?  अध्यक्ष  महोदय  इस  विषय  के  लिए  आधे  घंटे  की  चर्चा
 के  लिए  मान  गये  हैं  यह  ठीक  नहीं  हम  सभी  जिम्मेदार  लोग

 मध्याइन  12.00  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 उपदान  संदाय  1998
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 अ्रम  मंत्री  सत्यनारायण  :  मैं  उपदान  संदाय
 1998  द्वारा  तुरंत  कानून  बनाये  जाने  क ेकारण

 13  1920  रखे  गए  पत्र  222

 दशनि  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  350/98  ]

 इण्डियन  रिन्युएबज  एनर्जी  डेवलपमेंट  एजेंसी  नई
 दिल्ली  का  वर्ष  15  .  -97  का  वार्थिक  लेखा  परीक्षित

 लेखे  और  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  सथा  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्राणय  में  राज्य
 मंत्री  राम  :  में  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित
 पत्र  रखता  हूँ  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा
 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  :

 इंडियन  रिन्युएबल  एनर्जी  डेवलपमेंट  एजेंसी
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा

 इंडियन  रिन्युएबल  एनर्जी  डेवलपमेंट  एजेंसी
 नई  दिल्ली  का  वर्ष  1996-97  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथलिय  में  रखा  देखिए  संख्या  351/98]  ]

 -  3)  इंस्टियूट  ऑफ  इकोनोमिक  डेवलपमेंट  प्लानिंग  सेंटर ,
 दिल्ली  के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 रत्था  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  धटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  352/98  ]

 (5)  इंडियन  रिन्युएबल  एनर्जी  डेवपलमेंट  एजेंसी  लिमिटेड  और
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के  लिए
 हुए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  353/98  ]
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 लक्षद्वीप  विकास  निगम  लिमिटेड  का  वर्ण  1993-94  का
 वार्थिक  लेखा-परीक्षित  लेखे  और  उसके

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  अध्यक्ष
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा
 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 लक्षद्वीप  विकास  निगम  अगत्ती  के
 वर्ष  1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा

 लक्षद्वीप  विकास  निगम  अगत्ती  का
 वर्ष  1993-94  का  वार्णिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 [  ग्रंथालण  में  रखा  देखिये  संख्या  354/98  ]

 लक्षद्वीप  विकास  निगम  अगती  के
 वर्ष  1994-95  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा

 लक्षद्वीप  विकास  निगम  अगत्ती  का
 वर्ष  1994-95  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथ्य  उन  पर
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखा  देखिये  संख्या  355/98  ]

 गोवा  मीट  काम्पलेक्स  पणजी  के
 वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा

 गोवा  मीट  काम्पलेक्स  पणजी  का
 वर्ष  1998  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा
 अंग्रेजी  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनिे  वाला  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिये  संख्या  356/98  ]
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 (3)  नेशनल  फेडरेशन  ऑफ  कोआपरेटिव  शुगर
 फैक्ट्रीज  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा
 परीक्षित

 नेशनल  फेडरेशन  ऑफ  कोआपरेटिव  शुगर
 फैक्ट्रीज  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  357/98  ]

 आल  इंडिया  फेडरेशन  ऑफ  कोआपरेटिव
 स्पिनिंग  मिलस  मुम्बई  के  वर्ष
 1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरिक्षित

 (5)

 आल  इंडिया  फेडरेशन  आफ  कोआपरेटिव
 स्पिनिंग  मिलस  मुम्बई  के  वर्ष
 1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिये  संख्या  358/98  ]

 (7)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेवन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  लथा
 लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिये  संख्या  359/98  ]
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 नेशनल  हैवी  इंजीनियरिंग  कोआपरेटिव
 पुणे  के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित

 (9)

 नेशनल  हैवी  इंजीनियरिंग  कोआपरेटिव
 पुणे  के  वर्ष  4996-97  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 में  रखा  देखिये  संख्या  360/98  ]

 (11)  नर्मदा  कंट्रोल  अथारिटी  के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  बाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 [ ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  361/98]  ])

 जम्मू-कश्मीर  स्टेट  शीप  एंड  शीप  प्रोडक्ट्स
 डेवलपमेंट  श्रीनगर  के  वर्ष  1994-95
 से  1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित

 (13)

 जम्मू-कश्मीर  स्टेट  शीप  एंड  शीप  प्रोडक्ट्स
 डेवलपमेंट  शीनगर  के  वर्ष  1994-95
 से  1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  लथा

 अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  वेखिये  संख्या  362/98  ]

 नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  रूड़की
 के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेवन  की

 एक  प्रलि  सथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखा  परीक्षित

 नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  रूड़की
 के  वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीझा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (15)
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 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  363/98  ]

 (17)  केन्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालय  अधिनियम  1992  की  धारा
 43  की  उपथारा  (2)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  वीसी/सीएयू/4

 (1997  का  संख्यांक  1)  जो  27  1997  के  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसके  द्वारा  केन्द्रीय  कृषि
 विश्वविद्यालय  इम्फाल  के  कुल  सचिव  द्वारा  तुरा  में  केन्द्रीय  कृषि
 विश्वविद्यालय  को  संघटक  कॉलेज  के  रूप  में  कालेज  ऑफ  होम
 साइनस  की  स्थापना  के  बारे  में  जारी  किये  गये  पहले  अध्यादेश  का
 अनुमोदन  किया  गया  है  और  उसे  अधिसूचित  किया  गया  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  364/98  ]

 (18)  )  बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी  1984  की  धारा
 109  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी

 सम्पत्तियां  और
 आदेशों  और  विनिश्ययों  का  समापन  और

 1998  जो  1998  के  भारत  के  राजपन्न  में
 अधिसूचना  संख्या  75  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  365/98  ]

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संख्या  का
 संश्गेधन  1998  आदि  और  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 संशोधन  1998  आदि  के  सम्बन्ध  में  अधिसूचना

 जोक  शिकायत  और  पें  शन  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्राजय  राजस्थ  तथा  में  राज्य  मंत्री

 कावम्बूर  एम.आर .  :  मैं  निम्नलिखित  पन्न  सभा
 पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की
 उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंप्रेजी

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संख्या  का
 संशोधन  1998  जो  14  1998  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  58  में
 प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन
 1998  जो  14  1998  के  भारत  के  राजपनश्न  में
 अधिसूचना  संख्या  59  में  प्रकाशित  हुए
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 भारतीय  वन  सेवा  संख्या  का  दूसरा
 संशोधन  1997  जो  20  1997  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  413
 में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  वन  सेवा  तीसरा  संशोधन
 1997  जो  20  1997  के  भारत  के  राजपन्न
 में  अधिसूचना  संग्या  सा.का  414  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संख्या  का
 पांचवां  संशोधन  1997  जो  31
 1997  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या

 739  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  संख्या  का
 सातवां  संशोधन  1997  जो  31
 1997  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 74०0  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  वन  सेवा  संख्या  का  तीसरा
 संशोधन  1997  जो  31  1997  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  741

 में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संख्या  का

 दूसरा  संशोधन  1998  जो  4  1998
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 75  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन
 1998  जो  4  1998  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूथना  संख्या  76  में  प्रकाशित  हुए

 378  जो  15  1997  के  भारत  के
 राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  17
 1997  की  अधिसूचना  संख्या  597  का

 शुद्धि  पत्र  दिया  गया

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का
 संशोधन  1997  जो  31  1997  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  736

 में  प्रकाशित  हुए

 पुलिस  सेवा  का
 संशोधन  1997  जो  31  1997  के
 भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूथना  संख्या  737

 में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  वन  सेवा  का
 1997  जो  31  1997  के  भारत  के  राजपत्र
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 में  अधिसूचना  संख्या  सा.का  738  में  प्रकाशित

 हुए

 [  ग्रंथालय  में  रखा  वेखिये  संख्या  366/98  ]

 गृह  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित

 (2)

 गृह  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1996-97  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  सथा
 अंग्रेजी

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्सिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशानि

 वाला
 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ह

 में  रखा  देखिये  संख्या  367/98]  ]

 (4)  सेंट्रल  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  कंज्यूमर  कोआपरेटिव
 सोसाइटी  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  कंज्यूमर  कोआपरेटिव
 सोसाइटी  नई
 दिल्ली  के  वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  वेखिये  संख्या  368/98  ]

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लजिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा  अंप्रेजी

 (6)  सेंट्रल  सिविल  सर्विस  कल्यरल  एंड  स्पोर्ट्स
 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1996-97  के  वार्थिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लथा  अंप्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षिल

 सेंट्रल  सिविल  सर्विस  कल्थचरण  एंड  स्पोर्ट्स
 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1996-97  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  थारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विजय  के  कारण  दशानने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रणा  वेखिये  संख्या  369/98  ]
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 (8)  सूचना  का  अधिकार  और  खुली  तथा  पारदर्शी  सरकार
 के  संप्रवर्तन  के  संबंध  में  कार्यकारी  दल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  ३70/98  ]

 इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ  पब्लिक
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1996-97  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 (9)

 न  नि  च्ज  इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ  पब्लिक
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1996-97  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  371/98  ]

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 सतर्कता  नई  दिल्‍ली  के
 1  1993  से  3।  1993  तक
 की  अवधि  के  लिए  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (11)

 आयोग  की  सलाह  अस्वीकृत  करने  के  कारण
 बताने  वाले  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  372/98  ]

 सतर्कता  नई  दिल्‍ली  के
 1  1994  से  3।  1994  तक
 की  अवधि  के  लिए  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (13)

 आयोग  की  सलाह  अस्वीकृत  करने  के  कारण
 बताने  वाले  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (14)  उपर्युक्त  (१2)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशानने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखा  वेखिये  संख्या  373/98  ]
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 और  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक

 (15)  केन्द्रीय  सतर्कता  नई  दिल्‍ली  के
 1  1995  से  31  1995  तक
 की  अवधि  के  लिए  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 आयोग  की  सलाह  अस्वीकृत  करने  के  कारण  ,
 बताने  वाले  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनिे  वाला  विवरण  तथा
 अंग्रेजी

 [  ग्रंथधालय  में  रखा  देखिये  संख्या  374/98  ]

 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  1995  की  धारा
 37  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण
 भर्ती  1997  जो  20  1997
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 472  (ot)  में  प्रकाशित  हुए

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  उपाध्यक्ष
 और  सदस्य  की  सेवा  शर्ते  और  वेतन  तथा
 संशोधन  1998  जो  29  1998  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 61  में  प्रकाशित  हुए

 [  ग्रंथधालय  में  रखा  देखिये  संख्या  375/98  ]

 अपराइन  12.05  बजे

 राज्य  सभा  से  संदेश

 और

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त
 निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देनी  है  :

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के
 नियम  111  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  उपदान
 संदाय  1998,  जिसे  राज्य  सभा
 द्वारा  2  1998  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित
 कर  दिया  गया  है  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश
 हुआ

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के
 भसि्स्पि नियम  111  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  रासायनिक
 अस्त्र  कन्वेशन  1998,  जिपे  राज्य  सभा  द्वारा
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 2  1998  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  कर  दिया
 गया  है  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ

 2.  मैं  उपदान  संदाय  1998  और
 रासायनिक  अस्त्र  कन्वेन्शन  1998  राज्य  सभा  द्वारा
 2  1998  को  यथापारित  सभा  पटल  पर  रखता

 खपराइन  12.06  बजे

 याधथिका  का  प्रस्तुतीकरण

 7

 जी  बसुदेव  आयार्य  :  मैं  श्री  कांकर  पोसक  और

 बांकुरा  बीडी  शिल्पी  कोआपरेटिव  सोसायटी  रवीन्द्र

 बांकुरा  के  अन्य  कर्मकारों  द्वारा  बांकुरा  बीड़ी  शिल्पी  को-आपरेटिव
 सोसायटी  लिमिटेड  के  कर्मकारों  के  लिए  भूतलक्षी  प्रभाव  से  भविष्य
 निधि  राशि  का  अनिवार्य  जमा  राशि  से  छूट  देने  के  लिए  कर्मकार
 भविष्य  निधि  और  पेंशन  अधिनियम  के  उपबंधों  में  आवश्यक
 संशोधन  करने  का  अनुरोध  करने  वाली  याचिका  प्रस्तुत  करता

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  376/98  ]

 अपराइन  12.07  बजे

 लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  गठन

 7

 न्‍याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  सथा  जज  भूतज
 परिवहन  मंत्री  तम्बी  *  मैं  प्रस्ताव  करता

 जाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  नाम  से  वोनों
 सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  जाये  जिसमें  कुल
 15  सदस्य  जिनमें  से  10  इस  सभा  से  और  5  राज्य  सभा
 से  ऐसे  सदस्यों  का  निर्वायन  प्रत्येक  सभा  के  सदस्यों  में
 से  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  अनुसार  एकल
 संक्रमणीय  मल  के  आधार  पर  किया  जाएगा  :

 संयुक्त  समिति  के  कृत्य  ये

 सभी  विद्यमान  समितियों  से  भिन्‍न
 जिनकी  जांच  उस  संयुक्त  समिति  जिसे  संसद

 1957  सौंपा  गया
 की  गई  तथा  बाद  में  गठित  की  जाने  वाली  ऐसी
 सभी  समितियों  की  रथना  और  स्वरूप  की  जांच  करना
 जिनकी  सदस्यता  के  कारण  कोई  व्यक्सि  संविधान  के
 अनुच्छेद  102  के  अधीन  संसद  की  किसी  भी  सभा
 का  सदस्य  चुने  जाने  और  सदस्य  होने  के  लिए  निरह्हित
 हो  सकता
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 संयुक्त  समिति  का  गठन

 संयुक्त  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  के
 संबंध  में  यह  सिफारिश  करना  कि  किन  पदों  के  कारण
 निरर्ता  होनी  चाहिये  और  किन  पदों  के  कारण

 संसद  1959  की

 अनुसूची  की  समय-समय  पर  संवीक्षा  करना  और
 उक्त  अनुसूची  में  किसी  संशोधन  की  सिफारिश  करना
 चाहे  वह  संशोधन  परिवर्धन  द्वारा  हो  अथवा  लोप  द्वारा
 या  अन्य  किसी  प्रकार

 कि  संयुक्त  समिति  उपरोक्त  सभी  या  उनमें  से  किसी  मामले
 के  संबंध  में  संसद  की  दोनों  सभाओं  को  समय-समय  पर  प्रतिवेवन

 देगी  +क्‍

 कि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  वर्तमान  लोक  सभा  की
 अवधि  तक  पद  धारण

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिए  गणपूर्ति
 संयुक्त  समिति  की  कुल  सदस्य  संख्या  की  एक  तिहाई

 कि  अन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा
 के  प्रक्रिया  संबधी  नियम  ऐसे  परिवर्तनों  और  उपांतरणों  के  साथ
 लागू  जो  अध्यक्ष  और

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा
 उक्त  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  और  सभा  को  उन  सदस्यों
 के  नाम  खूचथिल  करे  जो  राज्य-सभा  द्वारा  संयुक्त  समिलि  के  लिए
 नियुक्त  किये

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्ल  समिति  के  नाम  से  दोनों
 सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  जाये  जिसमें  कुल
 15  सदस्य  जिनमें  से  10  इस  सभा  से  और  5  राज्य  सभा
 से  ऐसे  सदस्यों  का  निर्वाचन  प्रत्येक  सभा  के  सदस्यों  में
 से  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  अनुसार  एकल
 सक्रमणीय  मत  के  आधार  पर  किया

 संयुक्त  समिति  के  कृत्य  ये  होंगे  :

 सभी  विद्यमान  समिलियों  से  भिन्न
 जिनकी  जांच  उस  संयुक्त  समिति  जिसे  संसद

 1957  सौंपा  गया  की
 गई  तथा  बाद  में  गठित  की  जाने  वाली  ऐसी  सभी
 समितियों  की  रचना  और  स्वरूप  की  जांच  करना
 जिनकी  सदस्यता  के  कारण  कोई  व्यक्सि  संविधान  के
 अनुच्छेद  102  के  अधीन  संसद  की  किसी  भी  सभा  का
 सदस्य  चुने  जाने  और  सदस्य  होने  के  लिए  निरहिंल
 हो  सकता
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 संयुक्त  समिति  का  गठन

 संयुक्त  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  के
 संबंध  में  यह  सिफारिश  करना  कि  किन  पदों  के  कारण
 निरर््डता  होनी  चाहिये  और  किन  पर्दो  के  कारण

 संसद  1959  की

 अनुसूची  की  समय-समय  पर  संवीक्षा  करना  और  उक्त

 अनुसूची  में  किसी  संशोधन  की  सिफारिश  करना  चाहे
 वह  संशोधन  परिवर्धन  द्वारा  हो  अथवा  लोप  द्वारा  या
 अन्य  किसी  प्रकार

 कि  संयुक्त  समिति  उपरोक्त  सभी  या  उनमें  से  किसी  मामले
 के  संबंध  में  संसद  की  दोनों  सभाओं  को  समय-समय  पर  प्रतिवेदन

 देगी

 कि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  वर्तमान  लोक  सभा  की
 अवधि  तक  पद  धारण

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिए  गणपूर्ति
 संयुक्त  समिति  की  कुल  सदस्य  संख्या  की  एक  तिहाई

 कि  अन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा
 के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम  ऐसे  परिवर्तनों  और  उपांतरणों  के  साथ

 लागू  जो  अध्यक्ष  और

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा
 उक्त  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  और  सभा  को  उन  सदस्यों
 के  नाम  सूचित  करे  जो  राज्य-सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  के  लिए

 नियुक्त  किये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  9  -  श्री  पी

 "००००००

 डॉ०  सुश्बहवम्ण्यम  स्वामी  :  अध्यक्ष  मैंने

 एस  के  सचिव  श्री  सुदर्शन  के  खिलाफ  विशेषाधिकार  हनन  का

 नोटिस  दिया  महोदय  क्‍या  आप  मुझे  अपनी  बात

 कहने  देंगे  ?.......  मैं  चीन  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा

 में  के  सचिव  के  खिलाफ  संसद  के  प्रति

 अपमानजनक  बात  कहने  पर  विशेषाधिकार  हनन  के  नोटिस  की

 बात  कर  रहा  मैंने  विशेषाधिकार  का

 नोटिस  को  आपको  22  मई  को  दिया  मैं  आपसे  आपके  चैम्बर

 में  मिला  था  तथा  आपने  मुझसे  कष्ठा  था  कि  आप  इसे  सभा  में  उठाने

 की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  ओ  सुच्रहम्ण्यम  यह  विचाराधीन

 आप  कृपया  बैठ

 छॉ०  सुश्रहवम्ण्यम  स्वामी  ः  आपने  मुझसे  अपने  चैम्बर

 में  कद्ा  था  कि  मैं  इसे  सभा  में  उठा  सकता  आप  या  तो  मेरे

 आवेदन  को  अस्वीकृत  कर  दें

 लाभ  के  परद्दों  संबंधी  13  विश्यक  22

 अध्यक्ष  महोदय  :  vs  शिचाराधीन  इसे  सबचंधि
 विभाग  को  भी  भेजा  गया

 डॉ०  सुब्रहम्ण्यम  स्वामी  :  आपका  कहना  है  कि  आपने  आः

 एस  के  सचिव  श्री  सुदर्शन  से  संसद  के  प्रति  अपमानजनः
 बात  कहने  पर  व्याख्यात्मक  वक्तव्य  मांगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मद  संख्या  9

 "०००००

 श्री  जोस  :  मैं  केरल  का  उल्लेर
 करना  चाहता  केरल  परिस्थिति  भिन्‍न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  यह  शून्य  काल  नह

 अपराइन  12.11  बजे

 विद्युत  विनियामक  आयोग  विधेयक *

 विद्युत  मंत्री  :
 प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  केन्द्रीय  विद्युत  विनियामक  आयोग  और  राउ

 विद्युत  विनियामक  आयोगों  की  विद्युत  सहायिकिर
 के  संबंध  में  पारदर्शी  दक्षतापूर्ण  और  पर्यावरणीय  हितक
 नीतियों  के  संवर्धन  के  सुव्यवस्थीकरण  और  उससे  संसक्त  या  उस

 आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापि
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 केन्द्रीय  विद्युत  विनियामक  आयोग  और  राज्य  विद्य
 विनियामक  आयोगों  की  विद्युत  सहायिकि
 के  संबंध  में  पारदर्शी  दक्षतापूर्ण  और  पर्यावरर्ण
 हिलतकर  नीतियों  के  सुव्यवस्थीकरण  और  उससे  संसक्त
 उसके  आनुष्षंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  :

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जी  वारकजा  राधाकृष्णन  :  मैंने  नि
 72  के  अंतर्गत  एक  नोटिस  दिया

 शी  बसुवेव  आचार्य  ः  महोदय  मैंने  10  बजे  से  '

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  के  विरोध  में  एक  नोटिस  दिया  १

 जी  वारकला  राध्याकृष्णन  :  मैंने  के  अंतर्गत  नो
 दिया

 *  भारत  के
 3.6.98  में

 विः
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 खध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  जी  बसुदेव  आचार्य  :  ......  विपक्ष  के  नेतृत्य  में
 राज्य  सरकार  ही  नहीं

 जी  वारकजा  राध्याकृष्णन  :  मैंने  नियम  72  के  अंतर्गत
 एक  आपत्ति  उठायी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  वेठ  मैं  आपको  भी
 अवसर

 जी  बसुदेव  आया  :  मंत्रिमंडल  ने  25  अप्रैल  को
 संसद  का  सत्र  आयोजित  करने  का  निर्णय  लिया  तथा  इस  अध्यादेश
 को  सरकार  द्वारा  संसद  के  सतञ्न  के  आयोजन  का  निर्णय  लेने  के
 एक  दिन  पश्चात्‌  प्रख्यापित  किया  सरकार  द्वारा  संसद  सत्र
 आयोजित  करने  का  निर्णय  लिए  जाने  के  एक  दिन  पश्चात  इस
 अध्यादेश  को  प्रर्यापित  किए  जाने  की  कार्यवाही  न  सिर्फ  अनुचित
 तथा  अविवेकपूर्ण  है  बल्कि  यह  संसद  के  अधिकार  की  उपेझा  भी

 यद्द  विधेयक  ग्यारह्ववीं  लोक  सभा  में  पुरःस्थापित  किया
 गया  था  और  इसे  ऊर्जा  संबंधी  स्थायी  समिति  के  पास  भेजा  गया

 श्री  जगमोहदन  उस  समिति  के  सभापति  ऊर्जा  संबंधी  स्थायी
 संबंधी  ने  इस  विधेयक  से  संबंधित  कई  मुद्दों  पर  चर्चा  कतिपय
 निर्णय  भी  लिए  गए  एक  निर्णय  यह  था  यूंकि  समवर्ती

 सूची  में  अतएव  समिति  चाहती  थी  कि  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों
 से  टिप्पण  और  विचार  मंगाये  जाने

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में

 थी  बसुदेव  आयार्य  :  अब  मैं  मुद्दे  पर  बोलने  जा  रहा

 जी  कुमारमंगजम  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न
 मेरे  विचार  से  यह  महत्वपूर्ण  यद्ट  व्यवस्था  का  प्रश्न

 मेरी  बात  सुनी  क्‍या  आप  संक्षेप  में  नहीं  कड़  सकते  ?  मर्यादा
 तो  यह  है  कि  व्यवस्था  का  प्रश्न  पहले  सुना  जाता

 जी  बसुदेव  आचार्य  :  इस  क्रम  में  तीन  माह  के  भीतर
 नियामक  प्राधिकरण  के  गठन  के  लिए  राज्य  विधान  सभा  में
 विधान  लाने  हेतु  राज्य  सरकार  पर  दबाव  डालने  का  विचार  किया

 गया  राज्य  में  विनियामक  प्राधिकरण  का  गठन
 करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  पर  दबाव  कैसे  डाला

 जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आचार्य  कृपया  संक्षेप  में

 जी  बसुदेव  आचार्य  :  विद्युत  मंत्री  न ेकारपोरेट  जगत

 पर  वथाव  डालने  का  प्रयास  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  लो  केवल  पुरःस्थापित  होने  के  स्तर

 पर  आपकी  आपक्तियां  क्‍या

 शी  कुमारमंगजम  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  आप्पत्ति  क्‍या

 जी  बसुदेव  आयार्य  :  मैं  अपनी  आपत्ति  बताने  जा  रहा
 "७००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  आपत्ति

 "०००००

 जी  ढहरिन  पाठक  :  कृपया  अपनी  आपत्तियों
 को

 शी  बसुवेव  आयार्य  :  इस  अध्यादेश  से  उनके  सहयोगी  दल
 प्रभावित  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  आपत्ति  का  उल्लेख

 जी  बसुदेव  आचार्य  :  केन्द्र  सरकार  कैसे  दबाव  डाल  सकती
 में  प्रारूप  विधेयक  के  खंड  29  (3)  और  (4)  का  संदर्भ  देता

 हूँ  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  यदि  आवश्यक  समझे
 तो  वह  कृषि  क्षेत्र  में  उपभोक्ताओं  को  किराया  वसूलने  की  अनुमति
 प्रदान  कर  सकती

 खध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  कृपया  माननीय  मंत्री
 क्‍या  आप  कुछ  कहना

 जी  बसुदेव  आयार्य

 किक

 :  यह  इन  शर्तों  के  अध्यधीन  है  कि

 रखाध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  ऐसा  नहीं  यह  तो  कोई  आपत्ति
 नहीं  क्‍या  माननीय  मंत्री  कुछ  कहना  क्‍या  वे  इनकी
 आपक्ति  का  निपटारा  करना

 जी  कुमारमंगजम  :  हाँ  मैं  इसका  उत्तर  देना

 जी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  विधेयक  किसान  कृषि
 विरोधी  है  और  हमारे  संविधान  के  विरुद्ध  इसलिए  मैं  इस
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  किए  जाने  का  विरोध  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  क्या  आप  इनकी  आपत्ति  का
 उत्तर  देना

 शी  क्ुमारमंगजम  :  हाँ  मैं  उत्तर  देना

 अध्यक्ष  इस  सभा  का  एक  वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  नाले
 मेरे  माननीय  मित्र  को  इस  बात  की  जानकारी  होगी  और  उनको
 यह  मालूम  भी  होना  याहिए  कि  पुरःस्थापना  के  स्‍तर  पर  ही

 ( हे
 ञ
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 जी  वारकजा  राधाकृण्णन  :  मैंने  भी अपनी  आपत्ति  दर्ज  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपकी  आपत्ति  प्राप्त  नहीं  हुई
 कृपया  प्रतीक्षा

 जी  कुमारमंगजम  :  उन्हें  यह  जानकारी  होनी  चाहिए
 कि  पुरःस्थापना  के  समय  पर  केवल  सभा  की  विधायी  सक्षमता  से
 संबंधित  मुद्दा  ही  उठाया  जा  सकता  हैं  और  मैं  यह  बिल्कुल  स्पष्ट
 करना  याहूंगा  कि  सूची  जो  कि  समवर्ती  सूची  की  प्रविष्टि
 38  के  अंतर्गत  यह  इस  सभा  का  क्षेत्राधिकार

 थी  वारकजा  राधाकृष्णन  :  मैंने  भी  आपत्ति  दर्ज  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  मैं
 आपको  भी  बोलने  का  मौका

 शी  कुमारमंगजम  :  इस  सभा  को  जो  कि
 समवर्ती  सूची  का  विषय  है  के  मामले  में  विधान  लाने  का  अधिकार
 है  और  संसद  की  कानून  के  अंतर्गत  यह  अनिवार्य  परन्तु  मेरे
 मित्र  ने  कुछ  मुद॒दे  उठाए  हैं  जो  कि  विधिक  मामले  नहीं  हैं  अपितु
 ये  नैतिक  मामले  हैं  तथा  मैं  इनका  उत्तर  देने  के  कर्चव्य  से  बंधा

 हूँ

 पहली  बात  यह  है  कि  29  और  के  अंतर्गत
 कर्तव्यों  के  संबंध  में  हम  3  राज्य  सरकारों  पर  उनका  अनुपालन
 करने  का  दबाव  डाल  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जोस  आपको  अपनी  बात  इस  तरह
 से  नहीं  कडनी  सर्वप्रथम  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 शी  कुमारमंगलम  :  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़
 रहा  है  कि  यह  कार्य  संसद  में  नहीं  किया  जाता  कांग्रेस  पार्टी

 से  क्‍या  हुआ  ?.......

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनको  भी  बोलने  का  मौका  कृपया
 अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  वारकजा  राधाकृष्णन  :  मैंने  एक  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  व ेआपकी  आपत्ति  का  उत्तर

 दे  रहे  इसके  बाद  में  श्री  राधाकृष्णन  को  बोलने  के  लिए  आमंत्रित

 "००००००

 शी  कुमारमंगजम  :  मैंने  वरिष्ठ  सदस्यों  को  अनुमति

 बिना  मांगे  बोलते  हुए  नहीं  देखा

 श्री  सईद  :  आपने  मेरी  बात  पर  गौर  नहीं

 माननीय  सदस्य  ने  अपनी  बात  रखने  की  सूचना  वी
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 रिः  आय जी  कुमारमंगलम  :  किसके  बारे  में  सूचना  दी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राधाकृष्णन  आपकी  क्‍या  आपत्ति

 थी  वारकजा  राधाकृष्णन  :  मैंने  नियम  72  के  उपखंड  (2)
 के  अंतर्गत  अपनी  आपत्ति  दर्ज  की  अध्यक्ष  महोदय  को  मेरी
 बात  सूुननी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुन  रहा  कृपया  बताएं
 कि  आपकी  क्‍या  आपत्ति

 शी  वारकजा  राधाकृष्णन  :  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  यह  मामला
 इस  सभा  की  विधायी  शक्तियों  के  क्षेत्राधिकार  से  परे  यद्ट  मेरी
 पहली  आपत्ति  इस  मुद्दे  पर  आपको  मेरी  बात  सुननी

 अब  प्रश्न  यद्द  है  कि  पुरःस्थापित  किए  जा  रहे  विधेयक  में  खंड
 28  और  29  के  अंतर्गत  दो  प्रावधान  अंतर्विष्ट  खंड  28  के

 अनुसार  प्रशुल्क  नीति  प्रथक  रूप  से  राज्य  का  विषय  केन्द्रीय
 विद्युत  आपूर्ति  1948  की  एक  विशिष्ट  धारा  के  अंतर्गत
 राज्य  को  प्रशुल्क  नीति  निर्धारित  करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई

 प्रशुल्क  नीति  निर्धारित  करने  की  शक्ति  राज्य  को  यह
 धारा  एकदम  स्पष्ट  वर्तमान  विधेयक  की  धारा  28  और  29
 द्वारा  1948  के  विद्युत  आपूर्ति  अधिनियम  के  अंतर्गत  राज्य  को  प्रदत्त
 शक्तियां  छीन  ली  गई  राज्यों  की  शक्तियों  का  अतिक्रमण  किया
 गया  यह  संविधान  की  संघीय  संरचना  के  विरुद्ध  यह  एक
 ऐसा  बिल्कुल  स्पष्ट  मामला  है  जिसमें  केन्द्र  ने  राज्य  सरकारों  को
 प्रद्श  शक्तियों  पर  अतिक्रमण  करने  का  प्रयास  किया  विद्युत
 समवर्ती  सूची  का  विषय  इसमें  केन्द्र  और  राज्यों  को  समान
 शक्तियां  प्रदत्त  परन्तु  वर्तमान  विधेयक  राज्यों  की  शक्तियों  को
 सीमित  कर  वर्तमान  विधेयक  की  धारा  28  और  29  प्रशुल्क
 निर्धारित  करने  से  संबंधित  है  जिस  पर  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा
 ही  कार्वाई  की  जाती  इस  समय  उनकी  शक्तियों  में  कटौती
 कर  दी  गई  इसलिए  मेरा  यह  कट्दना  है  कि  इस  मामले  में  हमें
 विधायी  विधान  लाने  का  अधिकार  नहीं

 खध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राधाकृष्णन  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ
 मंत्री  जी  अपना  स्पष्टीकरण  दे  रहे

 "००००००

 जी  कुमारमंगजम  :  मैं  अपने  मित्रों  को
 स्पष्टीकरण  देना  चाहूंगा  कि  इससे  जब  मैंने  आप  लोगों  के  प्रश्न
 का  उत्तर  दिया  तो  वह  व्यवस्था  का  प्रश्न  था  कि  सामान्यतः
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  समय  विधेयक  पर  विचार  करने
 के  लिए  सभा  की  विधायी  शक्ति  को  चुनौती  दी  जा  सकती  मैं
 व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  उत्तर  दे  रहा  था  कि  मेरे  मित्र  अन्य  मुद्वों
 के  बारे  में  बोलने  यूंकि  उन्होंने  नैतिकता  से  संबंधित  कतिपय
 प्रश्न  उठाए  इसलिए  मैंने  यह  कहा  कि  मैं  इनका  उत्तर



 239...  विधेयक  पुरःस्थापित

 मैं  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहूंंगा  कि  जहां  तक  विधायी
 शक्तियों  का  संबंध  सूची-तीन  जो  कि  समवर्ती  सूची  है  कि  मद
 संख्या  38  की  जा  प्रविष्टि  है  वह  विद्युत  के  बारे  में  की  गई
 केन्द्रीय  विद्युत  अधिनियम  का  मूल  अधिनियम  भी  इसी  प्रावधान
 के  अंतर्गत  पारित  किया  गया  लेकिन  आप  मुझे  यह  बात  बिल्कुल
 स्पष्ट  करने  दें  कि  यह  सभा  क्षेत्राधिकार  रखती  इस  मामले  में
 यह  आंशिक  संशोधन  है  कि  शुल्क  निर्धारण  की  जो  शक्तियां  थी
 वे  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  वास्तव  केन्द्रीय

 विद्युत  अधिनियम  का  मुद्‌दा  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत  आता
 लेकिन  अब  जो  मुद्दा  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूँ  वह  यह
 है  कि  इस  विधेयक  को  विचारार्थ  प्रस्तुत  कर  रहा  मैं  दो
 संशोधन  पेश  मैं  समझता  हूँ  कि  सदस्यों  की  जानकारी  के
 लिए  यह  आवश्यक  मैं  एक  संशोधन  तो  धारा  29  की  उपधारा

 (3)  के  विलोपन  के  संशोधन  को  पेश  करूंगा  और  इसके  अलावा
 किक  आपको  मेरी  बात  ध्यान  से  सुननी  यह

 ऐसी  बात  नहीं  यह  पारित  नहीं  हुआ  आप

 ऐसा  कैसे  कर  सकते  यह  वैसी  बात  नहर्डी
 आप  ऐसा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?.......  वह्ट  मेरे

 ऊपर  चिल्लाए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  मंत्री  महोदय  को  बोलने  की  अनुमति
 दी  कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ

 "०००००

 शी  कुमारमंगजम  :  मुझ  पर  सभा  में  चिल्लाया  नहीं
 जा  सकता  ऐसा  नहीं  कि  चुनौती  एक  ही  पक्ष  द्वारा  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राधाकृष्णन  कृपया  अपने  स्थान

 पर  बैठ

 "०००००

 जी  पी.आर  .  कुमारमंगजम  :  मैं  भी  माननीय  सदस्य  की  भांति

 ही  इस  सभा  का  एक  सदस्य  हूँ।न  कोई  कनिष्ठ  है  और  न  ही

 कोई  वरिष्ठ  .......  मुझे  बोलने  का  मौका  मिलना  ही

 मैं  वियारण  की  स्थिति  पर  इस  पर  दो  संशोधन  पेश

 करके  स्थिति  स्पष्ट  कर  देना  याहता  एक  तो  खण्ड  29  (3)
 में  ह ैऔर  दूसरा  धारा  17  की  उपधारा  (1)  में  है  जो  राज्यों  पर

 निर्भर  करता  है  कि  वे  चाहें  तो  इसे  लागू  करें  और  न  चाहें  तो  लागू
 न  यह  उनकी  इच्छा  पर  निर्भर  करता  लेकिन  इसके  सुफल
 या  कुफल  के  लिए  राज्य  स्वयं  जिम्मेवार

 जहां  तक  विधायी  क्षमता  का  प्रश्न  है  सभा  इस  संबंध  में  सक्षम
 और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  मुझे  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति
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 के  बारे  विवरण

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 केन्द्रीय  विद्युत  विनियामक  आयोग  और  राज्य  विद्युत
 विनियामक  आयोगों  की  विद्युत  सष्टायिकियों
 के  संबंध  में  पारदर्शी  दक्षतापूर्ण  और  पर्यावरणीय
 हितकर  नीतियों  के  संवर्धन  के  सुव्यवस्थीकरण  और  उससे
 संसक्त  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 शी  पी.आर .  कुमारमंगलम  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित*  करता

 उअध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  10,  श्री  पी.आर .  कुमारमंगलम  |

 अपराइन  12.25  बजे

 विद्युत  विनियामक  आयोग  अध्यादेश

 के  बारे  में  विवरण
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 विद्युत  मंत्री  :  महोदय
 विद्युत  विनियामक  आयोग  1998  द्वारा  तुरन्त  कानून
 बनाये  जाने  के  कारण  दशानने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  देखिए  संख्या  378/98  ]

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  हमने  मत  विभाजन
 के  लिए  कहा

 जी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मत  विभाजन  के
 अनुरोध  की  उपेक्षा  कैसे  कर  सकते  .......

 जी  अजीत  जोगी
 चाहते

 *  हम  मत  विभाजन

 शी  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  केरल  के  सदस्य
 द्वारा  की  गई  आपत्ति  उचित  हमने  उनकी  बात  ध्यान  से  सुनी

 उनका  तर्क  यह  है  कि  जब  तक  धारा  29  में  संशोधन  नहीं
 किया  जाता

 शी  कुमारमंगजम  :  संशोधन  विधेयक  पर  वियार
 करले  समय  पेश  किए  जा  सकते

 »  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से
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 अध्यक्ष  महढोवय  :  पायलट  वह  पहले  ही  इस  बात  का
 उत्तर  दे  चुके

 विफकक

 श्री  बसुदेव  आयार्य  :  हम  मत  विभाजन  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसका  उत्तर  दे  चुके  हैं  और  श्री

 राधाकृष्णन  जी  भी  उससे  सहमत

 seeeeee

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक  मैं  श्री  राधाकृष्णन  जी
 की  बात  सुन  रहा

 "०००००

 शी  कुमारमंगलम  :  मैं  समझता  हूँ  कि
 माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  संशोधन  केवल  विधेयक  पर  विचार
 करते  समय  ही  पेश  किए  जा  सकते  मैं  विधेयक  पर  विचार
 करते  समय  संशोधन  पेश  करने  की  मंशा  व्यक्त  की

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  एक  वरिष्ठ  सदस्य

 जो  केरल  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  भी  रहे  हैं  किस  प्रकार  से  चिल्लाए

 श्री  कुमारमंगजम  :  वह  मेरे  ऊपर  चिल्लाए  इस
 बारे  मे  आपको  क्‍या  कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  यह

 ठीक  नहीं  धनजंय  कुमार  जी  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  धनंजय  कृपया  बैठ  श्री  राधाकृष्णन  कृपया
 अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  श्री  राधाकृष्णन  जी  द्वारा

 उठाया  गया  मुद्‌दा  पूर्णतः  न्‍्यायोचित  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात

 स्वीकार  की  है  कि  यह  विधेयक  बिना  एक  और  संशोधन  के  राज्यों

 के  अधिकारों  पर  रोक  लगाए  बिना  कार्यशील  नहीं  हो

 इसलिए  सोच  विचार  करने  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  मंत्री  महोदय  इस

 बात  को  स्पष्ट  कर  सकते  हैं

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  अब  मंत्री  जी  कह  रहे  कि  वे  दो

 संशोधन  और  करने  जा  रहे  हैं  जबकि  आज  तक  उनका  कोई  उल्लेख

 नहीं  हो  सकता  है  वे  विद्वान  वे  सदैव  विद्वान  ही  रहे  हैं  जैसा

 कि  हमने  5-10  घंटे  पश्चात्‌  पेट्रोल  और  यूरिया  की  कीमतों  के
 मामले  में  देखा  है  कि  वे  लगातार  बुद्धिमान  बनते  जा  रहे  अब
 यहां  पर  भी  उन्होंने  विधेयक  लाने  का  निर्णय  लिया  इसीलिये
 मैं  कह  रहा  हूँ  कि  यह  सरकारी  कार्य  करने  का  तरीका  नहीं
 यदि  उन्होंने  कोई  गलती  की  है  तो  उन्हें  उसे  मान  लेना
 उनमें  ऐसा  करने  की  विनप्नता  होनी  मुझे  नहीं  पता  कि
 वे  शक्ति  सम्पन्न  मंत्री  जी  हैं  या  नहीं  पर  पोखरण  परीक्षण  के  पश्चात्‌
 तो  उनमें  और  शक्ति  भर  जानी  मुझे  इसकी  परवाद्द  नहीं

 लेकिन  उन्हें  नियमों  का  पालन  अवश्य  करना  वे  ऐसा
 तो  नहीं  कर  सकते  कि  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  नाम  पर  मंत्री  जी  अन्य
 सदस्यों  को  बोलने  ही  न

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  ऐसा  कैसे  कह  सकते
 हैं  ?  वह  उस  समय  सभा  में  उपस्थित  नहीं  थे  जब  एक  वरिष्ठ  सदस्य
 उन  पर  चिल्लाए

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि
 इस  मामले  में  जब  मत  विभाजन  की  मांग  की  जाएगी  तो  इस  मांग
 से  इंकार  नहीं  किया  जा  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  मांग
 को  मान  लिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  मैं  श्री
 करुणाकरन  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा

 श्री  करुणाकरन  :  उनके  पहले
 माननीय  सदस्य  श्री  वारकला  राधाकृष्णन  का  इस  विधेयक  पर  विचार
 करने  की  सक्षमता  संबंधी  प्रांसगिक  प्रश्न  उन्होंने  कहा  था  कि

 कुछ  प्रावधानों  के कारण  यह  सभा  इस  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकती
 तथा  भविष्य  में  होने  वाले  संशोधनों  से  कोई  सहायता  नहीं
 मंत्री  का  स्पष्टीकरण  ऐसा  है  कि  यह  इस  विधेयक  की  परिधि  में
 नहीं  वह  इसे  सुधार  सकते  विधेयक  सभा  के  समक्ष
 जब  तक  श्री  वारकला  राधाकृष्णन  द्वारा  उठाई  गई  आपत्ति  का
 समाधान  नहीं  कर  लिया  जाता  तब  तक  विधेयक  पर  विचार  नहीं
 किया  जा  क्‍योंकि  वारकला  राधाकृष्णन  की  आपत्ति  बड़ी
 प्रासंगिक  अब  मंत्री  ऐसा  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  यह  इस  सभा
 की  संपत्ति  हम  चाहते  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  अपना  विनिर्णय

 इसके  बगैर  मंत्री  आगे  की  कार्यवाई  नहीं  कर  सकते
 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 कृपया  आप  बैठ

 श्री  जोस  :  हमें  बोलने  की  अनुमति  दी

 खध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 हैँ  ।

 "०००००
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 खध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ

 जी  जोस  :  ऐसा  करना  मेरा  हक

 खधष्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  कहना  चाहते

 थी  जोस  :  मैं  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता
 मेरा  कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अजीत  कृपया  आप  बैठ

 जी  जोस  :  मेरा  कष्दना  है  कि  अब  मंत्री  जी
 सहमत  हो  गए  हैं  कि  कुछ  संशोधन  लाए  उन  संशोधनों
 के  बगैर  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि
 इससे  इस  सभा  के  क्षेत्राधिकार  का  अतिक्रमण  होता  औपचारिक
 तौर  पर  इन  संशोधनों  को  लाये  बगैर  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  नहीं
 किया  जा  सकता  इसी  कारण  हम  इस  पर  आपत्ति  उठा  रहे
 यह  गैर  कानूनी  है  यह  पूर्व  अधिनियम  की  शक्ति  का  अतिक्रमण
 करता  पूर्व  अधिनियम  के  अनुसार  इस  अधिनियम  को

 पुरः:स्थापित  नहीं  किया  जा  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री
 अपनी  सुविज्ञता  के  साथ  इसमें  उचित  संशोधनों  को औपचारिक  रूप
 से  समाहित  करके  इसे  कल  पुरःस्थापित

 जी  कुमारमंगलजम  :  जबाब  देते  हुए  मैंने
 स्पष्ट  कहा  था  कि  संविधान  की  अनुसूची  की  सूची  War  की  प्रविष्टि
 38  के  अंतर्गत  इस  विधेयक  को  इसी  रूप  में  पारित  करने  का
 क्षेत्राधिकार  इस  सभा  को  प्राप्त  केवल  इतना

 क्या  मैं  ध्यान  आकर्षित  कर  सकता  हूँ  ?  वस्तुतः  प्रविष्टि
 38  के  अंतर्गत  स्पष्ट  है  और  जहां  तक  इस  सभा  की
 विधायी  सक्षमता  का  संबंध  है  मैं  समझता  हूँ  कि  वरिष्ठ  माननीय
 सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इसके
 लिए  सभा  सक्षम  जहां  तक  केन्द्रीय  विद्युत  अधिनियम  1948
 के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  के  उस  क्षेत्राधिकार  के  जिस  मुद्दे  पर

 हम  व्यवधान  पैदा  कर  रहे  की  बात  मैंने  कहा  था  कि  ऐसा
 नहीं  शुल्क  निर्धारित  करने  की  शक्ति  केवल  केन्द्र  सरकार  को

 प्राप्त  तथा  राज्य  सरकारों  को  यह  शक्ति  परिस्थितिनुसार  प्राप्त

 होती  है  यह  एक  अधिनियम  के  अंतर्गत  होती  यह
 अधिनियम  उस  अधिनियम  को  संशोधित  करता  तथापि  मैंने  कष्ठा
 है  कि  चूंकि  सदस्यों  में  यह  भावना  है  कि  हम  उसका  अतिक्रमण

 हम  प्रत्येक  राज्य  को  संशोधन  द्वारा  विशेषाधिकार  दे  रहे

 हैं  जिसे  मैं  पेश  उस  समय  इस  पर  विचार  किया

 नियमों  के  अंतर्गत  इसे  केवल  उस  समय ही  प्रस्तुत  किया  जा

 सकता  ऐसे  भी  नियम  हैं  जो  पुरःस्थापन  के  समय  इसे  प्रस्तुत
 करने  की  मुझे  अनुमति  नहीं  देते  जहां  तक  नियमों  के  अंतर्गत
 की  बात  है  मैं  स्पष्ट  बता  दूं  कि  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  समय

 होता  है  और  नियमों  के  अंतर्गत  मैं  केवल  विचार  किये  जाने  के

 वक्‍त  ही  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकता  यह  तो  केवल  मैंने  अपनी
 नीयत  दिखाई  मुझे  अफसोस

 अध्यक्ष  महोदय  :
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 कुरियन  :  अगर  उन्हें
 संशोधन  करने  हैं  तो  वे  इन  संशोधनों  के  साथ  विधेयक  को

 पुनः  पुरःस्थापित  क्‍यों  नहीं  करते  ?  सभा  में  उन्हें  पुरःस्थापित  करने
 की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 खध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  कृपया  अपनी  बात
 जारी

 कुरियन  :  विधेयक  को  इसके  वर्तमान  रूप  में

 पुरःस्थापित  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  चूंकि  मंत्री  ने  कहा
 है  कि  वे  स्वयं  ही  विधेयक  के  कुछ  विशेषकर  खंड  29  (3)
 का  संशोधन  करने  जा  रहे  तो  ऐसी  स्थिति  में  इस  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  का  क्या  प्रयोजन  है  ?  क्या  इसका  कोई  फायदा  है  ?

 जी  पी.आर .  कुमारमंगलम  :  इससे  आपका  क्‍या  सरोकार
 क्‍या  इसमें  अन्य  खण्ड  नहीं  हैं  ?

 कुरियन  :  कृपया  वे  इस  विधेयक  को  वापस
 ले  इसमें  परिवर्तन  करके  इसे  कुल  पुनः  पुरःस्थापित  इस
 पर  चर्चा  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हम  व्यर्थ
 में  अपना  समय  बर्बाद  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  को  जवाब  देने

 जी  कुमारमंगलम  :  यदि  मैं  अपनी  बात
 स्पष्ट  रूप  से  कहूँ  तो  वह  यह  है  कि  हमारे  पास  सीमित  विषय

 श्री  शिवशंकर  :  यह  बात  आपने  पहले  क्‍यों
 नहीं  कही  ?

 श्री  कुमारमंगजम  :  मैंने  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  तौर
 पर  यह  बात  कही  थी  और  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  ने  अन्य  सहयोगी
 के  संबंध  में  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाए  जाने  पर  नाराजगी  जताई

 मैंने  जो  कहा  था  मैं  उस  पर  अब  भी  कायम  हैँ  और  मैं
 विधेयक  को  पहले  ही  पुरःस्थापित  कर  चुका

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  उन्होंने  विधेयक  कब

 पुरःस्थापित  किया  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  आचार्य  इसे  पहले  ही  पुरःस्थापित  किया
 जा  चुका

 अपराइन  12.36  बजे

 बीडी  कर्मकार  कल्याण  उपकर

 विधेयकर*

 अम  मंत्री  सत्यनारायण  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूँ  कि  बीड़ी  कर्मकार  उपकर  1976  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 $e *भारत  के  असाधारण  विनांक  3.6.98  में
 प्रकाशित  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैः

 बीडी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  1976  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  परुःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 डॉ०  सत्यनारायण  जटिया  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित *  *

 करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामले
 श्री  रामानन्द

 bocce

 प्रो  कुरियन  :  शून्यकाल  का  क्‍या

 सअध्यक्ष  महोदय  :  नियम  377  के  अन्तर्गत  केवल  12  मामले

 इसे  पूरा  करके  हम  शून्य  काल  पर

 विकक

 श्री  शिवशंकर  :  अध्यक्ष  नियम  377
 के  अंतर्गत  विशेष  उल्लेख  सदा  से  शून्य  काल  के  बाद  लिया  जाता

 रहा  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  वही  प्रक्रिया  अपनाई

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मेरे  पास  उन  सदस्यों  की  सूची
 है  जो  शून्य  काल  के  दौरान  बोलना  चाहते  मेरे  विचार  में  पहला
 नाम  श्री  वैको  का

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  प्रत्येक  सदस्य  दो  या  तीन  मिनट  के

 लिए  बोलें  तो  मैं  सभी  सदस्यों  जिन्होंने  शून्य  काल  के  लिए

 सूचना  दी  बोलने  की  अनुमति  दे  सकता  श्री

 श्री  वैको  :  अध्यक्ष  मुझे  अवसर  प्रदान

 करने  के  लिए  मैं  आपको  अपना  आभार  व्यक्त  करता  शून्यकाल
 के  इस  विशेष  उल्लेख  के  माध्यम  से  मैं  सरकार  का  ध्यान  तीन  लाख

 से  ज्यादा  विभागेतर  डाक  कर्मचारियों  की  दयनीय  स्थिति  तथा

 समस्याओं  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूँ  जो  गत  50  वर्षों  से

 बंधुआ  मजदूर  की  तरह  रह  रहे

 उनकी  समस्याओं  को  देखने  के  लिए  चार  समितियां

 बनाई  गई  थीं  तथा  1977  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  यह  निर्णय
 दिया  था  कि  ये  लोग  एजेन्ट  नहीं  हैं  बल्कि  सिविल  सर्वेट्स  संसदीय

 समिति  ने  भी  उन्हें  पेंशन  संबंधी  लाभ  तथा  सेवा  संबंधी  लाभ  दिए

 #  *  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से
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 जाने  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु  कुछ  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  35  और  नाम  मुझे  सभी  के
 नाम  बुलाने  कृपया  संक्षेप  में  अपनी  बात

 श्री  वैको  :  मैं  केवल  दो  मिनट

 1995  में  न्यायमूर्ति  चरणजीत  सिंह  चौहान  की
 अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  तथा  उस  समिति  ने
 अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  सबसे  महत्वपूर्ण  सिफारिश
 थी  विभागेतर  डाक  प्रणाली  का  नाम  बदलकर  ग्रामीण  डाक  प्रणाली
 तथा  विभागेतर  डाक  कर्मचारियों  का  नाम  बदलकर  ग्रामीण  डाक
 कर्मचारी  करना

 समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  नियुक्ति
 पर्याप्त  स्वतंत्र  जीवन  संवैधानिक  रूप  से  गलत  है  तथा  उसे
 समाप्त  कर  दिया  जाना  यह  उचित  समय  है  कि
 सरकार  तलवार  समिति  की  सिफारिशें  ,  कम  से  हमारी  स्वतंत्रता
 के  स्वर्ण  जयंती  वर्ष  में  लागू  करे  ताकि  ये  लोग  बंधुआ  प्रणाली  से

 मुक्त  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  सूची  के  अनुसार  चल  रहा
 हूँ  जो  मेरे  सामने

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  महोदय  जब  1994  में  डाक
 विभाग  के  सभी  संघ  हड़ताल  पर  चले  गए  तब  तत्कालीन  संचार
 मंत्री  ने  सभा  में  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  डाक  विभाग  के  तीन
 लाख  विभागेतर  कर्मचारियों  की  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 समिति  गठित  की  स्वतंत्रता  के  5०  वर्ष  बाद  भी  दास  प्रथा
 अभी  भी  चल  रही  इन  विभागेतर  कर्मचारियों  को  केवल  70०0
 रुपये  प्रतिमाष्ठ  मिलते  उनकी  मांग  कोई  वेतनमान  लागू  करने
 की  थी  और  इसीलिए  तलवार  समिति  गठित  की  गई  इस  समिति
 ने  काफी  पहले  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  थी  परन्तु  सरकार
 को  अभी  भी  तलवार  समिति  की  सिफारिशें  लागू  करनी  बाकी
 अभी  दास  प्रथा  चल  रही

 वित्त  मंत्री  जी  यहां  हैं  तथा  मैं  यह  मांग  करता  हूँ  कि  वे  इस
 पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  कब  तक  ये  डाक  विभाग  के  विभागेतर
 कर्मचारी  कष्ट  सहेंगे  ?  तलवार  समिति  की  सिफारिशें  इतनी  पहले
 प्रस्तुत  किए  जाने  के  बावजूद  लागू  क्‍यों  नहीं  की  जा  रही  हैं  ?  केन्द्रीय
 सरकार  के  कर्मचारियों  के  संबंध  में  पांचवें  वेतन  आयोग  की
 सिफारिशें  लागू  कर  दी  गई  हैं  परन्तु  डाक  विभाग  के  इन  तीन  लाख
 विभागेतर  कर्मचारियों  को  इससे  वंचित  कर  दिया  गया

 मैं  यह  मांग  करता  हूँ  कि  भारत  सरकार  डाक  विभाग  के  इन
 विभागेतर  कर्मचारियों  के  संबंध  में  तलवार  समिति  की  सिफारिशों
 लागू  करने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही

 थी  थामस  :  हम  इस  गंभीर
 विषय  पर  अपना  समर्थन  देते  इस  पर  परसों  भी  चर्चा  हुई
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 उध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  ग्रषण सह

 जी  थामस  :  परसों  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई
 वित्त  मंत्री  जी  यहाँ  मौजूद  हैं  और  हम  उनसे  प्रतिक्रिया  जानना

 खध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  अब  श्री
 जगमोहन

 beseees

 खध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  जगमोहन  का  भाषण  ही  कार्यवाही
 वृतांत  में  शामिल  किया

 ---०-०-  *

 सअध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैंने  श्री
 जगमोष्ठन  को  बुलाया

 शी  जगमोदढन  :  मैंने  अपने  पत्र  में  जो
 उल्लेख  किया  था  वह  यह  है  कि  श्री  गुजराल  अपने  भाषण

 कुछ  विचार  व्यक्त  किए  थे  जो  अव्यवहार्य  मैंने  उन्हें  लिखा  है
 तथा  मैं  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  करना  दो  दिनों
 के  मेरे  इस  आग्रढ्  को  स्थगित  कर  दें  क्‍योंकि  मुझे  अभी  उनका
 उत्तर  नरीं  मिला  है  अन्यथा  मैं  उसके  बाद  नई  सूचना
 मैंने  अपने  पत्र  की  एक  कॉपी  आपको  भेज  दी

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसे

 बजट  में  पेट्रोल  और  यूरिया  की  कीमतों  में

 वृद्धि  के  बारे  में

 श्री  अजीत  जोगी  :  अध्यक्ष  एक  अत्यंत
 ही  महत्वपूर्ण  और  अत्यावश्यक  विषय  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  पेट्रोल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को लेकर  जिस
 तरष्ठ  से  गड़बड़  इस  समय  हुई  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  ऐसी
 गड़बड़  पडले  कभी  नहीं  इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  आज
 समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  जो  एक  रूपए  के  स्थान  पर
 चार  रूपए  की  मूल्य-वृद्धि  पेट्रोल  पंपों  पर  हो  गई  उसके  कारण
 उपभोक्ताओं  से  करोड़ों  रुपए  की  वसूली  की  गई  किसी  समाचार
 पत्र  ने  सात  किसी  ने  दस  करोड  और  किसी  ने  यार  करोड
 लिखा  जो  हमारे  उपभोक्ताओं  से  वसूल  लिए  गए

 वित्त  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन
 करना  चाहूंगा  कि  उपभोक्ताओं  पर  यह  जो  भार  आपकी  गलती
 के  कारण  पड़ा  उपभोक्ताओं  से  आपकी  गलती  के  कारण  पेट्रोल
 पंपों  पर  जो  जबर्दस्ती  वसूली  की  गई  यड  रकम  या  तो  उन

 >  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 उपभोक्ताओं  को  वापस  करिए  जिन्‍न्होनें  रसीद  लेकर  पेट्रोल  खरीदा
 है  ने  सिफारिश  की  है  कि  जब  कभी  इस  तरह  की
 ज्यादा  वसूली  हो  जाए  तो  की  सिफारिश  के  अनुसार  इस
 तरह  से  ज्यादा  वसूली  हुई  रकम  को  उपभोक्ताओं  के  कल्याण  के
 लिए  उपभोक्ता  कल्याण  फंड  में  दी  सबसे  पहली  बात  आपको  *

 यह  करनी  मैं  यद्द  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  तरह
 से  आपके  बजट  से  और  आपकी  कारगुजारी  से  उपभोक्ताओं  पर
 जो  भार  पड़ा  जो  आपने  यूरिया  के  मूल्यों  में  असहय  वृद्धि  करके
 उन  पर  जो  भार  डाल  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  पयास
 किलो  की  बोरी  पर  आपने  सत्तर  रूपए  ज्यादा  लगाए  कल  हमारे
 कहने  से  सत्तर  रुपए  कम  किए  हैं  लेकिन  उससे  किसान  संतुष्ट  नहीं
 हुआ  सत्तर  रुपए  अभी  भी  उस  पर  ज्यादा  लगे  हुए  किसान
 के  बारे  में  पूरा  सदन  तीन-चार  दिनों  से  चर्चा  कर  रहा  किसान
 आज  इतना  मजबूर  हो  गया  है  कि  वह  आत्महत्या  कर  रहा
 उस  किसान  पर  इतना  भार  जो  आपने  डाल  दिया  उस  भार  को

 7

 श्री  जोस  :  मैंने  पूर्व  सूचना  दी  है
 "५५००

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  मैंने  श्री  अजीत  जोगी  को
 अनुमति  दी  मैं  माननीय  सदस्यों  को  एक-एक  करके  पुकार  रहा

 एक  प्रक्रिया  आप  इस  प्रक्रिया  का  अवश्य  पालन

 ०००००

 श्री  पृथ्वीराज  चय्डहाण  :  विक्त  मंत्री  इसका  उत्तर
 दे  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रक्रिया  का  पालन  एक  प्रक्रिया
 आप  वरिष्ठ  सदस्य

 sevens

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  अजीत  जोगी  :  रोज  पंजाब  और  हरियाणा  के
 हजारों  किसान  आज  भी  दिल्‍ली  में  आ  रहे  हैं  और  प्रदर्शन  कर  रहे

 वे  यह  कद  रहे  हैं  और  सही  कह  रहे

 7

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं
 किया

 "०००  *
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 जी  कांतिलाज  भूरिया  :  वित्त  मंत्री  जी  की  गलती  के  कारण
 देश  के  किसानों  का  इतना  नुकसान  हो  गया

 खाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अजीत  कृपया  अपनी  बात  पूरी
 माननीय  वित्त  मंत्री  को  प्रत्युत्तर  देना  है  या  नहीं  यह

 पीठासीन  अधिकारी  निर्णय  करेंगे  न  कि

 शी  अजीत  जोगी  :  अध्यक्ष  मैं  आपसे  यह  निवेदन
 कर  रहा  हूँ  कि  जब  तक  यूरिया  की  कीमतें  जैसी  पहले  वैसी
 नहीं  हो  जाएगी  तब  तक  इस  देश  का  किसान  संतुष्ट  नहीं
 जो  किसान  विरोधी  बजट  आपने  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  पहली  यार
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  पर  टैक्स  लगाया  पहली  बार  ट्रैक्टर
 पर  टैक्स  लगाया  पहली  बार  आपने  यूरिया  पर  इतनी  वृद्धि  की
 है  और  आप  कह  रहे

 )

 अध्यक्ष  महो वय  :  माननीय  वित्त  मंत्री  उत्तर  देना  चाहते

 कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 विश

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  में  माननीय  अध्यक्ष  के
 आदेशों  पर  चल  रहा

 खध्यक्ष  महछोवय  :  अब  श्री  कोनिजेटी  रोसैया  क्या  आप

 इसी  मुद्दे  पर  बोलना  पसंद  श्री  कोनिजेटी  रोसैया  ?

 "००००००

 अध्यक्ष  मक्लोवय  :  मैंने  श्री  कोनिजेटी  को  बोलने  की  अनुमति
 दी  आप  कृपया  बैठ

 जी  यशवन्त  सिनन्‍्दा

 प्रत्युत्त  देना  चाहता
 ः  मैं  कुछ  कहना  चाहता  मैं  हसका

 शी  कोनिजेटी  रोसैया  :  कृपया  मेरी  बात

 तब  आप  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दे  सकते

 जी  यशवन्स  सिन्हा  :  यह  माननीय  अध्यक्ष  पर  निर्भर  करता

 जी  कोनिजेटी  रोसैया  :  समाचार  पत्रों  में  छपी  खबरों  के

 मुताबिक  अधिक  अधिभार  के  रूप  में  7  करोड़  रुपये  की  राशि  वसूली
 यह  इससे  भी  ज्यादा  हो  सकती  मेरा  कहना  जिन  लोगों

 से  अधिक  राशि  वसूल  की  गई  है  उन्हें  राशि  की  वापसी  का  प्रश्न
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 नहीं  इसके  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  यह  एक
 अनियमित  संग्रहण

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  है  जो  पेट्रोलियम  मिट्टी
 का  तेल  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  बिक्री  मूल्य  को  विनियमित
 करता  उक्त  प्रावधान  के  अंतर्गत  प्रत्येक  पेट्रोल  डीलर  के  विरुद्ध
 उपभोक्ता  से  अधिक  मूल्य  वसूल  करने  पर  मामला  दायर  किया
 जा  सकता  यह  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  कि
 वह  उन  सभी  लोगों  को  जिनसे  अधिक  राशि  वसूल  की  गई  है  को
 शीघ्र  धन  की  वापसी  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  मामला  दायर
 मैं  यही  कहना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  आपको  सिर्फ  एक  मिनट
 का  समय  दिया  जाता

 +००००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  के  बोलने  के  पश्चात्‌
 श्री  जोस  आप  बोल  सकते

 >००००००

 खध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर

 शी  जयपाज  रेड्डी  :  जो  कुछ  भी

 हुआ  उस  पर  विलाप  करके  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूँ
 क्योंकि  सरकारी  रवैये  की  खुद  ही  चौतरफा  भर्त्सना  हो  चुकी
 एक  अनुमान  कं  अनुसार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पेट्रोल  की  दैनिक  खपत
 15,000  टन  उस  स्थिति  में  उपभोक्ताओं  को  जो  नुकसान  उठाना
 पड़ा  वह  500  करोड़  रुपया  था  न  कि  पांच  या  सात  करोड़
 यह  एक  प्रामाणिक  अनुमान  है  जो  समाचार  पत्रों  तथा  अर्थशास्त्रियों
 के  दूवारा  उपलब्ध  कराया  गया  अतएव  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 से  जानना  चाहता  हूँ  कि  वष्दट  इस  मामले  में  क्‍या

 शी  जोस  :  अन्य  राज्यों  से अलग  केरल  में
 बिक्री  कर  रुपये  के  डिसाब  से  लगाया  जाता  दूसरे  राज्यों  में
 खरीदे  गए  प्रत्येक  लीटर  पेट्रोल  पर  बिक्री  कर  लगाया  जाता
 इसलिए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  कोष  बनाने  के  प्रयोजन  से  वित्त
 मंत्री  बढ़ाई  गई  एक  रुपये  की  राशि  तथा  उसमें  उत्पाद  शुल्क  जोड़
 देने  पर  हमें  अधिक  खर्च  करना  कल  कालीकट  में  इसका
 चालू  मूल्य  4.87  रुपये  तिरूअनन्तपुरम  में  यह  पांच  रुपये

 इसे  बदला  भी  नहीं  जा  सकता  यदि  जो  धन  आपने  वसूला
 है  और  यह  कहा  गया  है  कि  वह  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  कोष
 बनाने  के  प्रयोजन  से  तब  बिक्री  कर  लगाने  की  कोई  जरूरत
 नहीं  अतएव  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  मानमीय य  वित्त  मंत्री  को
 इन  बातों  को  गंभीरता  से  लेना  आप  दिल्ली  या  किसी  अन्य
 राज्य  के  मामले  में  जो  भी  कदम  उठाते  हैं  उससे  केरल  के  लोगों
 की  परेशानियां  दूर  नहीं  केरल  के  लोगों  को  अधिक  मूल्य
 देना  पड़ा  इन  बातों  के  बावजूद  केरल  कै  लोगों  को  पांच  रुपये
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 ज्यादा  देना  अतएव  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  वहां  बिक्री  कर
 नहीं  होना  आप  उपभोक्ताओं  से  जो  एक
 रुपया  ले  रहे  वह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कोष  के  प्रयोजन  हेतु
 अतएव  बिक्री  कर  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  मेरा  कहना
 है  कि  वित्त  मंत्री  को  केरल  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  देना
 आप  कृपया  बिक्री  कर  की  गणना  कीजिए  तथा  उनसे  बिक्री  कर
 हटाने  को  कहिए  जिसकी  वसूली  आप  नहीं  कर  रहे  हैं
 -०«०---

 जी  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  माननीय
 वित्त  मंत्री  जी  सदन  में  बैठे  में  उनसे  एक  बात  विनती  करना
 चाहता  किसानों  के  बारे  में  सदन  में  तीन  दिनों  से लगातार  बात
 हो  रही  है  और  किसानों  द्वारा  आत्म-हत्यायें  हो  रही  कोई  भी
 अपनी  जान  जानबूझ  कर  नहीं  देता  तकलीफ  होती  दम  घुटता
 है  तब  देता  एक  दो  पांच  सौ  आदमी  मर  गए
 आज  भी  सदन  में  उसी  विषय  पर  बात  हो  रही  मरहम  लगाने
 के  बजाए  नमक  छिड़क  यह  ठीक  नहीं  यूरिया  के  मामले
 में  आप  हमदर्दी  दिखाइए  और  जो  कीमत  बढ़ाई  उसको  वापिस

 इसके  अलावा  जो  आपने  प्ूडस्टफ  पर  भी  बढ़ाया  उसको
 भी  ठीक  किसानों  को  मरहम  की  जरूरत  हमदर्दी  की
 जरूरत  आप  हमदर्दी  का  हाथ  दोस्ती  का  हाथ
 तलवार  न

 7

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  उत्तर  दे  सकते  कल  हमने

 इस  मामले  पर  चर्चा  की  आज  भी  उन्होंने  इस  मुद्दे  को  उठाया

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 "०००००

 खध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अहमद  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 "०००००

 श्री  अडमद  :  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता
 भाषण  देते  हुए  मंत्री  जी  ने  संसद  में  कद्दा  कि  हमें  पेट्रोल  पर

 केवल  एक  ही  रुपया  अधिक  देना  जब  वह  पांच  रुपये  ले  रहे
 जनता  हमारी  संसद  के  बारे  में  क्‍या  सोचेगी  ?.......

 लोग  पांच  रुपये  अधिक  देने  को  बाध्य  यदढ्  बिल्कुल  गलत
 "०००००

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  कल  भी  आपने  यही  मामला
 उठाया  कृपया  अपना  स्थान  ग्रढ्ण

 शी  यशवंत  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मैं  इस
 सदन  से  यह  कहना  और  विशेषकर  सामने  बैठे  हुए  जो

 3  1998  कीमतों  में  वृद्धि  के  बारे  में  252

 हमारे  माननीय  सदस्य  हैं  उनको  कहना  चाहूंगा  कि  जो  स्वयं  शीशे
 के  घर  में  रहते  हैं  उनको  दूसरों  के ऊपर  पत्थर  नहीं  फेंकने
 "०००००  आप  में  हिम्मत  है  तो  मेरी  बात

 यदि  आप  में  साहस  है  तो  मेरी  बात

 खध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मंत्री  के  भाषण  के  अलावा  कार्यवाही

 वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 "०००५०  *

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  यह
 आपको  किसानों  का  बहुत  दर्द  1991  में  क्‍या

 हुआ  आपको  पता  यह  जो  आज  यहां  किसानों  का  रोना
 रोया  जा  रहा  मैं  अपने  कांग्रेस  के  मित्रों  को  याद  दिलाना  चाहूूंगा
 कि  25.7.91  जब  राव  जी  की  सरकार  थी  और  डॉ०  मनमोहन
 सिंड  जी  वित्त  मंत्री  25  जुलाई  1991  को  उन्होंने  अपना  बजट
 इसी  सदन  में  प्रस्तुत  उसमें  उन्होंने  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उन्हें  उत्तर  देने

 "०००००

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  आपको  किसानों  के  लिए  बहुत  हमदर्दी
 उन्होंने  42  प्रतिशत  यूरिया  की  कीमत  बढ़ाई  25

 1991  को  2350  रुपए  यूरिया  की  कीमत  उस  साल  के  बजट
 में  कितना  बढ़ा  3330  रुपए  हो  उसके  बाद
 क्‍या  इसी  सदन  इस  सदन  के  बाहर  इसके  खिलाफ  लोगों
 ने  बहुत  आवाज  उठाई  और  उस  आवाज  के  उठने  के  बाद  क्‍या

 20  दिनों  के  भीतर  इसी  सदन  में  उस  समय  के  विक्त  मंत्री
 जी  ने  उस  बढ़ोतरी  को  घटाकर  3007  रुपए  20  दिनों  तक
 लगातार  इस  देश  के  किसान  30०  रुपए  से  ऊपर  प्रति  टन  देते

 क्या  वह  पैसा  वापस  हुआ  ?  आज  आप  उन  किसानों  को  उन
 पैसों  को  आप  क्‍या  कर  रहे
 "००००-००

 7

 कुरियन  :  आप  इसकी  अनुमति  क्‍यों  दे  रहे  हैं  ?
 "५०००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 ०००००००

 #  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 253...  बजट  में  पेट्रोल  और  यूरिया  की

 )

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  आप  मेरी  बात  आप  यहां  पर
 जो  किसानों  की  बात  कर  रहे

 7

 अध्यक्ष  महोदय  :  विक्त  मंत्री  जी  जो  कद्  रहे  हैं  उसके  अलावा
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  और  शामिल  नहीं  किया

 *

 श्री  यशवंत  सिन्दह्या  :  1994  में  फिर  कीमतें  बढ़ा
 कर  3320  रुपए  कर  दी  इसमें  20.3०  प्रतिशत  की  वृद्धि
 उत  सभय  किसानों  के  प्रति  आपका  मोह  कहां  था  ?  यहां  पर  युनाइटेड
 फ्रंट  के  जो  लोग  बैठे  हैं  मैं  उनके  बारे  में  कहना  चाहता  21

 1997  को  साढ़े  दस  प्रतिशत  यूरिया  की  कीमतें  उस  समय
 की  युनाइटेड  फ्रंट  की  सरकार  ने

 श्री  जयपाल  रेड्डी  जब  आप  मंत्री  थे  तो  यूरिया  की  कीमतों
 में  10  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि  की  गई  अब  आप  मुझे  उपदेश
 दे  रहे  हैं  कि  यह  सरकार  किसान  विरोधी  आपकी  क्या  भूमिका

 खपराइन  1.00  बजे

 1

 अध्यक्ष  मैं  साफ-साफ  शब्दों  में  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस
 बजट  में  किसानों  के  हितों  को  पूरी  तरह  से  देखा  गया  उनका
 ख्याल  रखा  गया  इसलिए  ये  लोग  जल  रहे

 राजनीति  कर  रहे

 7

 बह  केवल  राजनीति  है  और  कुछ  उन्हें  इसके  बारे  में  बोलने

 का  कोई  अधिकार  नहीं

 ओ  हरिन  पाठक  ',  अध्यक्ष

 हम  आह  भी  भरते  हैं  तो  हो  जाते  हैं
 वो  कत्ल  भी  करते  हैं  तो  चर्चा  नहीं

 1

 .  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष
 be ईः

 ©  कार्यवाही  यूतानत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  प्रकाश  विश्वनाथ  परांजपे  :  वे  नहीं  चाहते  थे
 कि  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  हम  उन्हें  नहीं  सुनना  चाहते
 विफल

 जब  मंत्री  जी  बोल  रहे  थे  तो  ये  लोग  सुनने  नहीं  दे  रहे
 अब  हम  भी  नहीं  सुनने

 अध्यक्ष  महोदय  :  समाप्त

 अब  हम  मद  संख्या  20  नियम  193  के  अधीन  चर्चा
 श्री  जालप्पा  आरम्भ

 ०4

 श्री  राजेश  पायलट  :  वे  हम  पर  आरोप  लगा  रहे
 कृपया  मुझे  बोलने

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  यदि  आप  इस  पर  चर्चा  चाहते  हैं  तो
 मैं  किसी  भी  समय  चर्चा  के  लिए  तैयार

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  वे
 हर  समय  इस  तरह  बाधा  डालते  रहते  यह  क्‍या
 हो  रहा  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  कृपया  बैठ

 senses

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  मैं  केवल  एक  मिनट

 अध्यक्ष  महोदय  :  परांजपे  कृपया  पहले  अपना  स्थान  ग्रहण

 फ्िय  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  कृपया  अपना  स्थान
 ग्रहण

 ..०«-

 ओ  मोहन  सखिंदड  :  पूछा  गया  था  पेट्रोल  के  बारे  में
 और  जबाब  दे  रहे  हैं  यूरिया  के  बारे

 उध्यक्ष  महोवय  :  श्री  कृपया  बैठ  मैं  आपको
 अवसर

 "००००००



 255...  कक्‍जट  में  पेट्रोल  और  यूरिया  की

 थी  प्रकाश  विश्वनाथ  परांजपे  :  यूरिया  के  बारे  में
 बजट  में  भी  चर्चा  की  जा  सकती  इस  समय  हम  कई  अन्य
 महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  उठाना  चाहते

 खध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  अवसर  कृपया
 अभी  बैठ

 "००००-००

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  मैं  केवल  एक  मिनट
 डी

 जी  प्रकाश  विश्वनाथ  परांजपे  :  यह  क्‍या  हो  रहा  है  ?
 पहले  आप  इन  माननीय  सदस्य  को  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  कृपया  अपना-अपना
 स्थान  ग्रहण

 ,००००००

 जी  ढरिन  पाठक  :  यदि  वे  इस  पर  और  चर्चा  करना
 चाहते  हैं  तो  उन्हें  पूर्व  सूचना  देनी  मंत्री  जी  ने  बात  स्पष्ट
 कर  दी  अब  मामला  समाप्त  हो  गया

 1

 श्री  राजवीर  सिंड  :  अगर  सभी  ने  बोलना  है  तो
 हम  भी  पंचायत  के  चुनावों  में  भारी  गड़बड़ी
 की  गई  उस  पर  भी  डिस्कशन  डोना
 जब  वित्त  मंत्री  ने  कह  दिया  है  कि  वह  बहस  करने  को  तैयार  हैं

 विफकिकक

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  केवल  स्पष्टीकरण

 7

 शी  राजवीर  सिंह  :  आप  बोलेंगें  तो  हम  भी  हम  भी

 चुनकर  आए  हम  भी  अपने  क्षेत्र  की  बात
 आपको  केवल  अपनी  बात  रखने  का  अधिकार  नहीं

 "०००००  आप  सीनियर  होने  का  फायदा  मत  आपको
 नियमों  के  अनुसार  चलना
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 डउध्यक्ष  महोदय  :  राजवीर  सिंह  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 शी  मधुकर  सरपोतदार  :  यह  उचित  नहीं  आप  सदन
 में  यह  घोषणा  कर  चुके  हैं  कि  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  की

 डउाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बहस  न  आप  बैठ

 "००-००

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी

 "५००००

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  ऐसा  नहीं  कृपया  आप  बैठ

 "०००००

 श्री  खारबेल  स्वाइन  :  यह  संभव  नहीं  यह
 संभव  नहीं  है  कि  वे  सभा  का  पूरा  समय  ले  हमारी  भी  अपनी
 समस्‍यायें  हमें  अपने  संसदीय  क्षेत्र  से  संबंधित  मामलों  को  उठाना

 आप  यह  अवसर  सिर्फ  वरिष्ठ  सदस्यों  को  नहीं  दे  सकते

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  वे  सभा  को  कार्य  करने  दें  तब
 उन्हें  बोलने  का  काफी  अवसर  कृपया  उन्हें  भी  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अवसर  आप  कृपया  बैठ

 1

 श्री  राजवीर  सिंह  :  मेरा  प्वाइंट  आफ  आर्डर  है  कि  माननीय
 सदस्य  किस  नियम  के  अंतर्गत  किस  विषय  पर  बोल  रहे  हैं  ?...

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैंने  अभी  कुछ  बोला  ही  नहीं
 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  होता

 .५५०००

 शी  राजवीर  सिंह  :  आप  कृपा  करके  बताएं  कि  आप  किस
 नियम  के  अंतर्गत  किस  विषय  बोल  रहे  हैं
 जीरो  आवर  में  हमारी  बात  भी  सुनी  जानी

 7

 श्री  सोमनाथ  चर्ट्जी  :
 वे  हमारी  आवाज  को  इस  प्रकार  नहीं  दबा  सकते
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 यदि  वे  सोचते  हैं  कि  वे  हमारी  आवाज  को  इस  प्रकार  दबा  सकते
 हैं  तो यह  उनकी  भूल  महोदय  आपने  मुझे  बुलाया
 है  मैं  इस  सभा  में  बोलने  से  असमर्थ  आपने  मुझे  बोलने  हेतु
 बुलाया  है  और  मैं  बोल  नहीं  पा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरे  साथ  सहयोग  मैं  आपको
 अवसर

 जी  सोमनाथ  चटर्जीः  इससे  पहले  कि  किसी  अन्य  सदस्य  को
 बुलाया  जाता  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  जानी  यदि
 अध्यक्ष  महोदय  की  ही  बात  नहीं  मानी  जाती  तब  हमें  भी  यहां  नहीं
 होना  आप  सभा  की  कार्यवाही  को  नियंत्रित  कर  रहे

 जी  मध्ुुकर  सरपोतदवार  :  आपने  अपना  निर्णय  दे
 दिया

 खध्यक्ष  महोवय  :  हम  इस  मुद्दे  पर  पुनः  बातचीत  नहीं  कर
 रहे  केवल  एक  स्पष्टीकरण  ही  मांगा  जा  रहा

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  यदि  वे  हमें  बोलने  की  अनुमति  नहीं
 देंगे  लथ  हम  भी  उन्हें  नहीं  बोलने

 थी  मशुकर  सरपोलवार  :  वे  किस  नियम  के  अंतर्गत
 स्पष्टीकरण  मांग  रहे  विषय  क्‍या

 ओऔ  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  वी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सभी  बैठ  अब  और
 अधिक  चर्चा  नहीं  होगी  वे  सिर्फ  एक  स्पष्टीकरण  मांग  रहे

 श्री  मझ्ुकर  सरपोसलदार  ः  हम  कब  तक  इस  मुद्दे  पर  चर्चा
 करते  रहेंगे  ?  आपने  नियम  193  के  अंलर्गत  थर्या  की  धोषणा  पहले
 ही  कर  दी  क्‍या  वे  इसी  विषय  पर  पुनः  बोलने  जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ

 "०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  किसी  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे
 सिर्फ  एक  स्पष्टीकरण  मांगा  जा  रहा

 शी  सोमनाथ  जटर्जी  :  मैं  जानता  हूँ  कि  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  स्वयं  इसकी  महत्ता  महसूस  करले

 खध्यक्ष  महोधय  :  कृपया  आप  बैठ  माननीय  सदस्यगण

 अपना-अपना  स्थान  प्रहण  कर

 "०००००

 अध्यक्ष  महोषय  :  श्री  अजीत  आप  क्रपया  बैठ
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 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  आप  सोमनाथ  बाबू  को  एक
 मिनट  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  लेकिन  आप  इस  पक्ष  के  माननीय
 सदस्यगण  को  भी  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  और  विपक्ष
 के  माननीय  सदस्यगण  को  इनकी  बातें  सुनने  का  भी  धैर्य  होना

 खसध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2  बजे  पर  पुनः  समवेत  होने
 के  लिए  स्थगित  की  जाती

 ऊपराइन  1.11  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  अपराहन  2  बजे  तक
 के  लिए  स्थगित

 अपराइन  2.07  बजे

 लोक  सभा  अपराहून  2.07  बजे  पुनः  समवेत

 येरननायशू  पीठासीन

 "५००००

 सभापति  मढोदय  :  बस  एक  बैठ

 ०००००००

 जी  शिवशंकर  ः  सभापति  आज  सुबह  दो  मुद्दे
 उठाए  गए  पहला  यूरिया  के  मूल्य  तथा  दूसरा  अधिक  दर  प

 वसूल  की  गई  पेट्रोल  के  मूल्य  की  वापसी  से  संबंधित

 हम  विपक्ष  में  सक्ता  पश्ष  में  बैठे  सदस्यों  को  यह  महसूस
 करना  चाहिए  कि  लोक  हिल  के  प्रतिकूल  मामलों  का  विरोध  करना
 हमारा  कर्तव्य  सरकार  सत्ता  से  हटाने  हेतु  निरंतर  प्रयास
 करना  भी  हमारा  कर्त्तव्य  सामान्यतः  विपक्ष  का  यही  कर्त्तव्य  होता

 अलः  हम  इन  मामलों  को  सत्ता  पक्ष  के  ध्यान  में  लाये  जब
 माननीय  विक्त  मंत्री  जी  उपस्थित  थे  ताकि  वे  यह  समझ  सकें
 कि  हम  क्या  बोल  रहे  हैं  तथा  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  कर
 लेकिन  हमने  इस  तरह  का  विक्त  मंत्री  कभी  नहीं  देखा  हम
 भी  सत्ता  पक्ष  में  लम्बे  अर्स  तक  बैठे  कोई  भी  विक्त  मंत्री
 इतने  अभिमानी  तथा  अपना  आपा  खोने  वाले  नहीं  रहे
 जो  यह  कह  सके  कि  शीशों  के  घरों  में  रहने  वालों  को  दूसरों
 पर  पल्थर  सहीं  मारना  यह  बोलने  का  तरीका  नहीं
 फिर  उन्होंने  सुदृदों  का  जवाथध  नहीं  हमारे  द्वारा  उठाए
 गए  दो  मुद्दों  पर  क्‍या  जवाथ  दिया  गया  उनके  बारे  में
 एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  गया  विक्त  मंत्री  ने  जिस  प्रकार  हमारे
 द्वारा  उठाए  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  का  अक्खड़पन  के  साथ  जवाथ
 दिया  है  उससे  हमें  क्षोभ  हुआ
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 यह  हमारे  लिए  काफी  चिंता  और  झोभ  का  विषय  यदि
 सत्ता  पक्ष  के  लोग  इसी  तरह  हरकत  करते  हैं  और  आत्मसंयमपूर्वक
 व्यवहार  नहीं  करते  जैसा  कि  उन्हें  करना  तो  यद्व  दुभाग्यपूर्ण

 हम  यहां  पर  उनके  कामकाज  में  कमियों  का  पता  छगाने  के
 उद्देश्य  से  बैठे  यह  हमारा  कर्त्तध्य  परन्तु  यदि  वे  आत्मसंयम
 नहीं  बरतते  हैं  और  यदि  वे  हमारे  साथ  दुर्व्यवहार  करने  का  प्रयास
 करते  मैं  यहां  तक  कहूंगा  कि  ये  कष्  रहे  थे  कि  हम  लोग  दुर्व्यवहार
 कर  रहे  थोड़ी  देर  के  लिए  मान  भी  लें  कि  हम  दुर्व्यवह्ठार  कर
 रहे  थे  तो  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  इस  प्रकार  तो  संसदीय  प्रणाली  काम
 ही  नहीं  कर

 जिस  त्तरद्  से  वित्त  मंत्री  ने  इसे  लेकर  सुबह  व्यवह्वार  किया
 था  उस  पर  मुझे  क्षोभ  उनके  आ-+रण  से  वाकई  हमें  बहुत  शोभ

 हुआ  और  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  कोई  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया
 हम  यह  अपेक्षा  करते  हैं  कि  विक्ष  मंत्री  इस  सदन  में  अपने

 आयरण  के  लिए  क्षमायाचना  करें  और  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर
 दें  ताकि  मामला  रफा-दफा  दृष्टिकोण  ऐसा  होना

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसके  सदन  काम  नहीं

 सभापति  महोदय  -  कोई  आवश्यक  नहीं

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पहले  उनकी  बात  यह  कोई
 तरीका तरीका

 "००००००

 सभापति  मढोदय  :  कृपया  बैठ  मैंने  आपके  नेता  को

 एक  मौका  दिया

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 "०००००
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 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  मंबन  जाल
 *  आप  मेरी  बात

 शी  शिवशंकर  :  सभापति  यह  क्‍या  तरीका
 "०००००

 श्री  मदन  जाल  खुराना  :  क्‍या  आपका  यही  तरीका
 क्‍या  आप  अपनी  ही  बात  दूसरों  को  नहीं

 शी  जोस  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  पास

 कोई  पूर्वोदाहरण  नहीं

 सभापति  महोदय  :  श्री  संसदीय  कार्य  मंत्री  बोल  रहे

 कृपया  उनकी  बात  पहले  वह  बोलने  का  कोई  तरीका
 नहीं

 "५००००

 सभापति  महोदय  :  आपके  लिए  यह  उचित  नहीं  कृपया
 बैठ  जाइए  और  सहयोग

 "०००००

 सभापति  मदोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया

 "०००००  *

 जी  जोस  :  आपने  उन्हें  बोलने  का  मौका  देने
 का  कष्ट  तब  स्वाभाविक  तौर  पर  उत्तर  सदन  के  नेता  द्वारा
 दिया  जाना  न  कि  अन्य  किसी  व्यक्ति

 सभापति  महोदय  :  वे  संसदीय  कार्य  मंत्री  वे  कुछ  कहना
 चाहते  कृपया  पहले  उनकी  बात  सुन

 शी  अजीत  जोगी  :  वह  सदन  को  इस  तरष्ठ  अड़ियल
 तरीके  से  नहीं  यला  उन्हें  पहले  विक्त  मंत्री  को  बुलाने
 उनका  अड्ियलपन  जाने  वे  सरकार  को  अड़ियल  तरीके
 से  नहीं  चला

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 "०००००

 कुरियन  :  उन्हें  माफी  मांगनी

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  सभी  ऐसे  चिल्लाते  रहेंगे  तो
 वह  बोल  नहीं

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  आप  सभी  वरिष्ठ  सदस्य  क्‍या  ऐसे
 व्यवष्ठार  किया  जाता  हर  कोई  बोलने  के  लिए  खड़ा  कृपया
 बैठ

 "००००००

 सभापति  महोदय  :  वित्त  मंत्री  अपनी  बात  कह  रहे  कृपया
 बैठ  आप  एक  वरिष्ठ  सदस्य

 २०००-००

 |  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 वित्त  मंत्री  यशवन्स  :  आपने  जो  कुछ  कहा  वह
 मैंने  सुना

 मेजर  जनरज  भुवन  चन्द्र  एवीएसएम
 जब  आप  बोल  रहे  तो  हम  सभी  शांति  तथा  धैर्य  क ेसाथ  आपकी
 बात  सुन  रहे  किंतु  संसदीय  कार्य  मंत्री  जो  कहना  चाहते  हैं  आप
 सुन  नहीं  रहे

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  विक्त  मंत्री
 बोल  रहे  कृपया  बैठ

 ०००००

 1

 विक्त  मंत्री  यशवंत  :  सभापति  कल
 से  इस  सदन  में  पेट्रोल  और  यूरिया  की  कीमतों  को  लेकर  थर्चा  चल
 रही  मैंने  कल  सदन  के  समक्ष  अपना  स्पष्टीकरण  रखा  था  और
 मैंने  सोथा  मुझे  आशा  थी  कि  उस  स्पष्टीकरण  के  बाद  उस
 विषय  का  वहीं  अंत-ड्रो  जायेगा  लेकिन  आज  एक  अन्य  नियम  के
 तद्दत  श्री  अजीत  जोगी  ने  उसी  प्रश्न  को  दुबारा  अध्यक्ष
 महोदय  ने  इस  पर  अनुमति  दी  कि  दूसरे  माननीय  सदस्य  भी  उसमें
 योगदान  करें  और  मुझसे  यद्ट  अपेक्षा  की  गयी  कि  मैं  उसका  उत्तर

 आप  जानते  हैं  कि  सदन  की  यद्द  परम्परा  रही  है  कि  जब  यहां

 कोई  विषय  उठाया  जाता  तो  सरकार  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने
 की  स्थिति  में  होती  सरकार  की  तरफ  से  कोई  न  कोई  मंत्री

 खड़ा  होकर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करता  मैं  सदन  में  उपस्थित
 था  इसलिए  मैंने  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  अभी  मैं  अपने  कमरे
 में  बैठकर  सुन  रहा  था  जो  माननीय  शिव  शंकर  जी  ने  यहां  पर

 माननीय  शिव  शंकर  जी  के  साथ  मैं  उस  सदन  का  भी  सदस्य
 था  और  आज  इस  सदन  का  भी  सदस्य  हमब्र  दोनों  ने  एक  दूसरे
 को  सत्ता  पक्ष  में  भी  देखा  है  और  विपक्ष  में  भी  देखा  व्यक्तिगत
 रूप  से  मैं  उनका  बहुत  सम्मान  करता  बहुत  आदर  करता

 इसीलिए  जब  मैंने  देखा  कि  शिव  शंकर  जी  इस  मुद्दे  को  उठा
 रहे  हैं  तो  मैंने  बहुत  गौर  से  उनकी  बातों  को  मुझे  इस  बात
 को  कहते  हुए  खेद  है  कि  उन्होंने  मेरे  बारे  में  इस  तरष्ठ  के  शब्दों
 का  प्रयोग  किया  कि  मैं  ब्रेवेडो  दे  रहा  सदन  के  साथ  मिसबिहेव
 कर  रहा  मिसबिद्ेव  का  शब्द  आप
 शिव  शंकर  आपने  कहा  मैं  आपसे  यह

 उम्मीद  नहीं  करता  था  कि  हम  एक  दूसरे  के  बारे  में  इस  तरह  के
 शब्दों  का  प्रयोग  करते  मैं  आपकी  तुलना  श्री  जयपाल  रेड्डी
 से  नहीं  उनको  भी  मैं  बहुत  वर्षों  से  जानता

 बहुत  वर्षों  से साथ  चलते  में  उनकी  भाषा  से  भली-भांति

 परिचित  वे अक्सर  अपनी  भावनाओं  को  सही  भाषा  में  व्यक्त
 नहीं  कर  यह  उनके  साथ  एक  दिक्कत
 आपको  मौका

 सभापति  महोदय  :  पहले  वह  अपना  भाषण  पूरा

 ०००००

 थी  प्रेमचन्द्रन  :  यह  व्यक्तिगत  अपमान

 सभापति  महोदय  :  कृपया  प्रतीक्षा

 सभापति  महोदय  :  नहीं  उन्हें  अपना  भाषण  पूरा  करने

 ०००००००

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  अवसर  कृपया  बैठ

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  पहले  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  पूरा
 फिर  मैं  आपको  अवसर  कृपया  बैठ

 »०००००-

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  अवसर  कृपया
 बैठ

 किक

 सभापति  महोदय  :  नहीं  पहले  वह  अपना  भाषण  पूरा
 तत्पश्चात्‌  मैं  आपको  बोलने  का  समय

 "०००००

 सभापति  महघयोदय  :  वित्त  मंत्री  के भाषण  के  अलावा  कार्यवाही

 वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 "०००००  *

 सभापति  मडोदय  :  नहीं  में  आपको  बाद  में  अबसर  दूंगा
 पहले  वष्ठ  अपना  भाषण  पूरा

 .

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  मैं  आपको  अवसर

 levees

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  मैंने  एक  भी  असंसदीय  शब्द  का  प्रयोग
 नहीं  किया  मैंने  असंसदीय  शब्द  का  प्रयोग  किया है

 यह  कोई  भी  कष्ट  सकता

 |  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नरीं  किया
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 सभापति  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  मैं  आपको  बाद  में
 अवसर

 विफल

 सभापति  महोदय  :

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 "००००००

 7

 जी  यशवंत  सिन्हा  :  मैं  माननीय  सदस्य  शिव  शंकर  जी  से
 कहना  चाहता  हूँ  कि  मैं  सारे  बिन्दुओं  पर  बोलने  के  लिए  तैयार
 होकर  आया  था  और  अभी  भी  तैयार  यदि  सदन  सुनना  चाहता
 है  तो  मैं  सारे  बिन्दुओं  का  उत्तर  लेकिन  मैं
 अपेक्षा  करूंगा  कि  सदन  भी  मुझे  उतनी  ही  शांति  से  सुनेगा  जितनी
 शांति  से  मैंने  सुना  मैं  हर  बात  का  उत्तर  देने
 के  लिए  तैयार  हूँ  लेकिन  मैं  यह  पूरे  विश्वास  के  साथ  कहना  चाहता

 हूँ  कि  या  तो  अभी  या  सुबह  के  सत्र  में  जब  मैंने  हस्तक्षेप  किया
 लो  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कही  थी  जिससे  यह  कहा  जा  सके

 कि  मैंने  मिसबिहेव  मैंने  यही  कहा  है  और
 पार्जियामेंट  डिबेट  में  ये  बातें  थलती  जिस  तरह
 की  भाषा  का  प्रयोग  मेरे  बारे  में  आप  जोग  कर  रहे  मैं  उसके
 बारे  में  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  कर  रहा

 जी  मदनण  लाल  खुराना  :  मैं  आपसे  निवेदन  कंरूगा  कि  पहले
 मंत्री  जी  की  बात  पूरी  सुन

 सभापति  सहोवय  :  सभी  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  यह

 अनुरोध  है  कि  पहले  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  पूरा  करेंगे  फिर
 मैं  सभी  को  मौका  कृपया  बैठ

 सभापति  महोदय  :  महीं  कृपया  बैठ  मैं  आपको
 अचबसर

 ५०००-००

 सभापति  महोदय  :  श्री  शिव  आपने  एक  मामला  उठाया
 सथा  माननीय  वित्त  मंत्री  उसका  उत्तर  दे  रहे

 कुरियन  :  उन्हें  क्षमा  मोगनी

 शी  मदन  जाज  खुरामा  :  आप  इनको  सुनिये  इनको  पूरा
 सुन  इनको  सुनने  के  बाद  आप  अपनी  पूरी  बात

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अनुवोधन  मल  कृपया
 शांति  बनाए

 ।

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  मैं  यह  कहना  याहूंगा  कि  मेरी  किसी
 बात  से  यदि  मेरे  मित्र  श्री  जयपाल  रेड्डी  को  आपत्ति  मेरी  किसी
 बात  से  यदि  उनको  आपत्ति  है  तो  मैं  उसके  लिए  माफी  मांगने  को
 लैयार  सभापति  एक  मिनट  सेरी  बात  सूस

 मेरी  कभी  भी  इस  सदम  में  यह  नीयत  नहीं  रही  है  कि
 मैं  किसी  भी  माननीय  सदस्य  के  बारे  में  कोई  ऐसी  टिप्पणी
 जो  उनको  बुरी  जयपाजण  रेइ्डी  जी  हमारे  पुराने  मिश्र  मैं
 उनसे  कहना  चाहूंगा  कि  मेरी  कोई  टिप्पणी
 उनको  नागवार  गुजरी  है  था  उनको  मेरी  किसी  थाल  से  चोट  पहुंची
 है  तो  मैं  यह  सारे  सदन  के  सामने  कहता  हैँ  कि  मुझे  माफ  कर
 मुझे  क्षमा  कर  अगर  इससे  उनको  कोई  लकलीफ  हो  गई  तो
 मेरा  कोई  तकलीफ  वेने  का  मुद्दा  नहीं

 सुबह  के  सत्र  में  मैं  सिर्फ  यह  कहना  चाहता  था  कि  यहां  पर
 किसानों  की  समस्याओं  को  यूरिया  की  कीमतों  में  जो  वृद्धि

 उस  बाल  को  लेकर  कल  से  बहुत  चिन्ता  प्रकट  की  गई  और
 जिनके  द्वारा  चिन्ता  प्रकट  की  मैं  उनका  इतिहास  लेकर  इस
 सदन  के  सामने  स्वयं  आया  उन  तथ्यों  को  मैंने  सदन  के  समझ
 रखने  का  एक  प्रयास  जब  कांग्रेस  पार्टी  शासन  में  थी  लो
 पांच  ब्धों  में  दो  बार  यूरिया  की  कीमतों  में  वृद्धि  की  मैंसे  यह
 तथ्य  यैंने  यह  तथ्य  रखा  कि  जथ  संयुक्त  सोर्या  का  शासन
 था  तो  बजट  के  एक  हफ्ले  पहले  2।  1997  को  यूरिया
 की  कीमतों  में  बृछि  की  उस  समय  किन  कारणों  के  चलते
 वृद्धि  की  उस  समय  की  सरकार  मे  उसका  स्पष्टीकरण  इस
 सदन  में  और  दूसरे  सदन  में  दिया  मैंने  भी  कल  अपना
 स्पष्टीकरण  इस  सदन  के  समझ  लेकिन  मैं  पूरे  विश्वास  के
 साथ  कहना  चाहता  हैं  कि  यदि  किसानों  की  चिग्ता  छोड़कर  इसका
 हम  राजमैलिक  लाभ  उठाने  का  प्रयास  करेंगे  तो  मैं  राजनैतिक  उत्तर

 आप  हमसे  बजट  के  ऊपर  मैं  पैट्रोलियम  की
 बात  अभी  बला  रहा  मैंने  कल  सदन  के  समक्ष  पैट्रोलियम  प्राइसेज
 की  बात  हमारा  विश्वास  यह  था  कि  तीन  दिनों  लक  थजट
 के  ऊपर  इसी  सदन  में  चर्चा  होगी  है  और  उसमें  ये  सारे  मुब्दे  उठ
 सकते  थे  और  जब  मैं  अपना  उत्तर  दूंगा  तो  मैं  इन  सारे  मुद्दों  को
 कवर  करते  हुए  उत्तर  अब  यहां  पर  पूरिया  की  थात
 फिर  पैट्रोजियम  की  बात  सही  मैंने  कल  कहा  था  कि  जो
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 सरकार  की  मंशा  नहीं  वष्ठ  किसी  तरह  एक  आदेश  में  परिणत
 होकर  उसके  आधार  पर  24  घंटे  के  लिए  अधिक  कीमत  चार्ज  की

 जी  मुरणी  देवक्षा  :  यही  तो  विफलता

 जी  यशवंत  सिन्हा  :  सभापषित  जैसे  ही  मुझे  यह  सूचना

 शी  मुरजी  देवड़ा  :  कल  शाम  को  थार्ज  किया  कल  शाम
 को  आपके  एनाउंसमेंट  के  बाद  यार्ज  किया

 7

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  कल  आधी  रात  के  बाद  से  नये  मूल्यों
 के  प्रभावी  होने  के कारण  ऐसा  हुआ  श्री  मुरली  देवड़ा  जैसा  कि
 आप  जानते  हैं  कि  पैट्रोल  के  मूल्य  सामान्य  तौर  पर  आधी  रात
 से  ही  बदले  जाते

 पहली  जून  को  भी  आधी  रात  को  बढ़ाए  गये  2  जून  को
 भी  ये  आधी  रात  को  ही  बदले  गए  सरकार  की  इस  बात  की
 सराहना  की  जानी  चाहिए  कि  जो  गलती  हुई  थी  उसे  फौरन  ठीक
 कर  विया  हमने  कोई  पूरे  20  दिन  गलती  को  ठीक  करने
 में  यहीं  लगाए  जैसा  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  1991  में  मूल्यों  को  ठीक
 करने  के  लिए  काफी  समय  लिया  हमने  इसे  24  घंटे  के  अन्दर
 ही  ठीक  कर  आप  व्यवधान  क्‍यों  डाल  रहे

 में  समझता  था  कि  सभा  मेरी  बाल  को
 जो  भी  आप  कहना  चाहते  कृपया  मेरी  बात  पूरी

 होने  के  बाद

 मैंने  कल  सभा  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  मैंने  अनुदेश
 जारी  कर  दिए  यदि  आप  यहां  दिए  मेरे  भाषण  पर  दृष्टिपात
 करें  लो  आपको  पता  यजेगा  कि  मैंने  पेट्रोल  उत्पादों  के  मूल्यों  का

 निर्धारण  नहीं  किया  मैं  अपने  भाषण  का  142  पैराप्राफ  पढ़ता
 इसी  मुद्दे  पर  श्री  जयपाल  रेडडडी  ने  मुझे  संदेहास्पद  मैं

 उस  पैरे  को  पढ़ता  हूँ  पैट्रोल  के  मूल्यों  में  एक  रुपये  प्रति  लीटर
 की  दर  से  तत्काल  अतिरिक्त  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  करता

 एक  रुपये  की  बढ़ोत्तरी  के  पश्चात्‌  प्रति  लीटर  पैट्रोल  का  मूल्य  मैंने

 निर्धारित  नहीं  किया  क्योंकि  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता

 पैरा  147  में  मैंने  कर  ढांचे  के  परिवर्तन  के  बारे  में  बात  कही

 है  परन्तु  मैंने  उसमें  मोटर  स्प्रिट  के  मूल्यों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा

 मैंने  पेट्रोल  के  मूल्यों  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  क्‍योंकि  इसे
 बजट  भाषण  में  नहीं  कहा  जाता  अथवा  वित्त  मंत्रालय  करों  में

 परिवर्तन  के  आधार  पर  इसके  मूल्यों  का  निर्धारण  करता  और

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  ज्योंही  हमें  गलती  का  अहसास  हुआ  उसी

 क्षण  इसे  ठीक  कर

 अथ  यहां  एक  मुद्वा  उठाया  गया  इस  संबंध  में  जो  भी

 पैसा  एकत्रिल  हुआ  एक  मिनट  कृपया
 मेरी  बात

 प्रौो०  कुरियन  :  क्‍या  आप  एक  मिनट  के  लिए  मेरी
 बात  हु

 सभापति  महोदय  :  प्रो०  कुरियन  कृपया  सहयोग  मंत्री
 महोदय  सारी  जानकारी  दे  रहे

 जी  यशंवत  सिन्हा  :  मैं  आपकी  बात  नहीं  सुनूंगा  मैं  अपनी
 बात  एक  मिनट  में  ही  पूरी  करता  आप  मेरी  बात  समाप्त  होने
 के  बाद  बोल  सकते  आप  तो  इतने  वरिष्ठ  सदस्य

 प्रो०  पी.जे  .  कुरियन  :  गलती  में  और  नीति  में  परिवर्तन  दोनों
 में  अन्तर  पेट्रौल  के  मूल्यों  के  बारे  में  जो  हुआ  वह  गलती  थी
 और  यूरिया  और  अन्य  उर्वरकों  के  बारे  में  जो  हुआ  वह  नीति  में
 परिवर्तन  इसलिए  नीति  में  परिवर्तन  और  जो  गलती  आपने
 की  है  इनकी  तुलना  मत

 थी  यशवंत  सिन्हा  :  कौन  तुलना  कर  रहा  है  ?  मैं  इसकी  तुलना
 नहीं  कर  रहा  मैंने  इसकी  कभी  भी  तुलना  नहीं  की  आप
 इसकी  तुलना  कर  रहे

 प्रो०  कुरियन  :  इसलिए  जो  गलती  आपने  पैट्रोल  के
 मामले  में  की  और  उसे  याहे  तो  पैसा  वापसी  करके  ठीक
 किक

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  मैं  उसी  बात  पर  आ  रहा

 सभापति  मदहोवय  :  कृपया  इनकी  बाल  सुन

 2

 शी  विग्विजय  सिंह  :  पूरी  थात  सुन  नहीं  रही  है  कांग्रेस

 कुछ  तो  तमीज

 सभापति  सहोदय  :  कृपया  शोर  नहीं  मंत्री  महोदय
 बोल  रहे

 जी  पशवंत  सिन्हा  :  मैं  उसी  बात  पर  आ  रहा  हूँ  जो  कि
 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  उठाई  इन  24  घंटों  में  जो  अतिरिक्त
 पैसा  एकत्रित  हुआ  उसका  क्‍या  होगा  ?  मैं  आपको  बताने  का
 प्रयास  कर  रहा  हूँ  कि  यह  पैसा  दो  जगह  एकत्रित  किया  गया
 पहला  यह  पैसा  पेट्रोल  पम्प  पर  पेट्रोल  डीलरों  ने  पेट्रोल  लेने  वाले
 ग्राहकों  से  एकन्रित  एक  मुद्वा  यह  भी  उठाया  गया  था  कि
 यह  अवैध  यह  ऐसा  नहीं  था  क्‍योंकि  सरकार  ने  अधिसूचना
 जारी  करके  उन्हें  अनुमति  वी  इसलिए  यह  अवैध  नहीं

 दूसरी  थात  जिस  भी  डीलर  ने  भी  डिपो  से  पेट्रोल  खरीदा  उसने
 बढ़े  हुए  मूल्यों  पर  ही  भुगतान  इसी  सम्बन्ध  में  हमने  निर्णय
 लिया  हमने  निर्णय  लिया  है  कि  यह  अतिरिक्स  पैसा  जो  कि



 267  3  1998  268

 पूरे  देश  में  विभिन्‍न  डीलरों  के  पास  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  एकत्रित
 हुआ  है  वह  सारा  पैसा  सरकारी  खजाने  में  आ  गया  और  वह
 धनराशि  याहे  वह्ठ  7  करोड़  रुपये  हो  8  करोष्ठ  रुपये  हो  अथवा
 20,00०  रुपये  डो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  को  इसी  रूप
 में  जैसे  कि  एक  रुपये  का  इस  सम्बन्ध  में  यह
 स्थिति  इससे  स्थिति  पूर्णतः  स्पष्ट  हो  जाती  और  मैं  नहीं
 समझला  कि  ऐसी  कोई  बात  अब  रह  गई  है  जिसे  स्पष्ट  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 जी  जोस  :  एक  और  बात  में  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता
 मैं  केरल  में  विक्रय  कर  के  संबंध  में  बताना  याहता

 जी  यशवंत  सिन्हा  :  मैंने  माननीय  संसद  सदस्य  द्वारा
 उठाई  गई  बात  को  सुना  है  और  मैं  इसका  उक्तर

 मैंने  कहा  था  कि  हम  एक  रुपया  सड़क  उपकर  लगा  रहे
 पैट्रोलियम  उत्पादों  पर  राज्य  बिक्री  कर  की  प्रणाली  जब  केन्द्र
 सरकार  कोई  शुल्क  लगाती  है  तो  ये  कुल  मूल्य  में  शुल्क  जोड़ने
 के  बाद  बिक्री  कर  की  गणना  करते  इसलिए  आप  देखें  कि  दिल्ली
 में  एक  लीटर  पेट्रोल  की  कीमत  1.11  रुपये  तो  चेन्नई  में  यह  कीमत
 1.35  रुपये  ऐसा  वहां  बिक्री  कर  की  दर  अधिक  होने  के  कारण

 हुआ  जो  मुद्दा  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  है  वष्ठ  मेरे  अधिकार  क्षेत्र
 में  नहीं  यह्ठ  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिस  पर  राज्य  सरकार  द्वारा
 विद्यार  किया  जाना  राज्य  सरकारें  ही  विक्रय  कर  लगाती
 हैं  मैं  नहीं  लगाता  इसलिए  यदि  वे  एक  रुपया  अधिक

 लेलेकं
 तो  यह  प्रश्न  उनके  साथ  उठाया  जाना  मेरे  पास  इसका
 कोई  समाधान  नहीं

 जी  जयपाणज  रेशूडी  :  सभापति
 सहज  रूप  से  अपनी  गलती  मानने  के  लिए  विक्त  मंत्री  को  मैं
 धन्यवाद  देता  में  स्वीकार  करता  हूँ  कि  उन्होंने  जल्दी  में  गलती
 की  और  खेद  व्यक्त  करने  में  कुछ  समय  पैट्रोल  के  मूल्यों
 के  सम्बन्ध  में  तथाकथित  भ्रम  से  उत्पन्न  समस्‍या  के  बारे  में  उन्होंने

 कुछ  स्पष्टीकरण  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  उन्हें  प्रश्न  काल
 के  सुरंत  बाद  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  जिससे  इस  समस्या  से
 काफी  हद  तक  बच्चा  जा  सकता  दूसरी  तरफ  उन्होंने  कष्ठा  कि
 हमें  पैट्रोल  खुदरा  डीलरों  से  यह  अतिरिक्त  पैदा  नहीं  लेना  चाहिए
 क्योंकि  उन्होंने  पहले  ही  बढ़ी  हुई  दरों  पर  डिपो  से  पेट्रोल  खरीदा

 मंत्री  महोदय  क्‍या  देश  के  सभी  खुदरा  डीलरों  ने  कल  सुबह
 छिपों  से  पेट्रोल  खरीदा  यह  निश्चित  है  कि  यह  संचय  एक  दिन
 पहले  ही  डो  युका  इसलिए  पेट्रोल  डीलरों  से  यद्ठ  पैसा  तुरंत
 वापस  लिया  जाना  यह  केवल  हमारा  मामला  ही  नहीं  है
 कि  यह  पैसा  प्रत्येक  उपभोक्ता  को  वापस  किया  जाना  चाहिए  यह
 व्यवद्दारिक  नहीं  हम  समझते  हैं  कि  यह  संभव  नहीं  इसलिए
 विश्त  मंत्री  को  सभा  को  यह  आश्वासन  देना  थाहिए  कि  या  तो  यह
 पैसा  खुदरा  डीलरों  से  निर्धारण  करके  सरकार  के  पास  वापस  जमा
 होना  चाहिए  अथवा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ५#धेकरण  को  दिया  जाना

 चाहिए  अथवा  उपभोक्ता  कोण  में  जमा  होना  पहले  भी  ऐसी
 भूल  हुई  इस  मामले  में  सारी  राशि  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  कोष
 में  गई  इसलिए  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी

 जी  शिवशंकर  :  सभापति  जो  कुछ  पहले  कष्ठा
 जा  चुका  मैं  उसके  गुणदोजष  की  कोई  चर्चा  नहीं  करना
 परन्सु  मैं  ईमानदारी  से  यह  कह  रहा  हूँ  कि  विक्ष  मंत्री  ने  मेरी  टिप्पणी
 को  समझने  में  भूल  की  आप  कृपया  इस  बात  को
 समझायेंगे  कि  यहां  बोलले  समय  मैं  विपक्ष  के  कर्शाव्यों  के  बारे  में
 बोलता  विपक्ष  के  कर्त्तव्यों  के  संदर्भ  में  मैंने  यह  मान  कर
 कि  हमने  दुव्यवहार  किया  आप  दुर्व्यवहार  नहीं  कर  मेरा
 यह  आशय  कदवापि  नहीं  था  या  रहा  है  कि  उसने  व्यक्सिगत  रूप
 से  दुर्व्यवहार  किया  मैं  सत्ता  पक्ष  को  सम्बोधिल  कर  रहा
 मैं  विपक्ष  के  कर्तव्यों  के  संदर्भों  मे ंबोल  रहा  मेरा  यह  कहना
 था  कि  हम  विरोध  कर  सकते  हैं  तथा  हमें  विरोध  करना  होगा  तथा
 हमें  ये  दोनों  कार्य  करने  इस  बात  का  संदर्भ  सिर्फ  इतना  था
 कि  मैं  इसे  कह  रहा  मेरा  उद्देश्य  कोई  व्यक्लिगत  नहीं  मैं
 सक्ता  पक्ष  को  सम्बोधित  कर  रहा  वह  बात  इसी  का  एक  हिस्सा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मेरे  मित्र  श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  सामान्यतः
 एक  विवेकशील  वक्ता  हैं  जिसके  कारण  उन्होंने  बीच  में  एक  शब्द
 यह  डाला  है  कि  सीखें  ''।

 मेरी  उनसे  गुजारिश  है  कि  वे  इन  शब्दों  को  वापस

 जी  दिग्थिजय  सिंह  :  उनकी  सलाह  पर  मैं  उन  शब्दों  को  वापस
 लेता

 सभापति  महोवय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा

 २०००-००

 सभापति  महोदय  :  श्री  राजेश  पायलट  जी  क्‍या  आप  इसी
 मुद्दे  पर  कोई  प्रश्न  करना  चाहते

 "००००००

 सभापति  मदढोवय  :  श्री  अजीत  जोगी  जी  मैंने  आपकी  पार्टी
 के  नेता  श्री  शिव  शंकर  जी  को  बोलने  का  मौका  दे  दिया  अब
 श्री  राजेश  पायलट  जी  बोलने  के  लिए  खाड्डे  हुए

 ५००००००

 1

 जी  राजेश  पायजट  :  सभापति  दिक्त  मंत्री  जी
 आज  सुबह  गरम  मूड  में  यह  सच्याई  है  और  यह  गरमी  क्‍यों

 यह  तो  भगवान  अब  आप  सही  बोले
 मुझे  किसानों  की  बात  कष्ठ  लेने  हो  सकता  इस

 मूष्ठ  में  हमारा  भी  भला  कर  विक्ष  मंत्री  जी  ने
 आज  सुबह  दो  बातें  इन्होंने  हम  जब  सत्ता  पक्ष  में
 तो  यूरिया  की  कीमत  बढ़ी  हमने  यह  कभी  नहीं  हम
 चालीस  साल  सत्ता  में  हमने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  1952
 से  उसी  भाव  पर  चला  आ  रहा  कीमतें  बढ़ती  रही  हम  यह
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 नहीं  कष्ट  रहे  है  कि  हमने  सत्ता  में  रड  कर  कोई  बढ़ोतरी  इन  चीजों
 की  नहीं  की  इमने  परसों  सवाल  उठाया  आपत्ति  उठाई
 लो  आपकी  लरफ  से  नहीं  कृषि  मंत्री  जी  की  तरफ  से  विवरण  आया

 सभापति  आप  क्रिसान  कृषि  मंत्री  जी  ने  नई  थ्योरी
 यहां  पर  दी  थी  कि  कीमलें  इसलिए  बढ़ाई  जा  रही  हैं  कि  यूरिया
 की  वजह  से  फल  की  कैपेसिटी  और  फर्टीलिटी  कम  होती  जा  रही

 हमने  यह  कहा  था  कि  यह  असलियत  पूरी  तरह  से  ठीक  नहीं
 इस  रेशों  को  रखना  तो  फासफेट  और  पोटेशियम  की  कीमत

 कम  कर  दो  और  यूरिया  की  मत  यह  बोझ  किसानों  पर
 पड़ा  आज  यूरिया  के  दाम  65  रुपए  कट्टे  बढ़  गया  वित्त
 मंत्री  जी  होशियार  पढ़े-लिखे  अनुभवी  जब  हमारी  बात
 करते  तो  क्यिंटल  में  करते  हैं  कि  हमने  2025  रुपए  से  दाम
 बढ़ा  कर  300०  रुपए  कर  दिए  और  अपनी  बात  एक  किलो  के
 हिसाब  से  करले  हमारी  क्विंटल  में  करते  हैं
 "०००००  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  तीन  प्रार्थनायें  करता

 हम  राजवीर  सिंह  जी  बात  सुनने  को  तैयार
 आप  कष्ठटिए  कि  यूरिया  की  कीमत  बढ़नी  हम  मानने

 को  तैयार

 7

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित

 2

 शी  राजेश  पायजट  :  सभापति  सभी  माननीय  सदस्य
 जो  चुनकर  आप  सबकी  भावना  है  कि  यूरिया  की  कीमत  बढ़ाने
 से  किसानों  पर  बोझ  पड़ा  सदस्य  यादहे  इस  पार्टी  के  हों  या  उस
 पार्टी  के  यह  सारे  सवन  की  भावना  मैं  विक्त  मंत्री  जी  से
 प्रार्थना  करता  हूँ  कि  यूरिया  की  प्राइस  को  रोल-बैक  पचास
 पैसे  जो  बढ़ती  रह  गई  उससे  किसानों  को  राहत  किसानों
 द्वारा  यह  खुदकुशी  पष्ली  बार  नहीं  हुई  मैं  यह  नहीं  कष्ट  रहा

 हैँ  कि  यह  दो  महीने  में  हो  गया  लेकिन  स्थिति  ऐसी  हो  गई
 है  कि  5००-५5०  किसानों  ने  खुदकुशी  कर  ली  है  और  आज  भी
 यह  बोझ  किसानों  पर  चल  रहा  इसलिए  ऐसे  मौके  पर  जरूरी
 है  कि  आप  इस  बोझ  को  हल्का  करें  और  यूरिया  की  प्राइस  को
 रोल-बैक  कर  सारा  सदन  आपका  आभारी  अगर

 उधर  से  किसी  को  आपत्ति  तो  बता  अगर  आप  मेरी  बात
 से  सहमत  तो  कष्टिए  कि  यूरिया  की  कीमत  को  रोल-बैक

 7

 सभापति  महोदय  :  इस  मुद्दे  पर  अब  और  चर्चा  नहीं

 ५००००००

 जी  अजीत  जोगी  :  इस  मुद्दे  का  संबंध  पूरी  सभा

 से  आप  ऐसा  कैसे  कष्ठ  सकते  हैं  मुद्दे  पर  अब  और  चर्चा

 नहीं

 सभापति  महोदय  :  श्री  अजीत  जोगी  जी  आप  हमेशा  प्रश्न
 उठाते  रहते  मैं  आपकी  पार्टी  के  नेताओं  को  समय  दे  चुका
 अब  वित्त  मंत्री  महोदय  कुछ  कहना  चाहते  यदि  आप  कुछ  कद्ठना
 चाहते  हैं

 +००००००

 सभापति  मढोदय  :  अब  नियम  377  के  अन्तर्गत  आने  वाले
 मुदू्‌वों  पर  थर्या  की  मैं  आपको  नियम  377  के  अन्सर्गत
 मुद्दों  की  चर्या  के  बाद  समय

 seeeeee

 सभापति  महोदय  :  नियम  377  के  अन्तर्गत  चर्थेय  मुद्दों  के
 अलावा  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  की

 "००००००  *

 सभापति  महोदय  :  मैं  इस  मुद्दे  पर  काफी  समय  ले  चुका

 "००००००

 सभापति  मछोवय  :  श्री  रामानंद  सिंह  जी  आप  अपनी  बात

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  में  आपको  बोलने  का  समय  कृपया
 सहयोग

 "०००००

 सभापति  मदहोद्षय  :  मैं  आपको  नियम  377  के  अन्तर्गत  आने
 वाले  मुददों  पर  चर्चा  के  बाद  समय

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  यह  अच्छी  बात  नहीं

 "->५०००

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  समय  माननीय
 मंत्री  जी  बोलने  के  लिए  खड़े  हुए  कृपया  आप  बैठ

 ०००००००

 श्री  अजीत  जोगी  ५  आप  यूरिया  की  कीमत  वापस

 ज्कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभापति  महोदय  :  यह  सही  नहीं  है  पहले  आप  अपनी  सीट
 पर  बैठ

 सभापति  सह्योवय  :  यह  गलत  बात  मैंने  आपके  नेताओं
 को  बोलने  का  समय  दे  दिया

 "००००००

 7

 जी  अजिस  जोगी  :  आप  चाहते  हैं  कि  यूरिया  की  कीमत  वापस
 जनता  सुन  रही  है  कि  आप  नहीं  चाहते  कि

 यूरिया  की  कीमत  वापस

 7

 लभापलि  महोदय  :  श्री  जोगी  जी  यह  तो  हवद  हो  गई  अब
 आप  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठ

 "००००००

 सभापति  महोवय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  कुछ  कहना  याह
 रहे

 "०००००

 सभापति  महोदय  :  श्री  पायलट  जी  कृपया  अपने  सदस्यों  को
 बैठ  जाने  के  लिए  मंत्री  महोदय  कुछ  कहना  याहते  उनकी
 बात  पर  ध्यान

 ०००००००

 सभापति  महोदय  :  कृपया  सहयोग  मंत्री  महोदय  कुछ
 कहना  चाह  रहे  आप  अपनी-अपनी  सीटों  पर  बैठ

 ०००००००

 सभायति  मदढोदय  :  श्री  पायलट  जी  आपकी  पार्टी  के  सदस्य

 सहयोग  नहीं  कर  रहे

 ५००००००

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  सहोदय  कुछ  कहना  चाहते

 हैं  और  ये  जोग  सहयोग  नहीं  दे  रहे

 ५»००००००

 लञापतसि  महोदय  जी  आप  कुछ  भी  नहीं  कहने  दे

 रहे  सासमीय  मंत्री  सहोदय  से  मैंने  बोजने  का  अनुरोध  किया

 कृपया  आप  अपनी  सीट  पर  बैठ  जाइए  और  सह्दयोग

 ०००००००

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  सूचना  प्राप्त  करने  का  यही  तरीका
 कृपया  बैठ  मैंने  मंत्री  महोदय  से  बोलने  के  लिए  कहा

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 "०००००

 सभापति  मसहोवय  :  कृपया  बैठ  मैं  आपको  बाद  में
 बोलने  का  समय

 जी  प्रभधुनाथ  सिंह  :  «भापति  मैं  आपसे
 यह  कहना  याहता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  राजेश  पायलट  जी  ने
 कहा  है  कि  दोनों  पञ्लों  के सदस्य  इस  बात  से  सहनतल  हैं  कि  यूरिया
 के  मूल्य  बढ़ने  ले  देश  के  किसाय  पीक्वित  इसलिए  हम  आपके
 माध्यम  से  साननीय  विक्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  थाहते  हैं  कि
 यूरिया  के  दाम  को  घटाया

 डछॉ०  रथि  मणज्लू  :  कृपया  मुझे  बोलने  की
 अनुमति  वी

 सभापति  महोदय  :  डॉ०  रवि  माननीय  सदस्य  अपने
 विद्यार  प्रकट  कर  थयुके

 ५००००००

 सभापति  सहोवय  :  माननीय  विक्त  मंत्री  जी  क्‍या  आप  इस
 मुद्दे  पर  कुछ  कहना  चाहते

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  मैं  आपकी  भावनाओं  का  थराबर  आध
 करता  लेकिन  मुझे  ऐसा  लगता  है  ठीक  है
 अपने  पक्ष  का  भी  करता  मैं  आपकी  भावगाओं  का  आदर  करता

 हैं  और  सारी  बालों  पर  विचार  किया  सुझे
 ऐसा  लगता  है  कि  अजीत  जोगी  जैसे  बड़े-बड़े  किसान  भी  इस  देश
 में

 ओऔ  अभिल  बसु  :  सभापति  जथ
 माननीय  मंत्री  उत्तर  दे  रहे  हैं  सो  यह  व्यवधाम  क्‍यों  डाल  रहे  हैं  ?

 हैं  है +०००००
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 थी  अजीत  जोगी  :  मेरे  पास  50  एकड़  जमीन  मैं  बड़ा
 किसान  नहीं  हूँ  लेकिन  आपके  पास  10  हजार  एकड़  वाले  वे
 बड़े  किसान

 कृथि  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  भारत  में
 बड़े  किसान  से  तात्पर्य  उन  किसानों  से  है  जिनके  पास  दस  हैक्टेयर
 या  उससे  अधिक  जमीन  आप  उस  श्रेणी  में  आते

 जी  अजीत  जोगी  :  परन्तु  आपके  पास  तो  दस  हजार  हैक्टेयर
 जमीन

 जी  सोमपाज  :  मैं  इसे  आपके  साथ  बदलने  के  लिए  तैयार

 सभापति  महोदय  :  श्री  अजीत  जोगी  आप  हर  बार  उठकर
 बोल  रहे  आप  कृपया  बैठ

 "०००००

 2

 जी  वीरेन्ा  सिंह  :  जब  भी  कोई  सवाल  सदन  में

 खड़ा  होता  है  तो  मैं  देखता  हूँ  कि अजीत  जोगी  साहब  उस  सवाल
 को  लेकर  बहुत  पीड़ित  हो  जाते  वे  यह  नहीं  जानते  हैं  कि और
 सदस्यों  को  भी  उस  विषय  पर  बोलने  का  विशेषाधिकार  इनके
 बारे  में  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  कोई  आरोप  नहीं  लगाता  लेकिन  जो

 चर्चाएं  इनके  बारे  में  मध्यप्रदेश  के  मंत्री  करते  हैं  और  जो  चर्चाएं

 सुनी  जाती  आप  बैठ  मैं  आपको  बहुत
 ठीक  से  जानता  अभी  यूरिया  की  बात  चल  रष्ठी

 मैं  जानता  हूँ  कि  यूरिया  के  दाम  बढ़ने  से  अजीत  जोगी  साहब

 का  दूर  का  भी  रिश्ता  नहीं  डम  लोग  भी  किसान

 सभापति  मदछयोदय  :  यदि  आप  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहते

 हैं  तो  अपने  विचार  व्यक्त  कृपया  अन्य  सदस्यों  को  मत

 हम  एक  संवेवनशील  मुद्दे  पर  चर्चा  कर  रहे

 1

 श्री  वीरेन्द्र  सिंह  :  में  यह  सवाल  इसलिए  उठा  रहा  हूँ  क्‍योंकि

 एस  हल्सना  बोल  पार्टी  की  वजष्ट  से  हम  लोग  अपनी  बात  करने  से

 वंचित  रह  जाते  में  यड्ल  सवाल  इसलिए  उठा  रहा  हूँ  कि  किसानों

 की  पीड़ा  और  गांवों  की  पीड़ा  केवल  इन्हीं  की  नहीं

 हम  लोग  भी  गांव  से  संबंधित

 यूरिंगा  के  दाम  बढ़ने  से  हम  भी  चिंतित  आपसे
 ज्यादा  किसानी  मैं  करता  यूरिया  का  बढ़ा  हुआ  दाम  खुशी
 किसान  को  हुई  तो  हमें  भी  जो  सवाल  राजेश
 पायलट  जी  ने  उठाया  कि  हमारे  कृषि  राज्य  मंत्री  ने  कष्ठा  कि  यूरिया
 का  दाम  इसलिए  बढ़ाया  गया  कि  उससे  जमीन  की  उर्वरा  शक्ति
 में  कमी  हो  रही  ठीक  इस  बात  को  नकारा  नहीं  जा
 "०००००

 पडले  मेरी  बात  तो  मैं  उस  सवाल  पर
 नहीं  जा  रहा

 _

 सभापति  मदहोकय  :  कृपया  पींठांसीन  अधिकारी  की  ओर
 संबोधित  करते  हुए  अपनी  बात

 जी  वीरेन्द्र  सिंह  :  यह  बात  सही  है  कि  कैमिकल  खादों  के
 प्रयोग  से  जमीन  की  उर्वरा  शक्ति  कम  हो  रही  लेकिन  मूल्य
 बढ़ने  का  उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  वित्त  मंत्री  ने  इसके  मूल्य
 बढ़ाए  लेकिन  मूल्य  बढ़ाने  के  पीछे  जो  सच्चाई  है  उसको  पूरा  सकन
 जानता  सच्चाई  यद  है  कि  इससे  पहले  जो  सरकार  थी  जो  कि
 आज  विपक्ष  में  बैठी  उनके  समय  में  राम  लखन  सिंह  जी  कैमिकल
 मिनिस्टर  यड  उस  समय  उनकी  वकालत  करते

 उस  समय  नरहिंड  राच  प्रधान  मंत्री  उनके  समय  में  एक
 बेनामी  कम्पनी  को  ठेका  दे  विया  गया  इसमें  135  करोड़  रुपए
 का  घोटाला  हुआ

 सभापति  मछोवय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  संबोधित

 settee

 सभापति  मढोवय  :  कृपया  बैठ  वे  बोल  रहे  वे
 आपके  सहयोगी  अब  कृपया  माननीय  विक्त  मंत्री  जी

 शी  वीरेन्द्र  सिंह  :  सभापति  मैंने  यह  सवाल  इसलिए
 उठाया  कि  जो  पीड़ा  किसानों  के  प्रति  आज  इनको  हो  रही  वही

 पीड़ा  यदि  उस  समय  होती  तो  किसानों  का  बहुत  भला  हुआ
 «०००००  सारा  सदन  यद्  चाहता  है  कि  किसानों  का  भला

 शी  राजवीर  सिंह  :  मैं  भी  इस  विषय  पर
 बोलना  चाहता

 7

 सभापति  महोदय  :  आप  जो  कुछ  भी  कहना  चाहें  कह  सकते
 परन्तु  संक्षेप  में
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 ।

 जी  राजवीर  सिंह  :  सभापति  मैं  सबसे  पहले  विज्ष  मंत्री
 को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देना  याहता  हूँ  कि  उन्होंने  पैट्रोल
 के  दाम  घटा  दिए  और  इसमें  जो  गड़बड़  उसमें  सुधार
 उन्होंने  यूरिया  के  50  परसैंट  दाम  घटा  मैं  उन्हें  इस  बात  के
 लिए  धन्यवाद  देना  चाहता

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  हम  समय  बर्बाद
 कर  रहे  आए  अनावश्यक  रूप  से  व्यवधान  क्‍यों  डाल  रहे
 वे  कुछ

 7

 जी  राजवीर  सिंह  :  यह  बात  सच  है  कि  इस  समय  किसान
 की  जो  स्थिति  है  बह  बढ़ी  हुई  कीमत  को  बर्दाश्त  करने  की  स्थिति
 में  नहीं  यह  बात  पहले  भी  आई  थी  कि  कैमिकल  फर्टिलाइजर
 विशेष  रूप  से  यूरिया  भूमि  की  उर्वरा  शक्ति  को  कम  करता
 इस  बात  पर  सदन  में  चर्या  भी  हो  चुकी  है  और  वैज्ञानिकों  की  भी
 यही  राय  है  कि  यूरिया  का  कम  से  कम  इस्तेमाल  किया  हमारे
 विपक्षी  मित्र  तस्वीर  और  सिक्‍के  का  एक  पहलू  देख  रहे  वह
 विक्त  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  नहीं  दे  रहे  हैं  कि
 उन्होंने  सुपर  फास्फेट  और  खाद  के  दाम  घटा  वह

 अधूरी  चर्या  कर  रहे  वह  यार-बार  इस  बात  की  जर्घा  कर  रहे
 हैं  कि  सरकार  ने  यूरिया  के  दाम  बढ़ाने  के  बाद  घटा  सरकार
 ने  और  फास्फेट  के  जो  दाम  उसकी  भी  उन्हें  चर्चा
 करनी  मेरा  निवेदन  यह  है

 7

 सभापति  मढोवय  :  कृपया  बैठ  वे  बोल  रहे  आप

 क्यों  खड़े  हैं  ?

 विफल

 सभापति  मछोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कृपया
 इसे  लम्बा  भाषण  मत  यदि  आप  अपना  सुझाव  देना  यादें

 तो

 2

 जी  राजवीर  सिंह  :  हमारे  विपक्षी  मित्र  राजनैतिक  लाभ  उठाने

 के  लिए  बार-बार  इस  मामले  को  उठा  रहे  मैं  पूछना  चाहता

 हूँ  कि  क्‍या  आने  कले  समय  में  बजट  पर  चर्चा  महीं  होने  वाली

 क्‍या  बजट  पर  भाषण  आज  ही  खत्म  होने  वाले  हैं  ?  क्या  बजट

 जो  आया  है  उस  पर  कल  भाजण  नहीं  होंगे  ?  क्या  बजट  पर  बढड़स

 का  समय  निश्चित  नहीं  हुआ  तो  आज  ही  क्यों  इस  पर  बहस

 हो  रही  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  बजट  पर  बहस  नहीं  होनी

 है  तो  इस  पर  आज  ही  बहस  करा  ली  जाए  और  मतदान  करा  लिया

 अगर  इस  पर  बहस  होनी  है  लो  यह  बहस  बंद  होनी
 "०००००

 सभापति  महोदय  :  वे  बोल  रहे  क्‍या  यही  तरीका
 कृपया  बैठ

 किक

 सभापति  महोदय  :  मैं  और  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  नहीं  दे
 रहा  कृपया  बैठ

 जी  खारबेल  स्वाइन  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 सभापति  महोदय  :  इस  समय  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं
 मैं  किसी  को  भी  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  कृपया

 बैठ  कृपया  सहयोग  मैंने  काफी  समय  दिया
 कृपया  सहयोग  अन्यथा  हमारे  पास  आत्महत्या  के  कारण
 हो  रही  मौतें  जैसे  महत्वपूर्ण  मुद्दे  क ेलिए  समय  नहीं  पहले
 आप  माननीय  विक्त  मंत्री  के  वक्‍तव्य  को

 "०००००

 सभापति  मढोदय  :  कृपया  बैठ  विक्ष  मंत्री  जी  अपना
 वक्तव्य  दे  रहे  इसलिए  कृफ्या  बैठ  कृपया  अध्यक्षपीठ
 को  सहयोग  हमने  इस  मुद्दे  पर  अत्यक्षिक  समय  जे  लिया

 थी  खारबेल  स्वाइन  :  कृपया  मुझे  प्रक्रिया  के  सम्बंध  में  बोलने
 की  अनुमति

 सभापति  महोदय  :  अब  किसी  प्रक्रिया  बात  मत
 यह  तो  एक  सदस्य  द्वारा  मांगा  गया  स्पष्टीकरण

 श्री  खारबेज  स्वाइन  :  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  और  अग्रगण्य
 नेता  श्री  शिवशंकर  ने  अभी-अभी  हमें  विपक्ष  के  सामूहिक
 उत्तरदायित्व  के  बारे  में  बताया  मैं  यह  मानता  हैँ  कि  विपक्ष
 को  सरकार  की  आलोचना  करने  का  अधिकार  परन्तु  मैं  तो
 एक  प्रश्न  उठा  रहा

 हम  नए  सदस्य  हमें  भी  वैयब्तिक  अधिकार  हम  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्रों  स ेनए  संसद  सदस्य  शून्यकाल  और  नियम  3३77
 के  अंतर्गत  मामलों  के  अलावा  हमें  चर्या  का और  कोई  मौका  नहीं
 मिलता

 सभापति  मढोवय  :  आपको  अवसर

 जी  व्ारजेल  स्वाइम  :  मुझे  बोलने  के  अधिक  अवसर  नहीं
 मिले  मुझे  केवल  शून्यकाल  के  दौरान  बोलने  और  नियम  377
 के  अंतर्गत  मामले  उठाने  का  अवसर  मिला  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  इसी  तरह  एक  वर्ष  गीत  जाएगा  और  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के
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 लोग  यही  कहेंगे  कि  ये  हमारे  संसद  सदस्य  जिन्हें  हमने  चुना  था
 और  इन्होंने  एक  वर्ष  तक  लोक  सभा  में  मुंह  नहीं

 डॉ०  प्रभा  ठाकुर  :  सिर्फ  एक  मिनट  का  समय

 ]

 सभापति  महोदय  :  वष्ट  बोल  रहे  कृपया  बैठ

 श्री  खारबेज  सस्‍्वाइन  :  इस  तरह  विपक्ष  सदस्यों  के  व्यक्तिगत
 अधिकारों  का  हनन  कर  रहा  मैं  चाहता  हूँ  कि  आप  अपना
 विनिर्णय  आप  कुछ  भी  विनिर्णय  दे  सकते  कृफ्या  इसे  स्फ्ष्ट

 मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  बोजने  का  अधिकार

 सभापति  मढोचय  :  आप  कृपया  बैठ  आप  अनावश्यक
 रूप  से  बोल  रहे  कृपया  बैठ

 श्री  खमरवेल  स्वाइन  :  चाहे  यह  यूरिया  अथवा  पेट्रोल  हो  वे
 चर्चा  कर  सकते  लेकिन  मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में
 अपनी  बात  कहने  का  अधिकर  मुझे  अपने  क्षेत्र  के  लोगों  के
 बारे  में  अपनी  बात  कहने  का  अधिकार  वे  मुझे  समय  दे  रहे
 हैं  यदि  सदस्य  उन  विषयों  पर  अलग-अलग  चर्चा  कराना  चाहते
 हैं  तो  उन  पर  चर्चा  होने  लेकिन  शून्यकाल  के  दौरान  होने  वाली
 चर्चा  और  नियम  377  के  अंतर्गत  किए  जाने  वाले  उल्लेख  को  किसी
 भी  तरष्ठ  कम  किया  जाना  मेरा  यही  कहना  कृपया  मेरी
 बात  अन्यथा  हम  उन्हें  कभी  बोलने  की  अनुमति  नहीं

 मुझे  भी  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  की  समस्याओं  के  बारे  में
 बोलने  का  अधिकार

 7

 शी  जोगेन्द्र  कवाड्े  :  सभापति  बहुत  देर
 से  मैं  आपसे  बोलने  की  इजाजत  मांग  रहा

 शी  स्वारबेख  स्वाइन  :  ऐसा  करेंगे  तो  हम  भी  आपको  बोलने

 नहीं

 सभापति  सद्ोदय  :  कृपया  बैठ  मैं  माननीय  सदस्यों

 से  आपस  में  न  झगड़ने  का  अनुरोध  कर  रहा

 सभापति  महोवय  :  कृपया  बैठ  मैं  आपको  समय

 यहां  अवसर  आपकी  इसमें  रुचि  है  या  नहीं  यह  मुझे

 बहुत  से  मुददे  शून्यकाल  के  अंतर्गत  नियम  377  के
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 अधीन  प्टमले  नियम  193  के  अंतर्गत  क्‍या  सभा  को
 चलाने  का  यही  तरीका  है  ?  मैंने  इस  मुद्दे  पर  आपको  पर्याप्त  समय
 दिया  अध्यक्षपीठ  आपकी  समस्या  को  भी  कृपया  बैठ

 अब  वित्त  वित्त  मंत्री  जी  के  उत्तर  का  सबको  इंतजार
 कृपया  बैठ  आप  कृपया  बैठ

 शी  यशवंत  सिन्हा  :  सभापति  मैं  निवेदन  कर  रहा  था
 कि  मैं  भली  प्रकार  स ेसदन  की  भावनाओं  और  सदस्यों  की  भावनाओं
 का  आदर  करता  रहा  हूँ  और  आगे  भी  करता

 अपराइन  3.०७  बजे

 यहां  जो  भी  बिंदु  उठता  हम  सब  लोक  प्रतिनिधि  लोक
 महत्व  और  लोकद्वित  के  मुद॒दे  हम  यहां  पर  उठाते  लेकिन  मुझे
 ऐसा  लगता  है  कि  कल  मैंने  जो  50  प्रतिशत  कमी  जो  एक
 रुपये  को  घटाकर  5०  पैसे  उस  पर  मुझे  साधुवाद  देने  की
 बजाय  आज  जिस  प्रकार  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों  ने  इस  मुद्दे  को
 उठाया  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यह  क्षुद्र  राजनीतिक  लाभ  के
 लिए  उठाया  इनको  किसानों  की  चिंता  नहीं  है
 और  ये  वाक  आउट  की  तैयारी  करके  यहां  पर  आये

 इसलिए  इस  बात  को  मानने  की  स्थिति  में  नहीं
 "०००००

 शी  नरेन्द्र  बुद्धानिया  :  सभापति  सरकार  का
 व्यवष्ार  ठीक  नहीं  यह  किसानों  के  ड्ित  की  बात  नहीं  कर  रही

 अपराइन  3.01  बजे

 तत्पश्चात्‌  श्री  शिवशंकर  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य
 सभा  भवन  से  बाहर  चले

 सभापति  महोदय  :  अब  यह  विषय  समाप्त  डो  गया  अब
 आप  जो  भी  रुख  अपनाना  चाहते  अपना

 seseees

 सभापति  महोवय  :  नियम  377  के  अधीन  चर्चा  के  बाद  में
 आपको  अवसर

 जी  अनिल  बसु  :  माननीय  विक्ष  मंत्री  ने  जो  कहा  वह  बहुत
 आपत्तिजनक  हम  भी  सदन  से  बाहर  जा  रहे

 अत्पराइन  3.०2  बजे

 इस  समय  श्री  अनिल  कसु  और  कुछ  अन्य  माननीय  सवक्‍स्य
 सभा  भवन  से  बाहर  यले
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 ली  जेनी  प्रसाद  वर्मा  :  सभापति  इस
 सरकार  द्वारा  जो  यूरिया  के  दाम  बढ़ाये  गये  हैं  हम  उनका
 विरोध  करते  हैं  और  विरोधस्वरूप  सदन  से  वाक  आउट  कर  रहे

 अपराइन  3.०2:  बजे

 तत्पश्यात्‌  श्री  बेनी  प्रसाद  वर्मा  तथा  कुछ  अन्य  माननीय
 सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  यले

 अपराइन  3.०३  बजे
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 सभापति  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों
 पर  चर्चा

 नियम  377  के  अधीन  मामजे

 मध्य  प्रदेश  के  सतना  जिले  में  बाण  सागर
 परियोजना  को  शीघतक्न  पूरा  किए  जाने  की
 आवश्यकता

 1

 शी  रामानन्द  सिंह  :  सभापति  मध्य  प्रदेश

 के  सतना  जिले  में  बाण  सागर  अन्‍्तराज्यीय  सिंचाई  एवं  विद्युत
 परियोजना  का  शिलान्यास  वर्ष  1978  में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री

 मोरारजी  देसाई  ने  किया  उन्होंने  600  करोड़  रुपये  की  इस
 योजना  को  &  वर्ष  में  पूरा  कराने  की  घोषणा  की

 बाणसागर  सिंचाई  व  जल  विद्युत  योजना  से  मध्य  बिहार

 व  उत्तर  प्रदेश  इन  तीन  राज्यों  को  सिंचाई  व  विद्युत  मिलनी

 20  वर्ष  हो  रहे  योजना  लागत  के  बढ़ने  से  अब  यद्द  योजना

 3200  करोड़  की  बताई  जा  रही  किसानों  की  जमीनें  ले  ली  गई

 किंतु  उन्हें  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  व  न  ही  किसानों  के  पुनर्वास
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  जिससे  किसान  बेहद  परेशान  इस

 योजना  हेतु  अब  केन्द्र  व  राज्य  सरकारें  धन  भी  नहीं  दे  करीब

 1600  करोष्ठ  रुपये  खर्च  हो  जाने  की  बाद  भी  योजना  अधूरी  पड़ी
 अभी  1600  करोड़  और  खर्च  होने  का  अनुमान  किया  जा  रहा

 इस  योजना  के  पूर्ण  होने  से  160०  करोड़  की  प्रति  वर्ष  बिजली

 उपलब्ध

 अतः  देशहित  व  जनहित  में  बाण  सागर  योजना  को  शीघ्र  पूरा

 कराने  हेतु  भारत  सरकार  तीनों  राज्यों  पर  दवाब  डालकर  योजना

 को  पूर्ण  कराने  की  पहल

 3  1998  को  जबीन  मामले  280

 सागर  संसबीय  निर्वाथन  क्षेत्र  में  पेयजल
 उपलब्ध  कराने  ढेसु  राजधाट  परियोजना  को  शीहक्ष

 पूरा  किए  जाने  की

 जी  वीरेन्द्र  कूमार  :  सभापति  मेरे  संसवीय
 झेत्र  सागर  की  पेयजल  समस्या  दिनों-दिन  बढ़ती  जा  रही  पर्याप्त
 वर्षा  होने  के  उपरोत  भी  नगरवासी  पानी  की  बूंद-बूंद  को  परेशान
 हो  रहे  निदान  हेतु  बनाई  गई  बेबस  नदी  पर  राजघाट  योजना
 पर  अभी  कार्य  आरंभ  होना  किंतु  एक  तो  तत्काल  पेयजल
 वितरण  हेतु  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  साथ  ही  राजघाट
 योजना  के  कार्य  को  तीव्र  एवं  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की
 आवश्यकता

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  कार्य  को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  अपने  हाथ  में  लेकर  शीघ्र  पूर्ण  कराने
 की  पहल  आरंभ

 डिन्दुस्तान  केजल्स  जिमिटेड  के  एककों  को  संचार
 मंजाजय  के  प्रशासनिक  शेजाधिकार  के  अंतर्गत  लाए
 जाने  की

 जी  रीसलाल  प्रसाद  वर्भा  :  सभापति
 उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  टेलीकॉम  केबल  निर्माण  के  लिए  हिंदुस्तान
 केबल्स  एक  उद्योग  जिसका  एक  मात्र  खरीददार  डी.ओ
 यही  उद्योग  डी.ओ  के  सलाह  तथा  अनुमोदन  से  1952  में  बहुत
 बड़ा  धन  लगाकर  स्थापित  किया  गया  जिसके  तीन  यूनिट

 हैदराबाद  तथा  नैनी  के  सम्पूर्ण
 उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाये  तो  इनका  कुल  वार्षिक
 टर्नओवर  60०0  करोड़  यद्द  कंपनी  45  वर्षों  से  की
 सेवा  अपने  5000  कुशल  एवं  दक्ष  कर्मचारियों  के  साथ  करती  रही

 इसके  तीनों  यूनिटों  के  आई  90०२2  गुणवत्ता  मानक
 प्राप्त  यह  उद्योग  1952  से  1991  तक  लगातार  लाभ  में  रहा

 किंतु  सरकार  की  उदार  औद्योगिक  नीति  के  कारण  अपनी  क्षमता
 से  अत्यंत  कम  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  एवं  आधुनिकीकरण
 में  धन  के  उपयोग  के  कारण  यह  करीब  तीन  वर्षों  से  घाटे  में

 इस  प्रकार  बड्भुत  बड़े  नुकसान  के  कारण  इस  कंपनी  के  पास
 उद्योग  को  चलाने  के  लिए  धन  का  पूर्ण  अभाव  यह  ध्यान  देने
 योग्य  बात  है  कि  जिस  डी.ओ  ने  मार्य  1993  तक  अपने  वार्षिक
 बजट  में  हिन्दुस्तान  केबल्स  के  लिए  अलग  धन  तथा  आर्डर  का
 प्रावधान  करती  रही  है  उसने  आई.टी  तथा  एच  को
 तो  आदेश  तथा  अप्रिम  75  प्रतिशत  धन  वेने  का  प्रावधान  किया
 किंतु  एच.सी  को  इन  सुविधाओं  से  अलग  रखा  अतः  इस
 उद्योग  को  उद्योग  मंत्रालय  से  दूरसंचार  मंत्रालय  में  स्थानांतरित  करके
 ही  बचाया  जा  सकता  दूसरे  उद्योग  के  अपेझ्ञाकृत  निम्न  कोटि
 के  केबल  के  उपयोग  से  देश  की  संपूर्ण  संचार  व्यवस्था  को  चरमराने
 की  भविष्य  में  पूर्ण  संभावना  सरकार  यदि  इस  उद्योग  को  विश्व
 प्रतियोगिता  के  लायक  बनाने  की  संभावना  तलाश  करती  है  तो  यह
 राष्ट्र  के लिए  मंगलदायक  बात
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 बंगलौर  को  शहर  घोषित  किए  जाने  की
 आवश्यकता

 थी  कॉडयूया  :  बंगलौर  शहर  की
 जनसंख्या  7०  लाख  को  भी  पार  कर  गई  यह  शहर  सम्पूर्ण  देश
 में  तीव्र  गति  से  विकास  कर  रहा  और  यहां  का  जीवन  स्तर
 बहुत  ऊंचा  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  महासंघ
 और  कनाटिक  के  कामगारों  ने  सरकार  से  कलकत्ता
 और  दिल्‍ली  के  साथ-साथ  बंगलौर  को  शहर  घोषित  करने  का
 पहले  ही  अनुरोध  किया

 अतः  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से बंगलौर  को  शहर  घोषित
 करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ताकि  बंगलौर  में  केन्द्र  सरकार  के
 कर्मचारी  3०  प्रतिशत  आवास  भक्ता  पाने  के  हकदार  हो

 उड़ीसा  के  खू  से  प्रभावित  लोगों  को  प्रधानमंत्री
 राइतकोथ  से  विफ्तीय  सहायता  देने  और  लू  को  राहत
 संहिता  में  प्राकृतिक  आपदा  के  रूप  में  सम्मिजित
 किए  जाने  की  आवश्यकता

 शीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं
 सरकार  का  ध्यान  देश  में  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  चल  रही  अभूतपूर्व
 लू  की  ओर  आकर्षित  कराना  चाहती  हूँ  जहां  828  के  अखिल  भारतीय
 आंकड़े  की  तुलना  में  50०  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  महामारी
 की  तरह  लू  से  अधिकांश  गरीब  तथा  खेतों  में  काम  करने  वाले
 लोग  प्रभावित  ड्ुए  लू  से  सम्बलपुर  और  बोलनगीर  जिले
 सवाधिक  प्रभावित  हुए  तथापि  भुवनेश्वर  और  अन्य
 तटीय  क्षेत्रों  में  निरंतर  एक  सप्ताह  से  चल  रही  लू  के  कारण  बड़ी
 संख्या  में  लोग  मर  रहे  जिसके  कारण  संम्पूर्ण  राज्य  के  लोग
 संत्रस्त

 इतना  अधिक  तापमान  अन्य  राज्यों  में  रिकार्ड  नहीं  किया  गया
 हाल  ही  में  दर्ज  किए  गए  तापमान  के  अनुसार  कलकत्ता  में

 अधिकतम  तापमान  38  डिग्री  भोपाल  में  43  डिग्री

 सेल्सियस ,  हैदराबाद  में  43  डिग्री  सेल्सियस  और  पटना  में  38  डिग्री
 सेल्सियस  दर्ज  किया  गया  जबकि  भुवनेश्वर  में  44  डिग्री  सेल्सियस
 तापमान  दर्ज  किया  गया  और  पश्चिमी  उड़ीसा  के  तितलागढ़  में
 तापमान  49.1  डिग्री  सेल्सियस  तापमान  अतः  जलवायु
 सम्बंधी  दिशाओं  में  ऐसी  असामान्य  स्थिति  के  लिए  मौसम
 पर्यावरणविदों  तथा  वैज्ञानिकों  द्वारा  विनाश  के  कारणों  का  पता
 लगाने  के  लिए  जांच  और  अनुसंधान  किए  जाने  की  आवश्यकता

 इस  वर्ष  तटीय  प्रदेश  उड़ीसा  तुलनात्मक  रूप  से  कम  लू
 की  दशाओं  से  गुजरता  इस  समय  कड़कड़ाती  लू  का  सामना

 कर  रहा  अतः  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  प्रधानमंत्री

 राहत  कोष  से  प्रभावित  परिवारों  को  शीघ्रातिशीघ्र  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  मेरी  यह  भी  मांग  है  कि  लू  को  प्राकृतिक  आपदा

 माना  जाए  तथा  इसे  राहत  कोष  में  शामिल  किया
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 भाऊ  साहिब  पंजाराव  देशमुख  की  जन्‍म
 शताब्दी  के  अवसर  पर  एक  स्मारक  डाक-टिकट
 जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  आर  .  गवई  :  डॉ०  भाऊ  साहिब  पंजाराव
 देशमुख  की  जन्म  शताब्दी  इस  वर्ष  सारे  देश  में  मनाई  जा  रही

 भाऊ  साहिब  पंजाराव  देशमुख  देश  की  जानी-मानी  हस्ती
 वे  केन्द्र  में  कृषि  आदि  अनेक  विभागों  के  मंत्री  वे  भारत  कृषक
 समाज  के  संस्थापक  वे  किसानों  के  एक  बड़े  नेता  थे  और  उन्होंने
 किसानों  के  लिए  अपना  जीवन  समर्पित  कर  वे  एक  महान
 शिक्षाविद्‌  थे  और  उन्होंने  देश  में  अनेक  शैक्षिक  संस्थाएं  शुरू
 वे  एक  महान  समाज  सुधारक  वे  संविधान  का  प्रारूप  तैयार
 करने  वाली  संविधान  सभा  के  सदस्य  जिसमें  उन्होंने  महान
 योगदान  दिया  इसलिए  उनकी  स्मृति  में  डाक-टिकट  जारी  किया  जाना
 उचित  अतः  मैं  भारत  सरकार  से  विशेषकर  माननीय  प्रधानमंत्री
 से  इस  मामले  को  देखने  और  उनकी  स्मृति  में  डाक-टिकट  जारी
 करने  का  अनुरोध  करता

 जिवेन्द्रम-कन्याकुमारी  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 47)  पर  कुझीतुरई  स्थित  पुराने  और  जर्जर  पुल
 की  मरम्मत  ढेतु  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने  की
 आवश्यकता

 शी  डेनिस  :  त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  47)  पर  कुझीतुरई  स्थित  पुराने  और  जर्जर  पुल
 की  मरम्मत  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  इससे  यात्रियों  और
 वाहनों  को  गंभीर  खतरा  इस  पुल  में  अनेक  दरारें  आ  गई
 इस  पुल  के  आधार  स्तम्भ  बुरी  तरह  से  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं  और
 इनके  सहायक  खम्भे  जो  लगाए  गए  हैं  वे  भी  क्षतिग्रस्त  हो  गए  और
 वे  नदी  की  धारा  में  बह  गए  यद्द  पुल  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गया
 है  कि  यह  किसी  भी  समय  गिर  सकता  और  इस  प्रकार  की
 घटना  बहुत  डी  अनर्थकारी  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  देश  के

 महत्वपूर्ण  और  व्यस्त  राजमार्गों  में  से  एक

 अपराइन  3.13  बजे

 बसुदेव  आचार्य  पीठासीन  हुएय

 सरकार  ने  इन  पहलुओं  पर  गौर  करते  हुए  आठवीं  योजना
 में  एक  नए  पुल  के  निर्माण  कार्य  को  उदारतापूर्वक  शामिल  कर  लिया

 अधिग्रहण  कार्य  पूरा  हो  गया  परन्तु  इस  महत्वपूर्ण  और
 तात्कालिक  कार्य  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  अभी  तक  कदम  नहीं
 उठाए  गए  अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पुल  का
 निर्माण  कार्य  बिना  किसी  विलम्ब  के  शारू  किया

 के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  नेटवर्क  की
 क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने
 की  आवश्यकता

 जॉ०  जयंत  रंगपी  जिला  :  असम  का  पर्वतीय
 क्षेत्र  जिसमें  कार्बी  आंगलांग  तथा  उत्तरी  कछार  पर्वत  जिले  शामिल

 पूर्वोत्तर  में  और  संभवतः  पूरे  देश  में  दूरदर्शन  का  सबसे  घटिया
 नेटवर्क  पन्द्रह  हजार  वर्ग  किलोमीटर  से  अधिक  समूचे  क्षेत्र  में
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 जयंत

 इस  समय  दीफू  तथा  दाफलांग  में  दो  कम  शक्ति  वाले  रिले  केन्द्र
 ये  दो  केन्द्रों  से  कुल  क्षेत्र  के  मुश्किल  से  20  प्रतिशत  भाग  में

 ही  कार्यक्रम  प्रसारित  हो  पाते  वाटी  जिले  के  नजदीकी  केन्द्र
 से  भी  प्रसारण  पर्वतीय  क्षेत्र  के  होने  के  कारण  काफी  खराब
 यद्यपि  पर्वतीय  जिले  के  कुछ  भाग  पड़ोसी  नागालैंड  राज्य  के  केन्द्रों
 से  प्रसारण  पाते  हैं  परन्तु  नागालैंड  राज्य  के  सदर्भ  में  बनाए  गए
 समाचार  तथा  कार्यक्रम  असम  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  दर्शकों  के  लिए
 ज्यादा  प्रासंगिक  नहीं  होती  इसलिए  व्यावष्ठारिक  रूप  उपर्युक्त
 उल्लिखित  80  प्रतिशत  क्षेत्र  जिसमें  मुख्यतः  आदिवासी  जनसंख्या
 है  जो  आवश्यक  तथा  प्रभावी  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  से  वंचित  डो  रही

 इस  विसंगति  को  दूर  करने  के  मैं  यह  मांग  करता  हूँ  कि
 कारबी  आंगलांग  तथा  उरांगसा  के  बोकाजन  रांग-मांगव

 में  नए  केन्द्र  स्थापित  किए  जाएं  तथा  उत्तर  कछार  पर्वतीय  जिलों
 के  ज्ञांगटिंग  तथा  वीप्ू  एवं  हाफलांग  के  मौजूदा  केन्द्रों  का
 रिकार्डिंग  इत्यादि  सुविधा  के  साथ  उच्चतर  प्रसारष्ण  क्षमता  के  रूप
 में  उंष्भयन  किया  जाये  ताकि  उस  क्षेत्र  के  सम्पन्न  तथा  विविध
 आदिवासी  लोक  संस्कृति  के  आधार  पर  स्थानीय  रूप  से  कार्यक्रम
 तैयार  की  जा  मैं  सरकार  से  उपर्युक्त  मामलों  पर  त्वरित  तथा
 सकारात्मक  कदम  उठाने  का  आग्रई  करता

 अजमेर  जिले  के  पेयजज  की  भारी  कमी  अनुभव
 कर  रहे  गांवों  की  समस्‍या  के  स्थायी  समाधान  हेतु
 उन्हें  बीसजपुर  परियोजना  के  साथ  जोड़े  जाने  सी
 आवश्यकता
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 प्रभा  ठाकुर  :  सभापति  अजमेर
 जिले  के  1000  में  से  644  गांवों  में  जनता  फ्लोराइड

 युक्त  पानी  पीने  को  मजबूर  जिस  पानी  को  पीने  से  कुबड़ेपन
 तथा  अपाहिज  होने  का  खतरा  जनता  भोग  रही  इस  समस्या
 के  हल  के  लिये  त्वरित  युद्धस्तर  के  प्रयास  शीघ्रातिशीघ्र  आरंभ  किये
 जाने  मेरा  सरकार  से  यही  अनुरोध  है  कि  अजमेर  जिले
 की  जनता  को  विकलांग  होने  से  बचाने  के  लिये  इस  मामले  को
 प्राथमिक  रूप  से  महत्व  दिया  जाये  तथा  क्षेत्र  की  जनता  को  स्वच्छ
 पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  दिशा  में  शीघ्र  स्थायी  समाधान  के  लिये
 क्षेत्र  म ंआरंभ  बीसलपुर  परियोजना  द्वारा  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों

 कऋो  शीघ्र  जोड़ा

 केरल  में  बेडतर  दूरसंयार  सेवाएं  उपलब्ध  कराने

 ढेतु  दूरसंचार  विभाग  में  निम्न  श्रेणियों  में  रोजगार
 केन्द्रों  के  माध्यम  से  पर्याप्त  नियुक्तियां  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 श्री  गोविन्चन  :  माननीय  सभापति
 मैं  संचार  मंत्री  का  ध्यान  केरल  में  दूरसंचार  की  समस्याओं  की  ओर

 आकृष्ट  करना  चाहता  केरल  में  प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  7  लाख
 लोग  मेरे  क्षेत्र  कन्‍नूर  में  भी  लगभग  दो  लाख
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 आवेदकों  की  लम्बी  सूची  केरल  में  दूरसंचार  के  प्राधिकारियों
 ने  यह  घोषणा  की  है  कि  वे  3.25  लाख  आवेदकों  को  नए  कनेक्शन
 देने  जा  रहे  इसके  बाद  भी  बकाया  लोगों  की  लम्बी  सूची  बनी

 केरल  में  दूरसंचार  के  विकास  के  रास्ते  में  मुखण  अड़चन
 मानव  शक्ति  की  भारी  कमी  1984  से  विशेषरूप  से  निम्न  श्रेणियों
 में  कोई  नियुक्ति  नहीं  की  गई  मुझे  आश्यर्य  हो  रहा  है  कि  दूरसंचार
 प्राधिकारी  3.25  लाख  नए  कनेक्शन  प्रदान  करने  का  अपना  वचन
 किस  प्रकार  पूरा  कर  दूरसंचार  के  उपभोक्‍ता  खराब  सेवा
 से  बुरी  तरह  प्रभावित  होते  इसका  एकमात्र  उपाय  केवल  रोजगार
 केन्द्रों  के  माध्यम  से  निम्न  श्रेण्िययों  में  नियुक्ति  करना  उच्चतम
 न्यायालय  का  निर्णय  अस्थायी  कर्मचारियों  के  दावों  के  संबंध  में  स्पष्ट

 अतएव  विकास  कार्यों  में  तेजी  लाने  तथा  रख-रखाव  व  मरम्मत
 की  बेहतर  सुविधा  प्रदान  कराने  के  लिए  मैं  संचार  मंत्री  से रोजगार
 केन्द्रों  के  माध्यम  से  पर्याप्त  नियुक्तियां  किए  जाने  का  आग्रह  करता

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा

 शुरू  करते  श्री

 शी  कोनिजेटी  रोसैया  :  माननीय  सभापति
 सुबह  मैंने  शून्यकाल  के  दौरान  एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाने

 के  लिए  माननीय  अध्यक्ष  से  अनुमति  देने  हेतु  आग्रह

 सभापति  महोवय  :  शून्य  काल  अब  समाप्त  हो  चुका  आप
 उसे  कल  उठा  सकते

 थी  कोनिजेटी  रौसेया  :  मैं  दो  मिनट  का  भी  समय
 नहीं  कृपया  मुझे  अनुमति

 सभापति  मढोवय  :  कल  सुबह  10  बजे  के  पहले  आप  नोटिस
 दें  तथा  फिर  कल  आप  इसे  उठा  सकते

 जी  आदित्यनाथ  :  सभापति  कल  भी
 जीरो  ऑवर  नहीं  हुआ  और  आज  भी  नहीं

 सभापति  महोदय  :  आप  कल  बोलिएगा+
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 श्री  खारबेल  स्वाइन  :  सभापति  गत  दो
 दिनों  से  शून्यकाल  के  दौरान  हमें  बोलने  का  कोई  अवसर  नहीं  मिला

 मैंने  वही  मामला  शून्य  काल  तथा  नियम  377  के  अंतर्गत  भी
 उठाने  की  कोशिश  कल  शून्य  काल  नहीं  हो  पाया  तथा  आज
 भी  नहीं  हुआ  तथा  आपने  मुझे  नहीं  अब  हम  क्‍या  करें  ?
 इस  मामले  में  मैं  असहाय  अनुभव  कर  रहा  मैं  आपके  संरक्षण
 में  ः

 सभापति  महोदय  :  आप  कल  फिर  नोटिस

 जी  खारबेल  स्वाइन  :  मैं  जानता  हूँ  कि  कल  मैं  फिर
 नोटिस  दूंगा  और  यह  खो  मैं  क्‍या  करूँ  ?  कृपया
 मेरी  मदद १५५५५  H
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 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 जी  खारबेल  स्वाइन  :  आप  सभी  सदस्यों  को  जो
 शुन्यकाल  के  मामले  10  से  15  मिनट  के  लिए  उठाना  चाहते
 उन्हें  अनुमति  क्यों  नहर्षी  देते

 सभापति  महोदय  :  यह  अभी  संभव  नहीं

 थी  सारबेल  स्वाइन  :  हम  दो  या  तीन  मिनट  में  पढ़ेंगे
 "०००००

 सभापति  महोदय  :  आज  हमने  शून्य  काल  12  बजे  मध्याहन
 से  ।  बजकर  5  मिनट  तक  लगभग  1  घंटे  का  कृपया  आप
 अपने  स्थान  पर  बैठ

 विक्की

 सभापति  मदढोवयथ  :  कृपया  आप  बैठ  मैंने  श्री
 जालप्पा  को  बुलाया

 "००००

 सभापति  मदढोदय  :  आप  कल  नोटिस  देकर  कल  ही  इस  मामले
 को  उठा  सकते

 जी  कोनिजेटी  रॉसैया  :  कुछ  समय  पूर्व  सभापति
 महोदय  ने  कहा  था  कि  वे  नियम  377  के  अधीन  मामलों  के  पश्चात्‌
 मुझे  शायद  आपने  भी  यह  सुना  कृपया  मुझे  एक

 महत्वपूर्ण  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति

 संभापति  महोदय  :  कई  ऐसे  माननीय  सदस्यगण  हैं  जिन्होंने
 नोटिस  दिया  है  किंतु  उन्हें  मामला  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 विवश  कक

 जी  मोहन  सिंह  :  मैंने  भी  नोटिस  दिया

 (६  डिन्दी 1

 सभापति  महोदय  :  मोहन  सिंह  आप  कल

 1

 जी  खारजबेल  स्वाइन  :  क्‍या  आप  आज  के  नोटिस
 पर  कल  विद्यार  करेंगे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  मदन  लाल
 ः  आप  कल  भी  नोटिस
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 7

 आपको  पुनः  नोटिस  देना  आप  अपना  नोटिस  पूवाहिन
 10  बजे  से  पहले  दे

 अपराइन  3.17  बजे

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 किसानों  को  उनके  कृषि  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  न  दिए
 जाने  के  कारण  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उनके  द्वारा  की  गई

 आत्महत्या  की  घटनाएं  -  जारी

 7

 जी  जालप्पा  :  मुझे  बोलने
 का  अवसर  देने  हेतु  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  यड्ड  अत्यधिक
 दुर्भाग्यपूर्ण  तथा  दयनीय  बात  है  कि  हम  अपने  कतिपय  किसान
 बंधुओं  द्वारा  की  गई  आत्महत्या  के  संबंध  में  बात  कर  रहे

 श्री  मोहन  सिंड  :  बरनाला  साहब  का  बिल  कब
 आयेगा  ?

 सभापति  महोदय  :  इस  मामले  के  समाप्त  होने  के  बाद  उस
 विधेयक  को

 "०००००

 श्री  आर  .  जालप्पा  :  हमें  5०  वर्ष  पूर्व  स्वतंत्रता
 मिली  तथा  हम  अब  इसकी  वर्षगांठ  मना  रहे  लेकिन  इन
 वर्षों  के  दौरान  हमारे  देश  के  कृषक  समुदाय  की  एक  के  बाद  एक
 आनेवाली  सरकारों  द्वारा  दुभाग्यपूर्ण  ढंग  से  उपेक्षा  की  गई
 किक  या  तो  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  जाये
 या  उन्हें  बोलने  दिया

 हमें  जानना  चाहिए  कि  सबल  कृषि  वर्ग  युद्ध  के  मामले
 में  बम  से  अधिक  प्रभावशाली  यदि  इस  देश  के  किसानों  की
 आर्थिक  दशा  को  और  अधिक  खराब  बनाया  जाता  रहा  तो  हजारों
 परमाणु  बम  हमारे  देश  को  बचा  नहीं  हमें  यह  निश्चित  रूप
 से  समझना  माननीय  मंत्री  श्री  सोमपाल  कल  कह
 रहे  थे  कि  एक  काफी  अच्छी  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  इसे
 ग्रंथालय  में  रखा  गया  माननीय  मंत्री  महोदय  को  समझना  चाहिए
 कि  समितियां  अपनी  सिफारिशें  देने  हेतु  गठित  की  जाती  ताकि
 इन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  सके  तथा  उचित  कार्यवाही  की  जा
 ये  ग्रंथालय  में  रखे  जाने  अथवा  पूजा-अर्चना  करने  हेतु  नहीं
 इसीलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  एक  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  आज  की
 आवश्यकता  इसे  शीघ्रातिशीघ्र  तैयार  किया  जाना
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 50  वर्षों  की  उपेक्षा  से  कृषि  वर्ग  निरंतर  कमजोर  हुआ
 परिणाम  क्‍या  है  ?  भारत  सरकार  के  समूह  वर्ग  के  कर्मचारी

 30०0-40.  एकड  भूमि  वाले  एक  किसान  से  आर्थिक  रूप  से  बेहतर
 स्थिति  में  मैं  समझता  हूँ  कि  श्री  सोमपाल  मुझसे  सहमत
 यदि  वे  चाहें  तो  मैं  उन्हें  आकड़े  दे सकता  अतः  उन्हें  किस  प्रश्न
 का  जवाब  देना  चाहिए  ?  लोगों  की  मृत्यु  हुई  है  तथा  हम  उनके
 लिए  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  हम  सिर्फ  यह  सुनिश्चित  करें
 कि  उनके  परिवार  वालों  को  कुछ  मुआवजा  दिया  ताकि  उनकी
 कठिनाईयां  कम  हो

 और  अधिक  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने  को  रोकने
 हेतु  सरकार  को  तत्काल  कार्यवाही  करनी  कृषि  के  विकास
 हेतु  ऋण  अच्छे  कीटनाशक  तथा  उर्वरक  तथा
 विपणन  जैसी  चार  अथवा  पांच  चीजें  हैं  जो  आवश्यक

 कल  श्री  जाखड़  जी  कह  रहे  थे  कि  इस  देश  में  सिंचाई  की
 सिर्फ  37  प्रतिशत  क्षमता  इसका  अर्थ  है  कि  शेष  67  प्रतिशत
 मानसून  की  अनिश्चितता  पर  निर्भर  अतः  किसानों  को  जल

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराये  जाने  की  बात  अत्यंत  महत्वपूर्ण  हम
 बडी  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  करने  की  योजना  बना  रहे  लेकिन
 इसे  पूरा  करने  में  8  से  10  वर्षों  से  ज्यादा  समय  हमारे
 देश  में  कोई  भी  परियोजना  निर्धारित  समय  सीमा  के  अंदर  पूरी
 नहीं  हुई  इस  प्रकार  हम  न  सिर्फ  अपना  समय  बर्बाद  करते  रहे
 हैं  बल्कि  अनुमानित  धनराशि  से  8  से  10  गुना  अधिक  व्यय  भी
 कर  रहे  यह  स्थिति  न  सिर्फ  हमारे  राज्य  बल्कि  अन्य  रार्ज्यों
 की  भी  इसीलिए  हमें  तुरंत  लघु  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  करनी
 चाहिए  तथा  भू-जल  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  बोरबेल
 तथा  ट्यूबवेल  लगाना  इस  संबंध  में  हमारे  पास  काफी  अच्छी
 प्रौद्योगिकी  कई  कृषक  तथा  मंत्रीगण  इजराइल  गए  हैं  मैंने  स्वयं
 देखा  है  कि  वे  जल  का  किस  प्रकार  उपयोग  कर  रहे  हमें  इस
 प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  का  तुरंत  उपयोग  करना  अभी  लघु
 तथा  मध्यम  आकार  के  लाखों  तालाबों  में  विशेषकर  दक्षिण  भारत

 गाद  भरी  हुई  इन  तालाबों  में  जल  संग्रहण  की  क्षमता  लगभग
 नगण्य  है  जिससे  किसानों  को  व्यापक  नुकसान  हुआ

 कुएं  सूख  गए  यदि  हम  100  फीट  तक  गहरी  खुदाई  करें
 तब  भी  इन  कुओं  से  जल  प्राप्त  नहीं  होता  अतः  हमें  500  अथवा
 600  फीट  तक  की  गहराई  पर  बोरवेल  लगाना  यह  इन  लघु
 तथा  मध्यम  तालाबों  को और  अधिक  गहरा  करके  संभव  अतः
 सरकार  को  पद्दली  बात  यह  सोचनी  चाहिए  कि  इस  भूजल  का  पुनः
 कैसे  उपयोग  किया  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करता  यदि  आपको
 इस  पर  2,000  करोड  अथवा  3३,000  करोड़  रुपए  का  व्यय  करना
 पड़े  क्‍योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  इन  तालाबों  से  गाद  अवश्य

 जानी  दूसरे  हमने  समान  ऊँचाई  वाले  बांध  तथा

 वृक्षारोपण  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  वृक्षारोपण  अत्यधिक
 आवश्यक  हमें  युद्ध  स्‍तर  पर  गाद  निकाले  वृक्षारोपण
 तथा  समान  ऊंचाई  वाले  बांध  बनाये  जाने  हेतु  कार्यवाही  करनी
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 अब  मेरी  दूसरी  बात  ऋण  सुविधाओं  से  संबंधित  मैं  जिला
 केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  का  अध्यक्ष  मैं  कनार्टक  भूमि  विकास  बैंक
 का  भी  अध्यक्ष  था  तथा  सौभाग्य  अथवा  दुभाग्यवश  मैं  सहकारिता
 मंत्री  भी  मैं  हमारे  देश  में  ऋण  सुविधाओं  की  कमियों  को  जानता

 दीर्घावधि  वाले  क्रणों  के  संबंध  में  बैंकों  द्वारा  40  प्रतिशत  तक
 तथा  अल्पावधि  के  संबंध  में  28  से  ३०  प्रतिशत  तक  ऋण  दिए
 गए

 अपने  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  इस  सभा  को  कहना  चाहता

 हूँ  कि  सभी  प्रकार  के  ऋण  चाह्टे  यह  दीर्ंघावधि  अथवा  मध्यावधि
 अथवा  अल्पावधि  अथवा  उपभोक्ता  ऋण  हों  एक  ही  कांउटर  से
 वितरित  किए  इससे  नकली  सष्दकारी  समितियों  के  गठन  को
 रोका  जा  सकेगा  तथा  प्रदालन  संबंधी  व्यय  में  भी  कमी
 यह  अत्यंत  आवश्यक  है  तथा  इसे  तत्काल  किया  जाना

 किसानों  को  समुचित  वित्तीय  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी
 जानी  लेकिन  आप  वित्तीय  सुविधाओं  ”'  का  पता
 कैसे  इसीलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करना
 चाहता  हूँ  कि  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  के  प्रत्येक  परिवार  हेतु  एक  योजना

 हमें  यह  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  किसानों  द्वारा  क्‍या  खेती
 की  हम  उन्हें  निश्चित  रूप  से  कहें  कि  वे  किन  वस्तुओं  की
 खेती  करें  तथा  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता
 यदि  हम  किसानों  को  इतनी  वित्तीय  सहायता  शीकघ्रातिशीघ्र
 उपलब्ध  कराने  में  सक्षम  हुए  तब  हम  उन्हें  अत्यधिक  सहायता  पहुंचा

 वाणिज्यिक  बैंक  इतने  उदार  नहीं  श्रीमती  गांधी  के  शासन
 काल  के  दौरान  ये  बैंक  उदार  ऋण  वितरण  संबंधी  कई  मेलों
 का  आयोजन  किया  लेकिन  अब  हाल  ही  में  मैं  जब  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  गया  तब  मुझे  कतिपय  कृषकों  द्वारा  बताया  गया  कि
 बैंकों  के  प्रबंधकों  की  इन  छोटे  किसानों  को  ऋण  नहीं  देने  के
 संबंध  में  अत्यधिक  उदार  नहीं  होने  हेतु  मौखिक  निर्देश  जारी  किए
 गए  वे  बडे  लोगों  को  उद्योग  के  लिए  करोड़  अथवा  दो  करोड़
 अथवा  5  करोड़  का  ऋण  दे  सकते  हैं  लेकिन  वे  कृषि  हेतु  ऋण  नहीं
 देंगे  क्‍योंकि  उन्हें  भ्रम  है  कि  इसकी  वसूली  अत्यंत  कम

 मुझे  बताया  गया  था  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  के
 प्रबन्धकों  को  अलिखित  अनुदेश  जारी  किए  गए  मैं  नहीं  जानता
 कि  यह  सच  है  अथवा  यदि  यह  सच  है  तो  यह  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह

 इन  बैंकों  के  जरिए  उदारतापूर्वक  वित्त  उपलब्ध  कराये  जाने  को

 सुनिश्चित

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  राम  :

 यदि  आप  मुझे  बताएं  कि  ऐसे  अनुदेशों  को  इस  सरकार  ने  जारी
 किया  है  तो  हम  उन्हें  वापिस  ले  लेकिन  यदि  इन्हें
 पिछली  सरकार  द्वारा  जारी  किया  गया  है  तो  मुझे  उस  पर  विचार
 करना

 श्री  जागप्पा  :  अभी  हाल  में  15  दिन  पहले  मैं  अपने

 चुनाव  क्षेत्र  में  मैं  पिछली  सरकार  की  बात  नहीं  कर  रहा
 जिसका  मैं  एक  सदस्य
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 श्री  राम  जेठमलानी  :  कृपया  मुझे  जानकारी  दें  कि  किसने
 यह  काम  किया

 जी  आर  जालप्पा  :  मुझे  नहीं  वे  मुझे  बता  रहे
 कृपया  आप  पता

 जब  ब्याज  की  वसूली  10  से  15  प्रतिशत  की  दर  पर  की  जा
 रही  है  तो  क्‍या  कोई  किसान  इतना  ब्याज  देकर  पैसा  वापिस  कर
 सकता  घोटाले  में  कितनी  धनराशि  फंसी  हुई  है  -  इनमें  हजारों
 करोड़  रुपयों  की  धनराशि  फंसी  हुई  जो  किसान  इस  देश  का
 पेट  भर  रहे  हैं  क्या  आप  उनके  लिए  ब्याज  दर  को  कम  नहीं  कर
 सकते  ?  इस  देश  का  आत्म-सम्मान  किसानों  ने  डी  दिलाया  जब
 हम  खाने  को  तरस  रहे  थे  480  के  अंतर्गत  अमरीका  से
 अनाज  की  भीख  मांग  रहे  थे  तब  हमारे  किसानों  ने  ही  हमें  उस
 असमंजसता  तथा  अपमान  से  बचाया  क्‍या  उनके  लिए  ब्याज
 की  दर  कम  नहीं  कर  सकते  मुझे  बताया  गया  है  कि  अन्य  देशों
 में  विकास  संबंधी  ऋण  डेढ़  से  दो  प्रतिशत  तक  दिया  जाता  पर
 हम  15  प्रतिशत  तक  ब्याज  वसूली  कर  रहे  वाणिज्यिक  बैंक
 18  प्रतिशत  ब्याज  ले  रहे  इसे  घटाकर  न्यूनतम  चार  प्रतिशत
 लक  किया  जाना  इससे  आपको  कोई  भारी  नुकसान  नहीं

 दूसरी  जितनी  लूट  घोटालों  के  द्वारा  की  जा  रही

 कृपया  उसे  बचाने  की  कोशिश  कीजिए  और  देखिए  कि  उस  धन
 का  उपयोग  इन  किसानों  द्वारा  आर्थिक  और  लाभकारी  रूप  से

 जब  कभी  बाढ़  जैसी  प्राकृतिक  आपदा  आती  है  उसके

 लिए  हमारे  पास  राहत  कोष  यह  एक  सीमित  कोष  हम  यह
 कया  कर  रहे  इसंसे  किसानों  के  ऋणों  को  हम  मध्यम
 अवधि  क्रण  में  बदल  देंगे  और  उनसे  तीन  अथवा  पांच  वर्षों  में  ब्याज
 सहित  पैसा  वापस  करने  के  लिए  इससे  उसे  कर्जा  लेने  तथा
 पहले  वर्ष  में  किश्तों  की  वापसी  करने  में  कठिनाई  हो  रही  इसके
 लिए  उसे  और  ऋण  लेना  पड़ता  तथा  वष्ठ  पिछले  वर्ष  की  किश्तों
 की  अदायगी  करता  यह  तो  उन  पर  अत्यधिक  बोझ  उनमें
 से  अधिकांश  किसान  ऋण  वापिस  नहीं  कर  पा  रहे  मेरा  सुआव
 है  कि  सरकार  को  संपूर्ण  ब्याज  माफ  कर  देना  चाहिए  और  उसके

 बाद  यदि  मूलधन  की  माफी  संभव  न  हो  तो  मूलधन  की  वसूली
 दस  किश्तों  में  करनी  मैं  समझ  सकता  हूँ  कि  मुलधन  को

 माफ  करना  आसान  नहीं  है  क्योंकि  धन  तथा  जमाकर्ताओं
 से  भी  लिया  जाता  मैं  इसे  जानता  लेकिन  सरकार  को  उनकी

 सहायता  करनी  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूँ  कि  जब  मैं  1983  में  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  की  सरकार  में

 सहकारिता  मंत्री  था  तो  मैंने  यह  कार्य  किया

 मैंने  ब्याज  पूरी  तर्ठ  से माफ  कर  दिया  मैंने  किसानों  से

 कहष्ठा  था  कि  यदि  वे  मूलधन  निर्धारित  तिथि  तक  वापस  कर  देते

 हैं  तो  में  ब्याज  की  समूची  धनराशि  को  बटूटे  खाते  में  डाल  दूंगा
 और  हमने  ऐसा  वास्तव  मैंने  ऐसा  उसके  अतिरिक्त

 मैंने  एक  काम  और  किया

 खुले  कुओं  में  पानी  सूख  जाने  पर  उनकी  सफाई  के  लिए  ऋण

 देने  की  प्रथा  उन  दिनों  बर्मों  की  संछया  कम  जिन  स्थानों
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 पर  कएं  सूख  जाते  थे  वहां  यदि  किसान  धनराशि  खर्च  करने  के
 बाद  भी  कुंओं  में  पानी  नहीं  निकाल  पाता  था  तो  वद्  सड़क  पर
 आ  जाता  उसकी  सम्पत्तियों  को  नीलाम  कर  दिया  जाता
 मैं  राज्य  भूमि  विकास  बैंक  का  अध्यक्ष  जब  मैं  मंत्री  बना  तब
 मैंने  माननीय  मुख्यमंत्री  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  से  किसानों  की  मदद
 करने  का  अनुरोध  किया  उन्होंने  दयालुता  का  परिचय  देते  हुए
 उन  सभी  किसानों  का  ब्याज  और  मूलधन  माफ  कर  दिया  जिनके
 कुंओं  में  ऋण  की  समस्त  धनराशि  लगा  देने  के  बाद  भी  पानी  नहीं

 जब  कोई  राज्य  सरकार  ऐसा  कर  सकती  है  तो  केन्द्र  सरकार
 भी  ऐसा  कर  सकती  मैं  जानता  हूँ  कि  ने  उस  पर  आपत्ति
 की  मंत्री  आप  बता  रहे  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  और  अन्य  स्थानों
 पर  नावार्ड  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  थोड़ी  सख्ती  बरती  आपने
 उन्हें  उदार  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  कहा  यदि  ऐसा  है  तो
 आप  नावबार्ड  को  भी  यह  शर्त  स्वीकार  करने  के  लिए  राजी  कर  सकते

 भगवान  के  लिए  यदि  आप  किसानों  की  मदद  करना  चाहते
 हैं  तो  कृपया  ऐसा

 अब  मैं  बीमा  के  बारे  में  बीमा  के  संबंध  मैं  जानता

 हूँ  कि  इस  योजना  की  क्‍या  कमियां  सरकार  इसे  24  और  जिलों
 में  लागू  कर  रही  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  कहां  तक  सफल

 मुझे  कुछ  आशंकाएं  मैं  आपको  तथा  उन  24  जिलें  के
 किसानों  को  भी  अपनी  शुभकामनाएं  देता  लेकिन  हम  स्वयं  को
 सिर्फ  यह  बीमा  लाभ  देकर  ही  संतुष्ट  नहीं  कर  सकते

 सभापति  मदोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  जालप्पा  :  मैंने  तो  चार  मिनट  भी  नहीं  लिए
 में  तीन  दिनों  से  प्रतीक्षा  कर  रहा

 सभापति  महोदय  :  आपने  15  मिनट  लिए  अभी  अनेक
 सदस्यों  को  बोलना  हमें  रेल  बजट  पर  भी  चर्चा  शुरू  करनी

 कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करने  की  कोशिश

 शी  आर  जालप्पा  :  बीमा  लाभ  योजना  से  संबंधित  अनेक

 समस्याएं  यदि  संबंधित  मंत्री  हमें  आमंत्रित  करते  तो  हम  भी
 बीमा  और  निजी  ऋणदाताओं  के  बारे  में  अपने  सुझाव  दे  सकते

 आत्महत्या  करने  वाले  लोगों  में  से अधिकांश  ने  निजी  सादूकारों
 से  कर्ज  लिया  था  जिस  पर  वे  ब्याज  की  बड़ी  राशि  अदा  कर  रहे

 अतः  कृपया  उन्हें  विनियमित

 जहां  तक  बीजों  का  संबंध  है  अब  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  जैसे
 डिक  और  हेरी  बीजों  की  आपूर्ति  कर  रहा  एक  समय  मैं  भी
 बीज  उत्पादक  राष्ट्रीय  बीज  निगम  अच्छे  किस्म  के  बीजों

 आपूर्ति  करता  भगवान  के  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को
 प्रोत्साहित  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  अपने  कार्य  मैं
 सरकार से  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  का  अनुरोध  करता  यदि  सरकार
 बीज  उत्पादन  का  कार्य  निजी  लोगों  को  सौंपने  जा  रही  है  तो  इसे
 उन  पर  कड़ी  नजर  रखनी  भगवान  के  लिए  राज्य  के  फार्मों
 को  प्रोत्साहित  नहीं  कीजिए  क्‍योंकि  वे  इसकी  गुणवत्ता  की  परवाह
 नहीं  करते  हैं  और  इसीलिये  मेरा  उनमें  विश्वास  नहीं  उसके
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 लिए  सुबह  चार  साढ़े  चार  बजे  उठना  पड़ता  है  तथा  पराग  एकत्रित
 करना  पड़ता  ऐसे  सभी  कार्य  करने  पड़ते  हो  सकता  कि
 वे  यह  कार्य  नहीं  करें  क्‍योंकि  उन्हें  अपनी  मासिक  आमदनी  प्राप्त
 हो  रही  वे  इन  कार्यों  की  परवाह्द  नहीं  करते  चूंकि
 उन्हें  मासिक  आय  मिल  रही  है  इसलिए  उन्हें  किसानों  की  कोई  चिंता
 नहीं

 इस  बारे  में  एक  और  पहलू  भी  बीजों  की  अच्छी  किस्म
 बहुत  जरूरी  नकली  बीजों  की  आपूर्ति  करने  वालों  क ेसाथ  सख्ती
 से  निपटा  जाना  यह  पता  लगाना  आवश्यक  है  कि  एप्रोनॉमी
 संबंधी  प्रथाओं  का  समुचित  रूप  से  पालन  हो  रहा  है  अथवा
 बीजों  की  शुद्धता  की  क्‍या  गारण्टी  क्‍या  यह  शुद्धता  केवल
 अंकुरण  के  संबंध  में  ही  परखी  जा  रही  है  या  पैदावार  के
 संबंध  में  भी  परखी  जा  रही  है  ?  जहां  तक  मुझे  पता  है  इसकी  शुद्धता
 की  जांच  करने  का  कोई  तरीका  ज्यादातर  ऐसे  सभी  मामलों
 में  केवल  अंकुरण  के  पहलू  की  ही  जांच  की  न  कि  बीजों
 की  पैदावार  से  संबंधित  शुद्धता  यदि  पैदावार  संबंधी  शुद्धता
 नहीं  होगी  तो  उत्पादन  नहीं  पैदावार  संबंधी  शुद्धता  की  भी
 जांच  हमें  अवश्य  करनी

 सभापति  मडोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 शी  आर  जालप्पा  :  अनेक  मामलों  मिलावटयुक्त
 उर्वरकों  की  आपूर्ति  की  जाती  राज्यों  में  कृषि  विभाग  बिल्कुल
 कार्य  नहीं  कर  रहे  उनके  भेजे  हुए  अधिकारी  कभी  खेतों  पर
 नहीं  जाते  उन्हें  सक्रिय  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  कार्बनेक
 और  हरित  खादों  के  उपयोग  पर  बल  दिया  जाना  यदि
 कार्बनेक  और  हरित  खारदें  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  और  यदि  हम
 इन  उर्वरकों  का  प्रयोग  जारी  रखते  हैं  तो  मुझे  पक्का  यकीन  है  कि
 भूमि  की  उर्वरकता  और  उस  पर  पैदा  की  जाने  वाली  फसल  दोनों
 का  नुकसान  जहां  कहीं  भी  संभव  फसलों  के  क्रमावर्तन

 को  अवश्य  ही  प्रोत्साहित  करना  यदि  किसानों
 के  पास  आठ  एकड़  जमीन  है  तो  हमें  उन्हें  बताना  चाहिए  कि  चार
 एकड़  जमीन  का  प्रयोग  उन्हें  इस  वर्ष  कपास  की  खेती  के  लिए  करना
 चाहिए  तथा  अगले  वर्ष  उस  जमीन  का  प्रयोग  मूंगफली  अथवा  अन्य
 किसी  फसल  की  खेती  के  लिये  किया  जाना  चाहिए  और  तीसरे  वर्ष
 फिर  उस  जमीन  का  प्रयोग  दोबारा  कपास  की  खेती  के  लिए  किया
 जाना  लेकिन  वे  उसी  जमीन  पर  हर  साल  कपास  की  खेती
 बिना  कार्बनक  और  हरित  खाद  का  प्रयोग  किए  करते  इसी
 कारण  हमारे  किसानों  को  कपास  की  खेती  में  नुकसान  .
 हत्या  करने  वाले  किसानों  में  स ेअधिकांश  कपास  उत्पादक  हमारे
 राज्य  तुर  चना  उत्पादकों  ने  भी  आत्महत्या  की  कीटनाशी
 दवाओं  का  उपयोग  भी  इसका  एक  कारण

 अंत  मैंने  कहीं  पढ़ा  है  कि  अगले  दस  वर्षों  अथवा  2010
 तक  हमारे  देश  में  3७,०००  करोड़  टन  तक  खाद्य  पदार्थों  की  कमी

 मुझे  नहीं  पता  कि  यद्द  बात  डॉ०  स्वामीनाथन  ने  कही  है
 या  अन्य  किसी  थीन  यह  कमी  1,24,000  टन  तक  की

 मेरे  मित्र  श्री  सोसमपाल  जनसंख्या  से  संबंधित  माल्यथस  सिद्धांत
 के  बारे  में  अवश्य  जानते  मेरे  अधिकांश  मित्र  जो  यहां  बैठे
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 हैं  वे जनसंख्या  के  संबंध  में  माल्यस  के  सिद्धदांल  के  बारे  में  अवश्य
 जानते  हम  इस  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  कि  किसानों
 को  उपज  बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  दी  हमारे  देश  में
 माल्यस  के  सिद्धांत  के  अनुसार  दस  वर्षों  के  बाद  एक  तिहष्ठाई
 जनसंख्या  बर्बाद  हो  इसके  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता

 सभापति  महोदय  :  मैं  सदस्यों  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  अपनी
 बात  काफी  संभझेप  में  कहें  क्‍योंकि  सेरे  पास  सात  और  नाम

 २००००००

 ली  पन  प्रेमथन्द्रन  :  तीन  दिन  बीत  गए  हैं
 लेकिन  मेरी  पार्टी  को  अवसर  नहीं  दिया  गया

 डॉ०  सुब्बारामी  रेड्डी  :  कुछ  समय
 निर्धारित  होना  चाहिए  तथा  इस  संबंध  में  कोई  योजना  होनी  याहिए
 »००००००

 7

 थी  रामानन्द  सिंह  :  महोदय  ,  यह  बधुत  आपत्तिजनक
 बाल  आठ-दस  लोगों  ने  कब्जा  कर  रखा
 sevens

 कॉ०  रामकुण्ण  कुसमरिया  :  माननीय  सभापति
 आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत

 और  जुल्म  के  होने  से  शुरू  होती

 किसी  गरीब  के  रोने  से  शुरू  होती

 भस्ल  होते  हैं

 जब  आग  किसी  कोने  से  शुरू  होती

 आज  किसानों  की  हालत  यही  आंध्र  में  किसानों
 ने  आत्महत्याएं  मध्य  प्रदेश  के  मुलताई  में  किसानों  न ेओलावृष्टि
 और  अलिवृष्टि  के  कारण  फसलों  के  नुकसान  का  मुआवजा  मांगा
 तो  उनके  ऊपर  गोली  चलाई  गई  और  महाराष्ट्र  में  आत्महत्याएं

 किसानों  पर  जो  बीस  रष्ठी  है  हम  सब  राजनीतिक  लोगों  को
 इस  बात  पर  ध्यान  देना  संसद  में  बैठे  लोग  अपने  क्षेत्र
 में  जाकर  कहते  हैं  कि किसान  भगवान  की  अन्नदाता  किसान
 की  जय  और  जय-जयकार  लगाकर  हम  उसके  वोट  लेकर  आते

 लेकिन  जब  संसद  के  अंदर  बैठते  हैं  तो  किसान  की  चर्चा  नहीं
 होती  किसान  पर  जो  अन्याय  और  अत्यायार  होता  वह  यहीं
 से  शुरू  होता  हम  कानून  बनाते  माननीय  सभापति
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हैँ  कि  43,  राजस्व  पुस्तक
 परिषत्र  4  (3)  में  किसानों  की  फसल  को  राहत  देने  का  तो
 प्रावधान  है  लेकिन  मुआवजा  देने  का  कोई  प्रावधान  न्ठी  उसके
 नुकसान  का  कोई  आकलन  नहीं  होता  आकलन  आज  भी  ब्रिटिश
 जमाने  की  अनाबारी  से  होता  पटवारी  को  कलक्टर  से  निर्वेश
 जाता  है  कि  3०0  परसेंट  से  ज्यादा  अनाबारी  नहीं  आनी  चाहिए
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 इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं
 आप  राहत  भी  कैसी  मिलती  सौ  रुपया  उसमें
 भी  खातेदार  के  नाम  से  राहत  मिलती  दस  एकड  से  ज्यादा  के
 खातलेदार  को  राहत  नहीं  मिलती  अगर  दस  एकड़  से  ज्यादा  किसी
 का  खाता  है  और  उसमें  चार-पांच  लोग  परिवार  के  शामिल  हैं  तो
 उस  खाते  पर  उसको  कुछ  मिलने  वाला  नहीं  माननीय  सभापति

 इसमें  संशोधन  होना  चाहिए  और  उस  खाते  में  जो  हिस्सेदार
 हैं  उनको  सहायता  तभी  किसान  को  लाभ  मिल  सकता
 मेरा  निवेदन  है  कि  जो  दस  एकड़  से  भी  अधिक  के  किसान  हैं  वे
 भी  कोई  रईस  नहीं  होते  वे  उद्योगपति  नहीं  होते  इसमें  चाहे
 दस  एकड़  का  किसान  हो  या  पचास  एकड़  का  किसान  उसके
 पास  ज्यादा  सम्पत्ति  नहीं  होती  इसलिए  राहत  और  मुआवजे  का
 हकदार  वह  भी  सभापति  पुराना  कानून  बना  हुआ  है
 और  इसको  बदलने  की  आवश्यकता

 सभापति  बीमे  का  भी  उसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं
 कर्हीं-कहीं  बीमा  किया  गया  है  लेकिन  वह  व्यावहारिक  नहीं

 क्योंकि  किसान  जो  कर्ज  लेता  है  उस  कर्ज  की  अदायगी  के  लिए
 बीमा  होता  फसल  का  बीमा  नहीं  होता  इसलिए  किसान  की
 फसल  का  बीमा  होना  आवश्यक  किसान  की  हालत  तो  ऐसी
 है  जैसे  किसी  विद्धान  ने  कहा  है

 ऋण  में  पैदा  होता  ऋण  में  रहता  तथा  ऋण

 में  ही  मर  जाता

 1

 यह  कर्ज  क्‍यों  होता  यह  कर्ज  इसलिए  होता  है  क्‍योंकि  उसके

 ऊपर  वो  प्रकार  की  आपदाएं  आती  एक  तो  आसमानी  आपदाएं
 हैं  और  दूसरी  सुल्तानी  आपदाएं  आसमानी  आपदाओं  में

 अनावृष्टि  आदि  हैं  और  सुल्तानी
 आपदाएं  सरकार  की  गलतियों  के  कारण  किसान  पर  दूटती
 मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूँ  हम  तो  अभी  यहां

 बैठे  है ंआप  तो  5०  बरसों  से  बैठे  हैं  और  किसानों  के  ऊपर  जो

 वज्  आपने  गिराए  गलत  कानूनी  प्रक्रिया  के

 कारण  किसानों  की  कमर  आपने  तोड़  दी  आपने  बार-बार  किसान

 की  जमीन  की  सीलिंग  की  लेकिन  बड़े-बड़े  उद्योग-धंधों  और

 शहरी  सम्पत्ति  की  सीलिंग  नहीं  की  किसान  के  पास  इकक्‍्नोमिक
 जोत  भी  नहीं  आज  भूमि-सूधारों  की  बात  होती  मैं  चाहता

 हूँ  कि  किसान  के  पास  इक्‍्नोमिक  जोत  होनी  फायदे  वाली

 जोत  होनी  उसके  पास  इतनी  धरती  होनी  चाहिए  जिससे

 उसके  परिवार  का  पालन  ठीक  से  हो  माननीय  सभापति

 ऋण  की  व्यवस्था  बहुत  गलत

 हमारे  किसान  वहां  अमानत  जमा  करते  उस  पर  उन्हें  कोई

 व्याज  नी  मिलता  लेकिन  उसके  ऊपर  ब्याज-दर-ब्याज  बढ़ता  जाता

 किसान  की  जो  अमानत  जमा  होती  अगर  उसका  हिसाब

 लगाया  जाए  तो  मैं  कह  सकता  हूँ  कि  जो  ब्याज  उसके  ऊपर
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 डटससे  ज्यादा  अमानत  का  पैसा  इससे  किसान  खुशहाल  हो
 सकता  कर्जा  न  चुका  पाने  के  कारण  वह्ठ  अपनी  इज्जत  की
 खातिर  आत्महत्या  कर  रहा  यह  हमारे  लिए  शर्म  की  बात
 हम  अपनी  आजादी  की  वर्षगांठ  मना  रहे  ऐसे  समय  में
 किसान  आत्महत्या  कर  रहा  जो  इस  देश  का  अन्नदाता

 वास्तव  में  जो  भगवान  उसकी  यह  दुर्दशा  उसको

 सुधारने  के  लिए  सब  को  बैठ  कर  विचार  किसान  के  हित  में

 कानून  बना  उसका  संरक्षण  करना

 शी  बेनी  प्रसाव  वर्मा  :  सभापति  हम

 एक  गंभीर  विषय  पर  तीन  दिन  से  चर्या  कर  रहे  इस  बीच
 में  बजट  भी  उसमें  करीब-करीब  किसान  का  मसला  ही
 शामिल  विडम्बना  ही  कही  जाएगी  कि  हमारे  देश  में  करीब  76
 फीसदी  लोग  खेती  पर  आश्रित  50  साल  की  आजादी  के  बाद
 उस  वर्ग  के  लोग  आत्महत्याएं  कर  रहे  हैं  जिस  वर्ग  के  बगैर  देश
 की  आर्थिक  स्थिति  सुधर  नहीं  हम  चादे  कितनी  भी  कोशिश
 कर  लें  कि  हमारे  देश  की  स्थिति  उद्योग-धंधों  से  सुदृढ़  हो
 वह  नामुमकिन  हमारी  आर्थिक  स्थिति  तभी  सुदृढ़  होगी  जब
 किसान  की  आर्थिक  स्थिति  सुदृढ़  होगी  और  खेती  मजबूत

 आजादी  के  बाद  हमारी  आबादी  तीन  गुना  बढ़ी  और  देश  के
 किसानों  ने  खेती  की  पैदावार  तीन  गुना  भी  बढ़ाई  लेकिन  आर्थिक

 दुर्दशा  भी  उसी  की  वह  सबसे  ज्यादा  जोखिम  उठाता  व
 चाहे  मौसम  का  हो  या  प्राकृतिक  प्रकोप  इसके  बाद  कोई  गारंटी
 नहीं  कि  उसे  अपनी  पैदावार  के  अच्छे  दाम  मिल  सरकारी

 उत्पीड़न  की  बात  तो  अलग  इन्हीं  कारणों  से  5०  साल  की  आजादी
 के  बाद  हम  इस  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  कि  500  से  अधिक  किसान
 आत्महत्या  कर  चुके  इस  बात  को  लेकर  इस  उच्च  सदन  में  चर्चा
 हो  रही  मैं  सरकार  पर  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  मैं  इस
 मामले  का  राजनीतिकरण  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  सरकार  को
 जितना  संवेदनशील  होना  चाहिए  उतनी  वह  नहीं

 कल  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  कई  मनोवैज्ञानिक  विश्लेषण  कर
 रहे  वे  मनोवैज्ञानिक  तो  हो  सकते  हैं  लेकिन  वैज्ञानिक
 अगर  सरकार  की  किसानों  के  प्रति  थोड़ी  संवेदनशीलता  होती  तो
 सरकार  तमाम  चीजों  को  देखते  हुए  यूरिया  के  दाम  न  आपने

 यूरिया  के  दाम  उसको  लेकर  यह  तर्क  दिया  कि  ज्यादा
 कैमिकल्स  के  इस्तेमाल  से  खेती  बर्बाद  हो  रही  मंत्री  जी  ने  कहा
 कि  पोटाश  और  फास्फेट  खाद  का  इस्तेमाल  कम  हो  रहा  अगर
 आपके  इस  तर्क  में  दम  होता  तो  आप  पहले  यूरिया  के  दाम  न
 आपने  बाद  में  पोटाश  और  फास्फेट  के  दाम  घटा  शायद  मेरे
 जैसा  आदमी  आपके  तर्क  से  सहमत  हो  जाता  लेकिन  किसान  आपके

 इस  तर्क  से  सहमत  नहीं  अगर  आप  पड़ोसी  देश  चीन  से  शिक्षा
 लें  तो  यहां  भी  खेती  की  पैदावार  बढ़  सकती  हमारे  देश  के
 जितने  हिस्से  में  खेती  होती  उससे  बहुत  कम  हिस्से  में  चीन  में
 खेती  होती  वहां  पैदावार  डेढ़  गुना  होती  पिछले  50  सालों
 में  कई  चीजों  पर  अध्ययन  हुए  और  कृषि  पर  भी  अध्ययन  हुआ
 लेकिन  हमें  उसमें  सफलता  नहीं  अगर  हमारे  देश  की  पैदावार
 तीन  गुना  बढ़ी  तो  उसमें  बहुत  बड़ा  योगदान  सरकार  का  न  होकर
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 बेनी  प्रसाद

 किसान  का  उस  पर  जब  आपदा  आती  है  तो  सरकार  खामोश
 होकर  बैठ  जाती  है  और  कुतर्क  देने  लगती

 किसान  पर  हर  साल  आपदा  आती  आत्महत्या  वाली  स्थिति
 बहुत  भीषण  कही  कभी  किसानों  का  आलू  सड़  जाता  है
 और  कभी  गन्‍ना  खेतों  में  खड़ा  रढ  जाता  उसको  कोई  पूछने
 वाला  नहीं  एक  तरष्द  से  हमारे  देश  की  आर्थिक  रीढ़  किसान

 उसको  ठीक  किये  बगैर  हम  सोच  भी  नहों  सकते  हैं  कि  हमारा
 देश  अपने  पैरों  पर  खड़ा  हो  सकता  लेकिन  यह  दुर्भाग्य  कहा

 जाएगा  कि  किसानों  के  वोट  से  हम  चुनकर  आते  हैं  ओर  यहां  आकर
 उद्योगपतियों  के  वकील  बन  जाते  यही  कारण  है  कि  आजादी
 के  बाद  से  अब  तक  हमारे  देश  की  आर्थिक  स्थिति  सुदृढ़  नहीं  हुई

 जो  बजट  पेश  इसको  ठीक  से  देखा  जाए  तो  किसान  पर

 पूरी  तरह  से  मार  की  गई  लेकिन  उद्योग-धंधों  को  बढ़ाने  की
 कोशिश  की  गई  उद्योगपतियों  को  लाभ  पहुंचाने  की  कोशिश  की
 गई  आज  किसान  कहां  खड़ा  है  ?  आत्महत्याओं  का  दौर  दो-तीन
 प्रांतों  में  है  क्योंकि  ठीक  से  आंकड़े  नहीं  आ  रहे  हैं  और  ठीक  से
 रिपोर्ट  नहीं  हो  रही  इस  तरद्ठ  की  घटनाएं  बिहार  और  उत्तर
 प्रदेश  में  भी  हो  रही  लोग  आत्मग्लानि  आर्थिक  संकट  से

 पीड़ित  होकर  आत्महत्या  कर  रहे  भले  ही  उसकी  रिपोर्ट  न
 यह  पूरे  देश  में  डो  गया  इसके  ऊपर  गंभीर  चिन्तन  करने
 की  जरूरत  गंभीर  प्रयास  करने  की  जरूरत  आप  देखें  कि

 एक  दो  एकड़  का  किसान  किस  तरह  से  अपने  परिवार  का

 गुजर-बसर  कर  रहा  जो  बड़े  किसान  हैं  वह  भी  कहने  को  बड़े
 किसान  एक  या  दो  एरसेंट  किसान  होंगे  जो एक  फसल  के  बाद
 अपनी  फसल  से  एक-दो  लाख  रुपया  देख  पाते  होंगे  और  तिकड़म
 करने  वालों  के  लिए  10-20  लाख  रुपया  भी  कोई  बड़ी  बात  नहीं

 मेहनत  करने  वाला  किसान  जो  देश  को  खिलाता  उसके  लिए
 लाख  रुपया  बहुत  बड़ी  चीज  है  और  उसी  का  शोषण  हर  तरफ
 से  होता  सरकारी  कर्मचारी  और  अधिकारी  तथा  पुलिस  उनका
 शोषण  करती  अगर  वह  कर्जा  ले  ले  तो  कर्जें  में  भी  पहले  रिश्वत
 दे  और  वसूली  के  लिए  अपमान  तहसील  में  यंद  यह  अच्छा
 है  कि  अगर  इसका  इंप्लीमेंटेशन  हो  जाए  तो  किसान  जेल  में  बंद
 नहीं  किया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सभापति
 माननीय  बेनी  प्रसाद  वर्मा  जी  स्वयं  एक  बहुत  अच्छे  कृषक

 हैं  और  यह  सरकार  में  भी  रहे  हैं  और  काफी  समय  तक  प्रदेश  की
 सरकार  में  और  केन्द्र  की  सरकार  में  भी  रहे  मैं  नहीं  मानता
 कि  जिस  लक्षणावलि  का  वह  वर्णन  कर  रहे  वह  गलत  बात

 मैं  आपके  माध्यम  से  उनसे  यह  निवेदन  करना  चाहता  हैँ  कि
 क्योंकि  वह  स्वयं  बहुत  अच्छे  प्रशासक  रहे  हैं  और  इन  सब  बातों
 से  अवगत  हैं  और  सदन  भी  अवगत  अतः  बार-बार  उनकी

 पुरावृत्ति  करने  का  अर्थ  नहीं  है  क्योंकि  इस  पर  कोई  विवाद  नहीं
 मैं  उनसे  अपेक्षा  करता  हूँ  कि  कुछ  अच्छे  सुझाव

 जी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  उस  पर  भी  आ  रहे

 जी  सोमपाज  :  उसी  पर  इसमें  समय  व्यर्थ  हो  जाता
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 शी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  यह  हैं  हमारे  मंत्री  किसानों  की
 समस्याएं  भी  सुनने  को  तैयार  नहीं  हैं  तो उसका  इलाज  क्या  करेंगे  ?

 थी  सोमपाल  :  मैंने  यह  बात  नहीं  कही  जो  बात  वह  कह
 रहे  हैं  वह  बिल्कुल  सत्य  मैंने  कभी  नहीं  कष्ठा  कि  मैं  सुनना
 नहीं  चाहता  मैं  कह  रहा  हूँ  कि  जो  आवश्यक  बात  वह

 श्री  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  में  आवश्यक  बात  कर  रहा  हूँ  या
 नहीं  कर  रहा

 यह  देखना  आपका  कार्य  नहीं  यह  कार्य  तो  अध्यक्षपीठ
 का

 जी  सोमपाल  :  मैंने  भी  चेयरमैन  से  निवेदन  किया

 थी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  यह  मंत्री  पद  भी  कभी-कभी  घमंड
 पैदा  कर  देता

 थी  सोमपाल  :  मैं  कम  से  कम  उसका  शिकार  नहीं

 जी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  किसान  के  दर्द  को  नहीं  सुनेंगे  और
 जब  तकलीफ  होती  है  तो  हमें  जिम्मेदार  ठदराते
 हम  इसका  राजनीतिकरण  नहीं  करना  याहते

 सभापति  महोवय  वर्मा  आप  चेयर  को  ऐड्स

 शी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  सोमपाल  जी  कृषि  मंत्री  हैं  मगर  हमें
 गर्व  है  कि हम  आज  भी  जितना  समय  निकाल  पाते  उसमें  अपनी
 खेती  को  खुद  देखते  इसलिए  हम  किसान  की  तकलीफ  को  जानते

 उसको  कितनी  लागत  लगानी  पड़ती  है  और  उस  लागत  के
 बाद  कितना  मुआवजा  मिलता  यह  किसान  होने  के  नाते  मैं  अच्छी
 तरद्ट  से  जानता  शायद  मंत्री  जी  को  स्वयं  उतना  अनुभव  खेती
 का  नहीं  मंत्री  जी  हमारे  मित्र  रहे  हैं  और  हम  एक  दल  में
 भी  रहे  में  उनको  जानता  हमारा  कुछ  धंधा  भी  नहीं  है  खेती

 इसलिए  हमें  कष्ट  ज्यादा

 अपराइन  4.0०  बजे

 उस  कष्ट  को  हम  आपसे  नहीं  कहेंगे  तो  कहां  कहने  क्‍या
 बाहर  प्रैस  वालों  से  कहने  जायेंगे  और  आप  उसको  सुनेंगे  भी
 सुनने  में  आपको  कष्ट  होता  इसकी  क्‍या  वजह  आज  तो
 ग्लोबलाइजेशन  हो  रहा  थाइना  में  26  करोड़  एकड़  पर  खेली
 होती  है  और  करीब  3३  करोड़  टन  अनाज  वह  पैवा  करता  हमारे
 यहां  32  करोड़  एकड़  पर  खेती  होती  है  और  हम  सवा  करोड़  टन
 के  आसपास  अनाज  पैदा  करते  इन  सब  थीजों  पर  गौर  करने
 की  जरूरत  हम  मानते  हैं  कि  50  साल  की  आजादी  बरबाद
 हो  गई  हम  इधर-उधर  आरोप  नहीं  लगा  रहे  आप  तो  इनके
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 साथ  बैठे  हुए  ज्यादा  बरबाद  तो  इन्होंने  किया  यह  ढम  मानते
 आप  तो  इलाज  करने  के  लिये  आये  इलाज  करने  के  लिए

 सुनो  तो  कि  मर्ज  क्‍या  अगर  मर्ज  भी  नहीं  सुनोगे  तो  इलाज
 क्‍या

 अपराइन  4.01  बजे

 महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  अगर  यहदह्  कष्ठा  जाए  कि  हमारे  देश  में  आजादी
 के  बाद  कागज  के  खेत  कलम  के  हल  गलत  आंकड़ों  के
 बीज  से  और  लच्छेदार  भाषणों  से  सरकार  द्वारा  सिंचाई  होती  रही
 है  तो  यह  कोई  आक्षेप  नहीं  सरकार  की  तरफ  से  किसानों
 का  सबसे  ज्यादा  शोषण  हुआ  है  जो  आज  वह  आत्महत्या  की  स्थिति
 में  पहुंचे  आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  एक  उच्चाधिकार
 प्राप्त  एक्सपर्ट्स  का  कोई  कमीशन  या  कोई  कमेटी  बनाई  जाए  और
 वह  इस  बात  का  अध्ययन  करे  कि  किस  तरह  से  किसानों  की  हालत
 में  सुधार  लाया  जा  सकता  उससे  आप  किसानों  पर  उपकार
 ही  नहीं  बल्कि  उससे  देश  की  आर्थिक  स्थिति
 अमरीका  आज  अगर  सबसे  ज्यादा  सम्पन्न  देश  है  तो उसका  कारण
 यह  है  कि  उसने  उद्योग-धंधों  से  शुरूआत  नहीं  उसने  सबसे
 पहले  खेती  की  स्थिति  को  खेती  को  उसने  दो  सौ  साल
 पहले  ठीक  कर  खेती  से  ही  उसकी  आर्थिक  स्थिति  ठीक

 उसके  बाद  धीरे-धीरे  आज  वष्ठ  दुनिया  का  राजा  बना  हुआ
 बैठा  हमारे  यहां  उससे  अच्छी  खेती  आबादी  बढ़ी  वष्द

 एक  अलग  बात  लेकिन  उस  खेती  का  ठीक  से  इस्तेमाल  नहीं
 हो  रहा  हम  दुनिया  के  नेता  बनना  चाहते  लेकिन  हमारे  यहां
 जो  76  फीसदी  लोग  हैं  उनको  हम  गरीबी  की  रेखा  से  नीये  मारे
 डाल  रहे  हैं  तो  हम  दुनिया  के  नेता  कैसे  ये  आंकड़े  कुछ
 भी  हों  कि  धीरे-धीरे  गरीबी  की  रेखा  से  नीये  गुजर-बसर  करने
 वालों  की  तादाद  घट  रही  लेकिन  वह  घट  नहीं  रही  वह
 50  फीसदी  से  ऊपर  आज  भी  लगभग  52  फीसदी  लोग  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  गुजर-बसर  कर  रहे  उनमें  से  सबसे  ज्यादा
 गांव  में  खेती  पर  आश्रित  बे  लोग  हैं  जिनकी  आमदनी  दस  रुपये
 या  दस  रुपये  से  कम  उनमें  भी  25  फीसदी  ऐसे  लोग  हैं  जो

 ढाई  या  तीन  रुपये  रोज  पर  जिंदा  किस  तरह  से  जिंदा

 क्‍यों  नहीं  वे  आत्महत्या  आत्महत्या  का  यही  कारण

 सरकार  को  उनको  सुरक्षा  देनी  मंत्री  जी  को  अगर  कष्ट

 हो  रहा  है  तो  हम  आपसे  आपके  उत्तर  में  यह  अपेक्षा  करेंगे  कि

 जब  आप  उत्तर  दें  तो  कोई  उपाय  यहां  से  कोई  ऐसा  संदेश

 यहां  से  जाए  कि  जिससे  किसानों  के  मनोबल  में  बढ़ौत्तरी  हो और

 आत्महत्या  की  घटनाएं  रुकें  और  सिर्फ  उनके  मनोबल  में  ही  बढ़ोत्तरी
 न  हो  उनकी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  इसके  बारे  में  यहां  से

 आपका  कोई  संदेश  जाना  चाहिए  कि  इन  आत्महत्याओं  की  दुखद

 पुनरावृक्ति  कम  से  कम  हमारे  देश  में  न  इससे  हम  सब  लोगों
 का  सिर  शर्म  से  झुक  जाता  है  और  जो  लोग  सरकार  में  बैठे  हुए
 हैं  उनका  सिर  तो  शर्म  से  झुकना  ही  उस  पर  कोई

 इंसी-मजाक  नहीं  होना  तर्क-वितर्क  नहीं  होना  उसमें

 आंकड़ों  का  जाल  नहीं  घुसेड़ना  उसमें  यद्ठ  नहीं  कहना  चाहिए
 कि  यूरिया  से  खेती  खराब  हो  रही  यह  संवेदनडीनला  सरकार
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 संवेदनशील  मंत्री  जी  से  विशेष  रूप  से  हमारी  यही  अपेक्षा
 है  कि  जब  वह  उत्तर  दें  तो  उसमें  कम  से  कम  ऐसा  संदेश  यहां
 से  जाए  जिससे  किसानों  के  दुख-दर्द  पर  मरहम  उनके  कटे
 हुए  जख्मों  पर  नमक  छिड़कने  का  काम  सरकार  न  मुझे  आपसे
 यही  कहना  बहुत-बहुत

 शी  नकजी  सिंद  :  माननीय  अध्यक्ष  आपने
 मुझे  इस  विषय  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  मैं  इसके  लिए
 आपका  आभारी  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  सदा  से  लोग
 यही  कहते  आये  हैं  और  यह  भी  कहते  आये  हैं  कि  उक्तम  खेती
 मद्धम  निखद  चाकरी  भीख

 जी  बेनी  प्रसाद  वर्मा  :  इसका  उल्टा  कर

 श्री  नकली  सिंह  :  जैसा  कि  हमारे  पूर्व  मंत्री  जी  कष्  रहे  हैं
 वास्तव  में  उसका  उल्टा  ही  हो  रहा  अब  तो  उत्तम  याकरी  है
 और  खेती  ही  निखद  हो  रष्ठी  कई  प्रदेशों  में  कितनी  बड़ी  संख्या
 में  किसानों  ने  आत्महत्या  किसानों  को  लोग  अन्नदाता  कह्ठते

 अध्यक्ष  अन्न  में  प्राण  इसलिए  किसान  प्राणदाता
 भी  लेकिन  आज  इस  देश  में  उसकी  यद्द  हालत  हो  गई  कि
 प्राणदाता  स्वयं  अपने  प्राण  खो  रहा  यड्ध  कितनी  बड़ी  त्रासदी

 इसके  ऊपर  सभी  को  सोचना  यदह्ट  केवल  राजनीति  का
 विषय  नहीं  बल्कि  गंभीरता  से  सोचने  का  विषय  है  कि  इस  देश
 में  किसान  आत्महत्या  करने  पर  क्यों  उतारू  इस  स्थिति  से  किसान
 को  उबारने  के  लिए  सुझाव  दिए  जाने  की  जरूरत  है  और  सुझाव
 देते  समय  हम  इतिहास  से  सीख  ले  सकते

 अध्यक्ष  किसानों  के  नेता  सर  छोटू  राम  हुए  उस
 समय  भारत  देश  आजाद  नहीं  देश  में  अंग्रेजों  का  शासन  था
 और  पंजाब  प्रदेश  आज  का  पंजाब  नहीं  बल्कि
 हडिमायल  और  लाहौर  तक  का  सारा  हिस्सा  पंजाब  हुआ  करता
 उस  समय  सर  सिकंदर  हयात  खां  की  मिनिस्ट्री  में  सर  छोटू  राम

 कृषि  मंत्री  बने  और  उन्होंने  पंजाब  में  एक  ऐसा  कानून  बनाया  जिससे
 किसी  किसान  की  दो  बैल  और  उसका  मकान  किसी  भी
 कीमत  पर  कोई  महाजन  नीलाम  नहीं  करा  सकता  भले  ही  ऋण
 की  किस्त  कितनी  ही  हो  और  यदि  किसान  एक  मुश्त  देने  की  स्थिति
 में  न  तो उस  ऋण  को  100  किस्तों  में  बांटा  इस  प्रकार
 के  नियम  से  किसानों  को  राहत

 अध्यक्ष  कौटिल्य  का  नियम  भी  है  कि  मूलधन  से  ज्यादा
 ब्याज  किसी  भी  सूरत  में  नहीं  हो  यदि  किसान  के  ऊपर

 मूलथन  से  गई  गुना  ब्याज  तो  वह  सब  समाप्त  किया  जाना
 यहां  पर  मेरे  सभी  योग्य  और  विद्वान  साथी  उपस्थित

 इस  बात  पर  हमें  बहुत  गहराई  से  सोचना  सरदार  पटेल
 ने  किसानों  के  लिए  बहुत  बड़ा  आंदोलन  चौ०  चरण  सिंह
 जी  ने  किसानों  के  लिए  बहुत  आंदोलन  सोचने  की  बात  यह
 है  कि  आखिर  आज  किसान  मर  क्‍यों  रहा  मरना  कोई  अच्छी
 बात  नहीं  है और  कोई  भी  मरना  नहीं  यश्ष  ने  युधिष्ठर
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 से  प्रश्न  किया  था  कि  सबको  पता  है  कि  एक  दिन  मरना  अवश्यंभावी
 लेकिन  फिर  भी  कोई  मरना  नहीं  आखिर  किसान  क्‍यों

 मर  रहा  इस  बारे  में  अगर  हम  तो  हमें  मालूम  पड़ेगा
 कि  उसकी  ओर  कोई  देख  नहीं  रहा  आज  स्थिति  यह  हो  गई
 है  कि  उसकी  फसल  चौपट  हो  गई  कभी  पैस्टीसाइड  नकली  आ

 कभी  इंसैक्टीसाइड  गलत  आ  गया  और  कभी  प्राकृतिक  आपदा
 आ  आज  उसकी  खेती  चौपट  हो  लेकिन  हमने  उसके  घावों
 पर  मरहम  लगाने  का  काम  नहीं  यदि  हमने  उससे  कड्ठा  होता
 कि  कोई  बात  अगर  खेती  चौपट  हो  तो  हम  आपको

 दुबारा  खेती  के  लिए  ऋण  देंगे  और  बिना  ब्याज  के  ऋण  देंगे  और
 पहले  के  ऋण  की  वसूली  नहीं  करेंगे  और  आप  दुबारः  खेती
 यदि  ऐसा  कहा  गया  यदि  इस  दिशा  में  कुछ  काम  किया  गया

 तो  मैं  दावे  के साथ  कहता  हूँ  कि  किसान  को  आत्महत्या  करने
 पर  विवश  नहीं  होना

 अध्यक्ष  किसान  ही  एक  ऐसा  आदमी  है  जो  कभी  अपने
 काम  को  बंद  नहीं  यदि  किसी  दुकानदार  की  दुकान  में  आग
 लग  तो  वह  दुकान  बंद  कर  देता  यदि  किसी  कारखाने
 में  कोई  नुकसान  हो  तो  वह  अपना  कारखाना  बंद  कर  देता

 लेकिन  किसान  के  ऊपर  कितनी  डी  आपदा  क्‍यों  न  आ
 वह  अपनी  खेती  के  काम  में  बिना  रुके  बराबर  लगा  रहता

 अध्यक्ष  मुझे  वह्ठ  दिन  याद  जब  1965  में  भारत
 का  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  हुआ  था  और  हमारे  देश  में  उस  समय
 देशवासियों  के  खाने  के  लिए  पूरा  अन्न  उत्पादित्त  नहीं  होता  था
 और  हमें  अमेरिका  से  अन्न  मंगाना  पड़ता  युद्ध  के  दौरान  हमें
 अन्न  न  भेजने  की  अमेरिका  ने  धमकी  उस  समय  हमारे

 प्रथ्म्नमंत्री  औ  लाल  बहादुर  शास्त्री  वे अमरीका  की  धमकी  के

 सामने  नहीं  झुके  और  उन्होंने  उस  सच  नारा  दिया  जवान

 जय  हम्न  एक  समय  भूखे  रहकर  भी  गुजारा  लेकिन

 दूसरे  देश  के  आगे  अन्न  की  भीख  नहीं  उनके  इस  नारे
 के  कारण  देश  के  किसानों  ने  अपना  खून-पसीना  एक  कर  दिया
 और  आज  हम  इस  स्थिति  में  हैं  कि  अपने  खाने  के  लिए  ही  नहीं

 बल्कि  दूसरे  देशों  को  अन्न  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  आ  गए

 अध्यक्ष  मुझे  याद  है  जब  मैं  खेत  में  काम  करता

 तो  कितनी  मेडनत  से  काम  करता  था  और  एक  किसान  को  खेती

 में  कितनी  मेहनत  करनी  पड़ती  मुझे  एक  दिन  का  वाकया  याद
 आ  रहा  हमारे  खेत  कुछ  ऊंचे  दिसंबर  का  महीना  था  और

 कड़ाके  की  सर्दी  पड़  रही  खेती  में  पानी  टूट  खेत  ऊंचाई
 पर  होने  के  कारण  पानी  ऊपर  आने  की  बजाय  दूसरी  ओर  मुड़

 मुझे  अच्छी  तरष्ट  याद  उसी  समय  रात  में  मैं  नाले  में  घुस
 गया  और  मैंने  अपने  नौकर  से  कष्ठा  कि  इस  जगह  पर  मिट्टी  डालो

 ताकि  पानी  रुके  और  ऊंचा  डो  किसान  को  खेती  करने  में

 बहुत  मेहनत  करनी  पड़ती  अपना  खून-पसीना  एक  करना  पड़ता
 है  और  चोटी  का  पसीना  एड़ी  तक  बहाना  पड़ता  तब  कीं  जाकर

 अन्न  पैदा  होता  आज  आप  देख  रहे  हैं  कि  जून  का  महीना  चल

 रहा  है  और  कितनी  लू  चल  रही  ऐसी  लू  में  भी  किसान  अपने
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 खलिहान  में  किस  तरषह्ठ  काम  कर  रहा  इस  बात  का  आप  अनुमान
 इन  सब  बातों  पर  हमें  सोचने  की  जरूरत  आज  किसान

 के  ऊपर  एक  प्रश्नचिह्बन  लग  गया

 अध्यक्ष  हमारा  वह  बहादुर  जो  देश  की  रक्षा
 सेनाओं  में  70  से  75  प्रतिशत  तक  सेना  में  भरती  होकर  देश
 की  रक्षा  करता  किसान  हमारा  सबसे  बड़ा  मतदाता  किसान
 ही  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता  है  और  किसान  ही  सबसे  बडा  उत्पादक

 अगर  हम  देश  की  इतनी  बडी  मैजोरिटी  के  बारे  में  नहीं
 तो  किसके  बारे  में  यहां  एक  से  एक  विद्धान  सांसद  बैठे

 हर  पार्टी  के  सांसद  बैठे  हमें  इस  समस्या  के  ऊपर  विद्यार
 करना  हमारे  देश  में  बड़े  से  बड़े  वैज्ञानिक  मौजूद  हमारे
 देश  ने  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  अपनी  श्रेष्ठता  पोखरण  में  परमाणु  बम
 विस्फोट  करके  सिद्ध  कर  दी  यदि  हम  सब  लोग  इस  समस्या
 के  ऊपर  मिलकर  तो  जो  पहले  हरित  क्रांति  आई  वैसी
 ही  हरित  क्रांति  लाई  जा  सकती  है  और  फिर  किसान  को  आत्महत्या
 करने  पर  मजबूर  नहीं  होना  इसके  लिए  हमें  किसान  का
 ब्याज  तो  क्‍या  यदि  मूलधन  भी  माफ  करना  तो  उसे  माफ  करने
 में  भी  पीछे  नहीं  रहना  चाहिए  और  किसानों  के  कर्जे  माफ  करने

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  अपनी  वाणी  को  विराम  देता
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 जी  देवगौड़ाा  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे
 बोलने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने  का  मुद्दा  नियम  193  के
 अंतर्गत  उठाया  जा  रहा  यह  पहला  अवसर  है  जब  हमें  ऐसी
 गंभीर  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  मुझे  नहीं  लगता  कि
 पहले  कभी  ऐसी  स्थिति  आई  पिछले  पचास  वर्षों  में  हमने  सूखे
 और  बाढ़  जैसी  विभिन्‍न  प्राकृतिक  आपदाएं  देखी  आपदाएं  तो
 हमने  बहुत  देखी  परन्तु  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने
 की  थटना  पद्ठली  बार  ही  हुई  है  जो  वास्तव  में  गहन  चिंता  की  बात

 इस  मुद्‌दे  का राजनीतिकरण  नहीं  किया  जाना  किसानों
 द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने  की  घटना  पहली  बार  आंध्र  प्रदेश  में
 पिछले  वर्ष  संयुक्त  मोर्था  सरकार  के  शास्तनन  काल  के  दौरान  घटी

 चुनावों  के  दौरान  यह  मुद्दा  चर्चा  का  विषय  प्रधानमंत्री
 जब  वहां  पर  चुनाव  प्रधार  के  लिए  गए  थे  तब  उन्होंने  इन  अभागे
 किसानों  के  लिए  कुछ  करने  का  आश्वासन  दिया  उन्होंने

 राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  उत्तर  के  दौरान
 आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  आश्यासन  दिया  था  और  कहा
 था  कि  यह  एक  बचुल  बड़ी  श्रासदी  इसी  प्रकार  अन्य  राज्यों  में
 भी  इसी  प्रकार  की  घटनाएं  हुईं  इस  मामले  में  इस  सभा  को
 एक  सामूहिक  निर्णय  लेना  मैं  इस  मुद्दे  पर  किसी  व्यक्ति
 विशेष  को  दोषी  नहीं  ठह्दराना  हमें  सामूहिक  रूप  से  निर्णय
 लेना  मैं  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  से  हाथ  जोड़  कर
 अनुरोध  करता  हूं  कि  हम  इस  पर  सामूद्दिक  रूप  से  निर्णय  लें  ताकि
 किसानों  की  समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  मैं  यह  नहीं
 कडलता  कि  एक  दल  किसानों  के  हिल  में  है  और  दूसरा  नहीं
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 मुद्दा  यह  नहीं  मुदूदा  यह  है  कि  हम  दलगत  नीति  से  ऊपर
 उठकर  इस  समस्या  का  हल  कैसे

 असली  मुद्दा  यह  है  कि  हम  किसानों  को  वित्तीय
 सद्ठायता  किस  प्रकार  से  दे  रहे  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने
 के  पश्चात  पूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  एक  निर्णय  लिया

 उन्होंने  कृषि  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देते  हुए  is  प्रतिशत  की  दर
 से  ऋण  प्रदान  करने  का  प्रावधान  किया  यद्ड  न  केवल  मेरा
 मत  ही  है  अपितु  यह  एक  कदु  सत्य  भी  यद्यपि  कृषि  क्षेत्र
 प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  होने  के  कारण  इसके  लिए  18  प्रतिशत
 धनराशि  निर्धारित  की  गई  किसी  भी  बैंक  ने  इसमें  सहयोग  नहीं
 दिया  था  हम  अभी  एक  वर्ष  के  लक्ष्य  तक  भी  नरारहीं  पहुंचे

 यह  वह  प्रश्न  नहीं  है  कि  हम  अपने  में  ही  एक  दूसरे  पर  आरोप
 किसी  भी  बैंक  ने  इसके  कारणों  को  जानने  का  प्रयास  नहीं

 किया  बल्कि  वे  उल्टे  अपने  ही  कारण  बताने  का  प्रयास  करते

 मेरे  प्रधानमंत्री  के अल्पकाल  के  दौरान  मैंने  उन्हें  राजी  करने
 का  प्रयास  वर्ष  19०6-97  में  हमने  14  प्रतिशत  का  लक्ष्य
 प्राप्त  परन्तु  हम  18  प्रतिशत  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर
 अप्रैल  से  जनवरी  तक  जो  सूचना  मेरे  पास  है  उसके  अनुसार  गत
 वर्ष  बैंक  द्वारा  दी  गई  अग्रिम  राशि  बमुश्किल  9.  प्रतिशत

 उर्वरकों  के  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  के  संबंध  में  वाद-विवाद  भी

 हुआ  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  कष्  रहे  थे  कि  प्रधानमंत्री
 काल  के  दौरान  भी  इनके  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  गत  वर्ष

 भी  कुछ  वृद्धि  हुई  मेरे  पास  किसी  मंत्रालय  का  कार्यभार  नहीं

 यह  एक  अलग  बात  अब  मैं  यह  नुक्ता-घीनी  नहीं  करना

 चाहता  कि  मूल्य  वृद्धि  क्‍यों  हम  सभी  को  इससे  सषह्ठमत  होना

 हम  संगठित  क्षेत्र  से अधिक  सहमे  हुए  हम  ज्यादा

 चिन्तित  क्योंकि  वे  वही  लोग  हैं  जो  राजनीतिज्ञों  का अभिमत

 बनाने  का  प्रयास  करते

 गत  वर्ष  सरकारी  कर्मचारियों  को  19,000  करोड़  रुपये  दिए

 गए  क्‍या  किसी  ने  इसका  विरोध  कोई  भी  इसका

 विरोध  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  17,00०  करोड़  रुपये  की  एक

 मुश्त  राशि  उन  लोगों  को  दी  गई  थी  जो  बमुश्किल  जनसंख्या  के

 2  प्रतिशत  का  प्रतिनिधित्व  करते  मैं  उनके  विरुद्ध  नहीं  हूँ  लेकिन

 कया  हमारी  वित्तीय  स्थिति  बेहतर  हाल  ही  की  राजनीतिक

 घटनाओं  के  कारण  हम  लोग  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  करने  जा

 रहे  में  विशेषकर  इस  मुद्‌दे  पर  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ना

 हमने  95  बिलियन  डालर  का  ऋण  ले  रखा

 श्री  बलराम  जाखड़  एक  कृषक  परिवार  से  संबंधित  थे  इसलिए

 वे  कृषि  मंत्री  जब  श्री  मोरारजी  देसाई  प्रधानमंत्री  थे  तो  सरदार

 सुरजीत  सिंह  बरनाला  भी  कृषि  मंत्री  हम  सभी  एक  श्रेणी  के

 आइये  हम  अपना  दिमाग  जब  आप  हमारी  जनसंख्या

 के  केवल  2  प्रतिशत  के  लिए  19,000  करोड़  रुपये  देने  के  लिए

 तैयार  हैं  तो  क्या  हम  इस  देश  की  65  करोड़  जनसंख्या  को  10,000
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 ,  अथवा  5,000  करोड़  रुपये  देने  की  स्थिति  में  हैं  जो  100  करोड
 जनसंख्या  का  पेट  पाल  रहे

 कल  मैं  यहां  नहीं  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  नए  भारत
 के  पुनरूत्थान  के  संबंध  में  बोल  रहे  नए  भारत  का  कैसा
 पुनरूत्थान  ?  आप  जलधारा  कार्यक्रम  के  लिए  100  करोड़  रुपये
 तथा  सिंचाई  के  लिए  500  करोड़  रुपये  दे  रहे  तो  आइये  हम
 इस  मुद्दे  पर  सामूहिक  तौर  पर  विचार  क्‍या  इस  समस्या  का
 केवल  यही  समाधान  आन्ध्र  महाराष्ट्र  अथवा
 अन्य  राज्यों  में  किसान  लोग  क्‍यों  मर  रहे  इसलिए  कि  हम
 समस्त  कृषक  समुदाय  को  इसके  अन्तर्गत  नहीं  ला  पा  रहे  वे
 अब  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राइवेट  साहकारों  के  पास  जाने  और
 असामान्य  ब्याज  दर  पर  ऋ्रण  लेने  को  बाध्य  हो  गये  उनके  पास
 कोई  विकल्प  नहीं  रह  गया  जब  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  तो
 निजी  ऋणदाता  अपने  आयोजकों  के  ऋण  वसूली  के  काम  मैं  लगाते

 व ेकभी  परवाह  नहीं  वे  उनका  अनादर  करते  किसान
 हमेशा  आत्म  स्वाभिमान  के  लिए  जीते

 जब  निजी  ऋणदाता  उनके  घरों  में  जाते  हैं  और  उन्हें

 बेइज्जत  करने  का  प्रयास  करते  हैं  तो  यड्  स्वाभाविक  है  कि  किसान
 दब  जाता  है  और  आत्महत्या  का  रास्ता  अपनाते  इसलिए  हमें

 इस  पर  विचार  करना

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  यह  एक  व्यापक
 विषय  मेरे  विचार  से  राजनीतिक  दलगत  से  ऊपर  उठकर  इस
 सभा  के  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  की  जानी  चाहिए  जो  इस

 मुद्दे  की  जांच  कर  इस  समस्या  पर  हमें  सामूहिक  तौर  पर
 अपना  दिमाग  लगाना  हमें  दलगत  भावना  को  लेकर  इस

 मुद्दे  पर  झगड़ना  नहीं

 मैंने  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  को  यह  पत्र  लिखा
 है  कि  क्‍या  हम  संस्थागत  वित्त  को  is  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  3०
 प्रतिशत  कर  सकते  हैं  अथवा  योजना  आयोग  ने  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  को  28  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  की  ज्लिफारिश  की
 सरकार  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  क्या  मेरे  प्रधानमंत्री
 कार्यालय  छोड़ने  के  पश्चात्‌  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  ये  सिफारिशें
 भेजी  जा  चुकी  थी  या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  अपनी  समस्याएं
 हैं  उसका  कहना  है  कि  बहुत  से  कारणों  की  वजह  से  ऐसा  करना
 उसके  लिए  सम्भव  नहीं

 मैं  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूँ  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  राष्ट्रीयकृत  बैंक  43,000  करोड़  रुपये
 के  ऋण  की  वूसली  नहीं  कर  सके  यह  वर्ष  1994-95  के  तुलन-पत्र
 से  भी  जांचा  जा  सकता  यही  समय  है  जबकि  हम  सभी  लोग
 मिलकर  इस  विषय  पर  सोचें  तथा  अपना  दिमाग  लगायें  कि  इस
 समस्या  का  समाधान  क्‍या  हम  उनकी  सम्पत्ति  को  नीलाम  नहीं
 करेंगे  क्योंकि  उन  लोगों  का  समाज  में  कुछ  सम्मान  होता  उसके
 अपने  तरीके  होते  बैंक  प्रबन्धन  और  बैंक  बो्ों  के  अधिकारियों
 को  ब्याज  संघटक  अथवा  मूलधन  संघटक  को  माफ  करने  की  शक्ति
 होती  बोर्डों  को  इस  संबंध  में  निर्णय  लेने  का  अधिकार  होता
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 परन्तु  किसानों  के  मामले  में  जब  उनकी  फसलें  पूरी  तरह  नष्ट
 हो  जाती  हैं  तो  उनके  ऋण  को  माफ  करने  के  लिए  कौन  कदम
 उठायेगा  ?  क्‍या  इसका  कोई  तंत्र

 माननीय  वित्त  मंत्री  कह  रहे  थे  कि  सरकार  चाहती
 है  कि  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  एक  मूल्यांकन  कर्त्ता  की  नियुक्ति
 करके  उद्योगों  के  कार्यकरण  की  जांच  की  इस  देश  में  किसान
 समुदाय  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  हम  किस  तरह  के  तंत्र  पर
 विचार  कर  रहे  क्‍या  यह  सामयिक  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  कराने  के  जरिये  विपणन  के  संबंध  में  स्थिति  क्‍या

 प्याजों  का  भाव  20  से  2  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तक  बढ़  गया
 आज  यह  6  रुपये  प्रति  किलोग्राम  इसकी  किसी  को  परवाष्

 नहीं  उन्हें  तो केवल  अपनी  किस्मत  आजमानी  पड़ती  क्‍या
 उनकी  सहायता  के  लिए  कोई  तंत्र

 इस  देश  में  औद्योगिक  क्षेत्र  के  प्रति  मेरा  कोई
 पूर्ण  अथवा  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकोण  नहीं  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि
 जब  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  ३०  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  स ेऔर  65
 प्रतिशत  श्रम  शक्ति  से  प्राप्त  होता  है  तो  हम  उन  लोगों  के  लिए
 क्‍या  कर  रहे

 बीत  गया  सो  बीत  तो  आइये  हम  सभी  मिलकर
 इस  तथ्य  पर  अपना  दिमाग  लगायें  कि  इस  संबंध  में  हमें  विशेषज्ञों
 और  वैज्ञानिकों  की  राय  लें  अथवा  बलराम  जाखड़  जैसा  अथवा
 किसी  भी  पार्टी  का  इस  सभा  का  कोई  सदस्य  इस  गठित  की  जाने
 वाली  समिति  का  सभापति  बन  सकता  मैं  किसी  भी  दल  का
 पक्षपाती  नहीं

 सरकार  का  समाज  के  कुछ  वर्गों  को  सहायता  देने  के  लिए  सीमा

 शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करने  का  प्रस्ताव  है  और  हमारे

 घरेलू  उद्योगों  की  संरक्षा  हेतु  सरकार  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क
 को  हटाने  पर  भी  विचार  कर  रही  जहां  तक  इस  विशेष  मुद्दे
 का  सवाल  है  मैं  बजटीय  प्रावधानों  के  बारे  में  बातचीत  नहीं  करना
 चाहता  बजट  के  अन्तर्गत  आने  वाले  बहुत  सारे  मुद्दे  परन्तु
 किसान  समुदाय  को  संरक्षा  देने  का  सरकार  का  कौन  सा  प्रस्ताव

 यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 यहां  तक  कि  हमारी  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  हमें  लगभग  48,000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता
 मैं  वर्ष  1996-97  में  900  करोड़  रुपये  से  अधिक  नहीं  दे  पाया

 गत  वर्ष  सरकार  ने  केवल  1500  करोड़  ठुपये  प्रदान  किये
 जिसमें  से  वास्तविक  परिव्यय  केवल  800  करोड़  अथवा  900  करोड़
 रुपये  हम  दो  वर्ष  अथवा  18  माह  में  कमाल  नहीं  कर  सकते
 क्योंकि  इसमें  बहुत  सारी  अड़थने  हम  अपने  समाज  के  कमजोर
 वर्ग  के  मामले  पर  वियार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  आप  उस
 व्यक्ति  को  और  रियायत  देना  चाहले  हैं  जो आयकर  स्लैब  40,000
 रुपये  से  बढ़कर  50,000  रुपये  होने  के  कारण  28,000  अथवा
 30,000  रुपये  के  लगभग  प्रति  माह्ठ  वेतन  पा  रह्ठा  आप  10
 प्रतिशल  अधिभार  भी  नहीं  लगा
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 जब  मैं  प्रधानमंत्री  था  तब  मैंने  इस  मृद्‌दे  पर  बहुत  से
 अधिकारियों  के  साथ  चर्चा  की  थी  तो  मेरे  पास  उस  समय  बहुत
 सारे  अधिकारी  आये  थे  और  मैंने  उरों  कहा  था  कि  जब  तक  कि
 मैं  मुख्यमंत्रियों  से  राय  लेने  के  लिए  बात  नहीं  कर  लेता  तब  तक
 मैं  पांचवें  वेतत  आयोग  की  सिफारिशें  नहीं  मैंने  उनकी  राय
 लेने  के  लिए  मुख्यमंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया  मैं  राज्यों  पर
 भी  इसके  वित्तीय  प्रभाव  जानना  चाहता  मैंने  सोचा  कि  इस
 मुद्दे  पर  अंतिम  निर्णय  लेने  से  पहले  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार
 करना  आवश्यक  तत्पश्यात्‌  इस  संबंध  में  मैंने  एक  वक्तव्य  भी
 दिया  बीत  गया  सो  बीत

 प्रत्येक  व्यक्ति  संगठित  क्षेत्र  अथवा  विशिष्ट  वर्ग  को  खुश  करने
 अथवा  उसका  पक्ष  लेने  का  प्रयास  करता  कुछ  लोग  सोचते  हैं
 कि  किसान  अमीर  आज  78  प्रतिशत  किसानों  के  हिस्से  में  सिर्फ
 एक  या  डेढ़  हैक्टेयर  भूमि  आती  है  और  इसके  अतिरिक्त  प्रति  वर्ष

 भूमि  टुकड़ों  में  बंटती  जा  रही  आज  सरकार  ने  नगर  भूमि
 अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  करने  की  घोषणा  की

 लेकिन  जहां  तक  कृषक  समुदाय  का  संबंध  है  उनकी  जमीनों
 के  बिखरने  को  कोई  नहीं  रोक  ऐसी  स्थिति  को  देखते  हुए
 हमें  राजसद्ठायता  पर्याप्त  भण्डारण  सुविधाएं  आदि
 उपलब्ध  कराने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  ऋण  देने  संबंधी  नीति
 सरकार  द्वारा  लिए  जाने  वाले  प्रमुख  नीति  निर्णयों  में  से  एक
 ऋण  देने  की  वर्तमान  दर  10,  12,  13  या  9  प्रतिशत  भी  नहीं  हो
 सकती  हम  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  आप  इस  पर  विचार

 मेरी  इस  सभा  से  अपील  है  कि  दलगत  सम्बन्धों  से  परे  एक
 साथ  बैठकर  इस  असंगठित  क्षेत्र  हेतु  समाधान  तलाश

 अध्यक्ष  महोदय  :  पिछले  तीन  दिनों  से  हम  एक  ही  मुद्दे  पर
 चर्चा  कर  रहे  हमें  इसे  आज  पूरा  करना  20  माननीय  सदस्य
 और  हैं  जो  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते  अतः  मेरा  माननीय
 सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  अपना  तीन  से  पांच  मिनट  में
 समाप्त  करें  ताकि  अन्य  सदस्यों  को  भी  अवसर  दिया  जा
 अब  मैं  श्री  प्रेमयंद्रन  को  आमन्त्रित  करता

 जी  प्रेमथन्द्रन  :  थर्चा  की  विषय  वस्तु
 है  भारत  के  कृषक  समुदाय  द्वारा  की  गई  विशेषकर

 आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  राज्यों  के  संदर्भ  में  अपनी  बाल
 आरम्भ  करते  हुए  मैं  कहना  याहूंगा  कि  यद्ठ  केवल  तीन  या  चार
 राज्यों  की  तस्वीर  नहीं  है  बल्कि  भारत  के  संपूर्ण  कृषक  समुदाय
 का  परिदृश्य

 यह  अविवादित  है  कि  भारतीय  अर्थव्यवस्था  का  आधार  कृषि
 यह  अविवादित  तथ्य  है  कि  कृषि  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  रीढ़
 इसमें  भी  कोई  विवाद  नहीं  कि  किसानों  के  हिलों  की  रक्षा  होनी

 लेकिन  पिछले  कुछ  वर्षों  से  क्‍या  हो  रद्दा  है  ?  पिछले  कुछ
 वर्षों  से  कृषि  उत्पादन  में  कमी  आ  रही  पचास  और  साठ  के
 दशकों  में  कृषि  का  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  50  प्रतिशत  योगदान

 अब  यह  गिरकर  30  प्रतिशत  हो  गया  इसके  क्‍या  कारण
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 मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  किसानों  को  पर्याप्त  सुरक्षा
 उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  आठ  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बाद
 भी  उन्हें  पर्याप्त  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  मुझे  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 जी  का  जय  किसानਂ  का  नारा  याद  आता  उस

 की  स्थिति  आज  क्‍या  है  ?  सैकड़ों  किसानों  को  उनके  उत्पादों
 का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  उनकी  फसलें  प्राकृतिक
 आपदाओं  से  नष्ट  हो  रही  प्रशासन  उनके  द्वितों  की  रक्षा  नहीं
 कर  पा  रहा  इस  सबका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  किसानों
 को  अपनी  निराशाजनक  स्थिति  से  उबरने  के  लिए  आत्महत्या  के
 सिवा  और  कोई  रास्ता  नहीं  दिखाई  यह  भारतीय  किसान  की
 पचास  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  की  तस्वीर

 उक्त  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कल्याणकारी  उपाय  किए
 जाने  मैं  पूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  देवेगौड़ा  के  विचारों  से  पूर्णतया
 सहमत  किसान  के  पक्ष  में  बोलने  वाला  कोई  नहीं  सरकारी
 कर्मचारी  का  जीवन  सुरक्षित  यदि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  का
 अपने  कार्यकाल  के  दौरान  निधन  हो  जाता  है  तो  उसके  निकटतम
 सम्बन्धी  को  रोजगार  का  अवसर  दिया  जाता  सरकारी  कर्मचारी
 को  सेवानिवृत्ति  के  बाद  पेंशन  मिलती  उसे  अन्य  सब  सुविधाएं
 मिलती  कामगारों  को  भी  लाभ  प्राप्त  होते  कामगारों  के
 कल्याण  हेतु  देश  में  कई  कानून  मैं  इससे  पूर्णतया  सहमत
 हम  सब  कामगारों  के  कल्याण  के  समर्थक

 हमारे  देश  में  किसान  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  क्या  निर्धन  किसान
 की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  कल्याणकारी  कानून  रोजी-रोटी
 कमाने  वाले  सदस्य  की  मौत  के  बाद  किसान  परिवार  का  क्‍या  होगा  ?
 हमारे  देश  में  विद्यमान  यह  स्थिति  निराशाजनक  इसके  अलावा

 प्राकृतिक  आपदाएं  विनाश  कर  जाती  हम  प्राकृतिक  आपदाओं
 को  नहीं  रोक  हम  केवल  समय  पर  सहायता  देने  के  उपाय
 कर  सकते  किसानों  को  क्‍या  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  सकती

 जैसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  हम  ऋण  चुकाने  के  लिए
 मोहलत  देने  आदि  जैसे  कल्याणकारी  उपाय  कर  सकते

 मैं  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देना  मैं

 सरकार  से  किसानों  को  पेंशन  योजना  पर  विचार  करने  की  अपील

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  के  सहयोग

 से  सरकार  एक  पेंशन  या  ऐसी  ही  कोई  कल्याणकारी  योजना

 तैयार  करे  ताकि  किसान  का  परिवार  उसकी  मृत्यु  क ेबाद  भी और

 उसके  कृषि  कार्य  न  कर  पाने  की  स्थिति  में  भी  सुरक्षित  हमें

 ऐसे  कल्याणकारी  उपाय  पर  विचार  करना  हम  ऐसी  एक

 योजना  केरल  में  लागू  कर  रहे  वह  अभी  पूरी  नहीं  हुई  अन्य

 स्थानों  पर  भी  ऐसी  कल्याणकारी  योजना  लागू  की  जानी

 कृषि  के  लिए  सिंचाई  की  सुविधा  आवश्यक  वित्त  मंत्री  जी

 ने  अपने  बजट  भाषण  में  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  था  कि  भारत

 की  37  प्रतिशत  भूमि  सिंचित  शेष  63  प्रतिशत  भूमि  के  लिए

 सिंचाई  सुविधाएं  नहीं  अतः  सिंचाई  सुविधाओं  को  प्राथमिकता

 दी  जानी

 गत  वर्ष  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  त्वरित  सिंचाई  सुविधा

 कार्यक्रम  तैयार  किया  मैं  कहूंगा  कि  जो  सिंचाई  कार्यक्रम  तैयार
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 किए  जा  रहे  हैं  और  जिनके  लिए  सरकार  द्वारा  मानदण्ड  निर्धारित
 किए  जा  रहे  हैं  उन्हें  लागू  किया  जाना

 नौरवी  पंचवर्षीय  योजना  पहले  से  ही  आरम्भ  हो  चुकी  मैं
 केरल  का  एक  उदाहरण  देना  चाहता  केरल  में  नौवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  पहले  वर्ष  में  हमने  एक  आदर्श  वाक्य  दिया  है  कि  योजना
 ग्राम  ब्लाक  और  पंचायत  के  निम्नतम  स्तर  से  आरम्भ
 होनी

 कार्यक्रम  चाहे  जो  भी  हो  उसके  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य
 सरकार  को  वित्तीय  सहायता  दी  छोटे  सिंचाई  कार्यक्रम  हो
 या  लिफ्ट  इरिगेशन  कार्यक्रम  हों  या  कम्यूनिटी  इरिगेशन  कार्यक्रम

 राज्य  सरकारें  अपने  कार्यक्रम  स्वयं  तैयार  वे  भौगोलिक
 स्थितियों  के  अनुसार  तथा  पानी  और  अन्य  सुविधाओं  की
 उपलब्धता  के  बारे  में  सर्वेक्षण  उन्हें  राज्य  की  वास्तविक
 स्थितियों  पर  विचार  करने

 मैं  सुझाव  दूंगा  कि  हमें  शक्तियां  राज्यों  को  वितरित  कर  देनी
 सभी  शक्तियाँ  केन्द्र  सरकार  के  पास  संविधान

 संशोधन  में  राज्यों  को  पहले  से  प्राप्त  शक्तियों  के अलावा  और
 कोई  शक्ति  नहीं  दी  वे  शक्तियां  त्रिस्तरीय  पंचायत  प्रणाली
 और  नगर  पालिका  प्रणाली  को  अन्तरित  की  गई  वे  सभी  शक्तियां
 जो  केन्द्र  के  पास  हैं  वे  अभी  भी  उसी  के  पास

 जहाँ  तक  कृषि  और  ग्रामीण  रोजगार  का  सम्बंध  है  राज्य  की
 स्थिति  को  राज्य  से  बेहतर  कौन  जानता  बजट  भाषण  में  भी
 शक्तियों  के  अन्तरण  के  संबंध  में  पैराग्राफ  एक  समिति  गठित
 की  गई  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यदल

 नियुक्त  किया  गया  है  लेकिन  हमें  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होनी
 अभी  बाकी  जहां  तक  कृषि  का  संबंध  हैं  उसे  उच्च  प्राथमिकता
 दी  जानी  त्रिस्तरीय  पंचायत  समिति  को  एक  अति  महत्वपूर्ण
 भूमिका  मिलनी  चाहिए  ताकि  यह  छोटे  सिंचाई  कार्यक्रमों  सहित
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  बेहतर  उत्पादन  और  बेहतर  सिंचाई
 सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर

 ऋण  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  क्या  रवैया
 है  ?  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  सहकारी  समितियां  भी  ऋण  सुविधाएं  देती

 वे  हमारे  राज्य  में  बेहतर  कार्य  कर  रही  ये सहकारी  कृषक
 समितियां  लगभग  सभी  स्थानों  पर  बेहतर  कार्य  कर  रही  जब
 एक  गरीब  किसान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  पास  जाता  है  तो  उनका
 क्या  रवैया  होता  उनकी  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  जाती  जैसा
 कि  श्री  देवेगौड़ा  ने अभी-अभी  बताया  जहां  तक  उद्योग  का
 संबंध  बैंक  तथा  इसके  प्राधिकारियों  का  प्रकृति  तथा
 रवैया  पूरी  तरह  से  भिन्न  जहां  तक  किसानों  का  संबंध  है  उनकी
 उपेक्षा  की  जाती  है  तथा  उनसे  भेदभाव  किया  जाता

 जहां  तक  औपचारिकताओं  तथा  ऋण  के  भुगतान  के
 तरीकों  का  संबंध  है  हमें  इन  पर  पुनर्वियार  करना  उनकी
 समीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता

 अपने  राज्य  से  संबंधित  दो  या  तीन  मुदूदों  के  बारे  में  मैं  कुछ
 शब्द  कहना  मैं  इन  मुद्दों  के  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा
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 हमारे  विद्धान  श्री  वर्कला  राधाकृष्णन  ने  अपने  प्रथम
 भाषण  में  पहले  ही  बताया  मैं  यह  स्वीकार  करता  हैँ  कि  किसानों
 ने  आत्महत्या  की  यह  सचमुच  में  दुखद  यद्द  पूरे  राष्ट्र  के
 लिए  शर्मनाक  घटना  इसी  कारण  से  सैकड़ों  किसानों  ने  आत्महत्या
 की  है  इस  व्यवसाय  को  करते  ह्वए  वे  एक  अच्छा  जीवन  नहीं  बिता
 सकते  उनकी  आजीविका  मुख्य  रूप  से  कृषि  पर  निर्भर  हम
 उन्हें  संरक्षण  प्रदान  करमे  की  स्थिति  में  सहीं  इसलिए  थे
 आत्मद्वत्या  कर  रहे  हजारों  तथा  लाखों  लोग  आत्महत्या  की  कगार
 पर  खडे  इसी  स्थिसि  क्र  उल्स्बेख  श्री  वर्कला  राधाकृष्णन  द्वारा
 किया  भर्या

 मैं  केरल  के  नारियल  रबर  कृषकों  तथ्म  नकदी  फसल
 छुषकों  के  ब्यौरों  में  नहीं  जा  रहा  इस  सरकार  डारा  मारियल
 का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  अभी  तक  घोण्ति  नहीं  किया  गया
 इस  वर्ष  के  शुरू  में  यह  5,00०  रुपये  प्रंति  क्थिंटल  थत  और  ऊथ
 यह  घटकर  कंक्ल  2,000  रुपयें  प्रति  फिसंटरव  परे  ऊ्ई  गया
 ३0०००  रुपये  ज्रति  क्चिंटतत  का  उऊंतर

 अध्यक्ष  महावय  :  आप  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  एन  के  .  प्रेमथन्द्रन  :  में  बात  समाप्त  कर  रहा

 जद्डां  तक  रबर  का  संबंध  काफी  गंभीर  परिस्थिति  उत्पन्न
 हो  गई  कोकोआ  की  खेती  करने  पर  उन्हें  भारी  हानि  हुई
 उसके  सब  कुछ  कट  गया  था  तथा  उन्होंने  रबर  की  खेती  शुरू

 किसान  रबर  की  खेती  से  भी  विचलिस  होने  पर  मजबूर
 हो  गए  यह  स्थिति  चल  रही

 रबर  तथा  पालियूरेथीन  का  आयात  किया  जा  रहा  कृषि
 के  उत्पादन  में  कमी  आई  इस  परिस्थिति  के  लिए  मुख्य  रूप
 से  आयात-निर्यात  नीति  तथा  नाई  आर्थिक  नीति  जिम्मेदार  हम

 इसे  नहीं  भूल  सकते  कृषि  उत्पादन  में  गिरावट  का  यह  भी  एक
 कारण

 मैं  सरकार  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  रबर  के  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  पर  भी  विचार  किया  जाना  अन्यशथ्वा  केरल
 के  लोग  तथा  किसान  भी  आत्महत्या  करने  पर  मजबूर  भारतीय
 दंड  संडिता  के  अनुसार  आत्महत्या  का  प्रयास  करना  एक
 अपराध  मैं  पुनः  सरकार  से  इन  सभी  मामलों  पर  ध्यान  देने
 का  आगपग्रह

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 शी  भूपिन्द्र  सिंह  छुश्ूडा  :  अध्यक्ष  तीन
 दिन  से  चर्चा  हो  रही  है  और  यद्ट  बहुत  गंभीर  समस्या  डर  देशवासी

 इस  बात  से  चिन्तित  यह  कोई  पार्टी  की  बात  नहीं  है  और  न
 कोई  इसमें  राजनीति  की  बात  हमारा  देश  मूल  रूप  से  रूरल

 इकोनोमी  पर  निर्भर  सभी  ने  चर्चा  हमारे  गांवों  का  टिपिकल
 कास्ट  आकुपेशनल  स्ट्रक्यर  एक  जनरल  कास्ट  है  जिनको  लैंड
 ओनिंग  कहते  बैकवर्ड  क्लासेस  आर्टीजंस  शेड्यूल्ड
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 शेड्यूल्ड  ट्राइड्ज  हैं  वे  एग्रीकल्चरल  लेबर्स  हैं  और  इनमें  जो  मोस्ट
 डेपराइव्ड  क्‍लासेस  हैं  -  इन  टर्म्स  ऑफ  मींस  एंड  ये

 शेड्यूल्ड  कास्ट्स  जो  मार्जिनल  और  स्माल  फार्मर्स  वैकवर्ड
 क्लासेस  हैं  वे  सब  डिससेविंग  या  नेगेटिव  सेविंग्स  हैं  उनका
 लेखा-जोखा  अगर  एक  आदमी  का  छोटे  किसान  तो
 मार्जिनल  फार्मर  पर  18.1  प्रतिशत  कर्जा  बढ़  रहा  स्माल  फार्मर
 पर  20.7  मध्यम  किसान  पर  27.7  प्रतिशत  और  जो  अपने
 आपको  बड़ा  किसान  कहते  जो  ज्यादा  कर्जा  लेते  हैं  उन  पर
 ३1.7  प्रतिशत

 मैं  एक  ठैवांहरज  दैणा  थाहता  क्योंकि  पूरे  देश  में
 चर्चा  मैं  अपने  प्रदेश  का  महीं  पंजाब  की  चर्चा  पंजाब
 का  किसान  सबसे  ज्यादा  शमृद्य  लेकिन  आपज  पंजाब  की  क्या
 स्थिति  99  परसैंट  स्माल  और  मार्जिक्ल  फार्मर्स  की  जमीन  बैंकों
 में  और  आड़तियों  के  पास  गिरवी  रखी  जिसको  छूड़ाने  के  जिप्‌
 पैसा  नहीं  90  परसैंट  किसानों  पर  5700  करोड़  रुपया  कर्जा

 11  लाख  किसान  परिवार  जिसमें  से  केवल  60  हजार  परिवार
 ऐसे  हैं  जिनके  पास  is  एकड़  से  ऊपर  भूमि  है  और  6  हजार  प्रति
 एकड़  के  हिसाब  से  किसान  के  ऊपर  आज  कर्जा  यह  पंजाब
 की  बात  आंध्र  और  दूसरे  प्रदेशों  की  जो  चर्चा  है उसका  आप
 अंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  आज  स्थित्ति  क्‍या  हिन्दुस्तान  की  जो
 जनसंछयपा  शहरों  में  बढ़ी  उन  शहरों  का  हिसाथ  लगाएं  तो  5०
 परसैंट  जनसंख्या  गांवों  से  पलायन  करके  आई  गांवों  से  जो
 शहरों  की  तरफ  दौड़  लगी  उसमें  सारे  समृद्  आदमी  शहरों  में

 आ  रहे  गांवों  की  बुरी  हालत  डिक्रीज  लैंड  होलि्डिंग  की  देवगौड़ा
 जी  ने  चर्चा  आज  के  दिन  प्रतिव्यक्षित  ०.३  हैक्टेयर  एवरेज

 उससे  भी  शायद  कम  जहां  लक  इरीगेशन  का  सवाल
 इरीगेशन  के  मामले  में  एशिया  में  कम  औसत  से  ज्यादा  लेकिन
 अगर  उन  देशों  से  पैदावार  ली  जाए  तो  जापान  में  हमारे  से  पांच
 गुना  प्रति  हैक्टेयर  पैदावार  ज्यादा  है  और  हमारा  जो  इरीगेशन
 पोटैशल  है  वह  भी  हम  पूरा  यूटिलाइज  नहीं  कर  पाए  चाहे  आपस
 के  झगड़ों  के  कारण  हो  या  और  कोई  कारण  अगर  एक  लाख
 हैक्टेथर  में  पोर्टेशल  को  इस्तेमाल  किया  जाए  तो  सबसे  ज्यादा
 एम्पलायमेंट  इसी  सैक्टर  में  मिल  सकती  है  और  देश  में  कोई  सैक्टर
 इतना  एम्पलायमेंट  नहीं  दे  जीडीपी  की  चर्चा  देवगौड़ा  जी
 ने  की  कि  58  परसैंट  जब  हमारा  देश  आजाद  हुआ  उस  समय
 के  आंकड़े  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  आज  वह  घट  कर  3०  परसेंट
 रह  गई  जो  कृषि  से  हमारी  राष्ट्रीय  आय  हुई  लेकिन  उसमें
 निवेश  केवल  12  परसैंट  यह  इनवेस्टमेंट  है  तो  कैसे  कृषि  में
 तरक्की  हो  सकती  कृषि  क्षेत्र  से  प्रतिब्यक्ति  आमदनी  1961  में
 912  थी  और  जो  गैर  कृषि  क्षेत्र  में  कार्य  करते  हैं  उनकी  प्रतिव्यक्ति
 आमदनी  4054  लेकिन  आज  क्या  स्थिति  कृषि  में  912  से
 बढ़कर  केवल  1087  हुई  जो  दूसरे  धंधों  में  लगे  हुए  हैं  उनकी
 6672  है  और  आज  700००  से  भी  ऊपर  मैं  तीन  साल  पहले
 की  बात  कर  रहा  इतनी  डिस्पेरिटी  कृषि  से  जो  आमदनी
 है  उसमें  इजाफा  केवल  25  परसैंट  है  और  जो  दूसरे  धंधों  स ेआमदनी
 है  उसमें  138  परसैंट  हो  युका

 शिक्षा  का  मामला  आप  शिक्षा  में  कुल  एवरेज  जो  है  वह
 64.13  ग्रामीण  क्षेत्र  में  57.87  और  शहरी  क्षेत्रों  में  81.89
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 गांवों  की  महिलाओं  में  शिक्षा  3०  शहरों  में  64  परसेंट
 यह  तो  शिक्षा  का  हाल  हमारे  देहात  में  जो  बच्चे  रहते  हैं  वे
 फौज  में  बसों  में  कंडक्टर  या  ड्राइवर  बन  सकते  उनसे
 कहा  जाता  है  कि  वे  उन  बच्चों  के  साथ  कम्पीट  करें  जो  कॉनवेंट
 स्कूलों  में  पढ़ते  यह  कोई  बराबर  के  बच्चों  में  कम्पटीशन  नहीं

 बेरोजगारी  का  हाल  यह  है  कि  आज  से  चार  साल  बाद  दस
 करोड  बेरोजगारों  में  से  7०0  प्रतिशत  देहातों  में

 उस  बेरोजगारी  का  निवारण  आप  किस  प्रकार  करेंगे  ?

 7

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आपनी  बात  समाप्त

 जी  भूपिन्त्र  सिंह  दुश्दा  :  मैं  तीन  दिनों  से  बोलने
 के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहा  मैं  केवल  दो  या  तीन  मिनट  और

 रिजर्वेशन  की  बात  ठीक  वह  होना  लेकिन  उसख्नके
 साथ-साथ  इस  बात  की  भी  आज  जरूरत  है  कि  शिक्षण-संस्थाओं
 में  जो  बच्चे  देहातों  से  आते  हैं  उनके  लिए  भी  रिजर्वेशन  होना
 उनको  मौका  मिलना  मैं  कोई  राजनीति  की  बात  नहीं  कर
 रहा  आज  बहुत  बातें  कष्दी  गयी  हमारे  दल  के  बारे  में  कष्ठा
 गया  है  कि  हम  इतने  दिनों  से  राज  कर  रहे  मैं  कहना  चाहता

 हूँ  कि  किसान  जो  इस  स्थिति  में  आज  पहुंचा  एक  क्यूमिलेटिव
 इफेक्ट  सब  चीजों  का  हुआ  लेकिन  आज  आत्महत्याएं  होने  लगी

 इसमें  भी  अगर  मैं  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  बात  कहूँ  तो  उसमें
 भी  आज  जो  ट्रेजरी  बैंचों  पर  बैठे  हैं  उनका  भी  कुछ  न  कुछ  दोध

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  1950  में  कहा  था  कि
 चीज  को  टाला  जा  सकता  है  लेकिन  कृषि  को  हम  इर्रिगेशन

 प्रोजेक्ट्स  लाए  और  किसानों  की  फसल  की  प्रोडक्शन  बढ़ाने  का

 काम  जब  इंदिरा  गांधी  जी  ने  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात

 कही  तो  उस  समय  जनसंघ  के  नाम  से  आपकी  पार्टी  जिसने

 इसका  विरोध  किया  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  किसानों  को  फायदा

 जब  राजीय  गांधी  ने  कहा  कि  मैं  ऊपर  से  एक  रुपया  देता

 हूँ  और  नीचे  16  पैसे  पहुंचते  हैं  तो  एक  नयी  राजनीति

 मंडल-कमंडल  की  राजनीति  लेकर  आप  आए  और  ध्यान  कृषि  से

 इधर  कर  मैं  इस  बात  पर  पहुंचा  हूँ  कि

 भारतीय  कृषि  का  वित्तीय  आंबटन  औद्योगिक  क्षेत्र  क ेआबंटन  से

 कम  शहरी  अभिजात्य  वर्ग  और  उद्योगपतियों  के  बड़े

 गठबंधन  के  आगे  कृषि  उपेक्षित  हुई

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  जो  बजट  दिया  अगर  किसी  भी  अर्थशास्त्री

 से  आप  पूछेंगे  तो  एक  ही  निष्कर्ष  निकलेगा  कि  इंडस्ट्रीज  को  पूरा

 प्रोटेक्शन  दिया  गया
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 उद्योगों  को  सुरक्षा  देने  के  परिणामस्वरूप  कृषि  में  हानि  होती  ह ैऔर
 यह  किसानों  की  कीमत  पर  होता

 जब  यूरिया  पर  चर्चा  चली  तो  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  ने  कहा
 कि  बैलेंस  नहीं  संतुलन  नहीं  मैं  इस  बात  से  सहमत  लेकिन
 बैलेंस  यूरिया  की  कीमत  बढ़ाने  से  नहीं  बैलेंस  तो  फास्फोरस
 और  पोटाश  की  कीभत  घटाने  से  बनेगा  और  बैलेंस  केवल  किसानों
 पर  लागू  करके  नहीं  हो  सकता  इससे  देश  का  ढ्ित्त  कभी  नहीं
 हो  सकता  यह  बैलेंस  आपको  इंडस्ट्री  और  एग्रीकल्चर  में  भी
 बनाना  इंडस्ट्री  और  फार्मर्स  को  भी  देना  इंडस्ट्री  को
 आपने  प्रोटेक्शन  दिया  है  लेकिन  किसान  को  प्रोटेक्शन  नहीं  होगा
 तो  यह  देश  तरक्की  नहीं  कर  सकता  मैंने  तौस  कारण  बताए

 कक्‍्यूमिलेटिव  इफेक्ट  जैसे  वेवंगोड़ा  जी  ने  कहा  -  मॉमस
 अवेलेबिलियी  ऑफ  क्रैडिट  की  क्‍या  स्थिति  इस  देश  के  किसानों
 को  जितना  पैसा  ऑरगेनाइज  सैक्टर  से  थाड्े  वह  कौपरेटिय
 बैंक  से  आज  उसको  केवल  35  प्रतिशत  ही  मिलता  है  जबकि
 65  प्रतिशत  उसको  प्राइवेट  लोगों  से  लेना  पड़ता  आज  वित्त
 मंत्री  जी  ने कहा  कि  किसी  किसान  को  हथकड़ी  नदीं  वह
 तो  कौपरेटिव  बैंक  के  बारे  में  हम  कड़  सकते  लेकिन  जो  65
 प्रतिशत  प्राइवेट  लोग  ऋण  देते  हैं  उन  लोगों  के  बारे  में  क्या  बात

 अपर्याप्त  स्टोरेज  सुविधा  के  बारे  में  गांव  में  स्टोरेज

 सुविधा  नहीं  ऐसी  कोई  जगह  नहीं  है  जहां  किसान  अपना  उत्पादित
 माल  रख  कहीं  भी  वेयरहाउस  या  गोदाम  नहीं  कम  से
 कम  ऐसा  प्रबंध  किया  जाए  कि  किसान  गांव  में  अपनी  मर्जी  से
 वेयरडाउस  में  अपना  माल  रखकर  उसके  बदले  में  बैंक  से  पैसा  से
 सकें  और  जब  कीमत  बढ़े  तब  उसको  निकाल  हमारा  देश

 प्रोड्यूसर्स  का  भी  है  और  कंज्यूमर्स  का  भी

 बैलेंस  तभी  बन  सकता  अगर  प्रोड्यूसर  को  100  रुपए
 दिए  और  5००  रुपए  गेड्डूं  पैदा  करने  वाले  किसान  को  दिए  तो  इस
 हिल्मात  से  20  परसैंट  से  ज्यादा  मार्जिन  बीच  में  नहीं  होना
 जब  तक  वह  बैंलेस  नहीं  बनेगा  तब  तक  न  किसान  प्रगति  करेगा
 और  न  ही  कंज्यूमर  संतुष्ट  इसके  बीच  में  एफ  .  एजेंसी
 भी  आ  जाती  है  और  दूसरे  कई  आ  जाते

 आन्ध्र  कर्नाटक  और  पंजाब  में  किसानों  द्वारा  जो
 आत्महत्या  हम  उस  पर  आज  चर्चा  कर  रहे  आत्महत्या
 करने  के  क्‍या  तात्कालिक  कारण  हैं  ?  हमारे  बलराम  जाखड़  जी  एक
 कमेटी  लेकर  वहां  गए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  बायदा  किया
 कि  हम  किसान  को  सस्ती  दर  पर  बीज  देंगे  लेकिन  उसे  सस्ती  दर
 पर  बीज  नहीं  उसे  10  गुना  ज्यादा  दाम  पर  बीज
 इससे  फसल  खराब  हो  क्रॉप  इंश्योरेंस  नाम  की  कोई  चीज  नहीं

 जब  तक  क्रॉप  इंश्योरेंस  स्कीम  नहीं  तब  तक  किसान
 अपने  पैरों  पर  कभी  खड़ा  नहीं  हो  यहां  पैस्टिसाइड्स  के
 बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  की  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  यह
 फार्मर्स  फ्रैंडली  बजट  लेकिन  एक  भी  इनपुट  की  आइटम  यह
 बताएं  जहां  इन्होंने  किसानों  को  कनसैशन  दिया  इन्होंने
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 भूपिन्दर  सिंह  हुड्डा  ]

 पैस्टिसाइड  में  ,  बिजनली  पानी  में  कहीं  कनसैशन  नहीं  इन्होंने
 खाद  की  कीमत  बढ़ा  इन्होंने  कहा  कि  सिंगल  विंडो  सिस्टम

 इसके  न  होने  से  किसान  दुखी  आपने  इसका  कहीं
 प्रबन्ध  नहीं

 जब  देवेगौड़ा  जी  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  6  परसैंट
 से  ज्यादा  क्रॉप  लोन  नहीं  होना  जब  वह  प्रधान  मंत्री  थे
 तो  वह  उसे  नहीं  कर  हो  सकता  आप  भी  इस  मामले  में
 कुछ  न  कर  सकें  लेकिन  प्रयास  होना  आज  किसान
 आत्महत्या  कर  रहे  आपको  किसानों  के  प्रति  इतना  अनकनसर्न्ड
 नहीं  होना  आपने  नेशनल  कैलेमिटिज  फंड  बना  दिया  लेकिन
 उसी  समय  पार्लियामैंटरी  कमेटी  बनानी  सारे  दल  के  लोगों
 को  पता  करना  चाहिए  था  कि  क्यों  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  हैं
 और  कैसे  उसका  समाधान  हो  सकता  है  ?  बातें  बहुत  हैं  लेकिन  समय
 की  कमी  मैं  कृषि  मंत्री  जी  को  जानता  मैं  इनके  विचारों
 से  भी  अवगत  शायद  आप  कुछ  बातों  से  मजबूर  इसलिए
 दिल  से  बात  नहीं  कर  रहे  वह  यूरिया  के  बारे  में  ऊपर-ऊपर
 से  बात  कह  रहे  यूरिया  का  फौरन  दाम  घटाया  क्रैडिट
 सिस्टम  को  ठीक  किया  जाए  और  एक  पार्लियामैंटरी  कमेटी  बनायी
 जाए  जो  सिर्फ  इन  बातों  को  जाकर  देखें  कि  क्‍यों  किसान  आत्महत्या
 कर  रहा  हैं  और  उसका  तत्काल  क्या  समाधान  हो  सकता  है  ?  आज
 जो  कर्जा  उसके  ऊपर  चढ़ा  हुआ  उसे  माफ  किया

 श्री  चन्द्रशेखर  साढू  :  अध्यक्ष  आज

 हिन्दुस्तान  का  सर्वोच्च  सदन  पिछले  तीन  दिनों  से  बड़ी  संजीदगी
 से  किसानों  की  समस्या  से  रूबरू  हो  रहा  इस  पर  बहस  जारी

 माननीय  विलास  जी  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हो  रही

 पूरी  दुनिया  में  160  करोड़  किसान  उसमें  से  50  लाख  उन
 पांच  देशों  में  हैं  जो अधिक  विकसित  देशों  की  श्रेणी  में  आते
 आज  हिन्दुस्तान  के  किसान  सामाजिक  जीवन  के  हाशिए
 में  चले  गए  हम  उन्हें  कैसे  मुख्य  धारा  में  इसका  प्रयास
 होना  चाडिए  ताकि  जिस  की  बदौलत  इडिन्दुस्तान  खड़ा  वढ  फिर
 से  अपने  न्यूक्लियस  में  वापस  आ

 मैं  इस  सदन  का  ध्यान  कुछ  आंकड़ों  की  ओर  खींचना  चाहता
 पिछली  बार  जब  मूल्य  वृद्धि  हुई  खास  कर  लाभकारी  मूल्य  की

 दृष्टि  अगर  उसके  हिसाब  से  देखा  जाए  तो  ग्रामीण  आबादी  और
 शहरी  आबादी  में  आय  का  अनुपात  बहुत  बढ़ा  यह  भयावह
 स्थिति  1951  में  ग्रामीण  आबादी  की  जो  स्थिति  थी  वह  प्रति
 व्यक्ति  195  रुपए  50  पैसे  थी और  शहरी  आबादी  की  813  रुपए

 औसतन  आय  में  इस  प्रकार  का  अनुपात  बाद  में  यह

 अनुपात  बढ़  कर  इस  दशक  में  1:4  हो  गया

 इस  प्रकार  आर्थिक  सामाजिक  विषमता
 ने  किसानों  को  ऐसी  कौम  के  रूप  में  तब्दील  कर  दिया  है  जिसमें
 आत्मविश्वास  का  अभाव  स्वाभिमान  का  अभाव  आप  किसी
 दफ्तर  में  जाएं  तो  चपरासी  को  भी  साष्ठब  ड्राइवर  और
 कंडक्टर  को  भी  साहब  लेकिन  हिन्दुस्तान  जो  कृषि  प्रधान
 देश  कहा  जाता  यहां  किसी  किसान  को  साहब  नहीं  कहा  जाता

 यह  हमारी  सामाजिक-आर्थिक  संरचना  की  देन
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 माननीय  अध्यक्ष  1967  में  जो  कुदाल  की  कीमत
 उसमें  18  गुना  वृद्धि  हुई  हल  का  जो  फल  उसमें  3०  गुना
 वृद्धि  जो  मोटी  धोती  किसान  पहनते  किसान  का  बेटा  पहनता

 उसमें  10  गुना  से  ज्यादा  वृद्धि  हुई  ट्रेक्टर  का  रेट  देख  लें
 -  1967  से  लेकर  अब  तक  67  गुना  वृद्धि  हुई  जिसका
 उपयोग  सारे  लोग  करते  उसमें  130  गुना  वृद्धि  हुई  है  और  लोहे
 में  167  गुना  वृद्धि  हुई  उसके  एवज  में  आप  देखें  कि  1990-91
 में  धान  जैसे  प्रमुख  खाद्यान्न  का  समर्थन  मूल्य  205  रुपया
 1996-97  में  यह  380  रुपया  हुआ  गेहूं  225  रुपया  1990-91
 में  वह  बढ़कर  415  रुपये  १9०6-97  में  हो  इस  तरीके
 से  21  जिनसों  का  हिसाब  लगा  लें  जिनकी  वृद्धि  कितने  प्रतिशत
 हुई  इस  सदन  को  ज्यादा  बताने  की  जरूरत  नहीं  है  क्‍योंकि  यहां
 बहुत  सारे  मूर्धन्य  और  विद्वान  सदस्य  हैं  जो  इस  बात  को  जानते

 उत्पादन  की  दृष्टि  से  देख  लें  तो  हिन्दुस्तान  में  हमेशा  पंजाब
 को  आदर्श  मानकर  चलते  खाद्यान्न  के  मामले  में  भी  जहां  हम
 अधिकतम  उत्पादन  कर  रहे  हैं  -  3061  वहां  धान  का औसत
 उत्पादन  21  क्विंटल  83  किलो  इसके  विपरीत  आप  चीन  को
 देख  लें  तो  वहां  5067  बर्मा  में  3085  जापान  में  5701  है
 और  इजिप्ट  में  5768  इस  तरह  से  धान  जैसे  प्रमुख  उत्पादन
 के  मामले  में  भी  हम  पीछे  यहां  पर  स्वामीनाथन  कमेटी  का  जिक्र
 हुआ  यहां  पर  हरित  क्रांति  की  चर्चा  होती  रही  जो  ग्रीन
 रेवाल्यूशन  हुआ  मैं  उसके  बाद  के  ही  सारे  आंकड़े  प्रस्तुत  कर
 रहा  इसका  एक  ही  कारण  मुझे  दिखता  है  और  वह  है  अर्थ
 वैज्ञानिक  किसानों  को  उनकी  उपज  का  सही  मूल्य  नहीं  मिल
 रहा  किसान  तो  ज्यादा  पानी  कम  पानी  गिरे  या  नहीं
 समय  से  पहले  गिरे  या  समय  के  बाद  वह  परेशान  होता  है
 तब  भी  खेती  करता  किसान  एक  चीज  को  बेचकर  बाकी  सब
 चीजें  खरीदता  है  चाहे  उसको  बच्चों  क ेलिए  किताब-कापी  खरीदनी

 चाहे  कपड़ा  खरीदना  चाहे  दाल  खरीदनी  याहे  बैल
 खरीदना  वह  एक  चीज  उपजाए  -  चाहे  गन्‍ना  चाहे
 गेहूं  चाहे  कपास  याहे  धान  चाहे  वष्द
 कोई  भी  फसल  उसको  बेचकर  वह  बाकी  चीजें  खरीदता

 लेकिन  बाकी  जितनी  चीजें  खरीदता  है  वष्ठ  सब  महंगी  खरीदता
 है  और  जो  बेचता  है  उसको  सस्ते  में  बेचता  इस  वर्ष  भी  यह
 जो  प्राकृतिक  आपदा  इसकी  वजह  से  मध्य  प्रदेश  का  वह  एरिया
 जो  मोनोक्रैप  एरिया  कष्टा  जाता  वहां  समर्थन  मूल्य  से  आधे  दाम
 पर  धान  और  गेहूं  बिक  रहा  आप  पता  लगा  लीजिए  कि  वहां
 जो  सरकारी  एजेन्सियां  हैं  वह  खरीद  नहीं  रही  हैं  और  समर्थन  मूल्य
 से  नीचे  बेचने  के  लिए  किसान  मजबूर  हो  रहे  मेरे  पास  पूरे
 जिन्‍सों  की  लागत  मूल्य  के  आंकड़े  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री
 जी  से  कहना  याहूंगा  कि  याषे  जो  हो  यदि  आप  किसानों  को
 उनकी  उपज  का  सही  मूल्य  नहीं  दिला  सकते  तो  वे  लोग  अपने
 पैरों  पर  खड़े  नहीं  हो

 अपराइन  5.0०  बजे

 मैं  आपके  सामने  एक  और  प्रश्न  लाना  चाहता  आज  सुबह
 चर्चा  हो  रही  थी  उसमें  25  ईयर  पर्सपेक्टिव  प्लान  की  बात  हो  रही
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 वह  प्लान  केवल  कैश  क्रॉप  के  लिए  न  वह  फूडग्रेन्स  के
 लिए  भी  यदि  फूडग्रेन्स  यहां  पैदा  नहीं  होगा  तो  हम  कितनी
 बार  आयात  हम  कहां-कहां  से  गेहूं  जिस  आस्ट्रेलिया
 के  गेहूं  की  बात  हम  कर  रहे  हैं  उस  गेहूं  में  फेलोसिस  माइनर  नाम
 का  एक  खरपतवार  आः  रहा  देश  के  एग्रो  सांटिस्टों  ने  सचेत
 किया  है  कि  उस  खरपतवार  के  आने  से  जो  गाजर  घास  और  कांग्रेस
 घास  का  जो  आज  देश  में  फैलाव  हुआ  उसका  पूरे  देश  भर  की
 खेती  को  बर्बाद  करने  में  बहुत  ज्यादा  हाथ  यदि  ऐसा  खरपतवार
 बढ़ेगा  तो  आप  यह  तय  कर  लीजिए  कि  हिंदुस्तान  का  किसान
 खाद्यान्न  पैदा  करें  या  न  लेकिन  अगर  वह  खाद्यान्न  पैदा  करने
 में  लगा  हुआ  है  तो  मेहरबानी  करके  उनको  प्रोत्साहन  उनको
 संरक्षण  मैं  यह  नहीं  मानता  हूँ  कि केवल  सरकार  के  संरक्षण
 से  ही  वह  आगे  बल्कि  ये  सारी  ये  पूरी  सभ्यता
 किसान  के  खिलाफ  हो  जाए  तो  यही  दुर्गति  होने  वाली  मैं  अपनी
 बात  को  एक  बिंदु  पर  केन्द्रित  करते  हुए  कहना  चाहता  हूँ  कि आज
 जो  एशिया  डिसइंटीप्रेट  हुआ  है  क्‍या  वह  इसलिए  हुआ  है  कि  वहां
 विचारधाराओं  की  समाप्ति  हुई  अध्यक्ष  वहां  एग्रीकल्चर
 को  डिस्कार्ड  किया  गया  है  और  यदि  हिंदुस्तान  भी  इसी  रा  पर
 जायेगा  तो  वष्ट  दिन  दूर  नहीं  है  कि  जो  रशिया  की  हालत  हुई  है
 उससे  बदतर  हालत  यहां  पर  हो  सकती  मैं  आपके  माध्यम  से
 एक  गंभीर  चेतावनी  देना  चाहता  हूँ  कि  एग्रीकल्चर  को  डिस्कार्ड
 न  किया  भारत  के  किसान  चाहे  वे  छोटे  हों  या  बड़े  खेतीडर

 मजदूर  हों  या  ग्रामीण  आबादी  उनको  देखते  हुए  आप  तय  कर
 लें  कि  चाहे  पूरी  तथाकथित  सुसभ्य  लोग  पूरा  बायकाट
 करने  लगें  तो  भी  आप  कहिये  कि  हिन्दुस्तान  खेती  पर  खडा
 किसानों  के  आधार  पर  खड़ा  उनकी  हम  उपेक्षा  नहीं  कर
 आज  जिस  बात  की  कल्पना  की  गई  और  जो  माननीय  कृषि
 मंत्री  जी  ने  कहा  मैं  अपनी  बात  को  यहीं  पर  समाप्त  करते  हुए
 कहना  चाहूंगा  कि  यह  जो  कहा  जाता  है  कि  जब  तक  दुखी  किसान

 भारत  में  तूफान  इसको  बदलने  की  जरूरत  में
 अपनी  बात  को  यहीं  पर  समाप्त  करते  हुए  आपको  धन्यवाद  देता

 हूँ

 थी  अनूप  जाज  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष
 मैं  सदन  का  ज्यादा  वक्‍त  नहीं  लेना  सबसे  पहले  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता  चूंकि  अभी  जो  चर्चा  हो  रही  है  वह  अति  महत्वपूर्ण
 सवाल  हमारे  हिन्दुस्तान  के  सामने  यहां  पर  किसानों  के
 संबंध  में  बहुत  सी  चर्चाएं  हुई  लेकिन  आजादी  के  बाद  से  किसानों
 की  जो  हालत  हुई  शायद  उस  डालत  को  आप  जरूर  जानते
 अध्यक्ष  एक  संगठित  क्षेत्र  होता  ह ैऔर  एक  असंगठित
 क्षेत्र  होता  आज  हिन्दुस्तान  के  किसान  बिल्कुल  असंगठित
 उनका  कोई  भी  संगठन  नहीं  छिट-पुट  संगठन  उत्तर  बिहार
 तथा  और  प्रांतों  में  जो  कभी  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  करते
 कजञी-कभी  हम  लोगों  को  भी  यहां  पर  गिरफ्तारियां  देनी  पड़ी

 :  मुझे  अनुभव  है  चूंकि  मैं  25-26  सालों  से  बिहार  विधान  सभा  में
 रहा  हूँ  और  वहां  की  सरकार  में  भी  मुझे  रहने  का  मौका  मिला
 किसानों  के  सवाल  पर  बार-बार  गंभीरता  से  चर्चा  होती  लेकिन
 उसका  निदान  निकलता  नहीं  पिछले  साल  पिछली  सरकार  ने
 घोषणा  की  थी  कि  गेहूं  का  मूल्य  पांच  सौ  पच्चीस  रुपये  प्रति  क्विंटल
 में  खरीद  किया  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  कहीं  पर
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 एक  भी  केन्द्र  बिहार  में  खासकर  सुपौल  जिला  में  स्थापित  नहीं  किया
 गया  जहां  से  किसानों  की  फसल  को  खरीदा  जा  भंडारण  का
 कोई  इंतजाम  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूँ  आज  जो  किसानों  की
 परेशानी  उस  परेशानी  को  दूर  करने  के  लिए  कौन  सा  उपाय
 किया  गया  माननीय  कृषि  मंत्री  श्री  सोमपाल  साहब  हमारे  साथी
 रहे  व ेबहुत  काबिल  और  बुद्धिमान  वे  जानते  उनके  अंदर
 किसानों  के  लिए  पीढ़ा  दर्द

 अध्यक्ष  महोदय  एक  बात  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  हिन्दुस्तान
 विज्ञान  के  क्षेत्र  मे ंबहुत  आगे  बढ़  गया  तो  क्यों  न  हम  पैदावार
 के  क्षेत्र  में  भी  आगे  मैं आज  आपके  माध्यम  से  सदन  में  मंत्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  जो  बड़े-बड़े  ट्रेक्टर  के  कारखाने

 उनको  आप  छोटे-छोटे  ट्रेक्टर  बनाने  के  लिए  क्यों  नहीं  कद्दते
 यदि  भारत  सरकार  तो  बड़े-बड़े  ट्रैक्टर  फैक्ट्री  में  छोटे-छोटे

 ट्रैक्टर  बनाना  अनिवार्य  करके  देश  की  खेती  के  मामले  में  किस्मत
 को  बदल  सकती  आज  हमारे  बिहार  में  स्थिति  यह  है  कि  किसान
 बाप-दादा  के  जमाने  में  खेती  के  पुराने  औजारों  से  काम  ले  रहे
 वही  एक  हल  अब  खेती  के  नए-नए  आधुनिक  औजार  विकसित
 हो  गए  लेकिन  हमारे  बिहार  में  पुराने  टाइम  के  औजारों  से  खेती
 हो  रही  उनसे  कैसे  पैदावार  बढ़ाने  की  आशा  की  जा  सकती

 मैं  आज  आपके  माध्यम  से  सदन  में  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ
 कि  आप  बडे  कारखानों  में  खेती  के  छोटे-छोटे  औजार  बनाने  के
 आदेश  देकर  खेती  का  कायाकल्प  कर  सकते

 अध्यक्ष  आपने  ट्रैक्टरों  पर  टैक्स  बढ़ाकर  ट्रैक्टर  को
 महंगा  कर  कहां  तो  होना  यद्द  चाहिए  था  कि  ट्रैक्टर  पर  टैक्स
 कम  किया  उसको  सस्ता  किया  जिससे  आम  किसान

 ट्रैक्टर  खरीदने  की  स्थिति  में  आ  पिछली  सरकार ने  ट्रैक्टर
 खरीदने  के  लिए  किसानों  को  3०  हजार  रु०  सबसिडी  देने  की  घोषणा
 की  थी  जिससे  ट्रैक्टरों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  किसान  खरीद
 लेकिन  आज  तक  किसान  को  ट्रैक्टर  पर  सबसिडी  के  नाम  पर  एक
 पैसा  भी  नहीं  मिला  आज  ट्रैक्टर  की  कीमत  इतनी  बक  गई  है
 कि  कोई  भी  स्माल  फार्मर  या  मीडियम  फार्मर  ट्रैक्टर  नहीं  खरीद
 सकता  क्‍या  बड़ी-बड़ी  फैक्ट्रियों  मे ंआप  छोटे-छोटे  ट्रैक्टरों  और
 खेती  में  काम  आने  वाले  अन्य  छोटे-छोटे  औजारों  का  निर्माण  करने
 की  इजाजत  देकर  किसानों  का  भला  कर  सकते

 अध्यक्ष  मैं  बिहार  और  देश  के  लगभग  सभी  प्रान्तों
 के  बारे  में  कह  रहा  हूँ  सिर्फ  हरियाणा  और  पंजाब  को
 शेष  प्रान्तों  में  किसानों  की  हालत  अच्छी  नहीं  है  और  विशेष  रूप
 से  बिहार  में  किसानों  की  हालत  बहुत  खराब  इसीलिए  बिहार
 से  खेतीडर  दूसरे  प्रान्तों  पंजाब  और  दिल्ली  एवं
 देश  के  अन्य  प्रान्तों  में  भाग  रहे  वहां  खेतों  में  अच्छी  फसल
 नहीं  होती  कहीं-कहीं  एक  एकड़  में  10  मन  से  15  मन  फसल
 होती  उस  फसल  के  रख-रखाव  एवं  खरीदने  की  व्यवस्था  भी
 सरकार  के  पास  बिहार  में  ठीक  प्रकार  से  नहीं  आपको  इन  सय
 सवालों  पर  गंभीरता  से  विचार  करना

 अध्यक्ष  जब  सिंचाई  का  सवाल  आता  तो  मैं  भारत
 सरकार  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  बिहार  में  जो  सिंचाई  हेतु
 व्यवस्था  की  गई  वह  सारी  की  सारी  चौपट  हो  गई  किसी
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 भी  किसान  को  सिंचाई  हेतु  घानी  नहीं  मिल  रहा  सारी  नहरों
 में  मुख्य  नहरों  में  सिल्टेशन  के  कारण  रेत  भर  गई  जिससे  बहुत
 बड़ी  प्राव्लम  हो  गई  है  और  सिंचाई  की  कैपेसिटी  समाप्त  हो  गई

 मैं  भारत  सरकार  के  कृषि  राज्य  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह
 बात  लाते  द्ुए  कहना  चाहता  हूँ  कि  सिल्टेशन  के  कारण  सारी  नहरों
 में  पानी  नहीं  के  बराबर  आता  सिंचाई  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 अध्यक्ष  मैं  आपको  न्‍यौता  देता  आप  बिहार  में
 चलकर  वहां  नदियों  में  कैसी  भयंकर  बाढ़  आती  आप
 तो  जानते  हैं  कोसी  नदी  नेपाल  के  इलाके  से  निकलती  यदि
 सिंचाई  के  लिए  व्यवस्था  की  तो  देश  के  किसानों  की  किस्मत
 बदल  सकती  है  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  यदि  आप  किसानों  का  भला
 करना  चाहते  हैं  तो  किसानों  के  खेतों  तक  पानी  पहुंथा  किसान

 खुशहाल  हो  हरियाणा  और  पटना  शहर  के  आसपास
 के  क्षेत्र  के  अलावा  हमारे  इलाके  में  कहीं  भी  ट्यूबवैल  की  कोई
 व्यवस्था  नहीं  चूंकि  बिजली  का  उत्पादन  कम  होता  कारण
 है  -  बिजली  का  कनैक्शन  नहीं

 अध्यक्ष  हमारे  यहां  जूट  पैदावार  बहुत  जबर्दस्त
 रूप  से  द्ोती  लेकिन  भारत  सरकार  ने  जूट  की  कोई  न्यूनतम
 कीमत  अभी  तक  तय  नहीं  की  है  जिसके  कारण  किसान  अपने  जूट
 को  जलाने  का  काम  कर  रहा  वहां  पर  जूट  उत्पादक  किसान
 प्रदर्शन  करते  हैं  और  पुतले  जलाते  भारत  सरकार  को  जूट
 कार्पोरेशन  ऑफ  इंडिया  से  बात  करके  जूट  की  कीमत  एक  हजार

 रुपए  क्विंटल  तय  करनी  हम  लोगों  के  जूट  को  हेसियन
 और  रेसियन  जूट  बताकर  रिजैक्ट  कर  दिया  जाता  है  और  उसकी

 कोई  भी  कीमत  नहीं  लगाते  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि
 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  वे  जूट  खरीदने  की
 ओर  ध्यान  दें  और  जूट  कार्पोरेशन  ऑफ  इंडिया  से  बात  करके  विहार
 में  जूट  को  खरीदने  की  कीमत  एक  हजार  रुपये  प्रति  क्विंटल  तय
 करने  की  व्यवस्था  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  जो  समय
 उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 अध्यक्ष  मढ़ोवय  :  ओर  सुब्बारामी

 डॉ०  सुब्बारामी  रेड्डी  :  अध्यक्ष  बहुत  तपस्या
 करने  के  बाद  मौका  मिला

 पिछले  तीन  दिनों  से  अनेक  माननीय  सांसद  इस

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  अपने  बहुमूल्य  विचार  व्यक्त  करते  रहे

 इस  बात  के  लिये  मुझे  सचमुच  बहुत  दुःख  होता  है  कि  आधुनिक
 समाज  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  50  वर्षों  के बाद  जबकि  हम

 सदी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  कुछ  राज्यों  में  गरीब  किसान  अभी  भी

 आत्महत्या  कर  रहे  इस  पर  सहसा  विश्वास  नहीं

 सारे  देश  के  लिए  यह  दुःख  की  बात
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 अब  प्रश्न  यह  है  इसका  क्‍या  समाधान  है  ?  यह  सवाधिक  महत्वपूर्ण
 बाल  मैं  लम्बा  भाषण  देने  में  विश्वास  नहीं  मैं  बहुत
 संक्षिप्त  और  सटीक  बात

 सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  आंध  प्रदेश  में  3००  से  अधिक
 कपास  उगाने  वाले  किसानों  ने  आत्महत्या  उसके  बाद  आत्महत्या
 करने  का  सिलसिला  कनाटक  और  महाराष्ट्र  में  भी  पहुंच
 सरकार  नहीं  तो  शायद  यह  देश  के  अन्य  सभी  भागों  में
 फैल  सकता  है  और  यह  बहुत  खतरनाक  स्थिति  हो  सकती
 इसलिये  सभी  इस  विषय  में  चिंतित  कपास  उगाने  वाले  किसानों
 ने  आत्महत्या  क्‍यों  पहला  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण  असामान्य

 अतिवृष्टि  और  अनावृष्टि  वहां  या  तो  बाढ़  आ  जाती
 है  या  फिर  सूखा  पड़  जाता  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में
 असामान्य  मौसम  कहीं  बिल्कुल  बारिश  नहीं  हुई  और  सूखा
 अतः  जो  किसान  कपास  की  खेती  करते  थे  वे  भारी  मुसीबत  में
 फंस

 दूसरी  वे  खेती  के  बिल्कुल  गलत  तरीके  अपनाते  रहे
 वे  अप्रशिक्षित  और  अबोध  तीसरी  बात  वे

 अज्ञानतावश  नकली  उर्वरकों  का  उपयोग  कर  रहे  अतः  उन्हें
 नुकसान  चौथी  समस्या  ऋण  मिलने  की  जैसा  कि  कुछ
 साथियों  ने  भी  कहा  यदि  कोई  गरीब  किसान  बैंक  या  किसी  वित्त
 संस्थान  के  पास  जाता  है  तो  उसकी  बात  नहीं  सुनी  जाती  कारण
 वे  ही  पर  वे  इन्हें  ऋण  नहीं  दे  तब  वे  किसी  गैर-सरकारी
 व्यक्ति  के  पास  पहुंचते  हैं  जो  ३०  प्रतिशत  अथवा  4०  प्रतिशत
 ब्याज  लेता  इस  कारण  उन्हें  पैसे  की  गंभीर  समस्या  हो  जाती

 आंध्र  प्रदेश  इन  चार  कारणों  से जब  उनकी  फसल  बिल्कुल
 नहीं  और  वे  मद्ााजनों  को  ऋण  लौटाने  की  समस्या  में  घिर
 गये  तो  उन्होंने  आत्म-हत्या  करना  शुरू  नकली  उर्वरकों  का
 उपयोग  करने  के  काशण  भी  उनकी  यह  समस्या  पैदा  ऐसे  में
 वे  बर्दाश्त  नहीं  कर  पाये  और  उन्होंने  आत्महत्या  कर  यही
 बात  अन्य  राज्यों  में  भी

 तब  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही  की  और  इन  आत्महत्याओं  के
 कारण  का  अध्ययन  करने  और  इनकी  जांच  के  लिये  किसी
 उच्याधिकार  प्राप्त  समिति  को  वहां  भेजा  ताकि  वे  सरकार  को  यह
 सुझाव  दे  सकें  कि  वे  क्‍या  निर्णय  लें  ताकि  ये  किसानों  को  बेहतर
 ऋण  सुविधा  दे  समिति  इसका  अध्ययन  कर  लौट  मेरा
 ख्याल  है  कि  समिति  ने  कोई  प्रतिवेदन  अवश्य  दिया  परन्तु
 आज  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  समिति  ने
 क्या  प्रतिवेदन  दिया  और  इस  पर  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 है  इसमें  दो  बातें  हैं  -  पहली  बात  यह  है  कि  जिस  किसान  परिवार
 के  सदस्य  ने  आत्महत्या  की  है  और  जो  कष्ट  में  है  उसे  किस  प्रकार
 मदद  दी  दूसरी  समस्या  यह  है  कि  भविष्य  में  किसानों  को
 आत्महत्या  करने  से  कैसे  रोका  जाए  और  कपास  उत्पादकों  की
 समस्या  कैसे  सुलझाई
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 जिन  लोगों  को  नुकसान  हुआ  उन  सभी  की  मदद
 के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  को  500  करोड़  रुपये  देने
 की  मांग  की  सरकार  ने  चुनाव  के  पहले  यदह्द  राशि  मांगी  थी
 और  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  नयी  सरकार  आई

 और  किसी  गौरवपूर्ण  अंजाम  की  कल्पना  कर  रही
 हमें  इस  पर  प्रसन्नता  आंध्र  प्रदेश  को  500  करोड़  रुपये  की
 अधिकतम  राशि  देना  सरकार  के  लिये  चुनौती  उसी
 कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  तथा  आनुपातिक  ढंग  से  अन्य  राज्यों  को
 भी  कुछ  सहायता  दी  जानी

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना
 चाहता  हूँ  कि  भारत  के  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  मृतकों  के  परिवारों
 को  तत्काल  मुआवजा  देने  का  आश्वासन  दिया  अब
 तक  कुछ  नहीं  अतः  सोमपाल  जी  इस  काम  में  तेजी  लायें
 और  सह्ठायता  के  लिये  प्रधानमंत्री  जी  से  अनुरोध

 भविष्य  के  मेरा  यह  स्पष्ट  सुझाव  है  कि  कृषि  मंत्रालय
 और  सरकार  इसे  चुनौती  के  रूप  में  चाहे  हम  किसी  भी
 राजनीतिक  दल  से  हम  सभी  भारतीय  हैं  और  हमें  इस  देश
 के  गौरवपूर्ण  और  समृद्ध  प्रगति  सुनिश्चित  करनी  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  किसी  भी  गरीब  किसान  को  कष्ट  न
 कोई  याहे  किसी  भी  राजनीतिक  दल  का  का  सभी  इससे

 खिंतित  जैसा  कि  श्री  देवगौड़ा  ने  स्पष्ट  बताया  है  -

 यह  बहुत  अच्छा  विषय  था  कि  सभी  माननीय  सदस्य  मिलकर  एक
 समिति  गठित  करें  और  काल्पनिक  बल्कि

 रचनात्मक  और  कारगर  सुझाव  कुछ  की  दलील
 थी  कि  पूरे  देश  की  फसलों  की  बीमा  कराई  पर  यह  असंभव
 है  और  अव्यावहारिक  कुछ  लोग  हमसे  पेंशन  देने  की  बात  करते

 पर  यह  भी  असंभव  और  अव्यावहारिक  व्यावहारिक  सुझाव
 तो  यद्द  है  कि  फसल  बीमा  के  लिये  पहले  कुछ  जिलों  के  थोड़े  भूभागों
 को  लीजिये  और  बीमा  कम्पनियों  में  यह  प्रयोग  करने  के  लिए  विश्वास

 किसानों  को  भी  इसके  महत्व  का  अहसास  इसी
 मैं  यह  नहीं  समझता  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  तरह

 किसानों  के  लिए  पेंशन  योजना  संभव

 भविष्य  आप  किसानों  को  प्रशिक्षित  अवश्य  कीजिए
 और  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कीजिए  कि  उन्हें  नकली  उर्वरक
 न  किसानों  की  ऋण-सुविधा  के  संबंध  में  बैंकों  और  वित्तीय
 संस्थानों  को  भारत  सरकार  में  विक्त  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 और  प्रधान  मंत्री  यह  स्पष्ट  निर्देश  दें  कि  वे  किसानों  को  उचित
 तरीके  से  उच्च  प्राथमिकता

 किसानों  को  कोई  भी  कोरा  चैक  नहीं  दे  यद्द
 व्यावहारिक  नहीं  अतः  यदि  कपास  उगाने  वाले  किसी  किसान
 की  फसल  असामान्य  मौसम  अथवा  अन्य  परिस्थितियों  के  कारण
 भष्ट  हो  जाती  तो  राज्य  सरकार  से  भी  सुझाव  लेकर  उन्हें  सर्वोच्च
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  यथासंभव  मदद  दी  जानी

 हमारे  कई  माननीय  मित्रों  ने  किसानों  के  बारे  में  सामान्य
 रूप  से  अपने  विद्यार  व्यक्त  किए  परन्तु  यहां  ऐसा  कोई  मुद्दा
 नहीं  है  यहां  मुदूदा  यह  है  कि  क्‍या  केवल  आंध्र  प्रदेश  में  ही कपास
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 उत्पादकों  ने  आत्महत्या  की  अतएवं  हमें  इसके  कारणों  की  जांच
 करनी  और  इसकी  समस्या  का  पता  लगाना

 इसके  बाद  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 व्यापक  कृषि  नीति  तैयार  की  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  इसमें
 मशीनीकृत  प्रभावी  और  व्यावष्टारिक  रूप  से  खेती  की  प्रणाली
 को  सुचारू  बनाने  आदि  जैसे  पहलुओं  को  भी  शामिल  किया  जाना

 यदि  ऐसा  किया  गया  तो  यह  हमारे  किसानों  के  लिए
 अत्यधिक  सहायक

 तम्बाकू  बोर्ड  पहले  से  ही  विद्यमान  इसलिए  मैं
 तम्बाकू  बोर्ड  की  भांति  एक  कपास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  सुझाव
 देता  हूँ  ताकि  कपास  उत्पादकों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  सके  जिससे
 कपास  उत्पादकों  को  सहायता  भी

 अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  मैं  यह  कट्दंगा  कि  इस  वाद-विवाद
 की  समाप्ति  पर  हम  श्री  सोमपाल  जी  से  और  सरकार  से  भी  अच्छे
 परिणाम  की  आशा  करते  हैं  तथा  उनसे  अपेक्षा  करते  हैं  कि  वे
 आंध्र  प्रदेश  को  500  करोड़  रुपये  का  तत्काल  मुआवजा  सुनिश्चित
 करायें  और  इतनी  ही  आनुपातिक  राशि  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  को
 उपलब्ध  कराई  तत्पश्चात्‌  हमें  यह  प्रतिज्ञा  करनी  चाहिए  कि
 ऐसी  ज्ञासदी  की  घटनाएं  भारतीय  इतिहास  में  फिर  से  न  दोहरायी
 जायें  और  किसानों  को  अधिकतम  सटष्ठायता  सुनिश्चित  रूप  से
 उपलब्ध  करायी  जा

 शी  रामानन्व  सिंह  :  अध्यक्ष  पिछले  तीन
 दिन  से  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  चल  रही  है  और  आपने
 प्रायः  अधिकांश  सदस्यों  को  बोलने  के  लिए  समय  दिया  इसके
 लिए  डम  आपके  बहुत  आभारी  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  अच्छे
 ढंग  से  लगभग  सभी  बिन्दुओं  को  कवर  किया  मैं  इस  सदन  का
 ध्यान  देश  के  उन  क्षेत्रों  क ेकिसानों  की ओर  आकृष्ट  करना  चाहता

 हूँ  जो आजादी  के  पहले  देसी  रियासतों  के  इलाके  आज  आजादी
 के  50  वर्ष  बाद  भी  ॥6वीं  सदी  का  जीवन  जी  रहे  मध्य

 उड़ीसा  और  बिहार  जैसे  राज्यों  में  दो-ढाई  अधिकतम
 पांच  एकड़  जमीन  वाले  छोटे-छोटे  किसान  मैं  कृषि  मंत्री  जी
 से  उनकी  दारुण  दशा  का  अध्ययन  करने  के  लिए  अनुरोध  करता

 व ेएक  अध्ययन  दल  बिठाएं  जो  देश  की  देसी  रियासतों  के  इलाकों
 के  उन  छोटे-छोटे  किसानों  जो  आजादी  के  50  वर्ष  बाद  भी
 दारुण  दशा  व्यतीत  कर  रहे  अध्ययन  करके  प्रतिवेदन  मैं
 कहना  चाहता  हूँ  कि  मध्य  प्रदेश  के सामंती  और  रजवाड़ों  के  इलाकों
 में  आज  भी  किसान  मजदूर  से  भी  बदतर  हालात  में  सारे  सहकारी

 भूमि  विकास  कॉपरेटिव  बैंक  में  भी  इन  इलाकेदारों
 ने  कब्जा  करके  किसानों  की  जमीनें  गिरवी  कर  आज  मैं  बहुत
 दुख  के  साथ  कष्ट  रहा  हैँ  कि  मध्य  प्रदेश  में  50  हजार  से  ज्यादा

 सीमांत  किसानों  की  जमीनें  गिरवी  हो  चुकी  भूमि  विकास
 बैंकों  कापरेटिव  बैंकों  द्वारा  कब्जा  करने  पर  किसान  पलायन
 करके  दूसरे  राज्यों  में  मजदूरी  करने  के  लिए  विवश  हो  गये
 मध्य  प्रदेश  में  सिंचाई  का  रकबा  हिन्दुस्तान  से  आधा  है  लेकिन
 छत्तीसगढ़  और  बिंध्य  जैसे  कई  इलाके  ऐसे  हैं  जहां  सिंचाई  का
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 रामानन्द  सिंड ]

 प्रतिशत  तीन  से  भी  कम  केन्द्रीय  वन  अधिनियम  1980  के  कारण
 मध्य  प्रदेश  जैसे  पिछड़े  राज्य  की  करीब  344  मध्यम  और  लघु  सिंचाई
 योजनायें  आज  भी  पड़ी  हैं  जिनमें  लाखों  रुपये  राज्य  सरकारों  ने
 खर्च  किये  हैं  या  भारत  सरकार  ने  भी  सहायता  लेकिन  अब
 वे  योजनायें  बंद  पडी

 मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  सिंचाई  और
 केन्द्रीय  वन  मंत्री  से  परामर्श  करके  उन  योजनाओं  को  क्लीयर  करें
 ताकि  मध्य  प्रदेश  जैसे  पिछड़े  राज्य  जहां  सिंचाई  का  रकबा  पूरे
 भारत  के  औसत  से  आधा  है  और  विंध्य  और  छत्तीसगढ़  जैसे  राज्य
 जिनका  सिंचाई  का  रकबा  तीन  प्रतिशत  से  भी  कम  है  और  जहां
 के  किसान  इलाकेदार  और  सामंतों  के  शोषण  के  कारण  या  प्राकृतिक
 विपदा  के  कारण  पलायन  कर  रहे

 विंध्य  जैसे  इलाके  में  बाण  सागर  जैसी  सिंचाई  जो  600
 करोड़  रुपये  की  अब  वह  3200  करोड  रुपये  की  हो  गई
 उसमें  आधा  काम  हो  लेकिन  अब  उसमें  बिहार  और
 मध्य  प्रदेश  तीन  राज्यों  का  मामला  उसमें  काम  नहीं  हो  रहा

 उसमें  किसानों  की  जमीन  ले  ली  उन्हें  वहां  से निकाल  दिया
 उजाड़  दिया  बसाव  का  प्रबन्ध  नहीं  किया  लेकिन

 वह  योजना  ठंडे  बस्ते  में  पडी  हैं  वहां  हजारों  कर्मचारी  तनख्वाह
 खा  रहे  इसी  तरष्ट  नर्मदा  वर्गी  बांध  की  दायीं  जिससे
 विंध्य  का  यह  सूखा  प्रभावित  इलाका  सिंचित  हो  सकता
 15  वर्ष  से  उसमें  काम  नहीं

 एक  और  भी  अध्ययन  का  विषय  मुझे  मालूम  कृषि
 मंत्री  जी  ने  या  पिछली  सरकार  ने  कराया  नहीं  कि  देश  में  वे
 जहां  सिंचाई  का  औसत  10  प्रतिशत  या  पांच  प्रतिशत  से  भी  कम

 वहां  के  किसान  जो  सूखी  खेती  पर  निर्भर  वहां  के  किसानों
 की  स्थिति  क्‍या  मेरे  ख्याल  से  भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालय
 को  इसका  भी  अध्ययन  करा  लेना  इन्होंने  जो  नेशनल  एजेण्डे
 में  कहा  है  कि  देश  में  जो  क्षेत्र  पिछड  गये  उनके  विकास  के
 लिए  विशिष्ट  योजनाएं  हम  पता  इस  सरकार  की  भी
 घोषणा  कहीं  पिछली  सरकार  की  तरद्द  कागजी  तो  नहीं  रद्द
 हमें  देखना  होगा  कि  सरकार  जो  कुछ  घोषणा  उसके  क्रियान्वयन
 में  ईमानदारी

 मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  आन्दोलन  में  अद्यतन  जांच  की
 आवश्यकता  है  और  इस  जांच  में  सामनन्‍त  और
 प्रभावशाली  लोगों  के  हाथों  से  सूदखोरों  से  भी  ज्यादा  भयंकर  रूप
 से  गरीबों  का  शोषण  किया  उनके  अंगूठे  लगाकर  उनको  उन्होंने
 कर्जी  बना  वे  कहते  हैं  कि  हमने  कर्ज  लिया  ही  लेकिन
 कोई  सुनने  दाला  नहीं  सेरे  पास  समय  कम  है  और  आपके  पास
 भी  कम  इसमें  मैं  आपकी  सदढायता  करने  के  लिए  अपने  विषय
 को  संक्षिप्त

 मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  कि  सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  निश्चित
 तौर  पर  बनाये  और  कृषि  को  भी  उद्योग  का  दर्जा  फसल  बीमा
 योजना  समूचे  भारत  में  लागू  की  जाये  और  जब  तक  फसल  बीमा
 योजना  लागू  नहीं  किसानों  का  प्राकृतिक  आपदा  से  जो  नुकसान

 चाहे  बाढ़  चाहे  सूखे  चाहे  ओलावृष्टि  स ेऔर  एक  बिन्दु
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 माननीय  सदस्य  शायद  भूल  गये  कि  जो  खलिहानों  में  आग  लग
 जाती  पूरी  फसल  पक  खलिहान  में  आई  और  आग  लग

 अभी  सतना  जिले  में  मैं  दौरे  पर  था  तो  छहद्द  गांवों  के  किसानों
 के  आवेदन  मैंने  कलैक्टर  को  उसमें  मैक्सीमम  राहत  एक
 हजार  रुपये  अब  यह  तय  हो  जाना  माननीय  कृषि  मंत्री
 को  एक  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  बिल्कुल  पकी  पकाई  फसल  आखिर
 में  खलिट्ठान  में  विद्युत  करंट  के  फाल्ट  से आग  लग  जाये  तो  किसानों
 को  कम  से  कम  नुकसान  का  50  परसेंट  तो  उसकी  5०  हजार
 की  फसल  जल  गई  और  आप  500  रुपये  दे  रहे  उसमें  भी  पटवारी
 और  तहसीलदार  अपना  हिस्सा  मांग  रहे  यह  स्थिति

 इसी  तरह  से  मैं  चाहूंगा  कि  जो  कृषि  मूल्य  आयोग  बनाया  जाता
 यहां  भी  आई  बैठ  जाते  अपनी  तनख्वाष्ट  बढ़ा

 गवर्नर  की  तनख्वाह  बढ़ा  गवर्नर  की  तनख्वाद्द  ७०  हजार
 रुपये  हो  राष्ट्रपति  की  कहेंगे  कि एक  लाख  रुपये  सांसदों
 की  तनख्वाह  बढ़  हम  लोग  यहां  किसानों  के  दम  पर
 सब्सीडाइज्ड  रेट  पर  पांच  रुपये  में  खाना  खा  लें  और  गांव  के  किसान
 को  यहां  पर  50  रुपये  की  भी  थाली  ना  मिले  और  उसका  मूल्य
 भी  निर्धारित  करने  के  लिए  यह  फुल  पेंट  और  चश्मे  वाले

 अधिकारी  आ  कृषि  मूल्य  आयोग  में  8०  परसेंट
 किसानों  का  प्रतिनिधित्व  होना  यद्  मेरा  सुझाव  मुझे
 आशा  कृषि  मंत्री  जी  किसान  के  बेटे  वे इसका  पालन  करने
 का  प्रयास  इसी  प्रकार  किसान  सिंचाई  के  लिए  जो  बिजली
 के  कनैक्शन  हेतु  आवेदन  करते  मध्य  प्रदेश  में  7-7  साल  से
 किसानों  ने  सिक्‍योरिटी  जमा  कराई  हुई  सात  वर्ष  से  उनकी
 सिक्‍योरिटी  जमा  अब  उसको  कहते  हैं  कि  तुम  टैम्परेरी  कनैक्शन
 ले  टैम्परेरी  कनैक्शन  में  तीन  महीने  के  लिए  1500  रुपया
 लिया  जाता  इसलिए  आज  इस  बहस  के  बाद  यह  निश्चित  हो
 जाना  चाहिए  कि  जो  किसान  हिन्दुस्तान  में  विद्युत  कुंआ  खोद
 पम्प  खरीद  ले  तो  सिंचाई  पम्प  के  कनैक्शन  का  आवेदन  देने  में
 सिक्‍योरिटी  जमा  होने  के  तीन  महीने  के  अन्दर  आवश्यक  रूप  से
 दिया  नहीं  तो  उस  विद्युत  अभियन्ता  को  केवल  सस्पेंड
 बर्खास्त  किया  यह  बिल्कुल  फैसला  होना  इसी  तरष्
 यह  भी  फैसला  हो  जाना  चाहिए  कि  आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र
 में  जो  किसान  मारे  गये  उन्होंने  आत्महत्या  कर  अभी  हमारे
 जोगी  जी  यहां  नहीं  वे अपने  मुख्यमंत्री  को  समझायें  कि  किसान
 यदि  आन्दोलन  और  प्रदर्शन  करेंगे  तो  उन  पर  गोली  नहीं  चलाई

 मध्य  प्रदेश  के  दुःखी  किसानों  की  पूरी  सोयाबीन  की  फसल
 बर्बाद  हो  उसमें  एक  दाना  नहीं  उन्होंने  प्रदर्शन

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने  निर्ममतापूर्वक  गोली  जिससे
 18  किसान  मुलतई  में  मारे  नौ  किसान  जेलों  अस्पतालों
 में  मारे  क्योंकि  उनको  चिकित्सा  मुहैया  नहीं  कराई  गई
 लोकतंत्र  में  गोली  नहीं  हमारे  नेता  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया
 जी  ने  यहां  कहा  लेकिन  शर्म  की  बात  है  कि  आजादी  के  पचास
 वर्ष  बाद  भी  किसानों  के  साथ  ऐसा  व्यवष्ठार  किया  जा  रहा  यह
 लोकतंत्र  पर  तमाचा  है  कि  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  सरकार
 गोली  चलवा  रही  ऐसी  सरकार  को  एक  क्षण  भी  नहीं  रहने
 देना  लोकतंत्र  में  प्रदर्शनकारी  किसानों  पर  गोली
 लाठी  ऐसी  सरकार  को  तो  बर्खास्त  कर  ही  देना
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 मैं  आशा  करता  हूँ  कि  कृषि  मंत्री  जी अब  अपना  उत्तर  देंगे
 तो  हमारे  सुझावों  को  क्रियान्वित  करने  की  घोषणा  यह
 महत्वपूर्ण  बहस  जो  तीन-यार  दिन  से  चल  रही  वह  फलितार्थ
 होनी  उन  किसानों  को  यही  सच्ची  श्रद्धांजलि  जिन्होंने
 आत्महत्या  जो  मारे  कि  हमने  जो  चार  दिन  बहस  की
 उसका  कुछ  परिणाम  आया  इसके  साथ  ही  भारत  के  किसानों
 को  कुछ  सुविधा  और  सहलियत  मिले  और  वे  सोचें  कि  यह  देश
 हमारा  है  और  देश  में  चुने  हुए  लोग  न  केवल  हमारे  बारे  में  सोचते

 बल्कि  कुछ  क्रियान्वित  करने  की  भी  दक्षता  और  विचार  रखते

 अध्यक्ष  आपने  मुझे  समय  उसके  लिए  मैं  आपका
 आभारी  हूँ  और  अपनी  बात  यहीं  समाप्त  करता

 थी  पी  थामस  :  इस  महत्वपूर्ण  विषय
 पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपको  बहुत-बहुत

 किसानों  द्वारा  आत्महत्या  करने  के  मामले  से  पूरा  देश
 हिल  गया  है  तथा  हम  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  तरीके
 खोजने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  आत्महत्या  नहीं  करें  तथा
 कभी  भी  इस  सीमा  तक  नहीं  हम  सभी  यह  समझते  हैं  कि
 आज  उत्पन्न  हुई  इस  स्थिति  से  हम  सब  मिलकर  ही  निपट  सकते

 जो  भी  सुझाव  आए  उसका  हम  सभी  समर्थन  करते  हैं  तथा
 हम  उस  विचार  का  समर्थन  करते  हैं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को दलगत
 राजनीति  से  ऊपर  उठकर  तथा  मिलजुल  कर  इस  विशेष  समस्या
 का  समाधान  निकालना

 मैं  एक  या  दो  सुझाव  देना  चाहूंगा  और  तत्पश्चात्‌  इसके  विस्तार
 में

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  ऋण  की  सुविधा  से  संबंधित
 इस  बाबत  कुछ  कदम  उठाने  होंगे  कि  किसानों  को  राष्ट्रीयकृत

 तथा  अन्य  बैंकों  स ेआसानी  से  ऋण  प्राप्त  हो  किसी  भी  किसान
 को  बैंक  से  ऋण  हेतु  आवेदन  करने  तथा  प्रतिभूति  देने  के  तत्काल
 बाद  ऋण  मिल  जाना  कभी-कभी  उसे  बिना  किसी  प्रतिभूति
 के  भी  ऋण  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  या  अधिक  से  अधिक  कुछ
 निजी  या  अन्य  गारंटियों  पर  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  जो  कि  उनके
 लिए  कम  दंडनीय

 किसानों  को  ऋण  की  सुविधा  दिए  जाने  के  संबंध  में
 निर्धारित  किया  गया  18  प्रतिशत  का  लक्ष्य  कभी  भी  प्राप्त  नहीं
 किया  बैकों  के  लिए  सिर्फ  लक्ष्य  ही  नहीं  निर्धारित  किया  जाना

 चाहिए  अपितु  हमें  रष्ठ  भी  देखना  है  कि  उन  लक्ष्यों  को  क्रियान्वित
 भी  किया  आपके  मंत्रालय  को  विक्त  मंत्रालय  के  साथ  समुचित
 सामंजस्य  से  यह  देखना  है  कि  बैंक  किसानों  को  ऋण  की  लक्षित
 राशि  प्रदान  इस  विषय  को  काफी  गंभीरता  से  लिया  जाना

 पुनः  यदि  एक  किसान  ऋण  को  वापस  करने  में  कठिनाई
 पाता  है  तो  इसे  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  जरूर  मिलना

 13  1920  के  अधीन  चर्चा  322

 किसान  को  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  कि  वषद्द  समय  पर
 ऋण  वापस  करने  में  क्‍यों  समर्थ  नहीं  है  का  अवसर  कभी  भी  नहीं
 दिया  इस  संबंध  किसी  न  किसी  प्रकार  का  ऋण  की  वसूली
 पर  रोक  लगाने  की  व्यवस्था  जरूर  होनी  हमने  ऋण  की
 वसूली  पर  रोक  लगाने  की  सुविधा  उद्योग  को  कई  अवसरों  पर  दी

 उद्योगपति  और  अन्य  व्यक्ति  ऋण  चुकाने  से  पहले  ऋण  की
 वसूली  पर  रोक  की  सुविधा  का  लाभ  उठाते  उन्हें  बट्टा-खाता
 में  डालने  की  सुविधा  भी  मिलती  है  जो  किसान  को  कभी  भी  नहीं
 मिलती

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इन  बातों  पर  निगरानी  रखने
 के  लिए  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किसान  को  ऋण  की
 सुविधा  मिल  कोई  तरीका  अवश्य  निकालना  यदि
 किसान  समय  पर  क्रण  नहीं  चुका  सकने  के  बारे  में  स्पष्टीकरण
 दे  देता  जो  फसल  की  क्षति  के  कारण  हो  सकता  है  या  खराब
 मौसम  या  प्राकृतिक  आपदा  के  कारण  हो  सकता  उसे  अवश्य
 ही  पर्याप्त  समय  दिया  जाना  चाहिए  तथा  वसूल  किए  जा  रहे  ब्याज
 में  भी  कमी  की  जानी

 अन्य  पहलुओं  पर  पहले  ही  चर्चा  की  जा  चुकी
 जहां  तक  किसानों  को  जो  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  देने  का  विचार

 यह  किसानों  के  लिए  उपयुक्त  मूल्य  प्राप्त  करने  का  अवसर
 किंतु  हम  कभी  भी  समय  पर  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा

 न्टीं  करते

 कई  वस्तुओं  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  करने  की
 कोई  प्रणाली  नहीं  दुर्भाग्यवश  केरल  की  सारी  जमीन  पर  नकदी
 फसलें  उगायी  जा  रही  ये  हैं  जायफल
 या  कोको  इन  किसानों  को  भारी  नुकसान  हुआ
 क्योंकि  प्रत्येक  वस्तु  जिसका  मैंने  ऊपर  उल्लेख  किया  है  तथा  दूसरी
 वस्तुओं  के  मूल्य  में  भारी  कमी  उदाष्रण  के  लिए  रबड़  जो
 65  रुपये  प्रति  किलो  बिक  रहा  था  का  मूल्य  गिर  कर  25  रुपया
 प्रति  किलो  हो  एक  किसान  कैसे  बढ़  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपनी  बात
 समाप्त  कृपया  सहयोग

 थी  थामस  :  मैं  सिर्फ  इतना  ही  उल्लेख  करूँगा  कि
 केरल  में  एक  दैनिक  समाचार  पत्र  दीपिकाਂ  के  मुख  पृष्ठ  पर

 एक  महीना  पहले  रबड़  के  एक  किसान  को  सात  वर्ष  पुराने  रबड़
 के  पेड़ों  को  जो  अभी-अभी  फलने  लगे  थे  को  काटते  हुए  दिखाया

 उसने  अपने  सभी  30०0०  पेड़ों  को  काट  दिया  यद्द  स्थिति
 हमें  आत्महत्या  कर  रहे  किसानों  की  समस्या  के  समाधान  के

 लिए  हल  खोजना  ये  किसान  भी  आत्महत्या  करने  के  मुकाम
 पर

 एक  साधारण  सी  बात  जो  मुझे  कहनी  चाहिए  वह  यह  है  कि
 यह  एक  कृषि  फसल  किंतु  इसे  कृषि  फसल  के  रूप  में  नहीं
 माना  जा  रहा  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अंतर्गत  है  जो  चीजों
 को  केवल  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  देखता  कृषि  की  बात  उनके
 मस्तिष्क  में  नहीं  आती  यह  दशा  कई  दूसरे  कृषि  जिन्‍सों  की
 भी



 खब्यक्ष  मकहोवय  :  अब  श्रीमती  कैलाशो  देवी

 जी  थामस  :  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  मैं
 सिर्फ  इतना  ही  सुझाव  दूंगा  कि  इन  वस्तुओं  जिनके  लिए  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  कर  घोषित  किया  गया  है  उसे  सभी  कृषि
 फसलों  के  लिए  एक  समान  कर  दिया  जाए  तथा  तत्काल  कुछ  किया
 जाना  जरूरी  है  ताकि  किसानों  को  इस  आपदा  से  बचाया  जा
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 डॉ०  प्रभा  ठाकुर  :  अध्यक्ष  किसी  भी
 सहिला  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  जा  रहा

 शी  आनन्द  मोहन  :  अध्यक्ष  आज  कई
 दिनों  से  सदन  में  किसानों  द्वारा  की  गई  आत्महत्याओं  पर  गंभीर
 बहस  चल  रही  आपने  हमको  मौका  इसके  लिए  मैं  आपको

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता

 आज  किसान  अपनी  मांगों  को  लेकर  प्रदर्शन  करने  निकलते
 हैं  और  उन्हें  गोलियों  से  छलनी  कर  दिया  जाता  कहीं  किसान
 अपनी  मांगों  के  लिए  आत्महत्याएं  कर  रहे  ये  आत्महत्याएं  एक
 गंभीर  संकेत  शुरू  में  व ेमरकर  लोगों  को  समझाने  की  कोशिश
 करते  हैं  लेकिन  जब  उनकी  बात  अनसुनी  कर  दी  जाती  लोग
 बहरे  और  गुंगे  हो  जाते  हैं  तब  फिर  मरने  का  सिलसिला  शुरू  होता

 किसान  असंगठित  किसान  आज  मरकर  देश  के  कर्णधारों

 इस  सदन  इस  देश  की  सरकार  का  ध्यान  अपनी  मांगों
 की  ओर  आकृष्ट  कर  रहे  हैं  लेकिन  अगर  उनकी  मांगों  को  इस
 तरष्ठ  अनसुनी  किया  जाता  रहा  तो  फिर  वह  दिन  भी  आने  वाला
 है  जब  किसान  उग्र  रूप  धारण  करेंगे  और  आक्रोषित  किसान  मरने
 की  बजाए  मारने  को  उतारू  इसलिए  यद्ठ  एक  खतरनाक  संकेत

 सरकार  को  इस  तरफ  गौर  करना  चाहिए  और  किसानों  के  हित
 में  कुछ  कार्यवाही  करनी  यह  लाजमी  यद्द  जरूरी

 भारतीय  किसान  कर्जों  में  जन्म  लेता  है  और  कर्जों  में  मर  जाता
 आज  त्रासदी  यह  है  कि  किसान

 मकई  सब  कुछ  उगाता  है  लेकिन  उनका  दाम  या  तो  व्यापारी  तय
 करता  है  जो  उसका  शोषक  वर्ग  है  या  फिर  शोषकों  का

 प्रतिनिधित्व  करने  वाली  सरकार  तय  करती  यही  स्थिति
 आज  सदन  में  न  सिर्फ  देश  की  बातें  हो  रही  हैं  बल्कि  खेती  पर

 आधारित  जिंदगी  जीने  वाले  किसान  पर  भी  चर्चा  हो  रही  यह

 हमारी  अर्थ-व्यवस्था  है  जिसमें  अस्सी  प्रतिशत  लोग  खेती  पर

 आधारित  जिंदगी  जीने  के  लिए  विवश  हैं  और  सत्तर  फीसदी  आबादी

 किसानों  की

 हम  बाहर  की  बात  कहते  मैं  आपसे  कहना  चाहता  है  कि

 आप  सदन  में  बैठे  सदस्यों  पर  नजर  दीड़ायें  तो  पायेंगे  कि

 अधिकतर  सदस्य  किसान  परिवार  से  आए  किसान  जाति  में

 चैदा  हुए  लोग  हैं  और  इनका  प्रतिशत  भी  70-80  प्रतिशत  यदद

 स्थिति  होने  पर  भी  बजट  कौन  बनाता  है  और  बजट  पर  किसका

 अधिकार  कौन  लोग  बजट  बना  रहे  हैं  यदि  आप  इस  ओर

 तो  आश्यर्यजनक  दृश्य  उपस्थित  होगा  और  बड़ा  ही  थौकाने
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 वाला  चौंकाने  वाला  बल्कि  यड  यथार्थ  इन  लोगों
 का  खेती  गांवों  किसानों  से  और  किसान  जाति  से  कोई  लेन-देन
 नहीं  यह  किसानों  के  साथ  त्रासदी  अब  की  बार  का  बजट

 की  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  है  और  हमारे  यशवंत  सिन्हा
 जी  सबसे  बड़े  किसान  मैं  माननीय  सदस्य  का  जी  नहीं  दुखाना
 चाहता  लेकिन  जब  जाखड़  साहब  का  भाषण  देवगौड़ा  जी
 का  भाषण  बरनाला  जी  का  भाषण  सोमपाल  जी  का  भाषण
 हो  और  हमारे  जैसे  छोटे  लोगों  का  भाषण  रामानन्द  सिंह  जी
 का  भाषण  तो  मैं  समझ  सकता  लेकिन  सुझाव  आता

 सुब्बारामी  जी  की  तरफ  से  और  विनोद  खन्‍ना  जी  की  तरफ  से
 तो  काम  हो  माफ  यह  स्थिति

 बजट  कौन  बनाते  सजैशन  कौन  देते  जिनका  खेती
 से  कोई  लेन-देन  नहीं  होता  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हैँ  कि
 आप  फिल्म  उद्योग  को  तो  हम  उसका  स्वागत  आप
 हमारे  मामले  में  टांग  मत  आप  हमें  बोलने

 प्रभुनाथ  सिंड  जी  बोलते-बोलते  सदन  से  उठकर  चले  गए
 "०००००  हमारा  सुझाव  है  कि  खेती  से  तैयार  माल  और
 करखनिया  से  तैयार  माल  का  अन्तर  कम  होना

 कुधि  संज्ाजय  में  राज्य  मंत्री  :  यह  सुझाव
 है  कि  आप  सुझाव  मत

 जी  आनन्य  मोहन  :  आप  हमारे  मामले  में  सुझाव  मत
 "०००००-  आप  फिल्म  बनाते  हैं  और  दस  हजार  रुपए  देते

 शूटिंग  करते  वक्‍त  नकली  मकान  बनाते  हैं  और  फिर  पफुंक  देते
 लेकिन  हमारे  यहां  कोई  प्रावधान  नहीं  यह

 स्थिति  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  करखनिया  के  माल  में
 और  खेती  के  माल  में  जो  विशाल  अन्तर  उस  पर  नजर
 तो  हम  लोगों  को  शर्मिन्दा  होना

 आज  किसान  कपास  पैदा  करता  लेकिन  उसको
 कीमत  नहीं  दी  जाती  लेकिन  जब  कपास  से  कपड़ा  बनता
 तो  उसकी  कीमत  बढ़  जाती  किसान  ईख  पैदा  करता  उसकी
 कीमत  नहीं  जब  ईख  से  चीनी  पैदा  होती  है  और  बोरों  में  भरकर
 बाहर  आती  तो  उसकी  कीमत  बढ़  जाती  इसी  प्रकार  हम
 पटसन  पैदा  करते  लेकिन  कीमत  नहीं  मिलती  इसी  प्रकार
 जब  इसी  पटसन  से  कपड़ा  बनता  तो  उसकी  कीमत  बढ़  जाती

 इसी  प्रकार  किसानों  के  साथ  यही  त्रासदी  मैं  कहना  चाहता
 जब  तक  किसान  खुशहाल  नहीं  गांधीजी  का  सपना  पूरा

 नहीं  होगा  और  डॉ०  रामसनोहर  लोहिया  का  सपना  पूरा  नहीं  होगा
 और  न  कोई  समाजवादी  सोच  इस  देश  में  सफल  हो  इसलिए
 किसान  जो  देश  की  रीक  है  और  खेती  पर  देश  की  अर्थव्यवस्था
 निर्भर  करती  इसलिए  आपको  इस  समस्या  की  ओर  गंभीरता
 से  सोचना

 देश  को  आजाद  हुए  आज  पचास  साल  हो  गए  स्थिति  यह

 है  कि  मांगों  को  लेकर  प्रदर्शन  हमारे  बाप  हमारे  चाचा  करेंगे
 और  हमारे  भाई  करेंगे  और  उन  पर  गोलियां  चला  दी  जाती

 रबड़  की  गोलिया  नहीं  चलाई  जाती  अश्रुगैस  नहीं  छोड़े  जाते
 लाठियां  नहीं  चलाई  जाती  सीधे  गोलियों  से  छलनी  करके

 उड़ा  दिया  जाता  यह  किसानों  के  साथ  इन्साफ  है  और  हम  किसानों
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 के  बारे  में  बात  करते  वोट  राज  तुम्हारा  -  यह  सब
 चलता  वोट  हमारा  अर्थव्यवस्था  हम  चलाते  भोजन  हम
 कराते  हैं  और  हम  पर  ही  इस  तरह  की  कार्यवाही  की  जाती
 हमारे  साथ  छल  किया  जा  रहा  फरेव  हो  रहा  हम  लोगों
 के  लिए  अदालत  की  भी  कोई  व्यवस्था  नर्डी  पम्प  सैट्स  की
 कीमत  बढ़  गई  ट्रैक्टर  की  कीमत  बढ़  गई  है  और  अभी  सरकार
 ने  यूरिया  की  कीमत  भी  बढ़ा  दी  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  कहते
 हैं  कि  हम  देश  के  निर्बलतम  लोगों  के  लिए  क्रान्ति  लाने  वाले
 मैं  पूछता  हूँ  क्या  इसी  प्रकार  की  नाई  क्रान्ति  ला  रहे  हैं  ?  मेरा  वियार

 हरित  क्रान्ति  को  भुलाकर  नई  क्रान्ति  नहीं

 किसानों  को  भुला  देश  के  किसानों  की  अनदेखी  करके
 आप  आगे  नहीं  बढ़  सकते  इसलिए  हम  आपको  और  तमाम
 लोगों  को  कहेंगे  कि  आज  किसानों  के  साथ  ज्यादती  हो  रही
 आज  भू-हदयंदी  है  लेकिन  सम्पत्ति  की  हदबंदी  नहीं  हमारे  बुजुर्गों
 को  समझा  दिया  गया  है  कि  15  एकड  से  ज्यादा  जमीन  मत
 हम  लोहिया  जी  के  शब्दों  में  कहना  चाहते  हैं  -  जमीन  को

 वही  जमीन  का  मालिक  लेकिन  यद्व  इंसाफ  नहीं  है
 कि  12  और  15  एकड  पर  किसानों  को  रोक  दिया  जाए  और

 करोड-अरबों-खरबों  की  सम्पत्ति  रखने  की  छूट  दी  इस

 असंतुलन  को  रोका

 मुझे  बहुत  सी  बातें  कष्डनी  थी  लेकिन  समय  कम  होने
 के  कारਂ  मैं  इतना  ही  कहूंगा  -

 नहीं  तब  जब  तक  सुख  भाग  न  नर  का  सम
 न  ही  किसी  को  बहुत  अधिक  न  ही  किसी  को  कम

 आओ  गौरी  शंकर  चतुर्भुज  बिसेन  :  माननीय
 सभापति  मैं  उस  प्रदेश  से  आता  हूँ  और  उस  जिले  से  आता

 हूँ  जहां  पर  सिर्फ  एकमात्र  खेती  होती  छत्तीसगढ़  और  मद्ठदाकौशल
 के  बीच  में  बसा  बालाघाट  संसदीय  निर्वाचन  जो अपने  आप
 में  अकेला  बालाघाट  संसदीय  क्षेत्र  यह  धान  उत्पादक  क्षेत्र

 आज  हमें  इस  बात  को  समझने  की  आवश्यकता  है  कि  ऐसा  धान

 उत्पादक  जिले  में  किसानों  की  माली  हालत  इतनी  बदतर  क्‍यों  हो

 गई  है  कि  उनको  आज  आत्महत्या  करने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़
 रष्ठा

 इस  वर्ष  कीट  प्रकोप  तथा

 अनेक  तरह  के  जितनी  प्रकार  की  बीमारियां  धान  की फसल

 में  लग  सकती  हैं  वे  सारी  की  सारी  बीमारियां  बालाघाट  जिले  में

 और  मध्य  प्रदेश  में  खेती  को  लगी  पूरे  धान  की  फसल  बर्बाद

 हो  राजस्व  विभाग  के  जो  आंकड़े  कलेक्टर  ने  मुख्यमंत्री  जी

 को  दिए  और  भारत  सरकार  को  आए  उसके  अनुसार  पूरे  प्रदेश

 में  40  जिले  आज  प्राकृतिक  आपदा  की  चपेट  में  हैं  लेकिन  राज्य

 सरकार  का  क्‍या  दायित्व  होता  राज्य  सरकार  किसानों  के  प्रति

 पूर्ण  रूप  से  उदासीन  जवाबदेह  नहीं  उनके  साथ  खिलवाड़

 कर  रहे  एक  तरफ  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  भारत  के  उपक्रमों

 से  विद्युत  लेती  है  लेकिन  दूसरी  ओर  वहां  कृषकों  को  विद्युत  नहीं

 मिल  रहा  पांच  हार्स  पावर  की  बिजली  के  कनेक्शन  फ्री  कर
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 दिए  बिजली  निःशुल्क  कर  दी  ऐसी  घोष्ष्णा  करके  सस्ती
 लोकप्रियता  हासिल  करके  वहां  की  सरकार  सत्ता  पर  काबिज
 लेकिन  पिछले  चार  साल  में  जो  विद्युत  के  कनेक्शन  कृष्ककों  को  मिले

 वे  नगण्य

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  मैंने  कृषि  के  विषय
 में  एम  किया  है  और  अभी  तक  मैं  खेती  कर  रहा  खेती
 के  साथ-साथ  डम  अपने  राजनीतिक  और  सामाजिक  जीवन  में  जनत्ग
 की  सेवा  कर  रहे  यहां  पर  दो  दिन  से  चर्चा  चल  रही  है  कि

 यूरिया  के  रेट  इस  सरकार  ने  बढ़ा  सरकार  इस  तरद्द  की  व्यवस्था
 करे  कि  देश  में  जिस  प्रयोगशाला  में  जांच  में  खाद  मानक  नहीं  पाई
 जाती  तो  उनके  ऊपर  कठोर  कार्रवाई  होनी  चाहिए  और  मिक्सचर
 फर्टीलाइजर  बनाया  जाना  आज  हमारे  देश  में  जो
 फर्टीलाइजर्स  बनते  जैसे  20:20:0,  आपका  पोटाश  वहां  है
 12-32-16  में  आपका  पोटाश  है  लेकिन  जो  अनुपात  होना  चाहिए
 वह  नहीं  20:20:0  में  पोटाश  है  ही  जब  जमीन  में  हम
 बाहर  से  पोटाश  नहीं  देंगे  तो फिर  किसान  किस  तरद्द  पोटाश
 क्योंकि  किसान  यूरिया  का  उपयोग  करता  यूरिया  के  डालते  ही
 क्रॉप  में  हरियाली  आती  है  और  किसान  को  ऐसा  लगता  है  कि  इससे
 उत्पादन  बढ़ेगा  लेकिन  वहीं  दूसरी  ओर  जब  किसी  फसल  में  हरियाली
 आती  है  तो  कीट  प्रकोप  होता  उसमें  बरसात  के  सीजन  में  कीट
 प्रकोप  होना  बढ़  जाता  है  उस  पर  नियंत्रण  करने  की  स्थिति  नहीं

 मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  ऐसे  फर्टीलाइजर
 बनाए  जाएं  जिसमें  अनुपातिक  एनपीके  रेश्यो  होना  चाहिए  और
 हमारे  प्रदेश  में  जिलावार  इसके  आंकड़े  हैं  कि  किस  भूमि  में  कितने

 अनुपात  के  एनपीके  खाद  डाली  जानी  आज  मिक्‍्सचर
 फर्टीलाइजर्स  को  ऐसी  कम्पनियों  के  लाइसेंस  समाप्त  कर  देने
 जो  मिक्सचर  पोटाश  का  उपयोग  नहीं  हमारी  सरकार  ने
 जहां  एक  ओर  यूरिया  के  रेट  को  50  परसेंट  घटा  प्रस्तावित

 मूल्यवृद्धि  को  वापस  लेकिन  पोटाश  और  फास्फोरस  के  रेट  कम
 करने  की  आवश्यकता  जब  तक  पोटाश  और  फास्फोरस  के  रेट
 कम  नहीं  होंगे  तब  तक  किसान  इसका  उपयोग  नहीं

 किसान  उस  यूरिया  का  छिड़काव  करता  जाता  है  तो  जमीन
 की  उर्वरा  शक्ति  कम  होती  है  उसको  मैं  सप्रमाण  सिद्ध  कर  सकता

 हूँ  कि  यूरिया  का  ज्यादा  उपयोग  करने  से  जमीन  सख्त  हो  जाती
 है  और  जो  हवा  का  मार्ग  होना  चाहिए  वह  बंद  हो  जाता  माननीय
 अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  का  किसान  आज  जर्जर  हालत  में
 उसको  जो  बीज  दिया  जाता  है  वह  घटिया  किस्म  का  दिया  जाता
 है  उसमें  ताकत  नहीं  होती  है  तथा  उसका  रेट  बीज  निगम  ज्यादा
 भी  लेता  बीज  उत्पादक  कृषकों  को  सौ  डेड  सौ  रुपया
 क्विंटल  ज्यादा  दिया  जाता  उसको  बीज  डबल  रेट  पर  दिया  जाता

 अब  किसान  खेती  कैसे  किसान  को  बीज  प्रदान  करने
 वाली  एजेंसियों  के ऊपर  सरकार  को  वर्तमान  में  जो  सब्सिडी  है
 उसको  दुगुना  करने  की  आवश्यकता  जब  तक  सब्सिडी
 अधिक  नहीं  तब  तक  कृषक  सर्टिफाइड  बीज
 या  आधार  बीज  वह  नहीं  डाल  उसकी  क्रय  करने  की  क्षमता
 नहीं
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 गौरी  शंरूर  चतुर्भुज

 माननीब  अध्यक्ष  किसान  ने  बैंक  से  जो  ऋण  लिया
 यह  डिफाल्टर  हो  चुका  उसको  ऋण  फिर  से  दिया  इस

 तरष्ट  की  कोई  नीति  किसानों  को  विद्युत  के  कनैक्शन  नहीं
 दिये  जाते  विद्युत  कनैक्शन  देना  बंद  अकेले  मध्य  प्रदेश  में
 2  लाख  15  हजार  कृषकों  के  विद्युत  कनैक्शन  लम्बित

 अभी  आंघ्र  प्रदेश  कर्नाटक  मद्टाराष्ट्र  में  किसानों  द्वारा
 आत्महत्याएं  करने  की  बातें  मध्य  प्रदेश  के  किसानों  ने  भी
 आत्महत्याएं  करनी  प्रारम्भ  कर  दी  बालाघाट  जिले  में
 गोटी-उस्मारा  के  किसानों  ने  आत्महत्याएं  की  ये  आत्महत्याएं
 क्यों  हुई  हैं  और  इनको  कैसे  रोका  इसके  लिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  किसानों  को  अधिक  से  अधिक  राहत  देने  की  आवश्यकता
 है  और  जो  किसान  के  उपयोग  में  आने  वाले  ट्रैक्टर  क ेऊपर  सरचार्ज
 बढ़ाया  गया  है  उसको  भी  सरकार  खत्म

 आपने  जो  समय  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता
 हूं

 डॉ०  प्रभा  ठाकुर  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे
 बोलने  के  लिए  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना
 चाहती  कृषकों  की  समस्याओं  पर  पिछले  तीन  दिनों  से  सदन
 में  चर्चा  चल  रही  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  और  यहां
 के  75  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  करते  हैं  और  उसकी  आर्थिक
 परिस्थिति  कृषि  पर  निर्भर  करती  किसान  देश  की  आर्थिक  प्रगति
 में  रीढ़  की  भूमिका  अदा  करता  हमारे  देश
 जय  किसान  ””  का  नारा  बड़े  सम्मान  के  साथ  लिया  जाता  लेकिन
 आज  वस्तुस्थिति  कुछ  अलग  ही  जिस  तरह  का  हादसा  आज

 इस  देश  में  घटित  हुआ  इससे  पडले  कभी  नहीं  आज  सैकड़ों
 किसानों  द्वारा  आत्महत्याएं  की  गयी  केरल  आंध्र  प्रदेश

 महाराष्ट्र  में  और  जैसे  समृद्ध  प्रांत  में  भी  आत्महत्याओं  की
 बात  देखने  में  आई  है  जो  एक  समृद्ध  और  खुशहाल  प्रांत  माना
 जाता  आज  किसान  आत्महत्या  करने  के  लिए  क्‍यों  विवश  हुआ
 है  ?  कौन  इसके  लिए  जिम्मेदार  आज  हमारे  विकास  की

 परमाण्ु  क्षमता  की  सब  बातें  गलत  हो  जाती  हैं  यदि  इस  देश
 के  किसान  को  आत्मद्दत्या  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  आपके
 माध्यम  से  मैं  यह  कथना  चाहती  हूँ  कि  यदि  हम  अपने  किसानों
 के  डितों  की  सुरक्षा  नहीं  कर  तो  किस  प्रकार  हम  अपने

 राष्ट्र  को  सुरक्षा  कर  पाएंगे  -  चाहे  कितने  भी  परमाणु  परीक्षण  हम
 कर  किसान  आज  इस  परिस्थिति  को  इसलिए  प्राप्त  दुआ  है
 क्योंकि  वह  आर्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  नहीं  अपने  परिवार  की
 जिम्मेदारी  को  निभाने  में  सक्षम  नहीं  उसके  ऊपर  हजारों-लाखों
 रुपयों  का  ऋण  उसे  मजबूर  होकर  आत्महत्या  करने  के  लिए
 विवश  होना  पडता

 यह  एक  बहुत  करुणाजनक  और  अफसोसजनक  स्थिति
 आजादी  के  50  साल  बाद  भी  आज  इस  देश  का  किसान  जो  कि

 पूरे  देश  को  अन्न  उपलब्ध  कराता  है  जिसे  सही  मायने  में  यह  कहें
 कि  वष्दड  इस  देश  का  अन्नदाता  अन्नदाता  की  आज  इस  देश
 में  यह  स्थिति  यहां  70-75  परसैंट  लोग  कृषक  यह  वर्ग

 कृषक  वर्ग  कहलाता  मैं  नहीं  जानती  भारत  सरकार  के  आर्थिक

 3  1998  के  अधीन  ३28

 संसाधन  के  जो  स्रोत  उनमें  से  कितने  प्रतिशत  किसानों  के  आर्थिक
 उत्थान  पर  व्यय  किए  जाते  हैं  और  उनके  लिए  कया  योजना  बनाई
 गई  जिस  वर्ग  की  संख्या  75  परसैंट  उन  पर  आर्थिक
 संसाधनों  में  से कितने  70  परसैंट  75  उनके
 विकास  और  उनकी  आर्थिक  क्षमता  मजबूत  करने  के  लिए  खर्च
 किए  जाएंगे  ?  आज  यद्द  परिस्थिति  राजस्थान  में  ओलावृष्टि  या

 दूसरी  कोई  प्राकृतिक  आपदा  आने  पर  किसानों  को  मुआवजे  के
 रूप  में  बहुत  कम  पैसा  मिलता  कहीं  75  रुपए  या  9०0  रुपए
 ही  मिलते  इससे  बीज  का  भी  खर्चा  नहीं  आज  एक
 कुंए  पर  बिजली  का  कनैक्शन  लेने  के  लिए  किसान  के  एक  लाख
 रुपए  लग  जाते  हैं  क्योंकि  एक-एक  खम्भे  की  लागत  9-9  हजार
 रुपए  बिजली  की  फाइल  जो  कि  2  25  रुपए  में  लगती

 आज  राजस्थान  में  उसको  लगाने  में  दो  हजार  रुपए  लगते
 इंश्योरेंस  जैसी  कोई  स्कीम  नहीं  है  जिससे  प्राकृतक  आपदा  के  आने
 पर  उसे  राहत  उसकी  ऐसी  मजबूत  स्थिति  नहीं  मैं  आपके
 माध्यम  से  यही  दरख्यास्त  करूंगी  कि  कृषकों  की  उपज  का  उचित
 मूल्य  निर्धारित  हो  और  वह  मूल्य  नीति  सभी  प्रदेशों  में  लागू  की

 किसानों  की  भूमि  का  जब  कभी  अधिग्रहण  हो  तो  उसका
 उन्हें  उचित  मुआवजा  मिलना  किसानों  को  पास  बुक  देनी

 उसमें  जमीन  संबंधी  विवरण  हो  ताकि  उसे  पटवारी  और
 तहसीलदारों  की  जरूरत  न

 अंत  में  मैं  यही  कह्ंगी  कि  किसानों  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  की
 जाए  जिससे  उनका  भला  केवल  ऊपर  से  आर्थिक  विकास  की
 बात  हो  और  दीए  तले  अंधेरा  ऐसी  बात  नहीं  होनी
 किसानों  की  स्थिति  मजबूत  करने  क॑  लिए  और  ऐसी  समस्याएं  आने
 वाले  समय  में  रोकने  के  लिए  सम्भावित  कदम  इस  दिशा  में  उठाए

 इतना  ही  मुझे  कहना

 शी  शैलेन्द्र  कुमार  :  अध्यक्ष  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  चर्चा  हो  रही  सदन  की  कार्यवाही  कम  से  कम  एक
 घंटा  बढ़ाई  समाजवादी  यपार्टी  की  तरफ  से  एक  सदस्य  को
 बोलने  का  मौका  मिला  इसलिए  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  भारत  कृषि
 प्रधान  देश  अखबारों  के  मध्यम  से  जब  यह  समायार  आया  है
 कि  इस  देश  में  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  तो  देश  में  गांव-गांव
 में  लोगों  क ेएक  बार  कान  खड़े  हो  इतना  ही  नहीं  दोनों  पक्षों
 के  लोग  इसको  लेकर  काफी  चिंतित  भी  हुए  कि  आखिर  कौन  सी
 इस  देश  में  परिस्थिति  आई  कि  गांव  में  रहने  वाले  किसान  अब
 आत्महत्या  करने  के  लिए  मजबूर  हो  रहे

 इस  देश  में  लगभग  सात  लाख  गांव  किसान  गांवों  में  रहते
 गांवों  की  स्थिति  पर  चिंतन  कभी  अच्छे  ढंग  से  नहीं  किया  जाता
 गांव  की  स्थिति  की  समीक्षा  नहीं  की  जाती  आज  गांवों  के

 किसानों  की  क्‍या  स्थिति  कपड़ा  और  मकान  ये  तीन
 अनिवार्य  चीजें  इन  तीन  थीजों  में  स ेएक  भी  चीज  नहीं  है  जिसकी
 ठीक  से  व्यवस्था  देहातों  में  किसानों  के  रहने  के  लिए  आवास
 की  व्यवस्था  नहीं  जिनकी  मेहनत  से  हम  भोजन  करते  उन्हें
 पहनने  के  लिए  वस्त्र  नहीं  गांव  के  किसान  के  बेटों  को  देखिए  ।
 उनके  पढ़ने  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  नाहीं
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 अगर  उनके  बच्चे  बीमार  पड़  जाते  हैं  तो  उनके  लिए  दवा  की
 व्यवस्था  नहीं  किसान  के  बच्चों  को  पीने  के  लिए  शुद्ध  पानी
 उपलब्ध  नहीं  आखिर  इस  देश  में  क्‍या  हो  रहा  आखिर
 इतनी  विसंगतियां  क्‍यों  देश  में  हो  रही  हैं  ?  एक  कानून  जो  हमारा
 बना  यह  किसानों  के  हित  में  नहीं  बन  पाया  अभी  आनन्द
 मोहन  जी  कद्ट  रहे  थे  कि  किसानों  के  संबंध  में  कानून  कौन  लोग
 बनाते  दिल्‍ली  में  बैठने  वाले  एयर-कंडीशंड  कमरों  में  बैठने
 वाले  लोग  अगर  किसानों  के  संबंध  में  कानून  बनाएंगे  तो  कभी  वह

 कानून  व्यावष्डारिक  नहीं  हो  हम  उदाहरण  के  रूप  में  आपको
 एक  दो  बातें  बताना  याहते  आज  किसानों  की  स्थिति  देखिये
 और  शहरों  की  स्थिति  एक  तरफ  दिल्ली  जैसे  बडे  शहरों
 में  बिजली  की  चकाचयौंध  हो  रही  ह ैओर  दूसरी  तरफ  गांवों  में  चलकर
 देखिये  कि  किसानों  के  खेत  में  पानी  देने  के लिए  बिजली  नहीं  मिल
 रही  है  जिसके  अभाव  में  किसानों  के  खेत  सूख  रहे  यहां  बड़े-बड़े
 शहरों  में  पानी  के  फय्वारे  उड़ाये  जाते  हैं  और  उधर  किसानों  के
 खेत  पानी  के  अभाव  में  सूख  रहे  किसानों  क ेसाथ  कितना  अन्याय
 हो  रहा  इस  पर  गंभीरता  से  चिंतन  करने  की  जरूरत

 भू-हदबंदी  कानून  बनाया  गया  कहा  जाता  कि  किसान  15

 एकड़  से  ज्यादा  जमीन  नहीं  रख  सकते  लेकिन  दिल्ली  के  लिए  ऐसा

 कानून  नहीं  बनाया  गया  गांवों  में  चलकर  आज  भी  गांवों
 में  200०0  रुपये  एकड़  की  दर  पर  जमीन  बिक  रही  है  और  दिल्ली
 के  यांदनी  चौक  में  25  लाख  रुपये  कट्टा  के  हिसाब  से  ज़मीन  बिक
 रही  भू-हदबंदी  कानून  चलना  है  तो  हम  आपको  वायदा  करते

 हैं  कि  हम  अपने  गांव  की  50  एकड़  जमीन दे  उसके  बदले
 में  हमको  10  कट्टा  जमीन  चांदनी  चौक  में  दिला  हमारे

 कानून  में  विसंगतियां  हैं  जिनसे  किसानों  को  काफी  परेशानी

 अध्यक्ष  हम  आपके  माध्यम से  मंत्री  जी  का  ध्यान  विहार
 की  तरफ  दिलाना  चाहते  उत्तर  बिहार  और  मध्य  बिहार  कृषि
 पर  आधारित  मध्य  बिहार  में  पहाड़ी  इलाका  है  और  उत्तर  बिहार

 बालू  के  ढेर  पर  खड़ा  उत्तर  बिहार  में  सिंचाई  के  अलावा  दूसरा
 रोजगार  नहीं  लेकिन  सिंचाई  का  कोई  साधन  नहीं  बिहार

 सरकार  एक  बार  नहारों  का  विस्तार  कर  रही  लेकिन  नहहरों

 का  काम  पूरा  नहीं  हो  जितना  पैसा  सरकार  ने  लगाया

 वह  बड़े-बड़े  अधिकारियों  से  लेकर  राजनेताओं  की  जेबों  में  चला

 एक  तरफ  किसानों  के  खेत  नहर  निकालने  के  नाम  पर  ले

 लिये  गए  और  दूसरी  तरफ  नहरों  का  काम  पूरा  नहीं  हो

 इसलिए  किसानों  को  उसमें  दोहरा  नुकसान  हुआ  आज

 जल-जमाव  के  कारण  उत्तर  बिहार  के  किसान  काफी  परेशानी  में

 रहते  जल-जमाब  के  कारण  हजारों-हजार  एकड़  भूमि  में  फलल

 की  बरबादी  होती  रोपाई  नहीं  हो  पाती  है और  बाढ़  के

 प्राकृतिक  विपदा  के  कारण  वहां  के  किसानों  की  फसल  का  हमेशा
 नुकसान  होता

 एक  अंतिम  सुझाव  के  साथ  हम  अपनी  बात  समाप्त

 हम  कहना  याहते  हैं  कि  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  दिया  मुझे

 याद  है  कि  32  रुपया  जिन  दिनों  सीमेंट  का  रेट  एक  बार  में

 बढ़ाकर  103  रुपया  कर  दिया  जो  यहां  के  उद्योगपति

 अपनी  पूंजी  और  मजदूरी  की  लागत  और  उसमें  जो  मैटीरियल  लगता

 13  1920  के  अधीन  चर्चा  ३३०

 उसकी  लागत  उसके  बाद  मुनाफे  का  हिसाब  लगाकर
 भारत  सरकार  से  ठप्पा  लगवाते  हैं  और  उस  दाम  पर  उनका  उत्पाद
 बिकता  है  लेकिन  किसान  जो  अपने  खेत  में  फसल  उगाते  उनके
 मूल्य  का  निर्धारण  कौन  करता  इसलिए  मैं  याहूंगा  कि  राज्य
 के  पैमाने  पर  किसानों  की  एक  समिति  बनाई  जाए  जिसमें  किसानों
 के  प्रतिनिधि  80  प्रतिशत  रखे  व्यावसायिक  वर्ग  के
 प्रतिनिधि  रखे  सरकार  के  प्रतिनिधि  रखे  जाएं  और  जितना
 किसानों  को  अपनी  फसल  उगाने  में  बीज  का  खाद  का
 पानी  का  दाम  और  खेत  का  जो  मूल्य  होता  उसका  मूल्य  जोड़कर
 किसानों  की  उस  समिति  द्वारा  किसानों  के  उत्पाद  का  मूल्य
 निर्धारित  किया  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  उस  मूल्य
 पर  ठप्पा  लगाएं  और  उसी  हिसाब  से  किसानों  की  फसल  बाजार
 में  बिक्री  के लिए

 एक  छोटा  सा  अनुरोध  मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि  मंत्री  जी
 से  करना  चाहता  हमारे  यहां  महवात  में  एक  चीनी  मिल
 छपरा  और  गोपालगंज  में  गन्‍ना  खेती  श्द्दत  डोती  उस  चीनी
 मिल  में  आठ  करोड़  रुपया  किसानों  का  छः  साल  से  बकाया
 आज  वहां  के  किसान  भी  भुखमरी  के  शिकार  हो  रहे  कृषि  मंत्री
 जी  यहां  मौजूद  हम  उनसे  निवेदन  करना  याहते  हैं  कि  अगर
 आपकी  सरकार  के  कलम  में  ताकत  डो  तो  उन  किसानों  के आठ

 करोड़  रुपये  का  भुगतान  जल्दी  से  जल्दी  सिर्फ  भाषण  देने
 और  वाद-विवाद  से  काम  चलने  वाला  नहीं  हम  कहना  चाहते
 हैं  कि  किसानों  के  हित  में  व्यावड्डारिक  दृष्टिकोण  से  कानून  बनाकर
 जो  किसानों  के  हित  में  उसे  लागू  किया

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  कि  आपने

 मुझे  बोलने  का  समय

 अपराइन  6.००  बजे

 श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  अध्यक्ष  मैं  दो  दिन
 से  अपने  हरियाणा  प्रदेश  के  किसानों  के  विषय  में  बोलने  का  इंतजार
 कर  रही  मुझे  केवल  दो  मिनट  का  समय  दिया  हमारे

 हरियाणा  प्रदेश  की  तरफ  से  कोई  नहीं  बोला
 मैं  केवल  दो  मिनट  के  लिए  आपका  ध्यान  इस  बात  की

 ओर  आकर्षित  करना  चाहती  हूँ  कि  हमारे  हरियाणा  प्रदेश  में  ....

 अध्यक्ष  महोवय  :  अभी

 7

 आपको  बोलने  के  लिए  पुकारा  गया  था  परन्तु  आप
 सदन  में  उपस्थित  नहीं

 उाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वीरेन्द्र  कृपया  आप
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 7

 श्री  शैलेन्द्र  कूमार  :  अध्यक्ष  मैंने  सुबह  से
 आपको  नाम  दिया  हुआ  हम  नये  सदस्य  आये  हमें  भी  बोलने
 का  टाइम

 7

 जी  सानछुमा  रझुंगुर  बैसीमुथियारी  :
 मैं  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलना  इसलिए  मुझे  बोलने
 का  अवसर  दिया

 खध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  बोलने  का  अवसर  कृपया

 1

 जी  अनंत  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  सदन
 का  समय  बढ़ाया

 संसवीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  मदन  जाल
 :  अध्यक्ष  सदन  का  समय  आधा  घंटे  और  बढ़ा

 दिया  जाए  और  इसको  आज  ही  पूरा  कर  लिया  जो  तीन
 दिन  आपने  दिये

 अध्यक्ष  महोवय  :  चर्चा  में  भाग  लेने  के लिए  अभी  भी  बहुत
 से  सदस्य  यदि  सभा  सष्ठमत  हो  तो  हम  सभा  की  अवधि  एक
 घंटे  बढ़ा  सकते

 अनेक  माननीय  सदस्य  :

 7

 शी  मवन  लजाज  खुराना  :  अध्यक्ष  एक  घंटे  समय

 बढ़ा  दिया

 श्री  अजीत  जोगी  :  अध्यक्ष  डम  इस  प्रस्ताव
 से  सहमत  एक  घंटे  समय  बढ़ा  दिया  जितने  सदस्य  इस
 पर  बोलना  याहते  सबको  बोलने  का  समय

 थी  वीरेन्द्र  सिंह  :  अध्यक्ष  जो  चर्चा  आज
 सदन  में  चल  रही  है  इस  कृषि  प्रधान  देश  के  कई  प्रदेशों  में  किसानों
 ने  आत्महत्याएं  की  इस  संदर्भ  में  ही  चल  रही  इसमें  दुखद
 यह  है  कि  इस  कृषि  प्रधान  देश  में  यह  आम  चर्चा  आती  है  कि
 यह  किसानों  का  देश  गांवों  का  देश  वहां  पर  किसानों  ने

 आत्महत्याएं  क्‍यों  की  सवाल  यह  उठता  है  कि  किसानों  ने

 आत्महत्याएं  क्‍यों  की  उसका  सीधा  सा  उत्तर  यह  है  कि  किसानों
 के  परिश्रम  का  पसीने  का  जो  पारिश्रमिक  उनको  मिलना  चाहिए
 था  वह  उचित  नहीं  मिल  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसीलिए
 किसानों  ने  आत्महत्याएं  की  यह  सवाल  केवल  कुछ  प्रदेशों  का

 ३  1998

 ही  नहीं  है  जहां  पर  किसानों  ने  आत्महत्याएं  की  ऐसी  परिस्थितियां
 अगर  खड़ी  हो  गई  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  देश  के  सभी  प्रदेशों
 के  किसान  आत्महत्या  करने  पर  मजबूर  हो  जायेंगे  और  इन
 परिस्थितियों  को  रोकने  के  लिए  चाहे  इस  पक्ष  के  लोग  हों  या  उस
 पक्ष  के  लोग  सभी  को  इस  बिंदु  पर  एकमत  होना  होगा  कि

 ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  न  हों  जिससे  किसान  आत्महत्या  करने  के

 लिए  मजबूर  हो  दक्षिण  भारत  में  जिन  किसानों  ने  आत्महत्या
 उसका  कारण  यह  है  कि  कृषि  के  द्वारा  जो  उनको  पारिश्रमिक

 मिलना  चाहिए  उनके  परिश्रम  के  पसीने  से  वष्ठ  नहीं
 उनकी  खेती  मारी  चाहे  दैवीय  आपदे  याहे  जिस  कारण
 से  खेती  मारी  गई  किसानों  ने  आत्महत्या  कर  उत्तर  भारत
 में  कुछ  ऐसी  परिस्थितियां  जहां-तष्ां  खड़ी  हो  रही

 अध्यक्ष  किसानों  को  खुशडाल  करने  के  लिए  ट्रैक्टर
 दिया  जाता  है  कि  किसान  खेत  की  जुताई  उसकी  खेली
 खेती  की  पैदावार  लेकिन  ट्रैक्टਂ  के  लिए  ऋण  की  जिस
 प्रकार  व्यवस्था  की  गई  उसमें  किसान  को  ट्रैक्टर  खरीदने  के
 लिए  ऋण  दिया  जाता  ट्रैक्टर  के  माध्यम  से  वह  खेत  में  जुताई
 करता  लेकिन  खेती  से  जो  पैदावार  होती  है  उससे  वह  इतना
 नहीं  कमा  पाता  है  कि  ट्रैक्टर  का  ऋण  चुकता  कर  जब  वह
 ऋण  चुकता  नहीं  कर  पाता  है  तो  सरकार  ने  जो  ऋण  नीति  बनाई
 है  उसके  तहत  किसान  की  जमीन  मॉर्टगेज  की  जाती  वष्ट  बैंक
 में  गिरवी  रखी  जाती  है  और  ऋण  चुकता  न  कर  पाने  की  स्थिति
 में  उसकी  जमीन  नीलाम  कर  दी  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  कम  पैसे  में  किसान  की  जमीन  को  नीलाम  कर
 दिया  जाता

 अपराइन  6.०5  बजे

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  पीठासीन

 सभापति  सरकार  की  ऋण  नीति  के  तहत  जो  किसान

 ट्रैक्टर  खरीदने  के  लिए  ऋण  लेता  है  और  ऋण  वापस  न  करने
 के  कारण  उसकी  जमीन  नीलाम  कर  दी  जाती  है  क्योंकि  उसकी
 जमीन  बैंक  में  मार्टगोज  की  हुई  होती  जब  उसकी  जमीन  नीलाम
 हो  जाती  तो  वह  भूमिह्ठदीन  हो  जाता  अगर  मंत्री  महोदय  मेरी
 बात  को  ध्यान  से  सुनें  और  उसे  कार्यान्वित  तो  इसके  लिए
 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  इससे  किसानों  की  बहुत  बड़ी  समस्या
 हल  हो  किसान  की  जमीन  को  औने-पौने  दाम  पर  नीलाम
 करके  किसान  को  जिस  प्रकार  से  भूमिष्दीन  बनाया  जाता  उस
 संकट  से  किसान  उब्रर  किसान  ट्रैक्टर  खरीद  कर  खुशहाल
 होने  का  सपना  देखता  है  और  बैंक  का  ऋण  न  पटा  पाने  के  कारण
 उसकी  जमीन  नीलाम  हो  जाती  है  और  उसका  सपना  दयूर-चूर  हो
 जाता  उस  संकट  से  बचा  जा  सकता  वष्ठ  सुझाव  यह  है  कि
 उसकी  जमीन  को  बैंक  द्वारा  नीलाम  न  किया  बल्कि  बैंक  स्वयं
 किसान  की  जमीन  का  बंदोबस्त  तब  करे  जब  तक  कि  किसान  का
 ऋण  चयचुकता  न  हो  जाए  और  जब  किसान  के  ऊपर  यथढ़ा  बैंक  का
 ऋण  युकता  हो  तो  फिर  वह  जमीन  उसको  हस्तांतरित  कर
 दी  जाए  जिससे  वष्ठ  अपनी  जमीन  को  फिर  से  जोत-बो  कर  अपनी
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 जीविका  चला  ऋण  लेते  समय  यदि  बैंक  और  किसान  के  बीच
 इस  प्रकार  का  एणग्रीमेंट  हो  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  किसान
 खुशदडाल  हो  सकता  यदि  वर्तमान  स्थिति  बनी  तो  वष्ठ  दिन
 दूर  नहीं  जब  उत्तर  भारत  में  भी  किसान  आत्महत्या  करने  पर  मजबूर
 हो

 सभापति  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  यह  देश  गांवों
 का  देश  इस  देश  में  वह  शक्ति  है  जो  न  केवल  अपने  खाने
 के  लिए  अपितु  दुनिया  के  खाने  के  लिए  अन्न  पैदा  कर  सकता
 लेकिन  कैसे  वह  इसलिए  नहीं  दे  पाता  है  कि  लोडे  के  कारखाने
 में  पैदा  होने  वाले  माल  की  कीमत  उस  कारखाने  का  मालिक  तय
 करता  लेकिन  किसान  के  खेत  में  पैदा  होने  वाले  अन्न  और  उसके
 द्वारा  रखी  जाने  वाली  गाय-भैंस  के  दूध  की  कीमत  कृषि  मंत्रालय
 तय  करता  है  और  ऐसे  लोग  उसमें  होते  हैं  जिन्होंने  कभी  किसी
 खेत  में  पैर  तक  नहीं  रखा  पहले  हम  विपक्ष  में  मगर
 अब  हम  सत्तारूढ़  पार्टी  में  लेकिन  मैं  समझता  हूँ  कि  कृषि  पर
 चर्चा  करते  समय  हम  सब  एक  ही  स्वर  में  बोलते  हैं  और  मैं  तो
 समझता  हूँ  कि  हिन्दुस्तान  में  कृषि  के  विषय  में  बात  करने  पर  पूरे
 हिन्दुस्तान  में  एक  ही  बात  कहीं  भी  दूसरा  स्वर  सुनाई  नहर्दी

 मेरा  सुझाव  कड़वा  हो  सकता  लेकिन  अपनी  सरकार  को
 कड़वा  सुझाव  देने  में  संकोच  नहीं  करना  मैं  यह  सुझाव
 देना  चाहता  कृषि  मंत्री  जी  किसान  के  माल  का  दाम  तय  करने
 का  अधिकार  आप  किसान  को  दे  यदि  आप  यह  फैसला

 तो  1952  से  लेकर  आज  तक  का  यह  एक  ऐतिहासिक  और
 क्रांतिकारी  फैसला  होगा  जिसकी  मिसाल  नहीं  मिलेगी  और  आपकी
 वाहवाही  हो  आप  ऐतिडासिक  कृषि  मंत्री  कहलाए
 अब  तक  याहे  श्री  जगजीवन  राम  कृषि  मंत्री  रहे  हों  या कोई  और

 कृषि  मंत्री  रहे  यदि  आपने  यह  फैसला  कर  तो  आपकी
 मिसाल  नहीं  इसलिए  मैं  फिर  दोहराता  हैँ  कि  किसान  द्वारा
 पैदा  किए  गए  माल  की  कीमत  किसान  द्वारा  तय  किए  जाने  की
 योजना  आप  इसी  प्रकार  से  किसान  द्वारा  जो  दूध  और  घी
 पैदा  करने  की  योजना  उस  पर  भी  ध्यान  यदि  ऐसा
 नहीं  किया  तो  दक्षिण  भारत  की  तरह  उत्तर  भारत  के  किसान
 भी  आत्महत्या  करने  पर  मजबूर  हो  सभापति  मैं

 एक  महत्यपूर्ण  बात  और  कहना  चाहता  हम  देख  रहे  हैं  कि

 कृषि  क्षेत्र  में  विदेशी  कंपनियों  का  आधिपत्य  बढ़ता  जा  रहा

 और  का  नारा  न  केवल  सरकार  देती

 बल्कि  यहां  सारा  सदन  देता  लेकिन  मैं  यह  समझ  नहीं  पाया

 कि  का  नारा  पीला  या  लाल  कैसे  होता  आनन्द

 मोहन  राष्ट्र  भक्ति  का  दूसरा  नाम  होता

 आपकी  देशभक्ति  में  अगर  कहीं  शंका  नहीं  है  तो  इधर  बैठने

 वाले  लोगों  की  राष्ट्रभक्ति  पर  भी  आप  शंका  मत  हिन्दुस्तान
 के  गांव  की  चिन्ता  करने  वाले  हिन्दुस्तान  के  गांव  की  खुशहाली
 चाहने  वाले  लोग  भारतीय  जनता  पार्टी  में  भी  रहते  हैं  और  भारतीय

 जनता  पार्टी  के  साथ  काम  भी  करते  आपको  यह  भ्रम  न  हो

 कि  हम  इस  सरकार  में  बैठे  हैं  तो  हमें  हिन्दुस्तान  के  गांवों  की  चिन्ता

 नहीं  हिन्दुस्तान  के  गांवों  की  यदि  कोई  चिन्ता  नहीं  करेगा  तो

 सक्ता

 13  1920  के  अधीन  चर्चा  ३3३4

 सभापति  महोदय  :  समय  बहुत  कम  है  और  बोलने  वाले  ज्यादा
 हैं  इसलिए  आप  बैठ

 शी  वीरेन्द्र  सिंह  :  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  बात  स्पष्ट  तौर
 पर  कहना  चाहता  मैं  जो  बात  कर  रहा  वह
 आपको  खराब  नहीं  जब  आप  यहां  बैठले
 हैं  तो  हमेशा  कहते  रहते

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  समय  नहीं
 वह  मुझे  खराब  लगता  इसलिए  संक्षेप  में  भाषण  करना  ज्यादा
 जमता

 जी  वीरेन्द्र  सिंह  :  मैं  संक्षेप  में  ही  बोल  रहा  जब  आप
 खुद  लम्बा  भाषण  देते  हैं  तो  वहां  आप  कैसे  संक्षेप  में  चाहते
 आप  भी  इधर  से  यही  बोलते  हैं  तो  वहां  जाने  पर  ऐसा  मत

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  विदेशी  कम्पनियों
 का  अधिपत्य  कृषि  क्षेत्र  में  न  इसका  निर्णय  इस  सदन  को  करना
 चाहिए  चाहे  वष्ठ  सरकारी  पक्ष  के  हों  या  विपक्ष  के  इस  देश
 को  स्वावलम्बी  बनाने  के  इस  देश  को  राष्ट्रभक्ति  का  संदेश
 देने  के  लिए  हिन्दुस्तान  के  गांवों  को मजबूत  करना  हिन्दुस्तान
 के  खेत-खलिहान  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  मजबूत  करना  होगा
 तब  जाकर  हिन्दुस्तान  के  गांवों  में  रहने  वाले  किसानों  की  आत्महत्या
 की  प्रवृत्ति  अंत  में  मैं  एक  बात  कडकर  अपनी  बात  समाप्त

 गंगा  का  मैदान  दुनिया  का  सबसे  बड़ा  उपजाऊ  क्षेत्र
 उस  उपजाऊ  क्षेत्र  के  बारे  में  आपको  सुनकर  चिन्ता  होगी  और
 आश्चर्य  भी  होगा  कि  इस  समय  सबसे  कम  उपज  गंगा  के  मैदान
 में  हो  रही  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाद्ूडृंगा  कि  गंगा
 के  मैदान  को  अगर  आपने  सिंचित  कर  दिया  और  उस  पर  सिंचाई
 की  व्यवस्था  कर  दी  तो  दावे  के साथ  कद्ठ  सकता  हूँ  कि  दुनिया
 के  सारे  देशों  को  गंगा  का  मैदान  अकेला  अनाज  अकेले  उनका
 पेट  भरने  का  काम

 सभापति  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  हमारा  क्षेत्र  मिर्जापुर  बदोई
 संसदीय  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भी  खेती  करने  की  योजना  किस
 तरह  से  बनाई  यड  आपको  देखना  वहां  जो  छोटे-छोटे
 नाले  उनको  बांधकर  अगर  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  जाये  तो
 मैं  समझता  हूँ  कि  हजारों  एकड़  जमीन  कृषि  योग्य  हो  सकती
 इससे  किसानों  को  कृषि  का  लाभ  मिलेगा  जिससे  वे  आत्महत्या  नहीं

 हिन्दुस्तान  जैसे  कृषि  प्रधान  देश  में  किसान  आत्मदवत्या  करता
 उसे  रोकने  के  लिए  सामूद्दिक  प्रयास  इस  सदन  के  द्वारा  होना

 चाहिए  और  यह  दोषारोपण  नहीं  होना  चाहिए  कि  भारतीय  जनता
 पार्टी  की  सरकार  है  और  उनकी  नीतियों  के  कारण  किसान
 आत्महत्या  कर  रहा  यह  स्थिति  पूरे  देश  की  पूरे  सदन  की
 है  और  सबसे  बड़े  पंचायत  की  अगर  सब  लोग  इस  जिम्मेदारी
 का  निर्वाह  करेंगे  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  किसानों  की  खुशहाली  का
 दिन  यही  बात  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 थी  सानछूमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  आदरणीर
 सभापति  तीन  दिन  से  हम  इस  बहस  को  बड़े  जोरशोर  से  सुन
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 रहे  भारत  वर्ष  के  किसानों  की  जो  हालत  उसको
 सुनते  मेरे  दिल  में  भी  बहुत  दुख  हुआ  में  भी  एक  किसान  की
 संतान

 मैं  उन  जिन्होंने  देश  के  दलित  कृषि  समुदाय  के  लाखों
 किसानों  के  लिए  संघर्ष  करते  हुए  आत्महत्या  करके  अपने  बहुमूल्य
 जीवन  की  आहति  के  शोक  संतप्त  परिवारों  को  अपनी  भावभीनी

 खेद  और  संवेदना  प्रकट  करना  चाहता

 आज  मैं  उन  किसानों  को  अपनी  श्रद्धांजलि  देना  चाहता  हूँ
 जिन्होंने  हमारे  देश  के  किसानों  के  उद्धार  के  लिए  संघर्ष  करते  हुए
 शहीदों  के  समान  आत्महत्या  कर  अपने  जीवन  का  बलिदान
 अधिकांश  किसानों  की  हालत  बहुत  अधिक  शोचनीय

 आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  जो आत्महत्या  के  कांड
 उसके  साथ-साथ  हमारे  एन्टायर  नार्थ-ईस्टर्न  रीजन  में  भी

 किसानों  की  जो  हालत  उसके  बारे  में  आप  लोगों  का  कितना
 ध्यान  गया  मुझे  यह  मालूम  नर्ीं  आज  हमारे  बौडोलैंड  एरिया
 यानि  असम  में  वैसी  आत्महत्या  की  घटना  नहीं  होने  पर  भी  ऐसी
 स्थिति  उत्पन्न  हो  रही

 जो  हमारे  दलित  किसानों  को  आत्महत्या  करने  के  लिए
 बाध्य  कर  रही  हैं  असम  के  समूचे  क्षेत्र  विशेषरूप  से  प्रस्तावित
 बोडोलैंड  के  भीतर  आदिवासी  किसानों  को  जिस  तरद्द  के
 विशेषाधिकार  और  सुविधाएं  दी  जानी  अभी  तक  मुहैया  नहीं
 कराई  गई

 पिछले  वर्ष  से  समूचे  बोडोलैंड  में  सूखे  की  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न
 हो  रही  पिछले  वर्ष  मैंने  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  श्री  चतुरानन  मिश्र
 से  भेंट  की  मैंने  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि  समूचे  बोडोलैंड
 को  सूखाग्रस्त  क्षेत्रਂ  घोषित  करें  और  प्रभावित  किसानों  के
 कल्याण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  ऋणदान  के  बतौर  कम
 से  कम  100  करोड़  रुपए  की  राशि  स्वीकृत  लेकिन  मेरे

 अनुरोध  पर  कोई  वियार  नहीं  किया  मैं  इस  सम्मानीय  सभा
 और  माननीय  सभापति  महोदय  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  से
 यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि  समूचे  बौडोलैंड  क्षेत्र  को  गम्भीर

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करें  और  असम  के  समूये  क्षेत्र  विशेषरूप  से
 बोडोलैंड  के  कमजोर  आदिवासी  लोगों  अर्थात्‌  आदिवासी  किसानों
 के  कल्याण  और  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  अनुदान
 के  बतौर  कम  से  कम  100  करोड़  रुपए  की  राशि  स्वीकृत

 वहां  तो  फर्टिलाईजर  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  भारत
 सरकार  की  तरफ  से  जो  रुपया  दिया  जाता  उसमें  से  कितना
 रुपया  बोडोलैंड  एरिया  में  पहुंचता  सबसे  बड़ा  यही  सवाल
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 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वषहठ  असम
 की  पूर्ववर्ती  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  मामले  में  किए  गए  कार्य  का
 जायजा  लेने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  जांच  आयोग  का  गठन

 मैं  भारत  सरकार  से  यद्द  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि  वह
 वोडोलैंड  क्षेत्र  क ेसाथ-साथ  भूटान  और  अरूणाचल  प्रदेश  से  होकर
 बहने  वाली  नदियों  पर  कुछ  व्यवहार्य  बहुउद्दे  श्यीय  सिंचाई
 परियोजनाओं  का  निर्माण  करने  के  वास्ते  कुछेक  ठोस  कदम  उठाए
 और  एक  कार्य  योजना  तैयार  अब  तक  बोडोलैंड  में  केवल
 दो  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  गया  लेकिन  इन
 दोनों  परियोजनाओं  को  भी  अभी  तक  चालू  नहीं  किया  गया  है  लेकिन
 हमें  रहस्यमय  लगता  कि  पिछली  कांग्रेस  सरकार  ने  इन  दोनों
 परियोजनाओं  के  चालू  होने  की  घोषणा  पहले  ही  कर  दी

 7

 और  बयान  दिया  कि  पानी  सिंचाई  के  काम  आ  रहा  जबकि
 वास्तविकता  यह  नहीं  क्योंकि  खेती  के  मैदान  में  पानी  आज  तक
 नहीं

 एक  विशेष  परियोजना  अर्थात  चम्पा  सिंचाई  परियोजना  पर
 100  करोड़  रुपए  पहले  से  खर्च  किए  जा  चुके  हैं

 आज  भी  लोगों  को  पानी  नाषीं  मिल  रहा

 मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि
 संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई  अनियमितताओं  की  जांच  करने
 के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  जांच  आयोग  गठित  किया  मैं  भारत
 सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि  कोकराझार  में  एक
 केन्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  जाए  ताकि  हमारे  क्षेत्र
 के  आदिवासी  युवाओं  को  कृषि  वैज्ञानिक  और  कृषि  तकनीकी
 विशेषज्ञ  बनने  का  अवसर  मिल  इसका  एक  कारण  यह  भी
 है  कि  दूसरे  गैर-आदिवासी  अधिकारी  बौडोलैंड  क्षेत्र  मे ंकाम  करने
 के  इच्छुक  नहीं  होते

 सभापति  महोदय  ठीक  एक  मिनट  में  कन्‍्कलूड

 थी  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  इसलिए  मेरा  एक  और
 सुझाव  भी  है  कि
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 पूरे  देशभर  में  आदिवासी  किसानों  के  लिए  एक  पृथक  राजकोष
 आवंटित  होना

 1

 और  ट्राइबल  फार्मर्स  को  सब्सिडी  ट्रैक्टर  पर  देनी

 सभापति  महोदय  :  ठीक  अब  समाप्त

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  इन  कुछ  शब्दों
 के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  लेकिन  मैं  भारत  सरकार
 से  पुनः  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि  वह  इस  क्षेत्र  की  गंभीर
 समस्या  पर  और  बोडो  लोगों  व  दूसरे  आदिवासी  जो  काफी
 लम्बे  समय  से  प्रस्तावित  बोडोलैंड  क्षेत्र  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे
 द्वारा  उठाई  जा  रही  भीषण  कठिनाईयों  के  बारे  में  गंभीरता  से  विचार

 सभापति  महोदय  :  श्री  आप  बहुत  ही
 संक्षेप  में  बोलें  और  भी  कई  माननीय  सदस्यों  को  अभी  बोलना

 श्री  के  सुल्तानपुरी  :  माननीय  सभापति
 मैं  कल  से  बोलने  के  लिए  बैठा  अब  आप  चेयर  पर  हैं  इसलिए

 मुझे  थोड़ा  सा  ज्यादा  टाइम  मिल

 आन्ध्र  महाराष्ट्र  मे ंऔर  उड़ीसा  पंजाब  हरियाणा
 में  जो  किसानों  की  मौतें  हुई  उसके  लिए  बहुत  भारी  अफसोस

 राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  मांग  भी  की  है  कि  उन्हें  इसकी

 पूर्ति  करने  के लिए  भारत  सरकार  पैसा  राज्य  सरकारों  की  तरफ
 से  यह  निवेदन  भारत  सरकार  को  आया  लेकिन  अभी  तक  भारत

 सरकार  ने  कोई  दिशा-निर्देश  नहीं  दिया  कि  कितना  पैसा  उन  राज्य

 सरकारों  को  दिया  गया  इस  तरह  से  सारे  देश  के  अन्दर  जहां-जहां

 भी  ये  मौतें  हुई  उनको  ज्यादा  पैसा  मिलना  चाहे  वह

 बंगाल  में  वहां  भी  फ्लड  से  लोग  मरे  उड़ीसा  में  भी  बहुत
 से  लोग  मरे  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  टीम  भी

 वहां  भेजी  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  खास

 तौर  पर  मैं  इसलिए  जिक्र  कर  रहा  क्‍योंकि  वहां  के  किसानों  से

 सम्बन्धित  मामला  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  120  किसानों  की  भूचाल
 आने  की  वजह से  मृत्य  हुई  जो  रोड़  सबडिवीजन  में  घरगांव  नामक

 एक  गांव  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वहां  सारा  पहाड़  टूटकर  गिर

 जिससे  उनके  मकान  नष्ट  हो  गये  और  वहां  कुछ  नहीं

 इसमें  ज्यादा  जो  नुकसान  वह  उत्तर  प्रदेश  में

 जिला  सरमोर  की  बैली  में  जो  फ्लड  उसमें

 किसानों  की  सारी  जमीन  उस  फ्लड  में  भूमि  के  कटाव  की  वजह

 से  नष्ट  हो  गई  और  सारी  भूमि  का  नुकसान  हो  उससे  कई

 किसानों  का  बहुत  भारी  नुकसान  आज  तक  भी  फ्लड  आने  से  हो

 रहा
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 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  यहां  जो  ज्यादातर  पैदावार
 होती  वढ़  फल  की  होती  आलू  और  स्टोन  फूट  की
 फसल  वहां  होती  उससे  हमारे  यहां  के  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति
 मजबूत  होती  लेकिन  उसमें  भी  कोई  ऐसा  कीड़ा  लग  गया  है
 कि  उसमें  बीमारी  लगने  की  वजह  से  वष्द  खराब  हो  गई  और  कुछ
 ओलावृष्टि  की  वजह  क्योंकि  इस  बार  ज्यादा  ओलावृष्टि  हुई
 है  और  वह  हिमाचल  प्रदेश  के  12  के  12  जिलों  में  हुई

 मैं  यह  कहना  चाहता  हैँ  कि  उस  नुकसान  को  भी  किसान  बर्दाश्त
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  कोई  भी  सरकार  किसानों  के  ऊपर
 गोली  नहीं  चलानी  इस  बात  से  मैं  भी  सहमत  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंकाफी  समय  पहले  तीन  किसान  गोली  चलने  से
 मारे  गए  वहां  वे  सेब  का  समर्थन  मूल्य  की  मांग  कर  रहे
 लेकिन  उनकी  बात  नहीं  सुनी  गई  और  तत्कालीन  सरकार  ने  उन
 पर  गोली  जिसके  फलस्वरूप  तीन  लोग  मारे  वे  लोग
 मेरे  ही  क्षेत्र  के  यहां  हमारे  मित्र  शांताकुमार  बैठे  हुए
 वे  उस  समय  वहां  के  मुख्यमंत्री  उनके  समय  में  गोली  चली  थी
 और  तीन  लोग  मारे  गए

 मेरा  अनुरोध  है  कि  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  5  रुपए  मिलना
 इस  बहस  में  भाग  लेते  हुए  विहार  और  अन्य  प्रदेशों

 के  सदस्यों  ने  भी  मांग  की  है  कि  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  मिलना
 लेकिन  आज  हम  देखें  कि  समर्थन  मूल्य  तय  करने  वाला

 कौन  इसके  लिए  जो  समिति  बनी  है  उसमें  न  तो  किसान
 न  किसानों  की  कोई  समिति  है  और  न  ही  किसानों  के  किसी  नेता
 को  शामिल  किया  गया  कुछ  नौकरशाह  और  सांइटिस्ट  जो

 बड़ी-बड़ी  तनखतठाहें  लेते  वे  मूल्य  निर्धारित  कर  देते  हैं  और  हमारे
 मंत्री  जी  उनके  द्वारा  बनाई  गई  रिपोर्ट  को  यहां  पढ़  देते  मेरा
 कहना  है  कि  अगर  किसानों  के  बारे  में  आपको  कुछ  सोचना
 उनके  लिए  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करना  है  और  हर  प्रदेश  के
 किसानों  की  हालत  सुधारनी  है  तो  किसानों  के  जो  संगठन  सांसद

 जिन्होंने  इस  बहस  में  भाग  उनको  शामिल  किया
 हमारे  मंत्री  जी  बड़े  समझदार  उनको  इधर  का  और  उधर  का
 दोनों  तरफ  का  तजुर्बा  मुझे  उम्मीद  है  कि  व ेकम  से  कम  किसानों
 के  बारे  में  जरूर  इस  तरफ  का  तजुर्बा  इसलिए  कद्द  रहा

 हैँ  कि  य ेकाफी  समय  तक  विपक्ष  में  रहे  हैं  और  आज  सत्ता  पश्ष
 में  ये खुद  किसान  परिवार  से  आते  हैं  और  बड़े  अच्छे  इसलिए
 वे  यह  जरूर  सोचें  कि  केसे  किसानों  का  भला  हो  सकता  क्योंकि
 आप  जब  इधर  थे  तब  भी  चाहते  थे  कि  किसानों  का  भला

 जब  तक  पहाड़ी  इलाकों  में  सिंचाई  का  सिस्टम  ठीक  नहीं
 तब  तक  वहां  का  विकास  नहीं  हो  आपने  सुबद्ठ  प्रश्तकाल
 के  समय  उत्तर  देते  हुए  कष्ा  था  कि  बरसाती  पानी  से  सारे  पहाड़
 नगे  हो  रहे  यह  ठीक  बात  हमारे  यहां  पहाड़ों  पर  दरख्त
 नहीं  लोग  पत्थर  काटकर  चूना  निकाल  रहे  इसी  तरह  उत्तर
 प्रदेश  में  देहरादून  के  इलाके  में  और  पौंटा  के  ऊपर  का  जो  शिलाई
 का  इलाका  वहां  भी  बेशुमार  चूने  का  पत्थर  निकालने  का  काम
 चल  रहा  भारत  सरकार  का  फारेस्ट  विभाग  वहां  जाता  है  और
 करोड़ों  रुपये  की  कमाई  कर  रह्दा  इससे  किसानों  को  नुकसान
 होता  हमारे  यहां  पहाड़ी  इलाकों  में  पेड़  कट  रहे  उससे  भूमि



 339  नियम  793  के  अधीन  चर्चा

 सुल्तानपुरी ]

 का  कटाव  हो  रहा  है  इससे  पंजाब  का  नुकसान  हो  रहा  क्योंकि
 वहां  बाढ़  आती  वहां  खेती  के  एरिया  को  काफी  नुकसान  हो
 रहा  हम  तीन  लोग  जमीन  पर  पेड़  लगाना  चाहते  अगर
 सरकारी  जमीन  पर  कोई  पेड़  नहीं  है  तो  आप  उसको  उस  इलाके
 के  लोगों  को  अलाट  कर  जिससे  वे  वहां  सेब  के  पेड़  लगा
 इससे  उनकी  आर्थिक  स्थिति  भी  मजबूत  होगी  और  देश  का  भी
 भला  इस  तरह  से  फारेस्ट  विभाग  को  भी  नुकसान  नहीं
 किसान  मुफ्त  में  यह  कार्य  करेगा  और  अपनी  आमदनी  को  भी

 यदट्ट  नहीं  होगा  कि  वह  स्वयं  पेड  जितनी  तादाद
 में  हमारे  यहां  पेड़  कट  रहे  उनको  रोकने  का  इंतजाम  सरकार
 नहीं  करेगी  तो  पंजाब  में  अधिक  फ्लड  आएगा  और  वहां  की  खेती
 को  नुकसान  किसानों  की  हर  साल  बहुत  बुरी  दशा  हो  रही

 आप  हरियाली  की  बात  करते  चुनावों  में  नहर  की  बात  होती
 लेकिन  वह  नहर  वहीं  की  वहीं  रह  जाती  है  और  उस  पर  करोड़ों

 रुपये  खर्च  हो  जाते  लेकिन  काम  अधूरा  ही  रहता  इससे
 किसान  परेशान  उसको  पानी  नहीं  हमारे  जो  पडौसी
 राज्य  वहां  भी  ऐसी  हालत  हो  गई  है  कि  किसान  अपने  आपको
 असहाय  पा  रहा  उसका  कोई  वारिस  नहीं  मुझे  उम्मीद  है
 कि  आप  इस  तरफ  तवज्जोह  देंगे  और  किसानों  का  भजा

 उनकी  मदद  करने  के  लिए  प्रयत्न  जो  अनुसूचित  जाति
 के  लोग  वे  दोढरी  मार  खाते  एक  तो  जमीदारों  से  और  दूसरे
 सरकार  की  तरफ

 जो  जमीन  पटूटे  पर  एलॉट  हुई  वद्द  गरीब  लोगों  के  विकास

 के  लिए  एलॉट  की  गई  उनको  बैंक  की  तरफ  से  भी  लोन  दिया

 जाना  उनके  साथ  इस  तरीके  से  न  हो  कि  हर  रोज  वे  बैंक

 में  जाएं  और  बैंक  के  मैनेजर  उनको  पैसा  न  इस  तरष्ट  से  किसानों

 की  मदद  की  जानी  जब  तक  हम  उनकी  मदद  नहीं  करेंगे

 तब  तक  उनका  विकास  नहीं  हो  चाहे  आन्ध्र  महाराष्ट्र  ,
 बिहार  और  बंगाल  में  हुई  मौतों  का  संबंध  उनके  साथ

 हमारे  देश  के  सभी  लोगों  को  हमदर्दी  मैं  समझता  हूँ  कि  आप

 इस  संबंध  में  जरूर  कुछ  कारगर  कदम  हिमाचल  प्रदेश

 के  किसानों  को  खुशदाल  करने  के  लिए  उनकी  फसल  का  समर्थन

 मूल्य  उन्हें  दिया  जाना  मैंने  माननीय  प्राइम  मिनिस्टर  को

 भी  चिट्ठी  लिखी  मैं  उसे  पढ़ता  हूँ  कि  हमारा  इतना  नुकसान

 हुआ  और  मेरे  पास  जवाब  आया  है  कि  हमने  सरकार  को  इतना
 पैसा  दिया  जबकि  400  करोड़  रुपए  हिमाचल  सरकार ने  पैसा  मांगा

 था  लेकिन  आपने  उस  पैसे  को  तोड-मरोड़कर  ......

 सभापति  मद्दोदय  :  ठीक  अब  समाप्त  अब  चिट्ठी
 तो  गई  हुई  लोग  वहां  पढ़  यहां  पढ़ने  की  जरूरत  नहीं

 अब  समाप्त  किया

 श्री  के  सुल्तानपुरी  :  किसानों  की तरफ  तवज्जोह  दी

 उनके  लिए  समर्थन  मूल्य  सेब  का  5  रुपये  दिया  इन्हीं  शब्दों

 के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता
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 सभा  पटल  पर  रखो  गए  पत्र

 विक्त  मंत्री  यशवन्त  :  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 1994  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत

 अधिसूचना  संख्या  15/98  जो  ३  1998  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  सामान्यतः  पेट्रोल  के  रूप
 में  ज्ञात  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  को  मूल्यानुसार  35  प्रतिशत  से
 घटा  कर  मूल्यानुसार  32  प्रतिशत  करना  की  एक  प्रति
 तथा  अंप्रेजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल
 पर  रखता

 [  ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  376/98  ]
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 किसानों  को  उनके  कृषि  उत्पादों  का  जाभकारी  मूल्य  न  दिए
 जाने  के  कारण  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उनके  द्वारा  की  गई

 आत्महत्या  की  घटनाएं  -  जारी

 श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  सभापति  आज
 इस  सदन  में  अत्यंत  ही  संवेदनशील  मुद्दे  पर  चर्चा  की  जा  रही

 सभापति  महोदय  :  कृषि  मंत्री  कहते  हैं  कि  उन्हें  केवल  सुझाव

 शीमती  कैजाशो  देवी  :  भूमिका  तो  बनानी  यह  बड़ा
 गंभीर  मामला  आखिर  किसान  ऐसा  आत्मघाती  कदम  उठाने
 पर  क्यों  मजबूर  हुआ  ?  क्‍योंकि  जब  किसान  को  अपने  पसीने  का
 उचित  प्रतिफल  नहीं  उसे  आशा  की  कोई  किरण  नज़र  नहीं
 आई  तो  निराशा  के  घोर  अन्धकार  में  डूबकर  किसान  ने  यह
 आत्मघाती  कदम  उठाया  तथा  इसका  हल  हम  अपने  ढंग  से
 अपनी  जिम्मेदारी  से  अपना  पल्लू  नहीं  झाड़  हर  कोई  कष्दता
 आया  है  कि  किसान  देश  की  रीड़  की  हड्डी  है  लेकिन  जब  किसान
 के  लिए  कुछ  करने  की  और  कुछ  देने  की  बात  आती  है  तो  हर
 कोई  अपनी  जिम्मेदारी  से  मुंह  मोड़  लेता  सबसे  बडी  आवश्यकता
 उन्हें  बिजली  तथा  पानी  देने  की  मेरे  हरियाणा  में  बिजली  और
 पानी  की  भयंकर  समस्या  अपने  क्षेत्र  के  दौरे  के  दौरान  मुझे
 बतलाया  जाता  है  कि  गांवों  में  पन्द्रह-पन्द्रह  दिनों  तक  बिजली  और
 पानी  के  दर्शन  नहीं  आज  हरियाणा  प्रदेश  में  हविपा-भाजपा
 गठबंधन  की  सरकार  सत्तारूढ़  इस  सरकार  ने  चुनाव  से  पूर्व
 अपने  चुनावी  घोषण  पतन्न  में  तीन  मुदूदे  विशेष  रूप  से  रखे  एक
 तो  यह  कि  छः  महीने  में  सतलुज-यमुना  लिंक  नहर  और
 दादूपुर-नलवी  नहर  बना  दी  नब्बे  दिनों  में  हरिद्वार  से  गंगा
 का  पानी  आ  जाएगा  और  फसली  बीमा  योजना  लागू  की  जाएगी
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 लेकिन  आज  उस  सरकार  को  सत्तारूढ़  हुए  दो  साल  हो  गए  हैं  लेकिन
 आज  तक  इन  परियोजनाओं  इन  चुनावी  वादों  को  ठंडे  बस्ते
 में  से निकालकर  उन्हें  पढ़ने  की  भी  जरूरत  महसूस  नहीं  की

 सभापति  जब  तऊ  केन्द्र  में  गठबंधन  की
 सरकार  सत्तारूढू  है  और  हरियाणा  प्रदेश  में  हविपा-भाजपा
 गठबंधन  की  सरकार  है  तो  केन्द्र  सरकार  को  हरियाणा  सरकार  को
 इन  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  बाध्य  करना  चाहिए  ताकि
 उन्हें  अविलम्ब  लागू  किया  जा  मेरी  पार्लियामेंट्री  कांस्टीट्युएंसी
 में  थानेशर  और  शाहबाद  में  दादरी  घग्गर
 और  मारकन्‍्डा  नदियों  में  हर  वर्ष  बाढ़  के  आने  से  हजारों  एकड
 फसल  बर्बाद  हो  जाती  है  क्योंकि  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम
 आज  तक  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  नहीं  उठाए  गए
 हैं  जिसके  कारण  किसानों  को  भारी  क्षति  हो  जाती  राज्य  सरकार
 के  द्वारा  राहत  के  नाम  पर  पचास-पचास  रुपए  का  चैक  देकर
 किसानों  के  साथ  भद्‌दा  मजाक  किया  जाता

 ऐसा  हरगिज  नहीं  किया  जाना  जब  किसान  नहीं
 तो  हिन्दुस्तान  कैसे  रष्ठ  मैं  केन्द्र  सरकार  से  पुरजोर  अपील
 करती  डांगरा  घघर  नदी  और  मारकंडा  नदी  पर  अविलम्ब
 बांध  बनाकर  बाढ़  की  समस्या  को  दूर  किया  जाना  पहेवा
 और  कूला  हल्कों  में  किसान  की  पैदावार  चरम  सीमा  पर  इन
 तमाम  समस्याओं  के  बावजूद  पट्टेदारी  की  भी  ज्वलंत  समस्या
 केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  पट्टेदारी  की  समस्या  के  स्थायी
 समाधान  के  लिए  बाध्य  की  जानी  मैं  तो  यह  कहूंगी  कि
 हरियाणा  में  ही  बल्कि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  फसल  बीमा  योजना

 लागू  कर  दी  जाए  और  बिजली  तथा  पानी  किसानों  को  मुफ्त  मुहैया
 कराया  जाना  यदि  इन  दोनों  चीजों  को  केन्द्रीय  सरकार

 ईमानदारी  से  लागू  करवा  देती  तो  मैं  समझती  हूँ  कि  किसानों
 की  तमाम  समस्याओं  का  समाधान  हो  सकता

 इसके  साथ  ही  किसानों  की  फसल  के  लिए  मार्केटिंग
 की  भी  सुविधा  होनी  स्टोरेज  की  सुविधा  भी  उपलब्ध  करायी
 जानी  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  साथ  फसलों  के  दाम  भी  अवश्य
 ही  बढ़ाए  जाने  कुछ  हद  तक  कर्जा  माफी  का  प्रावधान  भी
 केन्द्रीय  सरकार  को  करना  यूरिया  की  कीमत  भी  सरकार
 द्वारा  ज्यादा  कर  दी  गई  इसको  भी  कम  करना  आज
 के  हालात  में  किसान  की  गेहूं  की फसल  की  कीमत  भी  70०  रुपए
 क्विंटल  तय  की  जानी  एग्रीकल्चरल  कमीशन  में  जहां

 किसानों  की  फसल  के  रेट  तय  किए  जाते  वहां  किसानों  के

 प्रतिनिधि  होने  ताकि  किसानों  की  आवाज  को  वहां  उठाया

 जा  किसानों  का  सही  प्रतिनिधित्व  किसानों  के  हकों

 को  दबाने  से  रोका

 सभापति  मढोदय  :  सारे  पाइंट  हो  गए  अब  आप  समाप्त

 श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  यह  तभी  संभव  जब  केन्द्रीय

 सरकार  और  राज्य  सरकार  को  इन  तमाम  योजनाओं  को  ईमानदारी
 से  लागू  करने  के  लिए  बाध्य  किया
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 कृषि  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  यदि  तमाम  समस्याओं  के
 समाधान  के  लिए  कृषि  बजट  में  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  का
 प्रावधान  किया  तो  समस्याओं  का  समाधान  हो  सकता
 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  पुरजोर  अपील  करती  हूँ  कि  किसानों  के  लिए
 अविलम्ब  ज्यादा  देरी  न  करते  हुए  कम  से  कम  इन  दो  योजनाओं
 को  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  लागू  करना  साथ  ही  फसल  बीमा
 योजना  और  पानी  तथा  बिजली  की  सुविधायें  भी  मुहैया  करायी  जानी

 किसान  अन्न  पैदा  करके  न  केवल  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों
 लोगों  का  पेट  भरता  बल्कि  हिन्दुस्तान  को  आत्म-निर्भर  बनाता
 है  और  विदेशों  से  भीख  न  मंगवाने  वाला  हमारे  देश  का  किसान
 ही  जब  हम  आस्ट्रेलिया  से  मंहगे  दार्मों  पर  अनाज  मंगा  सकते

 तो  क्‍या  हम  अपने  देश  में  किसानों  को  सस्ते  दामों  पर
 सुविधायें  उपलब्ध  बिजली  और  पानी  मुफ्त  अपने
 देश  में  अन्न  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  सकते

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  अपना  भाषण  समाप्त

 श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  ये  राष्ट्रीय  समस्‍यायें
 किसान  को  खुशषाल  बनाना  नहीं  तो  अभी  किसानों  द्वारा
 आत्महत्यायें  एक  राज्य  में  हो  रही  हैं  फिर  देश  के  दूसरे  राज्यों  में
 भी  किसानों  द्वारा  आत्महत्यायें  होंगी  और  किसान  आत्मघाती  कदम
 उठाता  हरियाणा  राज्य  में  कांग्रेस  के  राज्य  में  तोडाना
 और  अन्य  क्षेत्रों  किसानों  को  गोलियों  से  भूना  गया  अभी
 तो  राज्य  में  हविपा  और  भाजपा  का  गठबंधन

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त

 श्रीमती  कैलाशो  देवी  :  मटियाली  क्षेत्र  में  भी  किसानों  पर
 गोलियां  चलाई  गई  और  किसानों  को  गोलियों  से  छलनी  किया
 मैं  कहना  केन्द्रीय  सरकार  कान  खोल  कर  सुन  धरती
 माँ  के  सच्चे  किसान  का  लह्ट  जब  धरती  के  सीने  पर  गिरता
 तो  धरती  अन्न  की  जगह  आग  उगलती

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  आसन  ग्रदण

 शीमती  केजाशो  देवी  :  मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि
 ईमानदारी  से  इन  योजनाओं  को  लागू  किया  तो  किसानों
 की  समस्याओं  का  समाधान  हो  सकता

 *लजी  मेनसिंकई  :  सभापति
 सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  आपने  किसानों

 के  कल्याण  संबंधी  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  मुझे  भाग  लेने  का अवसर
 दिया  जो  कि  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  की  हड्डी  में
 अपने  लोकशक्ति  की  ओर  से  उन  गंभीर  समस्याओं  से
 संबंधित  कुछ  अति  महत्वपूर्ण  मुदूदों  पर  चर्चा  करना  चाहता  हूँ
 जिनका  सामना  किसानों  को  करना  पड़ता  अब  तक  मेरे  अनेक
 माननीय  सहयोगी  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  और  हमारे
 ऊ  कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  दिन्दी
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 किसानों  के  समर्थन  में  बहुत  ही  तर्कसंगत  सुझाव  दे  चुके  किसानों
 के  हितों  के  समर्थन  के  लिए  मैं  भी  अपने  सहयोगियों  के  साथ
 अंग्रेजो  ने अपने  किसान  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  1913  में  अपने
 देश  में  लगभग  सौ  वर्ष  पूर्व  एक्ट  ऑफ  इंग्लैण्डਂ  बनाया
 दुभग्य  से  हमारे  देश  में  आज  भी  किसानों  को  विनाश  से  बचाने
 के  लिए  कोई  कानून  नहीं  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता
 हूँ  कि  किसानों  की  रक्षा  के लिए  कम  से  कम  एक  समिति  गठित
 की  कुछ  दिन  पहले  कर्नाटक  में  धारवाड़  जिले  में  कुण्डागोल
 तालुका  में  कड़ापटी  गांव  के  एक  किसान  ने  कीटनाशक  खाकर
 आत्महत्या  कर  मैं  स्वयं  उसके  घर  गया  और  इस  मामले  के
 बारे  में  पूछ-ताछ  उसके  पास  केवल  दो  एकड़  भूमि  अतः
 उसने  अपने  पड़ोसी  से  ठेके  पर  दस  एकड़  भूमि  ली  और  उस  पर
 मिर्च  उसने  एक  लाख  रुपए  ऋण  लिया  मिर्च  का  उत्पादन
 बहुत  कम  उसे  प्रति  एकड़  20-25  कि  उपज  इससे
 वह  न  तो  ऋण  पर  ब्याज  और  न  ही  ऋण  की  किस्त  अदा  कर

 यही  उसकी  मृत्यु  का  कारण

 इस  किसान  ने  मिर्य  की  खेती  की  और  मेरा  उपनाम
 श्री  मेनसिंकई  मैं  यह्ष  दिखाने  के  लिए  उदाहरण  के  तौर
 पर  इसका  उल्लेख  कर  रहा  हूँ  कि  हमारे  देश  में  किसान  कैसे  मुसीबतों
 का  सामना  कर  रहे

 एक  ओर  तो  यद्द  उल्लेख  करना  अपमानजनक  है  कि
 ज्वार  और  रागी  जैसी  महत्वपूर्ण  फसलों  के  लिए  कोई

 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  नहीं  और  दूसरी  ओर  केन्द्र  सरकार  ने
 हाल  ही  में  गेहूं  के  समर्थन  मूल्य  में  100  रुपए  प्रति  क्विंटल  की

 वृद्धि  की  है  यड  भेदभाव  क्यों  विशेष  रूप  से  कनारटिक  में
 धान  और  ज्वार  इत्यादि  नहीं  खरीदते  किसान  अपने

 खाद्याननों  को  बहुत  कम  कीमतों  पर  नहीं  बेच  सकते  ये  कारण
 किसानों  को  एक  के  बाद  एक  आत्महत्या  करने  के  लिए  मजबूर
 कर  रहे  अतः  यह  उचित  समय  है  कि  केन्द्र  सरकार  विशेषरूप
 से  ज्वार  और  धान  जैसी  फसलों  के  लिए  समर्थन  मूल्य  के
 महत्व  को  किसानों  को  बचाने  के  लिए  एक  कानून  बनाने
 की  तत्काल  आवश्यकता  समर्थन  मूल्य  की  समीक्षा  की  जानी

 चाहिए  और  मौजूदा  स्थिति  के  अनुसार  इसमें  वृद्धि  की  जानी
 अन्यथा  इस  सम्माननीय  सभा  में  मात्र  भाषण  देकर  किसानों  को  नहीं
 बचाया  जा  सकता

 जश्री  सत्यमूर्ति  :  माननीय  सभापति
 महोदय  ,  इस  सम्माननीय  सभा  में  तमिल  में  बोलने  का  अपना  सौभाग्य
 समझता  हूँ  तथा  मुझे  ऐसा  करने  पर  गर्व  होता  इसके  साथ  ही
 जहां  तमिल  में  भाषण  देने  का  मुझे  गर्व  हो  रहा  वहीं  दूसरी  ओर
 भारतीय  किसानों  की  बदहाली  पर  चर्चा  करते  हुए  मैं  अत्यंत  दु:ःखी,
 चिंतित  और  शर्मिन्दा  हो  रहा  ऐसे  समय  में  जबकि  हमारा  देश
 आजादी  की  स्वर्ण-जयंती  मना  रहा  इन  किसानों  को  आत्महत्या
 के  लिए  विवश  होना  पड़  रहा

 हमारी  पार्टी  अन्ना  द्रविड़  मुन्नेत्र  कप्रगम  के  प्रिय  नेता
 डॉ०  पुराची  थलैवर  ने  1956  में

 तमिल  में  विए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी
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 नदोदी  मन्‍ननਂ  नामक  एक  फिल्म  बनायी  उस  फिल्म  में  एक
 क्रांतिकारी  नायक  जो  आम  आदमी  राजसिंहासन  प्राप्त  करता

 उस  अवसर  का  उपयोग  करते  हुए  वष्ठ  गरीब  के  लाभ  के  लिये

 कानून  बनाता  इस  तरह  कानून  बन  जाने  से  किसानों  को  खेत
 जोतने  के  लिये  दो  जोड़ी  बैल  किसानों  को  कुसिया  मुफ्त
 दी  किसानों  को  दो  थैली  बीज  मुफ्त  दिये  उन्होंने
 अपने  द्वारा  निर्देशित  इस  फिल्‍म  में  अभिनय  किया  था  और  यह
 फिल्म  1956  में  रिलीज़  हुई  तब  वह  यद्  घोषणा  करता  है  कि
 गरीबों  के  रहने  के  लिये  बहुमंजिले  मकान  बनाये  तब
 मंत्रिमंडल  में  उसका  एक  सलाहकार  पूछता  है  कि  जिन  गंदी  बस्तियों
 में  य ेगरीब  अब  तक  रह  रहे  थे  उनका  क्या  चूंकि  उन  गरीबों
 को  इन  गंदी  बस्तियों  की  जरूरत  नहीं  रह  जायेगी  इसलिए  वह  चाहेगा
 कि  उन्हें  जलाकर  वहां  से  हटा  दिया  उसका  यद्ट  सुनिश्चित
 करने  का  उत्साह  तथा  लक्ष्य  था  कि  सभी  गरीब  खुशहाल  मैं
 भी  अन्ना  द्रविड़  मुनित्र  कषगम  में  जिसकी  स्थापना  महान
 स्वप्नदृष्टा  नेता  ने  की  मैं  भी  इस  देश  के  किसानों  द्वारा  सामना
 की  जा  रही  समस्याओं  को  उजागर  करने  याली  इस  चर्चा  में  भाग
 लेना  चाहता

 भारत  एक  कृषि-प्रधान  देश  है  जहां  की  70%  आबादी  का  पेशा
 खेती  देश  के  आजाद  होने  के  बाद  अनेक  प्रधानमंत्री  तथा  अनेक
 दल  सत्तासीन  हुए  जिन्होंने  देश  की  विशेषताओं  का  उल्लेख  किया

 पर  हम  आज  यह  पाते  हैं  कि  देश  के  अनेक  राज्यों  में  किसान
 आत्महत्या  कर  रहे  हम  किसानों  की  समस्याओं  के  समाधान
 के  लिये  समान  दृष्टिकोण  नहीं  अपना  इस  विशाल  देश  में
 कोई  समान  नीति  नहीं  हो  यहां  पहाड़ी  क्षेत्रों  के किसान
 भी  नदी-घाटियों  और  डेल्टाओं  में  रहने  वाले  किसान  सतत
 प्रवाहमान  बड़ी-बड़ी  नदियों  से  सिंचाई  सुविधा  प्राप्त  करते  ऐसे
 भी  कुछ  किसान  हैं  जो  गहरे  भूमिगत  जल  पर  निर्भर  रहते

 कुछ  ऐसे  भी  किसान  हैं  जो  नदियों  और  भूमि  जल  के  अभाव
 में  पानी  के  एकमात्र  खतोत  वर्षा  की ओर  टकटकी  लगाये  रहते
 ऐसी  भूमि  और  ऐसे  किसान  अनेक  जिलों  में  देशभर  में  पाये
 जाते  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  प्राकृतक  और  भौगोलिक
 परिस्थितियां  अलग-अलग  होती  यदि  हम  केन्द्र  सरकार  में
 सक्तासीन  होकर  इस  संसद  में  बैठकर  पूरे  देश  के  लिये  कोई
 एक-समान  योजना  बनायेंगे  तो  हो  सकता  है  इससे  हम  पूर्णतः
 लाभान्वित  नहीं  हो  ऐसे  में  हम  इस  देश  के  सभी  किसानों
 को  पूर्ण  रूप  से  लाभ  नहीं  पहुंचा  गत  5०  वर्षों  में  यही
 हुआ

 मैं  एक  उदाहरण  उद्धृत  करना  पिछले  10  या  15  वर्षों
 से  केन्द्र  सरकार  अंतः  ब्रवण  तालाब  निर्माण  नामक  परियोजना  पर
 करोड़ों  रुपये  का  आबंटन  और  व्यय  कर  रही  इस  योजना  के
 अंतर्गत  एक  अन्तःसवण  तालाब  के  लिये  20  हजार  रुपये  दिये  गये

 यह  धनराशि  कोई  10  साल  पहले  निर्धारित  की  गयी  इस
 पैसे  से  वर्षा  का  पानी  जमा  करने  के  लिये  एक  वर्षा  जल  ख्ोत  पर
 एक  दीवार  बनायी  जाती  इसका  उद्देश्य  भू-जल  की  संभावना
 बढ़ाना  होता  यहां  पर  बैठकर  इस  योजना  को  बनाने  वाले
 नौकरशाष्ों  को  वस्तुस्थिति  का  ज्ञान  नहीं  इस  पैसे  से  साढ़े
 तीन  फुट  की  सिर्फ  एक  दीवार  खड़ी  की  जा  सकती  इससे  खोत
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 में  वाले  वर्षा  के  सम्पूर्ण  जल  को  जमा  नहीं  किया  जा  सकता
 इस  निर्माण  से  जरूरत  पूरी  नहीं  हो  सकती  थी  और  इस  प्रकार

 जमा  किया  गया  जल  10  दिन  अथवा  अधिकतम  एक  माड़  से
 अधिक  नहीं  चल  सकता  केन्द्र  सरकार  के  तत्वावधान  में  कृषि
 विभाग  ढेर  सारे  दावे  कर  रहा  है  कि  इसने  वर्षा  जल  स्लोतों  के  पानी
 को  बेकार  बहने  तथा  अन्य  औचक  बाढ़  जल  स्रोतों  का  पानी  बहकर
 समुद्र  में  बह  जाने  से  रोकने  के  लिये  युक्तियां  और  योजनाएं  बनायी

 विभाग  तो  यह  कष्ट  रहा  है  कि  इस  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  किये
 गये  वे  यहां  बैठकर  महज  हिसाब  के  रूप  में  हिसाब  दिखा  रहे

 परन्तु  इन  योजनाओं  का  वास्तयिक  लाभ  सबको  नहीं
 वे  सही  अंजाम  देने  में  विफल

 अनेक  उर्वरक  कम्पनियां  जाली  लेबलों  के  साथ  अनेक  उर्वरक
 बाजार  में  लायी  सरकार  उन्हें  सभी  प्रकार  की  राज-सहायता
 दे  रही  परन्तु  फिर  भी  किसानों  को  आत्महत्या  करनी  पड़  रही

 उन्हें  इस  संकट  में  डालने  वाले  कारण  क्या  हैं  ?  एक  तरफ  तो
 हमारे  किसानों  को  अपनी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा

 तो  दूसरी  तरफ  उनकी  फसलें  प्राकृतिक  विपदा  से  बार-बार  नष्ट
 हो  रही  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  संबद्ध  राज्य  सरकारों
 द्वारा  पर्याप्त  उपाय  नहीं  किये  जाने  का  एक  और  कारण

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 जी  सत्यमूर्ति  :  मैं  ऐसी  फर्टी  का  सदस्य  हूँ  जिसके
 यहां  is  सदस्य  हैं  यदि  आधे  घंटे  में  मेरा  भाषण  पूरा  नहीं  होता
 है  तो  मुझे  कुछ  और  समय

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  जारी

 श्री  सत्यमूर्ति  :  अतः  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  इतनी
 अधिक  राशि  आबंटित  करने  और  खर्च  करने  के  बावजदू  हमें  पर्याप्त
 लाभ  नाष्ठी  सरकार  के  इस  उदासीन  दृष्टिकोण  के  कारण
 किसानों  को  आत्महत्या  करनी  इस  प्रकार  की  मौतें  आंध्र  प्रदेश  ,

 मध्य  प्रदेश  और  केरल  में  हुई  न  कि  तमिलनाडु  परन्तु
 इसका  तात्पर्य  यह  नहीं  है  कि तमिलनाडु  के  किसान  खुश  हालांकि
 वे  वंचित  हैं  लेकिन  अब  भी  उनका  आत्म-स्वाभिमान  तमिल
 में  एक  कहावत  किसान  अपने  आय-व्यय  का  हिसाब
 तो  वष्द  पायेगा  कि  उसके  पास  कुछ  नहीं  बचा  आज  किसानों
 की  हालत  सुधारने  की  जरूरत  मेहनतकश  काश्तकारों  को  अनेक

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  धान  उगाने  वाले  किसानों
 को  इस  समय  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  इस  समय  तमिलनाडु
 में  साधारण  किस्म  का  चावल  लगभग  10  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 इस  किस्म  के  धान  को  खरीदने  वाले  व्यापारी  नहीं
 सरकार  द्वारा  दी  गई  लेवी  कीमत  न  केवल  अलाभकारी  है  अपितु
 सचमुच  में  निराशाजनक  भी  सरकार  इस  किस्म  के  धान  के  लिये
 सिर्फ  3  रुपये  प्रति  किलोग्राम  देती  एक  किलो  धान  से  तीन
 पाव  चावल  प्राप्त  होता  है  जिससे  केवल  तीन  रुपये  मिलते  अतः

 इससे  स्पष्ट  है  कि  उस  चावल  को  10  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  की

 दर  से  बेचकर  बिचौलिये  और  व्यापारी  अपना  पैसा  बनाते  इसमें
 राज्य  तमिलनाडु  सरकार  की  भी  सांठ-गांठ  है  जबसे
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 चट्टानों  से  मिट्टी  बनी  है  तबसे  दक्षिण  विशेषकर  तमिलनाडु
 में  धान  की  खेती  की  जा  रही  राज्य  की  हालत  यह  है  कि  धान
 की  खेती  लाभकारी  नहीं  वहां  उपयुक्त  खरीद-तंत्र  का  अभाव

 किसानों  द्वारा  सामना  की  जा  रही  समस्याओं  की  क्षतिपूर्ति  के
 लिये  उनके  पास  लेवी  तंत्र  परन्तु  भेदभाव  भी  है  .......

 थओऔ  सेल्वारासु  :  उनकी  इस  टिप्पणी
 पर  मेरी  आपत्ति  कृपया  राज्य  सरकार  की  आलोचना  ज्ञ  की

 श्री  सत्यमूर्ति  :  किसानों  से  धान  की  खरीद  के  संबंध  में
 तमिलनाडु  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  असामान्य  केवल  वे  किसान
 जो  सत्तारूढ़  दल  के  पदाधिकारियों  से  पर्ची  के  रूप  में
 अनुशंसा-पत्र  प्राप्त  कर  पाते  वे  ही  लेवी  प्रणाली  के  अंतर्गत
 सरकार  द्वारा  अपने  धान  खरीददवा  पाते  मैं  यह  भी  समझता  हूँ
 कि  सरकारी  मशीनरी  से  अपने  धान  के  खरीद  मूल्य  के  रूप  में  इन
 किसानों  को  तीन  प्रतिशत  राशि  छोड़नी  पड़ती  तमिलनाडु  में
 ऐसी  बदहाली  बिचौलिये  बनकर  के  लोग  पैसा  बना
 रहे  हमारे  हमारे  दल  के  महासचिव  और  तमिलनाडु  के
 पूर्व  मुख्यमंत्री  न ेयह  उजागर  किया  जब  हमारे  नेता  डॉ०  पुराची
 थलैवी  ने  इस  विगंतिपूर्ण  प्रथा  की तरफ  तमिलनाडु
 सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  सरकार  का  उत्तर  था  कि  उन्हें
 दलाली  के  रूप  में  इसका  भुगतान  करना  यह  बड़े  शर्म  की
 बात  है  कि  इन  गरीब  किसानों  को  खरीद  मूल्य  की  राशि  का  तीन
 प्रतिशत  तमिलनाडु  में  सत्तारूढ़  पार्टी  के  लोगों  को  भुगतान  करना

 पड़ता  अतः  वर्तमान  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह
 किसानों  की  रक्षा  करे  और  उनकी  हालत  मुझे  तो  इस  बात
 का  डर  है  कि  केन्द्र  सरकार  जिसे  हमारा  समर्थन  प्राप्त  वह  भी

 इसे  गंभीरता  से  नहीं  ले  रही  ऐसे  मौके  जबकि  किसानों
 को  नुकसान  हो  रहा  है  और  वे  आत्महत्या  कर  रहे  सरकार  ने
 किसानों  द्वारा  प्रयुक्त  होने  वाले  उर्वरकों  की  कीमत  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 किया

 इस  सरकार  ने  जिस  ढंग  से  यूरिया  के  मूल्यों  में  एक  रुपये
 प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  वृद्धि  करने  का  विचार  किया  मैं  उस  पर
 अपना  विरोध  प्रकट  कर  रहा  इन्हें  अवश्य  कम  किया  जाना

 क्योंकि  विपक्ष  के  विरोध  करने  पर  वित्त  मंत्री  ने  इसके
 मूल्यों  में  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम  कम  करने  के  लिए  कहा  इससे
 यह  सिद्ध  होता  है  कि  यूरिया  के  मूल्यों  में  एक  रुपये  प्रति  किलोग्राम
 की  वृद्धि  पहली  ही  नजर  में  अर्थहीन  हमारे  कृषि  मंत्री  ने  कुछ
 माननीय  सदस्यों  से  कहा  था  कि  क्‍या  वे  चर्चा  के  लिए  तैयार
 उन्होंने  यूरिया  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ठीक  बताने  का  प्रयास  किया
 था  उन्हें  इस  तरह  से  नहीं  कहना  चाहिए  बहुत  से  किसान  गरीब
 हैं  हम  उन  निर्भर  हमारा  अस्तित्व  केवल  उन्हीं  से  सभी
 का  अपना  मंच  है  और  उनके  अधिकारों  के  लिए  लड़ते  परन्तु
 किसान  संगठित  नहीं  और  वे  इतने  सक्षम  भी  नहीं  हैं  कि  उनकी
 आवाज  किसी  तक  पहुंच  अगर  किसानों  ने  अपनी  बात  कहने
 का  निर्णय  कर  लिया  तो  हम  लोग  सत्ता  का  उपभोग  करने  के  योग्य
 नहीं  मै ंआपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  भारतीय
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 सत्यमूर्ति  ]

 राजनीति  और  राजनीतिक  दल  किसानों  को  एकतासूृन्न  में  नहीं
 बांधना  वे  अपने  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  एक  नहीं  हो

 मैं  सरकार  को  आगाष्  करना  चाहता  हूँ  कि  अगर  किसान
 समुदाय  एक  डोकर  उपद्रव  कर  देगा  तो  हम  लोगों  का  अस्तित्व
 ही  खत्म  हो  अगर  आप  किसानों  की  संरक्षा  चाहते  हैं  तो
 किसानों  को  सहायता  अनुदान  और  अनुग्रह
 राशि  को  बढ़ाना  प्रत्येक  किसान  को  प्रति  एकड़  के  हिसाव
 से  2000  रुपये  देने  मैं  आपको  यद्ठ  बताना  चाहता  हूँ  कि
 इस  विषय  पर  हम  लोग  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  इसे  भविष्य
 में  क्रियान्वित  कर  चाहे  सरकार  किसी  भी  दल  की  हो  किसानों
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  ही  न  केवल  यह  सरकार
 बल्कि  जो  भी  सरकार  आयेगी  वह्द  किसानों  के  दावे  को  नजर  अन्दाज
 नहीं  कर  वह  दिन

 डॉ०  रवि  मल्लू  :  माननीय  अध्यक्ष

 आन्ध्र  प्रदेश  में  लगभग  357  कपास  उत्पादक  किसानों  ने  आत्महत्या

 स्वतंत्रता  पश्चात  के  इतिहास  में  यह  पहली  बार  ऐसा  हुआ
 है  कि  इतने  लोगों  ने  आत्महत्या  की  यह  आंकड़ा  सिर्फ
 आन्ध्र  प्रदेश  में  ही  नहीं  बल्कि  जब  हम  अन्य  राज्यों  से  इसकी  तुलना

 करते  हैं  तो  आन्च्र  प्रदेश  पहले  नम्बर  पर  ही  आता

 इससे  यह  जाहिर  होता  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  किसान  कितने

 दुखी  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  चेहरा  मन  का  दर्पण  होता
 आन्च्र  प्रदेश  में  इन  सभी  आत्महत्याओं  से  इस  बात  का  आभास

 मिलता  है  कि  किसान  किस  स्थिति  में  जीवन  बिता  रहे

 आत्महत्या  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  आखिरी  विकल्प  होता

 किसान  विशेषकर  विद्यार्थियों  और  महिलाओं  की  तुलना  में

 अधिक  समस्याओं  का  सामना  करते  परन्तु  आन्ध्र  प्रदेश  में

 किसानों  ने  आत्महत्या  का  ही  रास्ता

 जब  हम  आत्महत्याओं  के  कारणो  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  पहला

 कारण  यही  है  कि  जब  व्यक्ति  ऐसे  राज्य  की  परिस्थितियों  के  प्रति

 पूर्णतया  निराश  हो  जाता  दूसरी  बात  यह  कि  सरकार के  प्रति

 लोगों  का  अविश्वास  जैसा  कि  उत्तरी  आन्धर  प्रदेश  में  हो  रहा

 ऋण  लिया  ही  न  हम  राष्ट्रीयकृत  बैंक  से  अथवा  सहकारी

 बैंक  से  ऋण  ले  सकते  अथवा  अगर  वे  घटिया  कीटनाशक  का

 उपयोग  कर  रहे  हैं  तो  अगली  फसल  के  लिए  बढ़िया  कीटनाशक
 का  उपयोग  कर  सकते  अगर  किसी  को  एक  फसल  में  हानि

 होती  है  तो  उसके  बाद  वाली  फसल  अच्छी  हो  सकती  परन्तु

 इस  समय  राज्य  में  क्‍या  हो  रहा  किसानों  ने  भविष्य  के  प्रति

 अपना  विश्वास  खो  दिया  उन्होंने  एक  पद्धति  के  प्रति  अपना

 विश्वास  खो  दिया  यह  बड़ी  ही  खतरनाक  स्थिति  इस  समस्या

 के  समाधान  के  लिए  केन्द्र  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  को  अतिशीघ्र

 कार्यवाही  करनी

 इस  बार  कपास  के  उत्पादन  के  लिए  उन्होंने  जब  भी  राष्ट्रीयकृत
 वाणिज्यिक  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  को ऋण  के  जिए  आबेबस

 किया  परन्तु  इन  बैंकों  ने  किसानों  को फसल  महीँ
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 मैं  आपको  बताना  याहता  हैँ  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  वाणिज्यिक
 बैंक  फसलों  के  लिए  बहुत  कम  ऋण  देते  यह  भी  एक  सच्चाई
 है  कि  सहकारी  बैंकों  ने  भी  आन्ध्र  प्रदेश  में  फसलों  के  लिए  पर्याप्त
 ऋण  प्रदान  नहीं  इसलिए  किसान  निजी  तौर  पर  साहकारों
 से  ऋण  लेने  के  लिए  बाध्य  फिर  उन्होंने  निजी  लोगों  से  कपास
 के  उत्पादन  हेतु  बीज  खरीदने  के  लिए  ऋण  दुर्भाग्यवश
 आन्ध्र  प्रदेश  में  अकाल  की  स्थिति  काफी  पुरानी

 विशेषकर  लेलंगाना  क्षेत्र  के  बारांगल  जिले  में  अधिकतर
 आत्महत्याएं  हुई  सिर्फ  तेलंगाना  क्षेत्र  के  वारांगल  जिले  में  एक
 सौ  दस  आत्महत्याएं  हुई  इन  आत्महत्याओं  से  पहले  जब  इन
 किसानों  ने  कपास  की  बुवाई  की  थी  तो  वर्षा  भी  नहीं  हुई  थी  और
 भूमि  का  जलस्तर  भी  काफी  नीचे  चला  गया  था  जो  कि  कपास
 की  खेती  के  लिए  उपयोग  में  नहीं  आ  रहा  सरकार  को  इस
 बात  की  जानकारी  यह  अवधि  जून  से  लेकर  सितम्बर  तक
 की  सितम्बर  से  लेकर  दिसम्बर  तक  कपास  के  पौधे  कीट  से

 प्रभावित  उस  समय  उन्होंने  घटिया  किस्म  के  कीटनाशकों  का

 प्रयोग  जिसके  परिणामस्वरूप  यह  हानि  इन  कीटनाशकों

 का  कुछ  भी  प्रभाव  नहीं  हुआ  जिससे  सारी  फसल  बरबाद  हो

 ये  सभी  घटनाएं  सरकार  और  कृषि  विभाग  देख  रहा  किंतु
 इस  स्तर  पर  किसानों  की  परवाष्ट  नहीं  की  गई  जिससे  किसानों  ने

 आत्महत्याएं  सरकार  विशेषकर  मुख्यमंत्री  किसानों  के  घर

 उन्होंने  प्रत्येक  किसान  परिवार  को  एक  लाख  रुपये  की  अनुग्रह
 राशि  और  सुविधाओं  की  घोषणा  उन्होंने  सुरक्षात्मक  उपायों
 पर  निर्णय  लेने  की  यह  घोषणा  357  आत्महत्याएं  कोई  एक
 दिन  में  या  एक  सप्ताह  में  नहीं  हुई  ये  आत्महत्याएं  तीन  से
 चार  माह  की  अवधि  के  बीच  घटित

 इससे  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  को  मालूम  है  कि  यह

 सब  हो  रहा  है  लेकिन  वह  किसानों  में  यह्ठ  विश्वास  जगाकर  मौतें

 नहीं  रोक  सकती  है  कि  सरकार  उनके  नकद  बैंक  ऋणों  का

 ध्यान  रखेगी  और  अगली  फसल  के  लिए  ऋण  की  व्यवस्था

 सरकार  ने  इन  सब  बातों  का  ध्यान  नहीं  सरकार  ने  केवल

 अनुप्रह्द  राशि  घोषित  की  सरकार  ने  कागजों  में  किसानों  को

 अन्य  बातों  के  अलावा  एक  लाख  रुपए  अनुप्रह्ठ  ऋण  दिया  है  जिससे

 किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने  की  घटनाएं  नहीं  रुकी

 साय॑  7.0०  बजे

 मैं  आपको  एक  और  महत्यपूर्ण  बात  बताना  चाहता  में

 तेलंगाना  क्षेत्र  का  रहने  वाला  हूँ  जहां  किसानों  ने  आत्डत्या  की
 यह  क्षेत्र  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  ही  आता  दुभाग्य  से

 राज्य  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  कंपास  उगाने  वाले
 उन  किसानों  को  जिन्होंने  आत्महत्या  की  है  को  दूसरी  सूची  में  रखने
 की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  सरकार  को  एक  लाख  रुपए  का

 मुआवजा  न  देना  सरकार  स्वयं  यह  काम  सुनियोजित  तरीके
 से  कर  रही  अतः  मैं  म्मननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  आनछ  प्रांदेश  के  सुक्षष  मंत्री  से  बात  करके  इसे  ठीक
 मैं  केवल  बोलने  के  लिए  यह  सथ  कुछ  नहीं

 कष्  रहा  .......
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 सभापति  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  अब
 कोई  समय  नहीं  बचा

 -००००+-

 हॉ0०  रवि  मस्खू  :  आपने  अनेक  माननीय  सदस्यों  को
 काफी  समय  दिया  किसानों  ने  आत्महत्या  की  है

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  और
 अपने  सुझाव

 "०००००

 डॉ०  रवि  मल्लू  :  सरकार  ने  हमें  किसानों  की  दयनीय  स्थिति
 के  बारे  में  इस  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करने  का  अवसर
 दिया  है  ताकि  कम  से  कम  अब  तो  कुछ  किया  जा  सके  क्योंकि

 किसान  ही  वे  लोग  हैं  जो  देश  के  लोगों  को  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराते

 हमारे  देश  में  हरित  क्रांति  आई  लेकिन  हम  किसानों  को  दी

 जाने  वाली  सुविधाओं  के  बारे  में  भूल  रहे  हैं  ताकि  वे  खाद्यान्नों  का

 उत्पादन  कर

 सभापति  महोदय  :  में  दो  मिनट  और  लेना  चाहता

 तेलंगाना  क्षेत्र  में  मूंफली  और  लाल  चना  इत्यादि  जैपी  अन्य

 फसलें  पूरी  तरह  से  नष्ट  हो  गई  है  ।

 वि

 सभापति  मढोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 डॉ०  रवि  मस्खू  :  आप  किसानों  के  हितैषी  अध्यक्ष  के

 आसन  पर  बैठकर  आप  किसानों  के  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति

 नहीं  दे  रहे  जब  आप  दूसरे  पक्ष  में  होते  हैं  तो
 आप  किसानों

 के  बारे  में  बातें  करते

 7

 सभापति  महोदय  :  सभी  लोगों  ने  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए

 आपका  समय  समाप्त  हो  गया  अब  आप

 िफकिकक

 डॉ०  रवि  मल्लू  :  मैं  बता  रहा  था  कि  लाल  चने  की  फसल

 भी  पूरी  तरह  से  नष्ट  हो  गई  अधिकारी  किसानों  को

 समुचित  मुआवजा  नहीं  दे  रहे  वे  कुछ  किसानों  को  थोड़े-थोड़े  करके

 मुआवजा  दे  रहे  हैं  और  अधिकांश  किसानों  को  मुआवजा  नहीं  दे  रहे

 हैं  जिसके  कारण  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  और  कृषक  समुदाय
 में  तनाव  व्याप्त  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  जिसे  मैं

 इस  सम्माननीय  सभा  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 तेलंगाना  क्षेत्र  में  नींबू  के  बागान  सूख  रहे  हैं  क्योंकि  सूखे  की

 स्थिति  के  कारण  भू-जल  का  स्तर  बहुत  नीचे  चला  गया
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 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  तटवर्ती  क्षेत्र  में  नारियल  और  केले  इत्यादि
 उगाने  वाले  किसानों  को  मुआवजा  दिया  मैंने  मुआवजे  के  भुगतान
 के  लिए  नींबू  के  बागानों  का  मामला  माननीय  आंध्र  प्रदेश
 के  कृषि  मंत्री  और  बागवानी  निदेशक  के  साथ  उठाया

 |

 अतः  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  से मुआवजा  दिए  जाने  का  यह
 मुद्दा  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  के  साथ  उठाने  का  आग्रह  करता
 हूँ  ताकि  हम  तेलंगाना  क्षेत्र  के किसानों  को  आत्महत्या  करने  से  बचा

 आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  अनुग्रह  राशि  और  अन्य  लाभ  देने
 की  घोषणा  कर  रहे  हैं  लेकिन  वह्ठ  सिर्फ  कागजों  तक  ही  सीमित
 है  और  यह  वास्तविक  पीड़ितों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूँ  कि  समाज  के  किसी  भी  वर्ग  की  उपेक्षा  की  जा  सकती
 है  लेकिन  कृषक  समुदाय  जो  राष्ट्र  को  खाद्यान्न  उपलब्ध  करा  रहा
 है  उसकी  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती

 राज्य  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  किसानों  की  सहायता  करने
 के  लिए  अनेक  बार  धन  देने  का  अनुरोध  किया  अतः  मैं  मंत्री
 महोदय  से  इस  समस्या  का  स्थाई  समाधान  ढूंढने  के  लिए  एक
 सर्वदलीय  संसदीय  समिति  गठित  करने  का  अनुरोध  करता  जब

 तक  सरकार  इस  मुदूदे  को  गंभीरता  से  नहीं  लेती  मुझे  विश्वास

 है  कि  तब  तक  तेलंगाना  क्षेत्र  मे ंआपदा  अतः  मैं  मंत्री  महोदय

 से  एक  संसदीय  समिति  गठित  इस  समस्या  का  समाधान  ढूंढने

 और  किसानों  का  ध्यान  रखने  का  अग्रह्  करता  हूँ  ताकि  वे  देश

 के  लिए  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  जारी  रख

 मैं  संसद  में  इस  मामले  को  उठाने  के  लिए  आपका  बह्ुत-बहुत
 धन्यवाद  करता

 1

 सभापति  मद्दोदय  :  माननीय  कृषि  मंत्री  जी

 "०००००

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  सभापति  हमें  भी  बोलने

 का  समय  दिया

 सायं  7.०4  बजे

 समय  श्री  शैलेनड्र  कुमार  तथा  श्रीमती  रीना  चौधरी  आए

 और  सभा  पटल  के  निकट  फर्श  पर  खड़े  हो

 सभापति  मडोदय  :  इस  पर  सात  घंटे  तक  बहस  चली

 श्री  नरेश  पुगलीया  :  सभापति  आपने  इतने

 लोगों  को  बोलने  का  समय  दिया  हम  लोग  भी  इतने  समय  से

 इंतजार  कर  रहे  आप  आधा  घंटे  का  समय  बढ़ा

 "०००००

 श्री  विक्रमदेव  केशरी  :  सभा  की

 भावनाओं  को  समझते  हुए  कृपया  सभा  का  समय  एक  घंटा  और
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 विक्रमदेव  केशरी  ]

 बढ़ा  दीजिए  क्‍योंकि  यह  किसानों  की  जिंदगी  और  मौत  से
 संबंधित  तत्काल  लोक  महत्व  का  मामला

 1

 सभापति  मद्ोदय  :  इस  बात  पर  सात  घंटे  बहस  हो  चुकी

 विक्की

 7

 श्री  के  .  मुनियप्पा  :  महोदय  यद्द  बहुत  ही  गंभीर
 मामला  कनाटक  में  पचास  लोगों  ने  आत्महत्या  की  कृपया
 हमें  भी  बोलने  का  मौका

 सभापति  महोदय  :  ठीक  सभी  की  राय  से  इत्के  लिए
 आधा  घंटा  और  बढ़ाया  जाता

 सांय  7.05  बजे

 समय  श्री  शैलेन्द्र  कुमार  और  श्रीमती  रीना  चौधरी
 अपने-अपने  स्थान  पर  वापिस  चले

 1

 श्री  नरेश  पुगलीया  श  सभापति  सबको  एकोमोडेट

 सभापति  महोदय  :  ठीक  दो-दो  मिनट

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  ?  माननीय  सभापति  आपने  मेरे
 कहने  पर  पहले  एक  घंटा  और  बाद  में  आधा  घंटा  सदन  का  समय

 बढ़ा  इसके  लिए  आपको  बहुत-बहुत  आप  बहुत
 ऊंचे  आसन  पर  बैठे  इस  सदन  के  सदस्यों  को  विशेष  रूप  से
 नए  सदस्यों  को  बहुत  आशाएं

 सभापति  नियम  193  के  अन्तर्गत  श्री  विलास  मुत्तेमवार
 जी  द्वारा  किसानों  को  उनके  कृषि  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  न
 दिए  जाने  के  कारण  की  गई  आत्महत्या  के  बारे  में  जो  प्रस्ताव  इस
 सदन  में  पेश  किया  गया  मैं  उस  पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 मैं  उनको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहता  मेरा  एक  निवेदन
 है  कि  मेरे  बगल  में  ये  महिला  सांसद  बैठी  ये पहली  बार  बोलना
 चाहती  इसलिए  इनको  बोलने  का  समय  अवश्य  दिया

 सभापति  महोदय  ः  शैलेन्द्र  कुमार  आप  अपनी  बात  को

 पूरी  कर  पहले  आप  तो  बोल  उसके  बाद  महिला  सांसद
 की  बारी
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 शी  शैलेन्द्र  कुमार  :  सभापति  हमारे  देश  की  आबादी
 का  76  प्रतिशत  हिस्सा  कृषि  पर  आधारित  है  और  खासकर  हम
 समाजवादी  पार्टी  से  आने  वाले  लोडिया  जी  और  माननीय

 मुलायम  सिंड  जी  की  विचारधारा  से  ओतप्रोत  जनमानस  की
 भावनाओं  से  जुड़े  हुए  किसानों  से  जुड़े  हुए  हमारे  संसदीय
 क्षेत्र  में  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  मेरे  अपने  लोक  सभा  निवाच्चिन  क्षेत्र
 में  चार  ग्रामीण  क्षेत्र  अभी  हमारे  मंत्री  हमारे  एक
 सम्मानित  सदस्य  को  कह  रहे  थे  कि  आप  भी  किसान  इसलिए
 आप  किसानों  की  हालत  सुधारने  के  लिए  सुझाव  देने  का  काम

 सभापति  मैं  सिर्फ  सुझावों  के  रूप  में  ही  अपने  विचार
 व्यक्त  आज  किसानों  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना
 पड़  रहा  यहुत  दिककतें  उनमें  याहे  खाद  पानी  बिजली
 हो  और  चाहे  मौसम  पर  आधारित  गडवड़ी  हो  और  चाहे  नकली
 दवाओं  और  फर्टिलाइजर  की  दिककतें  तमाम  सारी  परेशानिर्यों
 से  गुजरना  पड़  रहा

 सभापति  मडोदय  :  ठीक  किसानों  की  कठिनाइयां  आपने
 बता

 थी  शैलेन्द्र  कुमार  :  सभापति  ग्रामीण  इलाकों  में  नहरें
 सिंचाई  के  लिए  बनी  लेकिन  मायनर  नदह्दरों  और  मुख्य  नहरों
 के  टेल  तक  पानी  नहीं  जा  रहा  नहरी  कमान  खत्म  करके  या
 सफाई  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपये  प्रति  वर्ष  सरकार  द्वारा  सिंचाई
 के  नाम  पर  व्यय  किया  जा  रहा  है  उसे  समाप्त  करके  ट्यूबवैल
 बनाए  जाएं  और  किसानों  को  ट्यूबवैल  के  माध्यम  से  सिंचाई  की
 सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाए

 सभापति  महोदय  :  ठीक  हो  किसानों  को  सिंचाई
 के  लिए  पानी  उपलब्ध  कराया  अब  आप  बैठ

 जी  शैलेन्द्र  कुमार  :  सभापति  बिजली  का  मामला

 बहुत  सारे  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  आप  भी  अपने  क्षेत्र  में
 देखें  बिजली  की  बहुत  कमी  हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  सरकार
 18  घंटे  बिजली  देने  की  बात  कर  रही  है  और  महीने  में  मुश्किल
 से  10-15  दिन  ही  बिजली  आती

 सभापति  महोदय  :  ठीक  हो  बिजली  आपूर्ति  में
 सुधार  यही  कहना  चाहते  दो  मिनट  हो  बैठ
 आसन  ग्रडण  किया

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  सभापति  मैं  एक  बात  और  कहना
 याहता  हूँ  कि  आज  किसानों  की  दयनीय  स्थिति  उसको  देखते
 हुए  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  कौशाम्बी  जनपद  में  कुछ  किसानों  ने  अपनी
 समस्याओं  को  लेकर  धरना  लेकिन  वहां  की  पुलिस  ने  बर्यरता
 पूर्ण  तरीके  से उनके  ऊपर  लाठी  यार्ज  पुलिस  और  प्रशासन
 किसानों  पर  अत्यायार  करता
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 सभापति  मदहोवय  :  ठीक  हो  आसन  ग्रहण  किया
 किसानों  पर  अत्याचार  न  होने  की  बात  आपने  कष्ट

 थी  शैलजेन्द्र  कुमांर  :  माननीय  सभापति  मैं  एक  बात
 और  कहना  चाहता

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  ऋण  संबंधी  मामलों  में
 चाहे  वष्ठ  सहकारी  बैंक  हो  या  अन्य  प्राइवेट  सैक्टर  उनमें  कम
 व्याज  पर  सुविधायें  मुहैया  कराई  जायें  ताकि  सभी  किसानों  को उसकी
 सुविधा  मिल

 सभापति  मुझे  बहुत  सारी  बातों  पर  अपनी  बात  रखनी
 थी  लेकिन  समय  कम  होने  की  वजह  से  मैं  एक  बात  और  रखना
 चाहूंगा  कि  पट्टे  के  नाम  पर  किसानों  को  थोड़ी  बहुत  जमीन  दी
 जाती  उनकी  पादिवारिक  संख्या  को  देखते  हुए  पट्‌टे  की  जमीन
 निर्धारित  एक  किसान  का  संयुक्त  परिवार  कितना
 उसके  अनुरूप  पट्टे  की  जमीन  उपलब्ध  कराई  जाये  ताकि  क्विसान
 उस  पर  खेती  कर  अंत  में  जिन  किसानों  ने  आत्महत्या  की

 उसके  लिए  मैं  इस  सदन  की  तरफ  से  श्रद्धासुमन  अर्पित  करता
 श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  हूँ  और  माननीय  मंत्री  जी  से  मांग  करता

 हूँ  कि  जिन  किसानों  ने  आत्महत्या  की  उन  किसानों  के  परिवारों
 की  आप  एक  सूची  बनवा  लें  और  उनको  मुआवजा  दें  और  आगे
 आत्महत्या  की  पनुरावृत्ति  न  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि
 किसान  से  संबंधित  जो  प्रकरण  उन  पर  माननीय  मंत्री  जी
 ध्यान  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 थी  नरेश  पुगलीया  :  सभापति  मुख्य  प्रश्न
 किसानों  की  आत्महत्या  का  महाराष्ट्र  और  कनाटिक  में  पिछले
 तीन  सालों  में  5००  से  अधिक  किसानों  ने  जो  आत्महत्या  की
 उसके  संबंध  में  श्री  मुकुल  वासनिक  और  चव्हाण  साहब  ने  प्रश्न
 उठाया  था  और  प्रथान  मंत्री  जी  ने  कबूल  किया  था  कि  इस  पर
 चर्चा  होनी  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  यह
 प्रश्न  यह  था  कि  जिन  राज्यों  में  किसानों  को  आत्महत्या  करने  की

 नौबत  आई  वहां  से  इमिजिएट  राहत  कैसे  दे  सकते  हैं  लेकिन

 इसका  दायरा  इतना  बढ़  गया  है  कि  वह  सारे  देश  के  किसानों  का

 प्रश्न  बन  गया  और  इस  पर  बड़ी  गंभीरता  से  चर्चा  चल  रही

 इस  चर्चा  का  तो  मैं  स्वागत  करता  किन्तु  आज  जिन  प्रांतों  में

 किसानों  को  इमिजिएट  राहत  पहुंचाने  की आवश्यकता  उन  राज्यों
 में  केन्द्र  सरकार  और  कृषि  विभाग  क्‍या  राहत  देने  वाले  उस
 पर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  क्योंकि  एक  चीज

 हमने  पिछले  सैशन  और  अभी  देखी  है  कि  माननीय  सोमपाल  जी

 और  श्री  यशवंत  सिन्हा  जी  जब  राज्य  सभा  में  थे  तो  एक  सीरियस
 सदस्य  के  नाते  राष्ट्रीय  समस्याओं  पर  गंभीरता  से  विचार  करते
 थे  लेकिन  मंत्री  बनने  के  बाद  दोनों  में  बदलाव  आ  गया  यह

 बदलाव  केन्द्र  पक्ष  में  आने  के  कारण  है  या  मंत्री  बनने  के  कारण

 इसका  हमें  अंदाजा  नहीं  मैं  कृषि  मंत्री  जी

 से  कहना  चाहूंगा  कि  महाराष्ट्र  के  अंदर  जो  आत्महत्यायें  हुई
 उसका  कारण  यह  है  कि  पिछले  तीन  साल  से  लगातार
 कम  बारिश  या  ज्यादा  बारिश  होने  के  कारण  किसान  की  फसल
 नष्ट  हुई  इससे  किसानों  की  कमर  टूट  चुकी  थी  और  उनकी
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 आर्थिक  स्थिति  कमजोर  हो  चुकी  इसके  अलावा  राज्य  सरकार
 के  माध्यम  से  जिस  प्रमाण  में  मदद  मिलनी  चाहिए  उस  प्रमाण
 में  वह्ह  मदद  नहीं  जिन  किसानों  ने  आत्महत्या  की  थी  उनके
 लिए  मुख्यमंत्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  हम  उनके  परिवार  को  एक-एक
 लाख  रुपये  देंगे  लेकिन  52  में  से  सिर्फ  18  लोगों  को  एक  ही  एक-एक
 लाख  रुपये  दिये  बाकी  लोगों  को  मुख्यमंत्री  रिलीफ  फंड  न
 होने  की  वजद्द  से  यह  रुपया  नष्ठीं  अगर  वहां  के  मुख्यमंत्री
 रिलीफ  फडे  में  पैसा  नहीं  है  तो  केन्द्र  सरकार  उनकी  मदद  करे  लेकिन
 वहां  तुरंत  मदद  की

 दूसरी  समस्या  किसानों  के  पास  विदर्भ  की  अभी  मानसून
 केरल  में  ब्रेक  हो  चुका  है  और  आने  वाले  10-15  दिनों  में  देश
 के  सभी  प्रांतों  में  आने  वाला  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहूंगा  कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  अंदर  और  खासकर  जिस  विदर्भ  से
 मैं  आता  वड  पैडी  का  एरिया  भंडार  और
 नागपुर  आदि  में  काटन  पेडी  बड़े  पैमाने  पर  होती  काटन  सीड
 और  पैडी  सीड  की  बहुत  कमी  उन  प्रांतों  मे ंआप  नेशनल  सीड
 कारपोरेशन  के  माध्यम  जिला  परिषद्‌  के  माध्यम  से  इमीजेट  सीड
 देने  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  या  इसकी  भी  जानकारी  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  के  उत्तर  में  कापरेटिव  बैंक  के  लोग  किसानों
 के  ऊपर  बहुत  हो  चुके  उस  कारण  नये  किसानों  को  ऋण  नहीं
 मिल  रहा  राज्य  सरकार  ने  घोषणा  की  थी  कि  हमारे  जो  शार्ट
 टर्म  लोन्स  हैं  उनको  हम  लांग  टर्म  लोन्स  में  कन्वर्ट  करके  किसानों
 को  लोन  देने  की  व्यवस्था  करेंगे  लेकिन  वह  व्यवस्था  अभी  नहीं

 अगर  किसानों  को  एक  महीने  के  अंदर  लोन  देने  की  व्यवस्था
 नहीं  हुई  तो  महाराष्ट्र  का  किसान  और  विदर्भ  एरिया  का  किसान
 तकलीफ  में  पड़  सकता

 मेरी  मंत्री  जी  से  विनती  है  कि  नाबार्ड  के  माध्यम  से  इन  किसानों
 को  चाहे  भूमि  विकास  बैंक  रहे  हों  या  कापरेटिव  बैंक  रहे  उन
 सबमें  उनके  शेयर  पर  10  परसेंट  काट  लिया  जाता  पिछले
 25-30  साल  से  उसका  पैसा  काटा  जा  रहा  हजारों  रुपये  उस
 किसान  के  उन  बैंकों  में  शेयर  के  रूप  में  जमा  शेयर  के  रूप
 में  आप  उनसे  10  परसैंट  काट  लेते  उसके  ऊपर  किसी  प्रकार
 का  ब्याज  नहीं  मिलता  लेकिन  जब  किसान  तकलीफ  में  हैं  तो
 उनके  शेयर  का  पैसा  जो  बैंकों  में  जमा  उसको  आप  लोन  में
 कन्वर्ट  कर  यह  मेरी  आपसे  विनती  कृषि  मंत्री  जी  को  इस
 यात  को  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  और  शार्ट  टर्म  लोन  को  लांग
 टर्म  लोन  में  तब्दील  कर

 अध्यक्ष  कॉटन  परचेज  में  हमारी  मोनोपली  स्कीम
 यह  आपको  पता  है  और  मंत्री  जी  को  भी  पता  उसमें  तीन  प्रतिशत
 टैक्स  काट  लिया  जाता  है  जिससे  उस  पूल  में  किसानों  का  पिछले
 25  सालों  से  हजारों  रुपया  जमा  मैं  मंत्री  जी  से  विनती  करूंगा
 कि  वह  रुपया  जो  पूल  मे  जमा  किसानों  को  लौटा  दिया
 यदि  वह  लौटा  दिया  जाता  है  तो  एक-एक  किसान  को  करीब  3०-
 40  हजार  रुपये  तक  की  रकम  मिल  सकती  हमारा  यह  सुझाव
 भी  ध्यान  में  रखा

 हमारे  यहां  ट्राईबल  एरिया  रहने  में  जंगल  काफी  बड़े  पैमाने
 पर  हैं  और  पिछले  3०-4०-  सालों  से  आदिवासी  भाइयों  ने  जंगल
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 की  जमीन  काटकर  वहां  खेती  करनी  शुरू  कर  दी  अकेले
 गक़चिरोली  जिले  में  25,000  किसान  हैं  जो  40  सालों  से  जमीन
 जोत  रहे  हैं  लेकिन  उनको  उस  जमीन  का  पट्टा  न  मिलने  की  वजह
 से  राज्य  सरकार  ने  उनको  कोई  सुविधा  नहीं  न  ही  उनको  1,000
 रुपये  प्रति  हैक्टेयर  का  मुआवजा  मिला  है  और  न  ही  उन्हें  सीड्स
 दी  जाती  हमारा  सुझाव  यह  है  कि  जिनके  पास  जमीन  का  पट्टा
 नहीं  लेकिन  पिछले  30-4०  सालों  से  जमीन  उनके  कब्जे  में

 वे  खेती  कर  रहे  उन  किसानों  को  सीड्स  और  बाकी  की
 मदद  दी  जाए  और  1,000  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  की  मदद  जो  उनको
 नहीं  दी  वह  भी  दी

 उसी  प्रकार  से  चर्चा  में  दो  भाग  किए  जाएं  -  एक  तो  जहां
 आस्महत्याएं  हो  रही  उन  राज्यों  को  तत्काल  मदद  दी  जाए  और

 दूसरे  किसानों  के  इस  सवाल  मंत्री  जी  ध्यान  आप  जिस

 कौन्सटीट्येंसी  से  आते  वह  चौधरी  चरण  सिंह  जी  की

 कौन्सटीटूऐंसी  है  और  देश  में  माने  हुए  किसान  उस  एरिया  से  आते
 वह  देश  को  फसल  देने  वाला  एरिया  मैं  विनती  13-14

 अगस्त  को  पार्लियामैंट  का  स्पैशल  सैशन  होने  वाला  हम  पयासवीं
 जयन्ती  मनाने  जा  रहे  उसमें  इस  देश  के  किसान  भाइयों  के  बारे
 में  और  ग्रामीण  विकास  के  मामले  में  चर्चा  यह  बात  आप  माननीय
 प्रधानमंत्री  जी  लक

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  उसके  लिए  बहुत-बहुत
 धन्यवाद  ।

 शी  विक्रम  देव  के  शरी  :  सभापित  सबसे
 पहले  मैं  आपको  नियम  193  के  अंतर्गत  अल्पावधि  थर्था  में  भाग
 लेने  हेतु  मुझे  अनुमति  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता

 आज  हम  आन्ध्र  प्रदेश  में  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किए  जाने
 के  मुद्दे  पर  चर्चा  कर  रहे  यह  एक  गंभीर  चिंता  का  विषय
 है  कि  विगत्‌  5०  वर्षों  से  देश  में  शासन  कर  रहे  कांग्रेस  दल  द्वारा

 कृषक  समुदाय  की  उपेक्षा  की  गई  उनके  द्वारा  अपनायी  गयी
 किसान  विरोधी  नीतियों  से  कृषक  समुदाय  एक  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच
 गया  है  कि  वहां  से  वापस  आना  संभव  नहीं  इसीलिए  उन्हें
 आत्महत्या  जैसा  कदम  उठाना  पड़ा

 आप  जानते  हैं  कि  आत्महत्या  किए  जाने  की  घटनाएं
 आंध्र  प्रवेश  के  लेजंगाना  क्षेत्र  में  हुई  यह  देखा  गया  है  कि  तेलंगाना
 क्षेत्र  कुछ  समय  तक  आंध्र  प्रदेश  में  उपेश्ा  किए  गए  क्षेत्रों  में  से

 चूक  उस  बज  के  लोगों  द्वारा  एक  पृथक  राज्य  हेतु  आंदोजन
 किया  गया  था  लथा  अंततः  उनके  जिए  संविधान  के  अखशुच्छेद  371
 के  अंलर्गल  विशेष  उपबंध  किया  इस  अनुच्छेद  के  अंलर्गत
 उन्हें  कतिपय  सुविधाएं  दी  जाती  लेकिन  यह  देखा  गया  कि
 सरकार  द्वारा  लेणंगाना  क्षेत्र  के  किसानों  की  पूर्णतः  उपेक्षा  की
 वे  कृषि  विस्तार  सेवाओं  की  अनुपलजब्धता  के  कारण  ऋण  वापस
 नहीं  कर
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किसानों  की

 मृत्यु  सथा  फसलों  के  नुकसान  के  संबंध  में  एक  जांच  करायी
 यह  पाया  गया  कि  कीटनाशकों  के  गलत  प्रयोग  से  फसलों  की  थर्बावी

 इसका  अर्थ  है  कि  उस  क्षेत्र  में  की  जाने  वाली  कृषि  विस्तार
 सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  अतः  यह  स्पष्टरूप  से  दर्शाता  है  कि  पिछली
 सरकार  इसके  लिए  जिम्मेवार

 थी  कल्पनाथ  राय  :  उन्हें  गलत  कीटनाशक  ववाइयां
 क्यों  दी  गयी

 शी  विक्रम  देव  केशरी  ः  ऐसा  उस  क्षेत्र  में  कृषि  विस्तार  सेवाओं
 की  अनुपलब्धला  के  कारण

 जी  के  मुमियप्पा  :  कृपया  इस  मामले  में  पार्टी  को  मत
 यह  किसानों  से  संबंधित  मामला  है  तथा  किसानों  के  हित

 के  लिए  हमें  एकजुट  होकर  संघर्ष  करना  है  .......

 7

 सभापति  महोदय  :  मैंने  आपको  दो  मिनट  का  समय  दिया
 आप  कन्क्रीट  सजेशन  विवाद  मल

 शी  विक्रम  देव  केशरी  :  किसानों  को  गरीबी  के  कगार
 पर  धकेल  दिया  गया  है  तथा  उन्होंने  आत्महत्या  की  कांग्रेस
 की  आवल  किसान-विरोधी  नीति  का  अनुसरण  करने  की  रही  है
 जिसे  उड़ीसा  राज्य  में  प्रत्यक्ष  तौर  पर  देखा  जा  रहा  उड़ीसा
 के  मुख्यमंत्री  उड़ीसा  में  कृषि  विभाग  भी  संभाल  रहे  उड़ीसा  राज्य
 के  कृषि  विभाग  में  एक  बड़ा  धोटाला  हुआ

 सभापति  महोदय  :  उसको  भी  देख  शान्सि  मैं
 उसको  देख  लूंगा  और  आपक्तिजनक  थाल  होने  पर  वह  हटा  दी

 ५००००००

 सभापति  महोदय  :  क्ृपया  करके  बैठें  मैंने
 खलिंग  दे  दी  अब  आप  कन्क्‍्लूड

 ओऔ  नरेश  पुगलीया  :  वह  अप्रासंगिक  बात  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  मैंने  कहा  न  कि  मैं  देख

 थी  विक्रम  देथ  क्केशरी  ,  आज  उड़ीसा  में  कांग्रेस  पार्टी
 मे  थटिया  बीजों  की  आपूर्ति  करके  किसानों  के  हिलों  के  साथ
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 विश्वासघात  किया  उड़ीसा  के  कृषि  विभाग  के  सचिव  जिन्होंने
 भानुमति  का  पिटारा  खोल  दिया  से  यष्ट  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  गया

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आपके  पास  कोई  ठोस  सुझाव

 शी  के  मुनियष्पा  :  वह्द  मुद्दे  का राजनीतिकरण
 कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  हर  पहलू  पर  विचार  किया

 शी  विक्रम  देव  केशरी  :  किसान  बैंक  ऋण  नहीं  चुका
 सकते  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूँगा  कि  इन
 क्रणों  को  चुकाने  की  समय  सारिणी  को  फिर  से  तय  किया  जाए
 तथा  इसे  दीर्घकालिक  ऋण  में  बदल  दिया

 अंत  भारतीय  रिजर्व  बैंक  तथा  नाबार्ड  को  इस  सरकार  की
 सहायता  में  आगे  आना  याहिए  तथा  किसानों  की  समस्याओं  को
 हल  करने  में  इसकी  मदद  करनी  चाहिए  कांग्रेस  पार्टी  की  उदासीनता
 के  कारण  ही  स्थिति  इतनी  गंभीर  हो  गई

 सभापति  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  आप  कृपया
 अपने  सुझाव  माननीय  मंत्री  को  लिखित  में

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री

 beceees

 सभापति  महोदय  :  अब  समय  नहीं  बचा  अब  आप  कृपा
 करके  आसन  ग्रहण  कीजिए  और  सरकार  का  उत्तर

 "००००-००

 आऔीमती  रीमा  चौथरी  :  सभापति  हम

 लोगों  को  दो-दो  मिनट  बोलने  का  मौका  दे

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  एक  मिनट  बोलने  का  समय  इधर
 ये  महिला  सदस्य  एक  मिनट  का  समय  दे

 सभापति  महोदय  :  कृपया  करके  अपनी  सीट  पर

 श्री  शैलेलद  छुसार  :  माननीय  सभापति  एक  मिनट

 का  समय  दे  ये  केवल  दो  बालें

 सभापति  महोदय  :  अथ  समय  नहीं

 शी  शैलेन्ड  छुमार  :  ये  एक  मिनट  में  केवल  दो  बालें
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 डॉ०  रवि  मललू  :  उन्हें  कृपया  दो  मिनट

 जीमती  रीना  चौधरी  :  सभापति  कृषि  की  प्राब्लम
 आप  नहीं  सुनेंगे  तो  कौन

 सभापति  महोदय  :  अब  समय  नहीं  एंडलैस  नहीं

 श्री  के  मुनियप्पा  :  कनाटिक  में  सबसे
 पहले  29  कपास  उत्पादकों  ने  आत्महत्या  की  और  तत्पश्चात्‌
 आंध्र  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  में  ऐसी  घटनाएं  यह  अत्यन्त  ही
 महत्वपूर्ण  मुद्दा  कृपया  मुझे  बोलने  के  लिए  दो  मिनट

 ।

 सभापति  महोदय  :  हर  पार्टी  का  समय  समाप्त  चार  घंटे
 के  बदले  आठ  घंटे  बहस  सभी  दलों  का  समय  समाप्त  हो
 गया  माननीय  सदस्यों  की  रुचि  को  देखते  हुए  सभी  लोगों  को
 एकोमोडेट  करने  की  कोशिश  की  गई  लेकिन  अब  गुंजाइश  नहीं

 अब  मंत्री  जी  जवाब

 किक

 डॉ०  रवि  मल्खू  :  कृपया  उन्हें  दो  मिनट  दे

 शी  के  मुनियप्पा  :  इस  पक्ष  से  अकंला  मैं  ही
 बकता

 श्री  सेल्यारासु  :  हमें  बोलने
 का  कोई  अवसर  नहीं  मिला  तथा  मेरे  विचार  में  हम  लोग  अंतिम
 यक्ता

 सभापति  मद्ोदय  :  ठीक  एक-एक  मिनट

 जी  के  सुनियप्पा  ः  मुझे  अवसर  देने  के  लिए  आपको

 बहुल-बहुत  इस  सम्माननीय  सभा  में  अस्सी  प्रतिशल  संसद
 सदस्य  कृषक  समुदाय  के  हैं  माननीय  मंत्री  को  किसानों  के  हित  में

 कुछ  निर्णय  करना  न  सिर्फ  कर्नाटक  के  अपितु  आन्ध्र
 लसमिलनाशु  तथा  महाराष्ट्र  के  भी  कुछ  किसानों  ने  आत्महत्या  की

 यह  अत्यन्स  ही  गंभीर  मसला  जहां  भी  किसान  रुपया  वापस
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 करने  की  स्थिति  में  नहीं  उसने  आत्महत्या  कर  ली  है  तथा  उसका
 परिवार  सड़क  पर  इसी  कारण  से  यह  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण
 विषय

 मैं  नहीं  चाहता  हूँ  कि आप  कोई  समिति  नियुक्ति  कृषि
 संबंधी  स्थायी  समिति  पहले  से  मौजूद  माननीय  मंत्री  को  कृषि
 संबंधी  स्थायी  समिति  से  विशेष  प्रतिवेदन  देने  क ेलिए  कह्दना
 इस  प्रयोजन  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  दूसरी  समिति  नियुक्त  करने
 की  कोई  जरूरत  नहीं

 किसानों  के  तीन  प्रकार  पहली  श्रेणी  के  किसान
 सिंचाई  के  लिए  नहरों  तथा  नदियों  के  पानी  पर  निर्भर  दूसरी
 श्रेणी  के किसान  50०  फुट  या  60०  फुट  गहरे  नलक्‌ूपों  पर  आश्चित

 तीसरी  श्रेणी  के  किसान  सिंचाई  के  लिए  वर्षा  पर  निर्भर  करते
 अब  आपने  इन  तीनों  श्रेणियों  का  ख्याल  रखा  मंझोले

 तथा  छोटे  किसानों  को  कर्ज  दिया  गया  उद्योगपतियों  को  भी

 लागबों-करोड़ों  रुपये  दिए  गए  उद्योगपतियों  के  मामले  में  लाखों

 करोड़ों  रुपये  लेने  के  बाद  भी  उनसे  कुछ  नहीं  पूछा  जाता  लेकिन
 यदि  एक  किसान  कर्ज  वापस  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  तो  स्थिति
 अलग  होती  यड्ड  सोचना  ठीक  नहीं  है  कि  उसकी  मंशा  ऋण

 चुकाने  की  नहीं  चूंकि  वर्षा  नहीं  हुई  अतएव  उसने  कर्ज  नहीं

 चुकाया

 1

 सभापति  मदोदय  :  एक  मिनट  खत्म  हो  गया  कृपया  आसन
 म्रद्ण

 7

 के  मुनियप्पा  :  संसद  के  अस्सी  प्रतिशत
 सदस्य  कृषक  वर्ग  से  आते  मैं  समझता  हूँ  कि  श्री  सोमपाल  जी

 कृषक  वर्ग  से  आते

 हमारे  देश  में  किसानों  से  संबंधित  यह  मामला  अत्यन्त
 गंभीर  इस  देश  में  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए
 स्थायी  समिति  से  एक  विशेष  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया
 जा  सकता

 श्री  सत्यमूर्ति  :  हम  गणपूर्ति  नहीं
 होने  पर  भी  समय  बढ़ाते  जा  रहे  हमें  सभा  की  सहमति  के  बिना
 बातचीत  करने  का  अधिकार  नहीं  हम  कैसे  चर्चा  कर  सकते

 श्री  सेल्यारासु  :  मैं  केवल  सात  बातें
 कहना  चाहता  ये  किसान  आत्महत्या  क्यों  कर  रहे  वे  यदद
 कदम  इसलिए  उठा  रहे  हैं  क्योंकि  किसानों  को  अत्यधिक  समस्याओं
 का  सामना  करना  पड़  रहा  उनकी  समस्याओं  में  पानी  का  अभाव
 भी  है  ओर  अब  तक  इसका  समाधान  नहीं  हुआ  दूसरी  बात

 समुचित  लाभकारी  मूल्य  के  बारे  में  उनके  लिए  कोई  समुचित

 ३  1998  के  अधीन  ३60

 लाभकारी  मूल्य  भी  नहीं  ह ैऔर  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्र  सरकार
 की  ओर  से  भी  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता

 तीसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  है  कि  नहर  प्रणाली
 का  अब  तक  कोई  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  गया  हमारे  पास
 पांचवीं  पंचवर्षीय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  ऐसी  कई
 अन्य  योजनाएं  रही  फिर  भी  नहर  प्रणाली  का  कोई
 आधुनिकीकरण  नहीं  हुआ  यह  कार्य  अब  भी  लंबित

 चौथी  बात  यह  है  कि  उर्वरकों  और  कीटनाशकों  की  कीमतें
 सस्ती  होनी  फसलों  में  कई  बीमारियां  लग  जाती

 सभापति  महोदय  :  आप  माननीय  मंत्री  को  अपने  भाषण  का
 लिखित  विवरण  दे  सकते

 थओ  सेल्यारासु  :  पांचवीं  बात  बाढ़  की और  मानसून  न
 आने  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  बारे  में

 छठी  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  राज्य  सहकारी
 बैंकों  द्वारा  किसानों  को  14  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  ऋण
 उपलब्ध  कराया  जाता  जबकि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 और  सहकारी  बैंकों  को  4  प्रतिशत  ब्याज  दर  पर  ऋण  उपलब्ध
 कराया  जाता  यदि  सहकारी  बैंकों  द्वारा  किसानों  को  दण्ड  के
 साथ  14  प्रतिशत  ब्याज  दर  पर  ऋण  उपलब्ध  कराया  जायेगा  तो
 किसान  ऋण  का  भुगतान  कैसे  कर

 इसलिए  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  राज्य  सरकारों  और
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने

 जीमती  रीना  चौधरी  :  सभापति
 आपने  मुझे  अपनी  बात  कहने  का  मौका  इसके  लिए  मैं  आपको
 धन्यवाद  देती  मेरे  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याएं  हैं  जिन्हें  मैं  संभ्मिप्त
 शब्दों  में  कहना  चाहती  हूँ  क्योंकि  समय  का  अभाव

 मेरे  क्षेत्र  क ेकिसानों  को  काफी  जटिल  समस्याओं  का  सामना
 करना  पड़  रहा  कुछ  जगहों  पर  जल  का  भराव  इतना  ज्यादा
 है  कि  वहां  किसान  खेती  नहीं  कर  दूसरी  तरफ  नहहरों  में
 पानी  नहीं  बिजली  उपलब्ध  नहीं  दैवी  आपदाओं  की  क्षतिपूर्ति
 तथा  खलिहान  में  आग  लगने  पर  किसानों  को  जल्दी  से  जल्दी  जो
 भी  सष्ठायता  दी  जानी  वह  उन्हें  मुहैया  कराई  किसानों
 को  कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  की  सुविधा  भी  दी  फसल  बीमा

 किसान  बीमा  योजनाएं  लागू  की  किसानों  को  अपनी
 फसल  का  सही  मूल्य  नहीं  मिल  पा  रहा  किसान  से  व्यापारी
 जो  गेहूं  450  रुपए  में  खरीद  रहे  उसको  510  रुपए  में  बेच
 रहे  फिर  भी  किसानों  को  510  रुपए  मूल्य  पर  भी  गेहूं
 उपलब्ध  नहीं  हो  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करती  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय
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 श्री  मज्लिकाजुनयूया  :  मेरे  राज्य
 में  कुल  29  मौतें  हुई  हैं  और  सरकार  ने  इन  लोगों  के  लिए  थोड़ी
 अनुग्रह  राशि  भी  उपलब्ध  करायी

 हमारे  क्षेत्र  में  बिजली  नहीं  हमारे  क्षेत्र  मे ंकुमारधारा  नामक
 नदी  बहती  यदि  भारत  सरकार  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली
 नदियों  को  पूर्व  की  ओर  प्रवाहित  कराने  के  लिए  आगे  आती  है
 तो  स्वाभाविक  है  कि  यह  सूखा  क्षेत्र  जहां  लोगों  की  मौतें  हुई  हैं
 अत्यधिक  लाभान्वित  होगा  और  यहां  सिंचाई  की  सुविधा
 उपलब्ध  हो

 मेरे  क्षेत्र  मे ंनारियल  और  नारियल  गिरि  का  उत्पादन  होता
 नारियल  गिरि  के  लिए  न्यूनतम  दर  6000  रुपये  और  नारियल

 के  लिए  500०0  रुपये  कर  देनी

 ज्वार  तथा  ज्वार  की  अन्य  किस्मों  और  रागी  के  लिए
 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने

 जहां  तक  गेहूं  का  प्रश्न  है  उत्तर  में  यहां  के  मुकाबले  इसके
 लिए  100  रुपये  अधिक  दिया  जाता  इसी  प्रकार  उपर्युक्त
 खाद्यान्नों  तथा  नारियल  एवं  नारियल  गिरि  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  निर्धारित  किया  जाना

 तालाबों  से  गाद  निकाला  जाना  अत्यंत  आवश्यक  इन
 तालाबों  में  जलस्तर  बहुत  नीचे  घला  गया  है  तथा  इसे  हैंड  पम्प
 से  भी  नहीं  निकाला  जा  सकता  अतः  तालाबों  से  गाद  निकालना
 अत्यंत  आवश्यक

 यदि  कोई  किसान  यूककर्ता  होता  तो  उसके  कृषि  उपकरण
 सरकार  द्वारा  कभी  जब्त  नहीं  किया  जाना  यही  कानून
 जब  बैलगाड़ियों  के  स्थान  पर  ट्रैक्टर  आ  रहे  ट्रैक्टर  कृषि  से

 संबंधित  मशीनरी  इसे  जब्त  नहीं  किया  जाना

 जब  ट्रैक्टर  बैलगाड़ियों  का  स्थान  ले  रहे  हैं  तो  इन्हें  जब्त  नहीं

 किए  जाने  की  छूट  देनी  अतः  इन्हीं  आवश्यक  बातों  पर

 मैं  प्रकाश  डालना  चाहता

 अंत  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  जब  सुपाड़ी
 तथा  केले  के  पेड़ों  की  कोई  क्षति  होती  है  तो कनाटिक  सरकार  और

 केन्द्र  सरकार  भी  केवल  150  रुपए  मुआवजा  स्वरूप  देती  जब

 कभी  भी  भूमि  अधिग्रह्ीत  की  जाती  है  तथा  जब  कभी  भी  लोक

 प्रयोजन  हेतु  नारियल  के  पेड़ों  का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  तो

 किसानों  को  मुआवजा  स्वरूप  1500  रुपए  दिया  जाता  जबकि

 क्षति  की  स्थिति  में  केवल  150  रुपए  दिया  जाता  अतः  इस

 विषमता  को  समाप्त  किया  जाना  लोगों  को  विद्युत  की

 आपूर्ति  करनी  ऋण  ब्याज  मुक्त  रूप  से  देने  यदि  ब्याज

 मुक्त  ऋण  दिया  जाता  है  तब  यह  सहायक  उदाष्द  रणस्वरूप
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  यदि  किसी  कर्मचारी  को  भवन  निर्माण

 कराना  हो  तो  उसे  ब्याज  मुक्त  ऋण  दिया  जाता  बैंकों  में  भी

 13  1920  के  अधीन  362

 ब्याज  मुक्त  ऋण  दिया  जाता  यदि  किसानों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण
 नहीं  दिया  जाता  हो  तो  कम  से  कम  4  प्रतिशत  ब्याज  लगाना

 अंत  में  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  कि  कृपया  इस  देश  में  कृषकों
 को  सुख  से  रहने

 1

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सभापति
 सर्वप्रथम  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  का  आभार  व्यक्त

 करना  चाहता  हूँ  कि  अल्पकालीन  जो  अल्पकालीन  तो  रही
 नहीं  दीर्घकालीन  हो  गई  को  तीन  दिन  हो  गए

 सभापति  महोदय  :  सदन  की  सहमति  तो  माननीय  मंत्री
 जी  के  उत्तर  तक  समय  बढ़ा  दिया

 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 शी  सोमपाल  :  उन्होंने  इस  चर्चा  के  शुभारम्भ  करने  से  पूर्व
 माननीय  सदस्यों  का  आह्वान  किया  था  कि  यह  बहुत  गंभीर  विषय
 है  और  चिन्ता  का  विषय  जिस  प्रकार  से  किसानों  को  किन्‍्हीं
 कारणों  से  अपनी  जान  लेने  के  लिए  विवश  होना  पड़ा  इस  स्थिति
 को  देखते  सभी  माननीय  सदस्य  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर
 इस  चर्चा  में  भाग  वे  केवल  सामान्य  बात  न  कष्ट  करके  विशेष
 और  ठोस  सुझाव  प्रस्तुत  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  की  इस
 भावना  और  आह्वान  के  अनुरूप  सदस्यों  ने  चर्चा  में  बढ़-चढ़कर
 भाग  लिया  और  अभी  तक  भी  सदस्यों  की  इस  चर्चा  में  भाग  लेने
 और  अपनी  बात  कहने  की  इच्छा  समाप्त  नहीं  जो  आपके  समक्ष
 प्रमाणित  हुई

 इस  चर्चा  को  सबसे  पहले  विलास  मुत्तेमवार  ने  प्रारंभ
 उन्होंने  भी  अध्यक्ष  महोदय  की  उसी  भावना  को  दोहराया

 और  महाराष्ट्र  में  अध्ययन  दल  भेजने  की  बात  मैं  आपके
 माध्यम  से  उनको  सूचना  देना  चाहता  इसमें  प्रक्रिया  यष्ठ  है  कि
 राज्य  सरकार  पहले  मांग  भेजती  इस  आशय  का  एक  स्मरण
 यनत्न  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजती  लेकिन  ऐसा  कोई  भी  पत्र  अब
 तक  यहां  महाराष्ट्र  प्रदेश  की सरकार  की  ओर से  प्राप्त  नहीं
 संविधान  के  संघीय  ठांचे  की  व्यवस्था  जब  तक  राज्य
 सरकार  की  ओर  से  ऐसा  स्मरण  पत्र  नहीं  आता  तब  तक  केन्द्रीय
 सरकार  दल  नहीं  भेजती  यद्  संविधान  में  व्यवस्था  फिर
 भी  मैं  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  आप  और  इस  सदन  के  माननीय
 सदस्यों  को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूँ  कि  हम  महाराष्ट्र  सरकार
 से  इस  विषय  में  विचार  करके  और  इस  बातचीत  की  जांच  करायेंगे
 और  उनसे  कहेंगे  कि  यदि  आवश्यकता  तो  इस  प्रकार  का  पत्र
 दें  और  हम  अध्ययन  दल  वहां  भेज

 विलास  मुत्तेमवार  जी  ने  मुआवजे  की  बात  भी  कही  उन्होंने
 सही  बात  कही  है  चाहे  रेल  यात्रा  हो  या  हवाई  यात्रा  जहां  पर
 भी  इस  प्रकार  की  क्षति  होती  तो  क्षतिपूर्ति  की  व्यवस्था  लेकिन
 किसानों  के  लिए  क्षतिपूर्ति  की  व्यवस्था  नहीं  उसके  ऊपर  अगर
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 सोमपाल  )

 सारे  सदन  की  सहमति  तो  मैं  सरकार  की  ओर  से  कहना  यादूंगा
 कि  उसक॑  ऊपर  सकारात्मक  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  और
 इस  सदन  के  सभी  पञ्लों  का सहयोग  और  सष्ठमति  तो  कोई
 बात  नहीं  इस  तरद्ठ  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  बनाई  जा  जहां
 तक  ऐसे  मामलों  में  राहत  देने  की  बात  मैं  अपनी  बात  की
 पुनरावृकश्षि  करना  दो  प्रकार  की  राहत  व्यवस्था  दशम  वित्तीय
 आयोग  की  संस्तुतियों  के  उपरान्त  स्थापित  की  जा  युकी

 एक  आपदा  राहत  कोष  जिसको  1995  से  लेकर  2000
 उसमें  शायद  600०  या  5000  करोड  रुपए  से  ज्यादा  की

 व्यवस्था  की  गई  थी  और  उसमें  75  प्रतिशत  अंशदान  केन्द्र  सरकार
 की  ओर  से  और  25  प्रतिशत  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  दिया  जाता

 वर्ष  की  चारों  तिमाहियों  की  प्रथम  तिथि  को  स्वतः  वित्त  मंत्रालय
 से  यह  राशि  अवमुक्त  कर  दी  जाती  है  और  यह  नियमित  रूप  से
 होती  रही  किसी-किसी  विशेष  परिस्थिति  में  यदि  ऐसा  लगे  कि
 राज्य  के  पूर्व  वर्ष  की  राशि  समाप्त  हो  युकी  है  तो  अग्रिम  किश्त
 भी  अवमुक्त  की  जाती  जैसे  इस  वर्ष  हमने  उड़ीसा  और

 कुछ  राज्यों  के  संबंध  में  किया  था  और  इस  व्यवस्था  के  उपरांत

 मूलतः  .......  अब  आप  सारी  बात  सुन  हम  बीच
 में  नहीं  बोले

 7

 श्री  के  मुनियप्पा  :  यह  प्राकृतिक  आपदा  का  प्रश्न  नहीं

 शी  सोमपाज  :  आप  इस  बारे  में  नहीं  पूछ  रहे  परन्तु  मैं
 उन  माननीय  सदस्य  को  उत्तर  दे  रहा  जो  इस  विषय  में  बोले

 शी  के  मुनियप्पा  :  आप  प्राकृतिक  आपदा  के  लिये
 निर्धारित  धन  को  दूसरी  मर्दों  पर  खर्च  कर  रहे

 शी  सोमपाल  :  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों
 का  जवाब  दे  रहा  श्री  मुक्षेमवार  ने  भी  इसे  उठाया  वे  उनके
 दल  के  यदि  मैं  कोई  जवाब  नहीं  दूँ  लो  आप  कहेंगे  इस  बात
 का  जवाब  नहीं  दिया  गया  कृपया  मेरी  बात  मैं  आपके
 बल  के  सदस्य  श्री  विलास  मुक्षेमवार  द्वारा  उठाये  गये  सभी  प्रश्नों
 का  उत्तर  दे  रहा

 1

 दूसरी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  एक  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष
 की  है  जिसमें  700  करोड़  की  व्यवस्था  पांच  वर्ष  के  लिए  की  गई
 थी  और  उस  राशि  में  120  करोड़  रुपए  1996-97  में  और  जोड़
 दिए  गए  थे  और  वह  राशि  पूरी  समाप्ल  हो  चुकी  उसमें  यह
 व्यवस्था  है  कि  यदि  राज्य  सरकार  आपदा  राहत  कोष  और  अपने

 न्‍्य  संसाधनों  में  से  इस  आपदा  से  निपटने  के  लिए  समर्थ  नहीं
 है  तो  वह  कंन्द्र  सरकार  का  अध्ययन  दल  के  जिए  सूचना  भेजले

 अध्ययन  दल  जाने  के  बाद  उस  क्षति  का  आकलन  करता
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 आकलन  करने  के  बाद  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  है  और  उस
 प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  बाद  जब  वह  प्रतिवेदन  आ  जाता
 है  तो  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  जिसमें  सभी  प्रदेशों  के  मुख्यमंत्री  भी
 सदस्य  होते  उसकी  एक  उप-समिति  जिसगें  क्रमवार  पांच
 राज्यों  के  मुख्यमंत्री  और  तीन  केन्द्रीय  मंत्री  रहते  है  उसमें  से  वष्
 राशि  दी  जाती  उसके  कुछ  मानक  और  निध्वम-उपनियम
 तथा  मागदिर्शक  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  जिसमें  यह्ठ  कष्टा
 है  कि  केवल  सीमांत  और  लघु  किसानों  को  जो  क्षति  हुई  है  तथा
 आने  वाली  फसल  में  जो  निवेशों  के  ऊपर  व्यय  करना  है  उसके

 लिए  राशि  दी  जाती  उसमें  50०  रुपया  प्रति  हैक्‍्टेयर  की  सीमा
 उसके  अनुसार  वह  समिति  निश्चित  करती  उसमें  भी  केन्द्र

 सरकार  का  विवेकाधीन  कोई  कोटा  निश्चित  नहीं  यही  समिति
 उसको  निर्धारित  करती  ये  दो  व्यवस्थाएं

 जी  चन्द्र  शेखर  साहू  :  उनमें  कौन-कौन  हैं  यह
 आप  बताएं  ?

 शी  सोमपाज  :  यह  सूचना  दे  दी  अभी  मुझे  जो  स्मरण
 है  उसमें  पश्चिमी  मध्य  आंध्र  जम्मू-कश्मीर
 और  शायद  पूर्वोत्तर  राज्य  कृषि  मंत्री  भारत  वित्त
 मंत्री  भारत  स्वास्थ्य  मंत्री  भारत  सरकार  ये  आठ  सदस्य

 विलास  मूक्तेमवार  जी  न ेऋण  की  माफी  और  ऋण  वसूली  को
 स्थगित  करने  की  बात  कही  और  ब्याज  में  कुछ  छूट  देने  की  बात
 कही  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदन  को  सूचित  करना
 चाहता  हूँ  कि  राष्ट्रीय  कृषि  विकास  बैंक  और  भारतीय
 रिजर्व  इन  दोनों  की  टीमें  आन्द्र  प्रदेश  गई  थी  और  उन्होंने
 राहत  के  कुछ  कदम  उठाए  जिसमें  कर्जे  को  रि-शेडयूल  करसे

 बाद  में  वसूली  करने  उसका  ब्याज  की  माफी  और
 इस  प्रकार  की  कुछ  राहत  उनका  विवरण  मैं  आपको  दे
 जहां  तक  ऋण  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कृषकों  को  उपलब्ध  कराने  की
 बात  है  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हूँ  और  सदन  को  यह  बताना
 चाहता  हूँ  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पूरे  काल  में  केवल  17
 प्रतिशल  पूरे  विकास  का  जो  सरकार  या  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा
 दिया  वह  किसानों  को  गया  है  और  यह  निश्चित  रूप  से
 अपर्याप्त

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  स्थिति  सुधरने  के बजाए  खराब
 हुई  सारे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  मिलाकर  देखा  जाए  लो  पिछले
 से  पिछले  वर्ष  में  अधिकतम  14.1  प्रतिशल  ऋण  दिया  जबकि
 रिजर्व  बैंक  के  द्वारा  उन्हें  18  प्रतिशल  का  लक्ष्य  दिया  गया
 एक  या  दो  बैंकों  को  छोड़कर  किसी  ने  भी  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं
 किया  और  प्रायः  यह्ठ  13  प्रतिशल  से  कम  रहा  निश्चित  रूप
 से  माननीय  सदस्यों  ने  जो  चिंता  व्यक्स  की  है  वह  यथासत  सही  है
 कि  ऋण  की  पर्याप्त  व्यवस्था  की  जानी  इसलिए  आगामी
 वर्ष  में  हम  चाहते  हैं  कि  ऋण  का  प्रवाह  वर्लमान  दर  से  दुगुना  हो

 इसको  एक  वर्ष  में  किया  जाया  सम्भव  नहीं  है  क्‍योंकि  हमें
 एक  पुरानी  विरासत  मिली  सारे  ढांचे  को  एक  वर्म  समाप्त  करना
 या  उसमें  किसी  तरह  का  परिवर्तन  करना  सम्भव  नहीं  होता
 इस  बाल  को  आप  सथ  लोग

 जहां  लक  प्रक्रिया  को  सुगम  करने  की  बात  मैं  आपसे  सहमत
 एक  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  का  प्रारूप  अभी  बनाया  जा  रहा
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 उसमें  ऋण  की  व्यवस्था  को  सरल  करने  के  लिए  सव्वांगीण  प्रयास
 किया  इस  संबंध  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  कुछ  घोषणा
 अपने  बजट  भाषण  के  दौरान  कर  भी  दी  जिसमें  क्रेडिट  कार्ड
 किसानों  को  दिए  जाने  की  बात  कही  गयी  इस  संबंध  में  रिजर्व

 सारे  राष्ट्रीयकृत  सहकारी  बैंकों  /  क्षेत्रीय  सहकारी
 बैंकों  और  जो  अन्य  वित्तीय  संस्थाएं  हैं  उनको  आवश्यक  निर्देश  जारी
 कर  दिए  उनमें  यह  व्यवस्था  रहेगी  कि  किसान  के  स्वामित्य
 में  जितनी  भी  भूमि  बाजार  मूल्य  के  आधार  पर  उसके  लिए
 एक  ऋण  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जाए  और  उस  सीमा  तक  जितना
 भी  ऋण  वह  याहे  ले  ले  और  ज़ो  बकाया  राशि  उसके  ऊपर
 सुविधा  के  अनुसार  ब्याज  की  अदायगी  कर  अभी  तक  व्यवस्था
 यह  थी  कि  यदि  किसान  ने  सौ  रुपया  भी  ले  लिया  तो  जब  तक
 वष्ठ  पूरा  ऋण  वापस  नहीं  कर  उसको  दूसरा  ऋण  नहीं  मिलता

 यह  बात  वाणिज्यिक  और  औद्योगिक  ऋण  के  संबंध  में
 कैश  क्रेडिट  लिमिटेड  की  तरह  से  यह  सुविधा  किसान  को
 उपलब्ध  कराई

 ऋण  की  वसूली  के  संबंध  में  जो  उत्पीड़न  किसान  को  होता
 जिसमें  किसान  गिरफ्तार  हो  जाता  हमने  भी  ऐसी  घटनाएं

 देखी  मेरे  ही  गांव  के  चौधरी  हरिसिंडह  को  64  रुपये  20  पैसे
 के  ऊपर  हथकड़ी  लगी  यह  बात  सदस्यों  की  सही  है  कि  किसी
 भी  व्यापार  या  उद्योग  के  लिए  ऋण  लेने  वाले  और  ऋण  न  देने
 वाले  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किये  जाने  की  घटना  सम्भवतः  हमारी
 स्मृति  में  भारत  में  तो  नहीं  किसान  के  साथ  जो  एक  भेदभावपूर्ण
 रवैया  उसको  समाप्त  करने  की  बात  हमारे  विक्त  मंत्री  जी  ने
 और  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सदन  में  पहले  डी  कष्द  दी  विलास  मुत्तेमवार
 जी  ने  राहत  राशि  को  सभी  राज्यों  में  और  ऐसी  सभी  घटनाओं
 के  संदर्भ  में  समान  किए  जाने  की  बात  कही  मैं  सदन  के  विचारार्थ
 इसको  रखना  चाहूंगा  और  अगर  सदन  की  सहमति  होगी  तो  सरकार
 को  इसे  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 विदर्भ  की  स्थिति  के  बारे  में  उन्होंने  मैं  विदर्भ  की  स्थिति
 से  व्यक्तिगल  रूप  से  परिचित  मैं  वहां  जाता  रहा  वहां  जल
 का  अभाव  पठारी  भूमि  मिट॒टी  की  कमी  भूमिगत  जल
 पहले  ही  नीये  वह  और  नीचे  चला  गया  ऐसे  क्षेत्रों  के लिए
 मैंने  प्रातः  काल  प्रश्नकाल  के  दौरान  सदन  को  सूचित  किया  था  कि
 एक  25  वर्षीय  परियोजना  वर्षा  जल  ग्रहण  तकनीक  के
 माध्यम  से  भूमि  के  ऊपर  जल  को  संग्रह  करने  की  और  भूमिगत
 जल  छोलों  का  संभरण  करके  वर्ष  भर  उसके  उपयोग  की  व्यवस्था
 करने  की  जिसमें  पांच  हजार  करोड़  ठुपया  इसी  बजट  में  आवंटित
 किये  जाने  का  योजना  आयोग  का  प्रस्ताव  इसी  बजट  में  677

 करोड़  रुपया  उसके  लिए  आवंटिल  कर  दिया  गया  इतनी  राशि
 एक  वर्ण  में  कभी  भी  इस  मद  में  नहीं  दी  गयी  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  मात्र  11  सौ  करोड़  ठुपया  दिया  गया  था  और  जब  हमने
 कृषि  स्थाई  समिलि  में  कृषि  मंत्रालय  के  लोगों  से  जानकारी
 लो  हिसाब  लगाया  गया  था  कि  यवि  इस  दर  से  प्रगति  हुई  तो  260
 वर्ष  पूरे  भारत  वर्ष  को  वर्षा  जल  प्रहण  तकनीक  के

 माध्यम  से  कवर  करने  में  मै ंआपको  सूचित  करना  चाहता

 हैँ  कि  वह  25  वर्षीय  उस  संसवीय  स्थाई  समिति  की  संस्लुति
 के  थाद  योजना  आयोग  ने  बनाई  आप  सारी
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 बात  सुन  लेंगे  तो  आपका  कोई  प्रश्न  नहीं  मेरी  भी  औ
 आपकी  भी  ऊर्जा  इससे  महाराष्ट्र  में  विदर्भ  की  स्थिति
 निश्चित  रूप  से  शोचनीय  वष्ठां  छोटे  किसान  जल  और
 उत्पादकता  कम  कपास  का  एक  अनुसंधान  संस्थान  जो  नागपुर में  वहां  हमने  देखा  है  कि  कपास  की  खेती  को  जो  क्षति  हुई

 उसके  लिए  जो  एक  हइंटेग्रेटिड  फैक्ट्स  मैनेजमेंट  और  क्रोप्स
 प्रैक्टिसिज  के  विकास  के  माध्यम  से  उसको  ठीक  करने  की  बात
 कही

 मैं  इस  बिन्दु  पर  आगे  उन्होंने  कीटनाशकों  की
 गुणवत्ता  सही  न  होने  की  बात  कही  इस  सम्बन्ध  में  सभी  सदस्यों
 ने  चिंता  जतायी  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  प्रशासनिक
 उपाय  किए  जाने  यह  प्रायः  प्रदेश  सरकारों  का  उक्तरदायित्य
 होता  मैं  इसमें  केन्द्र  सरकार  की  भूमिका  से  हटना  नहीं
 जो  परामर्श  या  सहायता  हम  से  हम  राज्य  सरकारों  की  करने
 के  लिए  तैयार

 श्री  अमर  पाल  सिंह  जी  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  से  और  मेरे  ही
 जनपद  मेरठ  से  आते  उन्होंने  कपास  की  खरीद  में  खामी  होने
 की  बात  कहीं-कहीं  से  यद्  रिपोर्ट  आई  थी  कि  कपास  के
 कुछ  भाव  गिर  रहे  हैं  इस  वर्ष  कपास  के  भाव  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों
 से  काफी  ऊपर  रहे  वे  कहीं  नीचे  नहीं  रहे  इस  चर्चा  में
 जो  विषय  रखा  गया  था  कि  लाभकारी  मूल्य  न  मिलने  के  कारण
 आत्महत्याएं  हुई  ऐसा  कहना  उचित  नहीं  उससे  कठिनाइयां
 तो  बढ़ी  हैं  लेकिन  यह  फसलों  के  नष्ट  होने  से  हुई  मूल्यों  के
 कम  होने  से  नहीं  हुई  यह  बात  सदन  को  ठीक  से  समझ  लेनी

 सदस्य  इसको  अन्यथा  न

 एक  माननीय  सदस्य  ने  रबड़  के  मूल्य  के  संबंध  में  कहा  ।  पिछले
 वर्ष  और  पिछले  से  पिछले  वर्ष  इसके  मूल्य  बाजार  में  बहुत  बढ़
 गए  वह  55-56  और  60  रुपए  तक  चले  गए  वह  इस
 वर्ष  गिरे  इस  सम्बन्ध  में  समर्थन  मूल्यों  को  कृषि  मूल्य  आयोग
 मूल्य  निर्धारित  नहीं  बाणिज्य  मंत्रालय  इसकी  व्यवस्था  करता

 अभी  मंत्रिमंडल  ने  एक  निश्चय  लगभग  एक-डेढ़  सप्ताह  पहले
 किया  है  जिसमें  रबड़  की  खरीद  के  लिए  34  रुपए  के  दाम  पर
 जिसको  उचित  दाम  माना  गया  रबड़्  की  खरीद  करने  के  लिए

 को  आवश्यक  निर्देश  दिए  जहां  लक  उसके  आयात
 की  बात  कह्टी  गई  रबड़  का  आयात  भारत  में  नहीं  केवल
 एडवांस  लाइसेंसिंग  स्कीम  जिस  में  निर्यातपरक  वस्सुओं  के  लिए  कुछ
 रबड़  का  आयात  किया  जाता  वह  केवल  निर्यात  के  लिए  किया
 जाता  वह  अपने  देश  में  उपयोग  करने  के  लिए  नहीं  किया
 मैं  यह  बात  यहां  स्पष्ट  करना

 7

 थी  थॉमस  ः  रबर  के  विषय  में  आपने
 बताया  कि  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अंतर्गत  आता  वास्तविक
 समस्या  यह  है  कि  यद्यपि  यह  खेली  की  फसल  तथापि  यह  आपके
 मंत्राजय  के  अंलर्गत  नहीं  हम  वास्तव  में  दु/खी  वे  सिर्फ
 यही  कहले  हैं  कि  अग्रिम  लाइसेंस  से  लो  थोड़ा-सा  रचर  प्राप्ल  होता

 परन्तु  यह  बात  नहीं  मूल्य  सिर्फ  एक  साल  तक  नहीं
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 अनेक  वर्षों  तक  50  रुपये  अथवा  इससे  अधिक  मूल्य  बना
 अचानक  इसमें  गिरावट  आनी  शुरू  हुई  यद्द  65  रुपये  से  तेजी
 से  घटकर  25  रुपये  और  इससे  भी  कम  रहने  ऐसे  में  किसान
 कैसे  अपनी  जीविका  चला  सकते  हैं  ?  वाणिज्य  मंत्रालय  जो
 कि  सिर्फ  व्यावसायिक  पक्ष  की  ओर  ध्यान  देता  इस  मामले  को
 बिल्कुल  नहीं  देख  रहा  हम  चाहते  हैं  कि  आपके  अंतर्गत  एक
 पृथक  मंत्रालय  अथवा  कम  से  कम  एक  विभाग  यह  बेहतर

 थी  सोमपाल  :  ऐसा  नहीं  है  कि  कृषि  मंत्रालय  को  इसकी  चिंता
 नहीं  ऐसा  क्‍यों  है  कि  हम  इससे  कतई  चिंतित  नहीं  मैंने
 आपको  पहले  ही  यद्ट  बताया  है  कि  मंत्रिमंडल  ने  एक  निर्णय  लिया
 है  और  इसने  राज्य  व्यापार  निगम  को  34  रुपए  मूल्य  पर  खरीद
 करने  का  निर्देश  दिया  मैं  मानता  हूँ  कि  मूल्यों  में  काफी  गिरावट
 आयी  इसीलिए  हम  इसके  लिए  समर्थन  दे  रहे  मैं  आपको
 यद्ट  बताना  चाहता  राज्य  व्यापार  निगम  को  यह  निर्देश  दिया
 गया  है  कि  वष्द  इनका  स्वदेशी  बाजार  में  विपणन  नहीं  वे  इसे
 कुछ  समय  तक  भंडार  में  रखेंगे  ताकि  समर्थन  मिल  सके  क्‍योंकि
 यदि  एक  तरफ  उनके  द्वारा  खरीद  की  जाती  है  तथा  दूसरी  तरफ
 इसे  बेचा  जाता  है  तो  इससे  मूल्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  यह
 निर्णय  पहले  डी  लिया  जा  चुका
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 मैं  सभी  बातों  का  जवाब  आप  बेचैन  मत  मैं  आपकी
 बात  पिछले  तीन  दिनों  से  सुन  रहा

 शी  अमर  पाल  सिंह  जी  ने  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  कम

 मूल्य  और  व्यापारिक  दरें  यानी  किसान  के  सापेक्ष  मूल्य  वितरित
 होने  की  बात  यह  एक  ऐतिहासिक  तथ्य  ब्रिटिश  शासन
 काल  में  भी  और  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पूरे  काल  में  यदि  आप  मूल्यों
 के  ग्राफ  को  देखें  तो  यह  पाएंगे  कि  70  के  दशक  में  केवल  तीन
 या  चार  प्रारम्भिक  वर्षों  को  छोडकर  १970-71,  1971-72,
 1972-73  और  कुछ  अंश  में  1973-74  यह  तो  टर्म्स  ऑफ  ट्रेड

 यदि  इनको  100  के  बराबर  माना  जाए  तो  कृषि  उत्पादों  के  लिए
 यह  84  और  94  के  बीच

 उसका  परिणाम  यह  है  कि  साढ़े  बारह  प्रतिशत  की  हानि

 कृषि  क्षेत्र  को  प्रति  वर्ष  होती  रही  है  और  इसका  परिणाम  यह  है
 कि  सात  से  साढ़े  सात  वर्ष  के  बीच  में  किसान  की  प्रति  व्यक्ति
 आय  और  दूसरे  व्यवसायों  में  लगे  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में

 एक  और  दो  का  जो  अंतर  60  और  70०  के  दशक  में  एक

 अनुमान  के  अनुसार  वह  एक  और  चार  का  और  दूसरे  अनुमान
 के  अनुसार  वषह्ठ  एक  और  छः  से  भी  ज्यादा  हो  गया  यानी  खेती
 में  लगे  व्यक्ति  की  आय  जितनी  दूसरे  व्यवसायों  में  लगे  लोगों
 की  आय  उनसे  छः  गुना  अधिक  चली  गई

 सभापति  इसमें  किसी  के  दो  मत  नहीं  हैं  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति
 के  बाद  कृषि  ने  उन्‍नति  की  किसानों  की  दशा  सुथरी  पर
 जितना  आर्थिक  विकास  जिस  दर  से  डोना  थाहिए  उस  दर  से
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 नहीं  हुआ  और  उसको  जो  प्रतिफल  मिलना  चाहिए  उसमें  कृषक
 और  ग्रामीण  समुदाय  को  उसका  उचित  भाग  नहीं  इसके
 कारण  किसानों  की  दशा  बिगड़ी  गांवों  में  आक्रोश  बढ़ा  है और
 जो  इस  प्रकार  के  किसान  आंदोलन  हुए  कहीं-कहीं  उन्होंने
 हिंसात्मक  रूप  से  भी  अपनाया  यह  बात  सभी  मानते  हैं  कि
 इस  पर  चिंता  की  जानी  इस  पर  मैं  सदन  का  ध्यान  याहूंगा
 और  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  गंभीरता  से  इस  विषय  पर  बात
 करके  कृषि  उत्पादों  के  संबंध  में  जो  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग
 की  संस्तुतियां  उसमें  अधिक  ध्यान  देकर  सदस्य  अपने  सुझाव

 जो  कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति  वह  इसकी  समीक्षा  करती
 द्वागा  जो  मूल्य  संस्तुतियां  की  जाती  उनकी

 समीक्षा  प्रति  वर्ष  कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति  करती  है  और  उसमें
 कोई  भी  सदस्य  जाकर  अपनी  राय  जाहिर  कर  सकता  यदि  उन्हें
 लगे  कि  फार्मूला  ठीक  नहीं  है  तो  वष्द  सुझाव  दे  सकते  पर  अभी
 तक  जिस  तरह  से  वह  कीमतें  तय  की  जाती  उसके  संबंध  में
 मैं  सदन  को  संक्षिप्त  रूप  में  अवगत  कराना

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :  मूल्य  निर्धारण  में  किसानों
 की  ज्यादा  भागीदारी  होनी

 शी  सोमपाल  :  यह  भागीदारी  है  कि  आप  सांसद  बने  बैठे
 आप  समिति  में  जाइए  और  भागीदारी  हो

 डॉ०  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  वष्ट  कम

 थी  सोमपाल  :  कम  नहीं  यदि  543  सांसद  नहीं  कर  पाएंऐ
 तो  समिति  में  दो  आदमी  नहीं  कर  रुचि  लेने  की  बात
 मैं  आपसे  कह्दना  चाहता  हूँ  कि  यहां  ज्यादा  वात  करने  के  बजाय
 समिति  में  भी  ज्यादा  रुचि

 जिस  प्रणाली  का  अवलंबन  करता  इस  प्रकार
 के  मूल्यों  के  निर्धारण  उसमें  उत्पादन  की  लागत  और  जो  खेती
 के  काम  आने  वाली  वस्तुएं  उनकी  कीमतों  में  जो  परिवर्तन  होते
 हैं  और  जो  निवेशों  और  उत्पादों  का  परस्पर  सापेक्ष  मूल्य  उनके
 ऊपर  ध्यान  रखकर  बाजार  के  जो  मूल्य  ऐतिडासिक  रूप  से  रहे

 उनको  ध्यान  में  सारी  फसलों  के  अंतः-फसल  मूल्यों
 को  ध्यान  में  रखकर  और  जो  औद्योगिक  उत्पाद  और  विनिर्मित
 उत्पाद  उनकी  कीमतों  का  अंदाजा  लगाकर  और  जो  सामान्य
 मूल्य  स्तर  है  पूरे  देश  उसके  संबंध  में  इनका  किस  तरष्ठ  का
 मूवमेंट  रहा  उसको  ध्यान  में  रखकर  और  किसानों  और  दूसरे
 वर्गों  के  जो  रहन-सहन  का  खर्चा  उसका  हिसाब
 अंतर्राष्ट्रीय  वाजार  में  जो  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  उनका  ध्यान

 और  जो  वस्तुएं  किसान  खरीदता  है  और  जो  वस्तुएं  किसान
 बेयता  उनके  मूल्यों  के  संबंध  को  ध्यान  में  रखकर

 मूल्यों  की  संस्तुति  करता  है  और  इसके  तीन  चरण  एक
 चरण  है  सी-॥  जिसमें  सारे  सीधे-सीधे  जो  खर्चे  होते  वह  लगाये
 जाते  है  जिसमें  लेबर  और  जो  घरेलू  लेबर  उसको
 लगाया  जाता  है  और  कोस्ट  है  जिसमें  प्रबंधन  का  जो  खर्चा
 किसान  करता  है  जिसको  मैनेजीरियल  कोस्ट  या  प्रौफिट  कहते
 10  प्रतिशत  वष्ठ  जोड़ा  जाता  उसमें  हम  प्रायः  ध्यान  रखते  हैं
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 कि  सभी  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  की  चरण  तक  की  लागत
 को  आरक्षित  करके  मूल्य  घोषित  किया  जाए  और  उसके  संबंध  में
 खाली  मूल्य  घोषित  किया  जाना  एक  बात  है  पर  उनको  उस  स्तर
 तक  बनाए  रखना  दूसरी  बात  क्योंकि  किसान  की  कठिनाई  यह
 है  कि  जब  फसल  बोता  है  और  जब  फसल  उसके  बीच
 में  सारे  व्यय  चलते  रहते  चाहे  वह  ब्याज  के  घर  के  हों  या
 खेती  पर  आने  वाले  खर्चे  किसान  की  फसल  एक  बार  आती

 उसकी  आय  का  कोई  नियमित  स्रोत  नहीं  जैसे  वेतनभोगियों
 या  उद्योगपतियों  या  व्यापारियों  का  उसकी  प्रतीक्षा  करते-करते
 जब  फसल  आती  है  तो  उसका  धैर्य  जवाब  दे  जाता  है  और  वह
 मजबूर  हो  जाता  है  विवशता  में  उसकी  बिक्री  करने  और  उसका
 लाभ  वाजार  में  बैठे  लोग  लेते  इसलिए  सरकार  की  भूमिका  इसमें
 आती

 रात्रि  8.0०  एजे

 उसका  समर्थन  करने  के  लिए  जो  व्यवस्थाएं  हमने  की  उनमें
 मुख्यतः  गेंहूं  और  कुछ  अन्य  फसलों  के  लिए  तो  भारतीय
 खाद्य  निगम  खरीद  करता  है  और  उन  मूल्यों  को  बनाये  रखने  का
 प्रयास  किया  जाता  इसी  तरह  से  भारतीय  जूट  निगम
 कारपोरेशन  ऑफ  जूट  की  खरीद  करता  भारतीय  कपास
 निगम  कपास  की  खरीद  करता  है  और  नैफेड  जैसी
 संस्थाएं  बागवानी  में  कोकोनट  और  दूसरी  प्रकार  की  सब्जियों
 की  खरीद  करता  है  और  इसके  माध्यम  से  हम  यह  प्रयास  करते
 हैं  कि  किसान  को  कम  से  कम  उसकी  लागत  से  नीचे  मूल्य  नहीं

 जहां  तक  इस  वर्ष  का  सवाल  कुछ-कुछ  सूचनाएं  कहीं
 से  ऐसी  आई  हैं  कि  कुछ  थीजें  और  कुछ  उत्पाद  के  दाम  इन  समर्थन
 मूल्यों  से  कहीं-कहीं  नीचे  गिरे  उनकी  सूची  भी  मैं  इसमें  कोई
 चीज  छिपाना  नहीं  यह  सूचना  भी  मैं  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत
 करना  चाहता  गेहूं  के  दाम  के  विषय  में  जो  510  रुपये  उसका

 मूल्य  घोषित  किया  जिसमें  55  रुपये  बोनस  भी  सम्मिलित
 480  रुपया  राजस्थान  में  कहीं  से  रिपोर्ट  उदयपुर

 राजस्थान  में  500  पश्चिम  बंगाल  में  490
 पहले  हम  अगर  बोल  लेंगे  तो आपका  सवाल  ही  नहीं

 आप  लोगों  को  बड़ी  बेचैनी  पूरी  सूचना  पढ़ने
 नहीं  होगा  तो  बता  बाजरा  का  360  रुपये  का  जो  न्यूनतम
 मूल्य  है  उसकी  अपेक्षा  जयपुर  राजस्थान  में  3०5  भरतपुर
 में  310  उत्तर  प्रदेश  में  210  दिल्ली  में  35०

 जिसका  360  रुपये  न्यूनतम  भाव

 राजस्थान  में  और  बहराइच  उत्तर  प्रदेश  में  कम  मूल्य
 पर  बिका  इसी  प्रकार  आंध्र  प्रदेश  में  और  कोपरा  केरल

 में  इस  भाव  से  नीचे  गिरा  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सवाल

 मेरी  सूचना  वहीं  कहीं-कहीं  भाव  कम  मिले  परंतु  उसका

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  वर्षा  के  कारण  गेहूं  भीग  गया  उस

 संबंध  में  आपने  खाद्य  मंत्रालय  से  यह  कहा  है  कि  जो

 नॉम्स  जो औसत  गुणवत्ता  के  संबंध  में  मानक  निर्धारित  किये

 गये  उनमें  कुछ  शिथिलता  लाई  जाए  जिससे  कि  वह  गेहूं  खरीदा

 जाए  और  वह  गेहूं  खरीदने  का  समय  भी  बोनस  सहित  बढ़ा  दिया

 खाद्य  मंत्रालय  इस  संबंध  में  आवश्यक  निर्देश  भेज
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 श्री  गौरी  शंकर  चतुर्भुज  बिसेन  :  माननीय  मंत्री
 मध्य  प्रदेश  में  धान  200  रुपये  क्विंटल  तक  बिका  है  और

 350  रुपये  तो  गवर्नमेंट  ने  रेट  निर्धारित  किया

 श्री  सोमपाल  :  इसकी  सूचना  मेरे  पास  नहीं  अगर  ये  सूचना
 देंगे  तो उसकी  जांच  कराई  सभापति  मैं  निवेदन
 करूंगा  कि  माननीय  सदस्य  बीच  में  टोका-टाकी  न  पहले  ही
 बहुत  समय  हो  गया

 श्री  गौरी  शंकर  चतुर्भुज  बिसेन  :  सभापति  हम
 टोका-टोकी  नहीं  कर  रहे  हम  आपसे  चाहते  हैं  कि  किसानों  को
 उनके  अधिकार  उन्हें  फसल  का  वाजिब  मूल्य

 थी  सोमपाज  :  इसी  प्रकार  कोकोनट  के  भाव  में  भी  कमी  की
 बात  हमारे  सामने  आई  है  और  जहां  तक  उसके  न्यूनतम  समर्थन
 मूल्य  की  घोषणा  की  बात  मैं  आपकी  अनुमति  से  सदन  को  सूचित
 करना  चाहता  हूँ  कि  पूर्व  सरकार  ने  यह  अधिसूचना  जारी  नहीं  की
 और  यह  कहा  कि  चूंकि  अभी  चुनाव  आने  वाला  इसलिए  जो
 सरकार  वही  निर्णय  करेगी  और  जब  से  हम  लोगों  ने  सत्ता
 का  भार  संभाला  तो  एक  आवश्यकता  होती  है  कि  सभी  संबंधित
 मंत्रालयों  स ेउस  फाइल  के  ऊपर  पुनः  टिप्पणी  प्राप्त  करनी  पड़ती

 आप  स्वयं  इससे  परिचित  वह  सब  अभी  तैयार  एक
 बार  मंत्रिमंडल  के  समक्ष  जाने  की  बात  घोषणा  कर  दी
 प्रायः  यह  फरवरी  में  घोषित  हो  जाना  निश्चित  रूप  से  विलम्ब
 हुआ  यह  बात  मैं  आपसे  छिपाना  नहीं  चाहता

 थी  प्रेमचन्द्रन  :  इसकी  कब  तक  संभावना

 शी  सोमपाल  :  शीघ्र

 श्री  अमरपाल  सिंह  जी  ने  कृषि  उत्पादों  के  एक  स्थान  से  दूसरे
 स्थान  पर  ले  जाने  के  प्रतिबंध  और  पाबंदियों  के  विषय  में  बत्त
 कही  मैं  इस  सदन  को  सूचना  देना  चाहता  हूँ  कि  भारत  सरकार
 ने  इस  प्रकार  का  कोई  प्रतिबंध  नष्टीं  रखा  पहले  मनमोष्ठन
 सिंह  जी  घोषित  कर  चुके  हमने  भी  कहा  पर  कुछ  राज्य

 पश्चिम  तमिलनाडु  और  आंध्र  प्रदेश  हैं  जो  अपने
 स्थानीय  कारणों  से  इस  प्रकार  की  पाबंदियां  प्रदेश  सरकार  के  कार्य
 क्षेत्र  मे ंउनके  अधिकार  क्षेत्र  में  आने  वाले  कानूनों  के  तहत  लगा
 देते  परंतु  मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इसकी  हानि
 उत्पादक  को  भी  होती  चूंकि  उन  उत्पादन  वाले  स्थानों  में  फसल
 के  समय  आपूर्ति  मांग  से  अधिक  हो  जाती  है  और  भाव  गिर  जाता
 है  और  उसके  ऊपर  प्रतिबंध  के  कारण  तरह-तरह  के  अनावश्यक
 प्रभार  व्यापारी  को  देने  पड़ते  कई  बार  उसको  उत्कोच
 भी  देनी  पड़ती  एक  तो  जब  वष्  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 जाता  है  तो  उसका  भाव  बढ़  जाता  है  जिससे  उपभोक्ता  को  कठिनाई
 होती  मुझे  1993  का  स्मरण
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 सोमपाल  ]

 सभापति  जब  यहां  पर  करनाल  और
 दिल्‍ली  की  मंडियों  में  395  से  415  रुपए  प्रति  क्विंटल  गेहूं  के  भाव

 तो  मुम्बई  में  850  से  1100  रुपए  प्रति  क्यिंटल  का  भाव
 इडम  चाहेंगे  कि  सारी  प्रदेश  सरकारें  इसमें  हमारा  सहयोग  करें  और
 मैं  इस  संबंध  में  उनसे  चर्चा  और  विचार-विमर्श  उनको
 सहमत  कराने  का  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  प्रयास  कृषि
 के  उत्पादों  चाहे  वे  खाद्यान्न  हों  अथवा  नकदी  फसलें  उनके
 आने-जाने  पर  किसी  प्रकार  की  पाबंदी  नहीं  लगाई  जितनी
 भी  वे  समाप्त  कर  दी  जाएं  जिससे  उत्पादक  को  भी

 सहूलियत  हो  और  उपभोक्ता  को  भी  उचित  कीमत  के  ऊपर  चीजें
 उपलब्ध  कराई  जा

 श्री  अमरपाल  सिंह  जी  ने  कृषि  आधारित  उद्योगों  ने  उत्पादों
 पर  और  उद्योगों  के ऊपर  लागू  प्रतिबंधों  की  भी  बात  कही  उनकी
 यह  बात  सही  अब  से  तीन-चार  वर्ष  पहले  तक  किसान  अपनी
 धान  से  चावल  तक  नहीं  बना  सकता  मैं  अपने  माननीय  सदर्स्यों
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  वे  मेरी  इस  बात  को  अन्यथा  न

 मैं  आप  लोगों  से  यह  बात  कहना  चाहता  हूँ  कि  पूरे  45-46
 वर्ष  आपके  राज  में  किसान  अपने  धान  से  चावल  नहीं  बना
 सकता  यह  सुविधा  उसे  प्राप्त  नहीं  थी  कि  वष्ट  अपने  द्वारा
 पैदा  किए  गए  धान  से  चावल  बना  तीन-चार  वर्ष  पहले  वह
 बात  संसद  की  स्थाई  समिति  में  स्थाई  समिति  की  अनुशंसा
 के  बाद  राइस  मिलिंग  एक्ट  को  रिपील  किया  इसी  प्रकार
 से  और  भी  बहुत  सारी  चीजें  उन  पाबंदियों  को  समाप्त  किए
 जाने  की  बात  आज  भी  चीनी  के  ऊपर  पूर्ण  पाबंदी  है  और

 एक  ऐसा  अन्यायपूर्ण  कार्य  था  जिसकी  सानी  पूरे  विश्व  में  नहीं
 मिल  सकती  थी  और  उसका  विवेक  और  उसका  तर्क  मेरी  समझ
 में  आज  तक  नहीं  खांडसारी  जो  छोटा  उद्योग
 ग्रामीण  उद्योग  है  और  उसके  स्वामित्व  की  अधिक  विकेन्द्रित  व्यवस्था

 उसके  संसाधनों  की  और  उसका  जो  प्रतिफल  आता  उसका
 बंटवारे  का  भी  ज्यादा  डैमोक्रेटिक  और  लोकतांत्रिक  तरीका
 म्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  देने  वाला  उसके  ऊपर  1931  में  ब्रिटिश
 सरकार  ने  वैक्यूम  पैन  टैक्नोलौजी  जैसी  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के
 प्रयोग  करने  पर  प्रतिबंध  लगाया  था  और  वह  प्रतिबंध  इस  वर्ष
 तक  समाप्त  नहीं  बार-बार  संसद  की  स्थाई  समिति  की

 संस्‍्तुति  के  बाद  भी  हमने  वह  प्रतिबंध  इस  बार  समाप्त  कर  दिया
 है  और  यह  हमारी  सरकार  का  एक  ऐतिदडासिक  कदम  इस
 प्रतिबंध  के  लगने  से  राष्ट्र  की  जो  हानि  हो  रही  थी  वह  सुनिए  -

 24.30  लाख  टन  चीनी  उतने  ही  गन्ने  से  अतिरिक्त  यदि
 उस  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  उनको  करने  दिया  जाए  और  उसका  जो
 लाभ  किसानों  को  होगा  वह  और  कई  दूसरी  बातें  हैं  लेकिन  चूंकि
 समयाभाव  इसलिए  मैं  उस  विस्तार  में  नहीं  इसी  प्रकार
 से  शीरे  और  दूसरे  उद्योगों  क ेऊपर  जो  पाबन्दी  लगी  हुई  उसको
 भी  समाप्त  करने  की  दिशा  में  प्रयास  किया

 मैं  श्री  अमर  पाल  सिंह  जी  और  दूसरे  सभी  माननीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करना  चाह्ूंगा  कि  वे  सरकार  से  कहें  और  हम  भी  उसमें
 सहयोग  करेंगे  कि  वे  सारे  प्रतिबंध  याहे  वे  निर्यात  के
 वे  सभी  समाप्त  किए  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  यह  बात  कही

 3  1998  के  अधीन  र्चा  372

 है  कि  केवल  कुछ  खाद्याननों  को  छोड़कर  जिनमें  भारत  की  आंतरिक
 आवश्यकता  के  लिए  पयप्ति  खाद्यान्न  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में
 रखकर  निर्णय  लिया  बाकी  सभी  थीजों  के  निर्यात  के  ऊपर
 से  प्रतिबंध  हटा  लिया  चाहे  कपास  का  निर्यात  चाहे  जूट
 का  निर्यात  हो  या  और  कोई  चीज  का

 थी  अमर  पाज  सिंह  :  सभापति  मैं  मंत्री
 महोदय  से  एक  बात  पूछना  चाहता  हूँ  कि  वैक्यूमपैन  टैक्नालौजी
 की  अनुमति  पुरानी  खांडसारी  मिलों  को  रहेगी  या  नहीं  ?

 थी  सोमपाल  :  जहां  तक  मेरी  जानकारी  पूर्व  से  विद्यमान
 जो  खांडसारी  मिलें  हैं  उनको  अनुमति  रहेगी  और  जो  नई  इकाइयां

 उनको  मिल  के  रिजर्व  एरिया  में  नहीं  लगने  दिया  मेरी
 तो  जानकारी  यही

 सभापति  डॉ०  बलराम  जो  बहुत  दिनों  तक

 कृषि  मंत्री  रहे  कल  उन्होंने  उन  सब  विषयों  के  ऊपर  हमारा
 ध्यान  आकर्षित  जो  हम  उनके  संज्ञान  में  लाते  रहे  और  उन्होंने
 हमारी  बात  सुनी  लेकिन  दुर्भाग्य  से  वे  इस  समय  यहां  नहीं
 बैठे  फिर  भी  मैं  उनके  सभी  बिन्दुओं  की  बात  उन्होंने
 प्रामाणिक  बीज  और  घटिया  कीटनाशक  दवाओं  के  संबंध  में  कहा

 उनकी  बात  से  सदन  के  सभी  सदस्य  सहमत  थे  कि  इनकी  व्यवस्था
 की  जानी  लेकिन  यह  प्रदेश  सरकारों  का  उत्तरवायित्य  है
 और  हम  भी  उसमें  सहयोग  मैं  इस  बात  को  पुनः  कहना
 चाहता  कर्जा  अदायगी  कानून  के  विषय  में  मैं  पहले  कष्ट  चुका

 भारत  कपास  निगम  द्वारा  खरीद  की  बात  पहले  कह  यथुका
 गन्ने  का  भुगतान  नहीं  होने  की  बात  का  जहां  तक  कह्ीं-कहीं
 से  इस  तरद्ट  की  रिपोर्टे  लेकिन  हमारे  प्रदेश  में  तो  प्रायः  86
 प्रतिशत  तक  हो  चुका  यह  भी  आपके  समय  पिछले  से  पिछले
 वर्ष  1386  करोड़  रुपए  तक  बकाया  हो  गया  था  और  उस  समय
 उसकी  व्यवस्था  करनी  पड़ी  जहां  तक  कर्जा  वसूली  के  ऊपर
 मोरेटोरियम  की  बात  तो  रिजर्व  बैंक  और  नाबार्ड  को  ये  निर्देश
 पहले  ही  जारी  किए  जा  चुके  कहीं-कहीं  री-शेड्यूलिंग  हो  चुकी

 मोरेटोरियम  भी  किया  है  और  उन्होंने  यद्द  बात  भी  कही  थी
 कि  राज्य  सरकारों  को  छोड़कर  हम  सीधे  उसमें  दखल  पर  जैसा
 मैंने  हमारी  सांवैधानिक  व्यवस्था  के  तहत  न  तो  ऐसा  किया
 जाना  संभव  है  और  न  वांछित  हम  उनको  सहयोग  के  लिए
 प्रवृत्त  कर  सकते  हैं  पर  वे  जब  तक  स्वयं  अनुमति  नहीं  तब
 तक  हमारा  दखल  किया  जाना  अनुचित

 बीमा  योजना  के  संबंध  में  भी  उन्होंने  बात  कही  विक्त  मंत्री
 ने  अपने  बजट  भाषण  में  कष्ठा  और  अभी-अभी  हमने  यह  बात  कष्ठी
 कि  मोडीफाई  क्रॉप  इंश्यारेंस  पहले  से  एक  कम्प्रहैंसिव  इईं  श्यारेंस
 स्कीम  थी  जिसमें  io  हजार  रुपये  तक  की  सीमा  वह  कुछ
 जिलों  में  लगने  की  बात  हम  जो  नई  योजना  लाने  जा  रहे  हैं
 जिसका  सैद्धान्तिक  रूप  से  हमने  निर्णय  ले  लिया  उसके  लिए
 100  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  बजट  में  कर  दी  गई  उसे  24
 चुने  हुए  शहरों  में  लायू  करने  की  बात  उसमें  हमने  लोनी  और
 नॉन  लोनी  कम्पोनेंट  लोनी  कम्पो्नेंट  के  लिए  और  नॉन
 लोनी  कम्पोर्नेट  के  लिए  स्वैच्छिक  रखने  की  बात  कही  है  और  उसको
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 सभी  फसलों  के  सभी  प्रदेशों  में  कालांतर  में  लागू  कर  दिया
 इसके  संबंध  में  वैधानिक  संस्थागत  व्यवस्था  और

 जो  क्षति  होती  है  उसके  आकलन  के  लिए  क्या  प्रक्रियायें  अपनाई
 उसके  लिए  अलग  से  निगम  बने  या  सामान्य  बीमा  निगम

 के  अंदर  यह  सब  व्यवस्था  बहुत  शीघ्र  आपके  समक्ष  प्रस्तुत
 कर  दी  जायेगी  और  सदन  में  चर्चा  के  उपरान्त  यह  बात  री

 उन्होंने  सबसिडी  के  विषय  में  भी  बात  कही  और  यद्द  बात  सभी
 सदस्यों  ने  सबसिडी  के  विषय  में  एक  भ्रामक  बात  कृषि  के
 संबंध  में  भारत  में  कही  जाती  है  जैसे  व्यापारिक  और  औद्योगिक
 लोग  कहते  हैं  कि  बहुत  सारी  सबसिडी  दी  जाती  आज  भी  जितना
 सकल  कृषि  उत्पाद  हमारे  राष्ट्र  का  उस  पर  केवल  9.३4  प्रतिशत
 सबसिडी  के  तौर  पर  जाता  है  और  एक  अनुमान  के  अनुसार  उसमें
 कुछ  तो  खासकर  उर्वरक  कारखानों  द्वारा  पूरा  का  पूरा  किसान  को
 नहीं  दिया  इससे  ज्यादा  सबसिडी  भारत  में  कभी  कृषि  को
 नहीं  दी  यदि  दूसरे  देशों  की  बात  देखी  मेरे  पास  आंकड़े

 तो आप  जानकर  आश्चर्य  करेंगे  कि  जापान  में  सकल  कृषि  उत्पाद
 का  68  प्रतिशत  सबसिडी  के  रूप  में  दिया  जाता  यूरोपियन
 इकनोमी  समुदाय  में  लगभग  48  या  43  प्रतिशत  दिया  जाता  है
 अमेरिका  के  भी  मेरे  पास  कहीं  फिगर  वह  मैं  आपको  दिखा

 यह  भ्रामक  स्थिति  है  कि  बहुत  बड़ी  सबसिडी  दी  जाती  है
 और  इसकी  आवश्यकता  भी  नहीं  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  मानता

 हूँ  और  आप  भी  मेरे  से  सहमत  होंगे  कि  किसान  को  याचक  बनाने
 की  स्थिति  तक  धकेलना  उचित  नहीं  उसको  मांगना  उसके
 आत्मसम्मान  को  ठेस  इससे  ज्यादा  भ्रामक  स्थिति  किसान  की

 नहीं  हो  इससे  बडा  दुर्व्यवहार  किसान  के  साथ  नहीं  हो
 यदि  उसके  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  कर  दिया

 जाये  तो  उसे  सबसिडी  मांगने  की  आवश्यकता  नहीं  अब

 क्योंकि  एक  राष्ट्र  की  सोची-समझी  उद्देश्यपरक  नीति  है  कि  कुछ
 कमजोर  वर्गों  निश्चित  वेतन  भोगियों  को  सस्ते  दरों  के  ऊपर

 खाद्यान्न  उपलब्ध  कराना  है  और  कुछ  उद्योग  धंधों  को  सस्ता  कच्चा

 माल  वैसे  यह  ब्रिटिश  नौकरशाही  परस्तनीति  है  जिसका

 संचालन  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  भी  होता  रहा  टर्म्स  ऑफ  ट्रेड

 इसी  का  प्रमाण  सोची  समझी  नीति  यह  रही  कि  समाज  के  नगरों

 में  रहने  वाला  जो  मुखर  वर्ग  मजदूर  सहित  जो  सभी  समुदाय

 जो  उद्योग-धंधे  पहले  ब्रिटिश  सरकार  करती  बाद  में  भारत

 में  भी  ऐसा  होता  उनको  सस्ता  कच्चा  खाद्यान्न

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  आवश्यक  नीति  का  निर्धारण  करके  इसमें

 परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  इसलिए  कुछ  चीजों  के  ऊपर  राहत

 दी  सबसिडी  दी  जानी  किसान  के  लिए  अनिवार्य  उसको

 मांगना  मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं  यदि  वष्ठ  विवश  हैतो
 सरकार

 को  यह  भूमिका  अदा  करनी

 इसके  अलावा  फसलोपरांत  तकनीकी  की  बात  कही

 भंडारण  की  बात  कही  इस  संबंध  में  मैं  आपसे
 निवेदन

 करना

 चाहता  हूँ  कि  जो  कृषि  नीति  हम  बनाना  चाहते  हैं  उसके  अंदर  हम

 प्रावधान  करने  जा  रहे  हैं  कि  कृषि  के  उत्पादों  खाधान्न  और

 दूसरे  उत्पाद  भी  चाहे  सष्जी  फल  दूध  उनके  भंडारण

 की  व्यवस्था  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  की  वह  कई  तरष्ठ  से

 महंगी
 7  न

 लाभकारी  होगा  क्योंकि  शहर  की  भूमि  बहुत  महंगी  50-60
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 हजार  रुपये  गज  नारायणा  और  लारेंसगंज  जहां  भंडारण  बने  हुए
 में  मिलती  यड  किसी  भी  आर्थिक  दृष्टि  से  विवेकपूर्ण  निर्णय

 नहीं  कहा  जा  सकता  उसको  गांवों  में  जहां  भूमि  सस्ती  इँट
 सस्ती  श्रम  सस्ता  जहां  आवश्यकता  से  अधिक  पैदा  होता
 है  वहां  किसानों  की  पूंजी  को  भी  लगवाया  जा  सकता  है  और  उसके
 बदले  जो  किराया  उसका  बंटवारा  किया  जा  सकता
 इससे  प्रामीण  क्षेत्रों  में  भंडारण  की  व्यवस्था  पूर्ण  हो  जायेंगी  और
 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  ले  जाने  में  जो  अपव्यय  होता  है  और
 हमारे  देश  के  यातायात  पर  जो  आकस्मिक  दबाव  पड़ता  शहरों
 में  भूमि  क ेऊपर  जनसंख्या  का  जो  दबाव  वह  भी  उसमें
 एक  सुविधा  हम  और  करना  चाहते  हैं  कि  लाइसेंसशुदा  गोदामों  की
 एक  श्रृंखला  स्थापित  करेंगे  और  वह  एक  रसीद  इशू  उस
 रसीद  को  लेकर  बैंक  से  किसान  लोन  प्राप्त  कर  यह  व्यवस्था
 भी  की  यह  नीति  भी  हमारा  एक  अंग

 इसी  प्रकार  शीत  भंडारण  और  दूसरे  खाद्य  प्रंसस्करण  और  कृषि
 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  यदि  सदन  सर्वसम्मति
 से  चाहे  मैं  तो  यहां  तक  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  इस  संबंध  में
 कानून  भी  पारित  करना  पड़े  तो  कर  देना

 सिंचाई  की  बात  कही  प्रौद्योगिकी  और  तकनीकी  के
 प्रसारण  की  बात  कही  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  का
 संकल्प  किया  शायद  केवल  211  केन्द्र  स्थापित  किए
 हमसे  पूर्ववर्ती  सरकारों  ने  इस  निर्णय  में  परिवर्तन  कर  दिया  कि
 जितने  हो  गए  हैं  उससे  अधिक  नहीं  मैं  आपको  हर्ष  के  साथ

 सूचना  देना  चाहता  हूँ  कि योजना  आयोग  और  इस  सरकार  ने  निर्णय
 किया  है  कि  भारत के  प्रत्येक  जनपद  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 पूर्व  संकल्प  के  अनुसार  स्थापित  किया  जाएगा  और  यह  कृषि  विज्ञान
 केन्द्र  इस  प्रकार  की  सूचना  प्रशिक्षण  कृषकों  को  प्रदान  करने  की

 महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा

 सिंचाई  के  संबंध  में  सभी  ने  चर्चा  की  कृषि  का  काम  एक
 मानव  प्रयास  है  जो  जैविक  उत्पाद  करने  के  जल  और
 जैव  सम्पदा  का  उपयोग  करता  उसे  कृषि  कष्ठा  जाता  इन
 तीनों  के  भरपूर  टिकाऊ  उपयोग  की  एक  नीति  हम
 बनाने  जा  रहे  उसमें  जल  के  विषय  मैं  पहले  कद्द  चुका  हूँ
 कि  हमारा  ज्यादांतर  जोर  दो  बातों  पर  होगा--एक  तो  जो  सिंचाई
 की  परियोजना  अपने  अंतिम  चरण  तक  पहुंच  चुकी  हमने  इस
 प्रकार  की  103  सिंचाई  परियोजनाओं  को  चिन्हित  किया  है  जिनमें
 4000  कैशोड़  रुपये  के  करीब  लगाया  जाए  तो  दो  वर्ष  में  9  लाख
 75,000  हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिंचाई  की  भूमि  की  व्यवस्था  हो

 ,  सकती  उसके  लिए  1300  करोड़  रुपये  इसी  बजट  में  रख  दिया
 *

 गाँथा  शेष  राशि  अगले  वर्ष  में  आ  25  वर्षीय
 75,800  करोड़  रुपये  की  जो  योजना  आयोग  ने  बनाई

 उसके  तहत  677  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  उसमें
 64  मिलियन  हेक्टेयर  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  वष्दट  एक  बचुत

 समेकित  और  सवागीण  योजना  है  जिसमें  न  केवल  वर्षा  का
 जल  एकत्रित  किया  जाएगा  बल्कि  वर्षा  जल  ग्रहण  वाटरशैड  हे
 के  बेसेस  पर  कृधि  का  सर्वांगीण  विकास  किया
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 भूमि  का  जलमग्न  होना  और  उसकी  निकासी  की  जो  योजना
 उनके  संबंध  में  उन्होंने  पीलीबंगा  का  उदाहरण  देकर  बात  कही
 वह  भी  उसका  एक  अंग

 सिंचाई  की  नाई  तकनीक  के  संबंध  में  माननीय  जाखड़  साहब
 ने  स्प्रिंकलर  सैट  और  डिप  इरीगेशन  को  जो  राहत  दी  जाती

 वह  अभी  भी  चालू  है  और  उसमें  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  9०  प्रतिशत  और  शेष  के  लिए  70

 उसमें  मैं  सदन  और  आपसे  एक  निवेदन  करना
 मेरा  यह  सुझाव  सदा  से  रहा  है  कि  डििप  इरीगेशन  और  स्प्रिंकलर
 सैट  के  काम  में  आने  वाला  पाइप  और  दूसरे  उनके  कच्चे
 माल  या  उनके  उत्पादन  में  काम  आने  वाली  जो  चीजें  हैं  उनके  ऊपर
 पहले  कटकर  जो  टैक्स  लगता  इम्पोर्ट  सेल्स

 उन  सबको  समाप्त  करके  उनको  प्रथम  बिन्दु  पर  महंगा
 कर  दिया  एक  तरफ  तो  हमने  बहुत  बड़ी  फौज  करके  इन
 करों  को  संग्रह  करने  के  लिए  काम  किया  और  फिर  दूसरी  तरफ
 एक  फौज  दी  जो  इनकी  सबसिडी  जाएगी  और  दोनों  प्रक्रियाओं
 में  जो  भ्रष्टाचार  होता  उससे  भी  सारा  सदन  अवगत  है  उससे
 बचा  जा  सकता  किसान  सीधे-सीधे  उनको  उपयोग  में  ले
 इस  दौरे  निष्फल  आयाम  का  तकदार  भी  मेरी  समझ  में  कभी  नहीं

 यह  भी  मैं  आपके  विचाराधीन  प्रस्तुत  करता

 गेहूं  क ेआयात  की  बात  कहष्टी  गेहूं  का  पिछली
 बार  जब  फसल  बोई  गई  उस  समय  सभी  सभी  वर्गों  और
 जितने  भी  चिन्ता  रखने  वाले  लोग  सबको  यढ  आशंका  थी  कि
 वर्षा  देर  तक  बुवाई  समय  पर  नहीं  हो  इसलिए  गेहूं  का

 मुख्य  साधन  कम  हो  सकता  उस  समय  उस  सरकार  ने  1.5
 मिलियन  टन  आस्ट्रेलिया  से  आयात  करने  का  निर्णय  यह
 बात  जरूर  है  कि  69  मिलियन  टन  जो  पिछली  बार  पैदा  हुआ
 उसके  मुकाबले  में  शंका  थी  कि  शायद  यह  कहीं  61-62  न  हो

 परन्तु  बाद  में  जलवायु  में  ठंड  अधिक  समय  तक  रहने  के  कारण
 फसल  में  सौभाग्य  से  सुधार  हुआ  और  अब  66  मिलियन  टन  से
 अधिक  उत्पादन  होने  का  अनुमान  उस  दृष्टि  से  उतनी  कमी
 नहीं  हुई  लेकिन  क्योंकि  एक  अनुबंध  हो  चुका  इसलिए  वह
 आ  लेकिन  माननीय  जाखड़  साहब  ने  उसमें  खरपतवार  होने
 की  बात  कही  यद्ड  बात  सही  है  कि  उसमें  36  प्रकार  के  खरपतवार
 हैं  और  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  ने  उसकी  पूरी  सूची  और  उनके

 पूरे  सैम्पल  भेज  दिए  उसमें  से  कुछ  ऐसी  हैं  जिनको  वैरी  सीरियस
 कहा  जाता  उनकी  आशंका  यह  रहती  है  कि  यदि  वह  गेंहूं  उत्पादक
 क्षेत्रों  मे ंचले  गए  तो  वे  इस  प्रकार  से  उपजेंगे  कि  दूसरी  फसलों
 को  होना  दूभर  कर  इसलिए  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जो

 गैर-गेहूं  उत्पादक  क्षेत्र  उनके  बंदरगाहों  के  माध्यम  से  उसे  लाकर
 उन्हीं  क्षेत्रों  मे ंखपा  दिया  उसी  प्रकार  उसका  उपयोग  किया
 जा  रहा

 भूमिगत  जलस्तर  नीचे  जाने  की  बात  कष्ठी  हमने  नैशनल
 वाटरशैड  डेवलपमैंट  प्रोजैक्ट  फॉर  रेनफैड  एरियाज  की  योजना  बताई

 उसके  माध्यम  से  ऐसा  करने  की  बात
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 श्री  राधाकृष्ण  जी  ने  रबड्ड  और  खोपरे  की  बात  की  उस
 सम्बन्ध  में  मैं  प्रकाश  डाल  चुका  श्री  सरपोतदार  जी  ने  गेहूँ  के

 कृषि  नीति  और  दूध  के  दाम  के  विषय  में  बात  कही
 उसकी  चर्चा  मैं  कर  चुका  मड़ाजनों  से  ऋण  लेने  की  बात
 उसका  भी  मैंने  जवाब  दिया

 माननीय  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  जो  अभी  सभापति  पद  पर
 आसीन  उनका  भावुकतापूर्ण  समाजवादी  अंदाज  का  भाषण  भी

 कृषि  बीमा  सात्र  औपचारिकता  नहीं  जैसी  आंशका
 आपने  बताई  यह  बात  मैं  पहले  ही  कह  चुका  वर्तमान  व्यवस्था
 और  प्रस्तावित  प्रारूप  में  अन्तर  उसको  निश्चित  रूप  से  व्यवहार्य
 बनाया  अव्यवहार्य  नहीं  रखा  पहले  सारी  योजना
 अव्यवहार्य  वह  अनुदान  से

 सभापति  महोदय  :  उसमें  पहले  जिला  यूनिट

 ओ  सोमपाण  :  जिला  पर  बाद  में  उसको  ग्राम  को  इकाई
 मानकर  बनाया  जायेगा  और  पंचायत  के  स्तर  के  ऊपर  किया
 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  यह  बात  भी  आपने  कही  मैं  अभी
 कहने  वाला
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 गांव  को  एक  इकाई  के  रूप  में  माना  जायेगा  तथा  समय  के  साथ-साथ
 इसे  सभी  कृषि  उत्पादों  पर  लागू  किया

 जहां  तक  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  जी  ने  कृषि  के  सकल  उत्पाद  में  योगदान
 की  बात  वह  घटा  है  और  यद्  कोई  अनहोनी  बात  नहीं
 विकास  की  प्रक्रिया  में  गुजरे  हुए  सभी  देशों  के  सम्बन्ध  में  यह  बात
 सत्य  यहां  दुर्भाग्य  की  बात  स्रह  है  कि  कृषि  का  अंशवान
 तो  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  घटा  पर  उसके  ऊपर  आधारित
 जनसंख्या  उस  अनुपात  में  कम  नहीं  हुई  इसीलिए  प्रति  व्यक्ति
 आय  घटी  जब  तक  वैकल्पिक  व्यवसायों  की  व्यवस्था  और
 उपलब्धता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नहीं  बढ़ाई  इस  समस्‍या  का
 समाधान  नहीं  आधारभूत  ढांचे  में  जो  रूरल  इन्फ्रास्ट्रक्थर
 डबवलपमेंट  फंड  उसमें  हमने  2500  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  से  300०

 करोड़  रुपये  करके  नाबार्ड  को  इस  प्रकार  के आदेश  देकर  और  दूसरी
 व्यवस्थाएं  करके  सड़क  और  प्राथमिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 भण्डारण  और  विपणन  की  व्यवस्था  में  सुधार  करके  ये  सारी  चीजें
 प्राप्त  की

 उत्तरी  बिहार  और  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि
 सम्पन्नता  के  बीच  में  विपन्नता  का  जो  भयावह  दृश्य  बिहार  उपस्थित
 करता  उसका  भी  कोई  उदाहरण  भारत  में  कहीं  भी  शायद  मिलता

 इतनी  प्राथीन  लगता  ऐसा  है  कि  बिहार  में  बड़ी  प्राधीन
 सभ्यता  शायद  सभ्यता  की  गली  में  चलते-चलते  बिहारी  थक
 गये  शायद  बाहर  जाना  चाहते  बिद्ठारियों  की  यह  आवत  है
 कि  वे  पराकाष्ठा  पर  पहुंचते  उत्कर्ष  की  भी  और  अपकर्ष  की
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 अब  शायद  दूसरा  चरण  आ  रहा  मैं  चाहता  हैं  कि  बिहार
 के  वहां  आपकी  सत्ता  मैं  भी  आपके  बराबर  में  बैठा
 मैंने  बहुत  बार  सुझाव  देने  का  प्रयास  किया  पर  जो  संवेदनहीनता
 बिषह्ठार  के  प्रशासकों  की  उसका  भी  कोई  मुकाबला  नहीं  यह
 भी  आपको  मान  लेना  गंडक  कमाण्ड  क्षेत्र  मे ंजल  जमाव
 की  बाल  आपने  वाटरशेड  मैनेजमेंट  की  बात  यह  सब
 इसी  में  लघु  सिंचाई  योजना  के  विकास  की  बात  निश्चित
 रूप  से  जो  हरित  क्रान्ति  का  क्षेत्र  जो  केवल  37  प्रतिशत  भारत
 का  सिंचित  क्षेत्र  रहा  उसने  ज्यादातर  कृषि  का  उत्पादन  बढ़ाया
 है  और  आगामी  दूसरे  चरण  की  हरित  क्रान्ति  इन  क्षेत्रों  से आनी

 जहां  वर्षापात  तो  बहुत  अच्छा  परन्तु  सिंचाई  की  व्यवस्था
 नहीं  जिसमें  पूर्वी  राज्य  और  पूर्वोक्षर  राज्यों  को  हमने  पहले  से
 चिन्हित  किया  है  और  उन्हीं  का  सबसे  ज्यादा  अंशदान  इस  जल
 संभरण  योजना  और  लघु  सिंचाई  विकास  योजना  के  तहत  दिया

 उसमें  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  और  सहकार  के  बिना
 यह  सम्भव  नहीं  हो  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  झऋझत  पूर्वी
 राज्यों  को और  विशेषकर  बिहार  की  सेवा  में  विनम्र  निवेदन  करना
 थाहता

 श्री  राजवीर  सिंह  जी  ने  यह  बात  सी  कही  कि  ये  जो

 आत्महत्याएं  की  य ेकिसी  एक  कारण  की  परिणति  नहीं  बहुत
 से  कारणों  से  की  जिसमें  से  अभी  हमने  चर्चित  भी  कर  दिये

 कृषि  नीति  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  बात  कही  कृषक  समुदाय
 के  संगठित  नहीं  होना  और  उसकी  बारगेनिंग  कैपेसिटी  कम  होना

 उसकी  विवशता  की  बात  इसीलिए  सरकार  को  उसमें  हस्तक्षेप

 करना  पड़ता  यह  भी  बात  सारे  विश्व  में  होती  अमेरिका

 जैसा  जहां  केवल  1.3  प्रतिशत  लोग  खेती  पर  आधारित

 वहां  भी  इस  तरह  का  समर्थन  कृषि  को  दिया  जाता  जो  1930

 में  रूजवेल्ट  की  न्यू  डील  पॉलिसी  के  एक  अध्याय  के  रूप  में  प्रारम्भ

 किया  गया  अभी  तक  भी  उसी  तरह  से  चालू  मैंने

 यूरोपियन  इकोनोमिक  सब  की  चर्चा  वहां  भी

 इस  तरह  की  चीज

 उर्वरकों  और  विषैले  रसायनों  के  अंधाधुंध  प्रयोग  के  कारण

 मृदा  की  उर्वरता  के  ऊपर  पड़ने  बाले  कुप्रभाव  के  विषय  में  मैं  सदन

 को  चेतावनी  देना  चाहता  इसको  राजनैतिक  मुद्दा  नहीं  बनायें

 और  यह  आरोप  लगाना  बिल्कुल  ठीक  नहीं  मैं  इसको  मना  करना

 चाहता  इसको  डिनाई  करना  चाहता  इन्कार  करना  चाहता

 हूँ  कि  मैंने  यह  बात  सत्ता  पश्ष  में  होने  के  कारण  मेरे  पास

 इसके  अनेक  उदाहरण

 मैंने  विपक्ष  में  होते  हुए  राज्य  सभा  में  इस  सम्बन्ध  में  अनेक

 प्रश्न  पूछे  और  अपने  भाषणों  में  सदस्य  चाहेंगे  तो  उनकी

 प्रतियां  भेज  यह  मेरे  लिए  कोई  नया  विषय  नहीं  मृदा

 की  उर्वरता  के  ऊपर  न  केवल  नसूजनवाले  बल्कि

 फास्फेटिक  पोटाश  वाले  उर्वरकों  से  भी  उर्वरा  के  ऊपर  दुष्प्रभाव

 पड़ता  टाक्सिविटी  बढ़ती  है  और  सारी  खाद्य  श्रृंखला  में  वढ  चली

 गई  कैंसर  जैसे  पशुओं  के  स्वास्थ्य  के  ऊपर  और  उसकी

 यातावरण  में  विधमानता  और  अतिविद्यमानता  के  कारण  जो

 अतिष्ठानिकारक  कीड़े  उनका  पैदा  होना  और  फसलों  को  नुकसान
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 पहुंचाना  तथा  फसलों  में  जो  रोग  निरोधक  शक्ति  उसमें  कमी

 ये  सारे  दुष्प्रभाव  पड़ते  जब  तक  इसकी  कीमत  नहीं
 इसमें  फर्क  नहीं  यह  माननीय  सदन  तक  मैं

 नहीं  चाहता  कि  इसको  नारे  के  रूप  में  प्रयोग  किया  4०0  प्रतिशत
 यूरिया  भारत  में  अधिक  प्रयोग  के  कारण  अपव्यय  होता
 सीधा  पड़ने  से  मृदा  की  उसके

 उसकी  रासायन्क्क्रि  सबके  ऊपर  दुष्प्रभाव  पड़
 रहा  है  और  नाइट्रेट  के जमाव  के  कारण  मिड्टी  और  सारे
 खाद्य  पदार्थ  दूषित  हो  रहे  उनके  विषैले  अवशेषों  की  विधघमानता
 अंतराष्ट्रीय  मानक  के  हिसाब  से  कई  गुना  अधिक  अगर  केवज

 दूध  का  ही  उदाहरण  लें  तो  52  जिलों  में  से  1172  सैम्पल  इकट्ठे
 किए  गए  इंटरनेशनल  क़ोडेक्ट  में  ०.०५  पार्टिकल  पर  विद्यमान
 की  मात्रा  स्वीकार्य  है  और  हमारे  यहां  4.5  यानि  9०  गुना
 आवश्यकता  से  अधिक  ये  सारे  विषैले  पदार्थ  हम  पी  रहे

 डॉ०  रवि  मस्खू  :  हम  इन  सभी  बातों  से  सहमत  लेकिन
 जहां  तक  यूरिया  की  दरों  में  वृद्धि  का  संबंध  हमारे  दृष्टिकोण
 में  अंतर  हम  आपके  द्वारा  दिए  गए  विभिन्‍न  वैज्ञानिक
 स्पष्टीकरणों  से  पूर्णतः  सहमत  हभ  केवल  यूरिया  की  दरों  में

 वृद्धि  से  सहमत  नहीं

 जी  सोमपाणज  :  कृपया  मुझे  इसका  स्पष्टीकरण  देने  मैंने

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 डॉ०  रवि  मस्खू  :  हम  आप  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहे

 शी  सोमपाज  :  मैंने  तो  इसे  केवल  सदस्यों  तथा  सभा  के
 विचारार्थ  रखा  यदि  वे  इसके  विपरीत  निर्णय  लेते  तो  पुझे
 कोई  आपसलि  नहीं  यह  सभा  द्वारा  विचार  के  लिए  यदि  सदस्य

 अनुभव  करते  तो  वे  निर्णय  ले  सकते  हैं  और  यदि  हम  सब

 इस  पर  सहमत  हैं  कि  इन  सभी  चीजों  को  जारी  रखा  तो

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 कहि  वेंकटरामी  अनन्त  रेड्डी  :  क्‍या  यह  आपकी
 व्यक्तिगत  राय  सरकार  का  क्‍या  निर्णय

 आओ  सोमपाज  :  मैंने  अपना  दृष्टिकोण  रखा  है  लेकिन  एक  मंत्री
 के  रूप  में  मैं  उभयभावी  रूप  से  कैसे  व्यवहार
 कर  सकता

 डॉ०  रवि  मल्लू  :  मंत्री  के  रूप  आपने  कल  असंतुलन  के
 सिद्धांत  की  व्याख्या  हम  इससे  सहमत  हम  केवल  यूरिया
 की  दरों  में  वृद्धि  पर  आपत्ति  प्रकट  कर  रहे
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 शी  सोमपाज  :  नदियों  का  पानी  बेकार  जाने  की  बात  और

 भूमिगत  जल  स्तर  के  भयावष्ट  दर  से  गिरने  की  बात  कही  गई
 आप  भी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  कई  सौ  ब्लॉक  डार्क  और  ब्लैक
 क्षेत्र  घोषित  किए  गए  जहां  65  से  85  प्रतिशत  भूमिगत  जल
 का  दोहन  हो  युका  है।.इस  अतिवोहन  के  कारण  जल  का  स्‍तर  और



 सोमपाल  ]

 गिर  रहा  उसकी  भी  वर्षा  ग्रहण  तकनीक  जहां  तक  नदियों
 के  पानी  बहने  की  बात  मैं  आपको  सूचित  करना  चाहता  हूँ  कि
 जितना  भी  वर्षापात  भारत  में  होता  वह  70-80  दिन  में  होता

 वर्षभर  उसी  पानी  को  रोक  कर  काम  चलाना  पड़ता  जितनी
 वर्षा  का  जल  पड़ता  है  भारत  भूमि  के  ऊपर  उसका  माजश्र  17.25
 प्रतिशत  उपयोग  होता  बाकी  सब  बह  जाता  है  और  अपने  साथ
 उपजाऊ  मिट्टी  को  काटकर  ले  जाता  इसका  उपयोग  करने  के
 उपाय  भी  इस  नीति  का  एक  अंग

 श्री  भास्कर  राक  ने  भी  कुछ  बातें  आंध्र  प्रदेश  के  विषय  में
 उन्होंने  गेहूं  क ेऊपर  बोनस  देने  की  बात  कही  और  धान  के  ऊपर
 बोनस  नहीं  देने  की  बात  गेहूं  के  ऊपर  बोनस  विशेष
 परिस्थितवश  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  में  उनके  राज्य  ने  कुछ
 बोनस  दिया  उसके  आंकड़े  मेरे  पास  लेकिन  इस  समय
 उपलब्ध  नहीं  मैं  बाद  में  बता  जहां  तक  किसानों  को  शिक्षण
 और  प्रशिक्षण  देने  की  बात  कही  तो  मैं  पहले  ही  इंशोरेंस  कवर
 की  बात  कह  चुका
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 किसानों  को  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  समस्‍या  का  कोई
 खमाधान  नहीं  मैं  इससे  सहमत  लेकिन  ऐसे  गंभीर  मामलों
 तथा  असाधारण  और  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  यह  कम  से  कम  एक
 ऐसी  सांत्वना  है  जो  प्रभावित  व्यक्ति  के  नजदीकी  रिश्तेदार  को  दी
 जानी  लेकिन  यह  अंतिम  समाधान  नहीं  मैं  उनसे  सहमत

 जिन  चीजों  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  वे  ही  अंतिम  समाधान
 हैं  और  वे  दीर्घकवालिक  और  मध्यकालिक  ही
 समाधान

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  किसान  कीमतें  निर्धारित  नहीं
 कर  सकते  में  पहले  ही  इस  तथ्य  पर  यद्ट  करते  द्वुए  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  कर  चुका  हूं  कि  किसान  संगठित  नहीं  इसलिए  वे  कीमत
 लेने  वाले  कीमत  निर्धारित  करने  वाले  नहीं

 1

 श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  ने  कुछ  बातें  कृषि  नीति  और

 दूसरे  विषयों  के  ऊपर  कही  हैं  और  बिहार  के  जिस  पठारी  और
 अर्ध-पठारी  क्षेत्रों  की  चर्चा  उन्होंने  की  उसके  संबंध  में  जो  वर्षा
 जल  ग्रहण  तकनीक  उसमें  उन्हीं  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी
 उन्हीं  क्षेत्रों  को सबसे  पहले  इसके  लिए  चयनित  करके  केन्द्र  सरकार
 की  तरफ  से  शत-प्रतिशत  अनुदान  इस  योजना  के  लिए  राज्यों  को
 दिया

 श्री  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  जी  ने  भी  कई  महत्वपूर्ण  बातें  कहीं
 हैं  और  इस  संबंध  में  मैं  सदस्यों  की  बात  से  सहमत  हूँ  कि  इस  प्रकार
 की  सूथना  और  किसानों  को  इस  प्रकार  की  जानकारी  देने  का  काम
 सरकार  और  दूसरी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  दिया  जाना
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 उन्होंमे  फसलों  की  असफलता  तथा  कुछ  अन्य  थीजों  का  भी
 जिक्र  किया  जिसे  मैं  पहले  ही  अपने  भाषण  में  बोल  चुका

 श्री  येरननायड  ने  प्रधानमंत्री  राइल  कोण  से  विशेष  राहत
 देने  की  बात  कही  प्रधानमंत्री  पहले  ही  इस  बात  पर  वियार
 कर  रहै  मुझे  नहीं  पता  कि  इस  सष्बंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया
 गया  लेकिन  इस  पर  विय्यार  पहले  से  ही  हो  रषहा  है  जहां  तक
 अन्य  चीजों  का  संबंध

 जी  सुधाकर  रेशूडी  :  हमने  एक  समिति  के
 गठन  का  सुझाव  उन  क्षेत्नों  का  दौरा  करने  के  लिए  दिया  था  जहां
 किसानों  ने  आत्महत्या  की  हमने  कष्ठा  था कि  समिति  को  उनकी
 आत्महत्या  के  कारणों  का  पता  लगाना

 जी  सोमपाज  :  मैं  उस  बात  पर  आ  रहा  यह  पहले  से
 ही  मेरी  सूची  में

 जहां  तक  नकली  कीटनाशी  दवाओं  -  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश
 में  पता  चले  मामलों  में  -  की  बिक्री  का  संबंध  यह  वास्तव  में
 बड़े  दुःख  की  बात  है  और  फिर  इसे  रोकना  राज्य  सरकारों  की
 जिम्मेदारी  यह  बताया  गया  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  इन  दवाओं
 की  सभी  दुकानें  उन  लोगों  की  हैं  जो  सादूकार  वे  किसानों  को
 विवश  करते  हैं  कि  वे  उन्हीं  के  पास  आएं  और  इन  दवाओं  की
 खरीद  उन्हीं  से  करें  याहे  वे  दवाइयां  अच्छी  किस्म  की  हों  अथवा
 नहीं  यह  कोई  सुखद  स्थिति  नहीं  राज्य  सरकार  द्वारा  इस
 पर  रोक  लगाई  जानी  यदि  उन्हें  केन्द्र  सरकार  से  कोई
 सहायता  चाहिए  तो  हम  उसे  देने  को  तैयार

 इतना  ही  महत्वपूर्ण  है  किसानों  को  इन  दवाओं  का  सही  समय
 पर  सही  प्रयोग  करने  के  बारे  में  शिक्षित  विनाशकारी  कीड़ा

 आंध्र  महाराष्ट्र  और  पंजाब
 सहित  समस्त  राज्यों  में  महामारी  बन  गया  इस  वर्मਂ
 कीड़े  की  कपास  की  फली  में  घुसने  की  प्रवृत्ति  एक  यार  जब
 यह  फली  में  घुस  जाता  है  तो  यह  बेकाबू  हो  जाता  है  क्योंकि  फिर
 उस  पर  किसी  कीटनाशी  दवा  का  असर  नहीं  सही
 समय  पर  सही  छिड़काव  करना  नितानत  आवश्यक  हमने
 ऐसे  रोगों  के  जैव-नियंत्रण  की  नई  तकनीकी  के  लिए  एक  वाइरस
 विकसित  किया  यदि  इस  वाइरस  के  अंडों  का  छिड़काव  फसल
 पर  कर  दिया  जाये  तो  यह  तीन  दिन  के  भीतर  यपैदा  होकर  समस्त
 हानिकर  कीटों  को  खा  कर  चट  कर  यह  परभश्षी  है  तथा
 यह  मर  भी  जाता  है  क्योंकि  इसका  खाद्य  पदार्थ  समाप्त  हो  जाता

 हम  सभी  कपास  उत्पादन  वाले  क्षेत्रों  में  ऐसी  उत्पादन
 सुविधायें  प्रदान  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इसके  लिए  भी  हम
 राज्यों  का  सहयोग  प्राप्त  का  प्रयास  कर  रहे  हम  यह
 तकनीक  निजी  क्षेत्र  में  भी  लोगों  को  देने  की  कोशिश  कर  रहे
 मैं  समझता  हूँ  कि  अगले  दो  वर्षों  में  पर्याप्त  उत्पादन  सुविधाएं
 उपलब्ध  हो
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 गेंदे  के  फूलों  की  पंक्तियों  में  बुवाई  करने  की  कतिपय  अन्य
 तकनीकें  भी  हैं  जिसे  हैदराबाद  स्थित  आई.सी.आर
 ने  विकसित  किया  किसानों  की  विदैले  रसायनों  पर  निर्भरता
 कम  करके  तैयार  की  गई  इस  जैव-नियंत्रण  आधारित  अंतर-फसलीय
 नाशीकीट  प्रबन्ध  की  तकनीक  के  प्रयोग  से  संबंधित  शिक्षा  प्रदान
 की  जानी

 डमारे  मित्र  श्री  जिनका  नया  नाम  वैको  ने
 वाद-विवाद  में  भाग  लिया  उन्होंने  एक  सुझाव  भी  दिया  है  जिसे
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  श्री  धनंजय  कुमार  ने  भी  कमोबेश  वही
 बातें  कहीं  यह  मेरी  बातों  की  पुनरावृत्ति  श्री  जो
 तत्कालीन  वस्त्र  मंत्री  ने  कपास  के  नेवाड़ों  पर  निर्यात
 प्रतिजस्स  को  हटाने  के  बारे  में  मेरे  सुझावों  को  नहीं  सुना  था  और
 अब  मौजूदा  सरकार  से  इसे  हटाने  के  लिए  कष्ट  रहे  हैं+  लेकिन  हम
 निश्चित  तौर  पर  उनके  सुझाव  पर  समुचित  रूप  से  विचार  कर
 रहे

 1

 श्री  कुसमरिया  जी  ने  राहत  के  प्रावधान  के  संबंध  में  यह  बात
 कही  कि  ब्रिटिश  शासनकाल  में  जो  व्यवस्था  की  गई  बही  व्यवस्था
 आमजी  विद्यमान  निश्चित  रूप  से  इसमें  आमूल  परिवर्तन  की
 आवश्यकता  है  और  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हम  इस
 संबंध  में  कृषि  समिति  और  सरकार  के  साथ  चर्चा  हम  उस
 चर्चा  को  इमिशिएट

 श्री  बेनी  प्रसाद  वर्मा  जी  ने  भी  कई  बातें  कही  और  पूर्व  मंत्री

 होते  हुए  एक  आंकड़ा  गलत  दे  दिया  कि  32  करोड़  हेक्टेयर  भूमि
 के  ऊपर  खेती  होती  है  जबकि  सारे  भारत  का  भौगोलिक  क्षेत्र

 32.9  करोड़  हेक्टेयर

 केवल  14.2  करोड़  हेक्टेयर  में  खेती  होती  बाकी  उन्होंने

 सुझाव  की  कोई  बात  नहीं  कही  राजनीतिक  भाषण  ज्यादा  दिया
 नकली  सिंह  जी  ने  भी  अपनी  बातें  कही  सबसे  ज्यादा

 भावनापूर्ण  वक्तव्य  पूर्व  प्रधानमंत्री  जी  ने  वे  स्वयं  प्रधानमंत्री
 रहे  मैं  उनकी  बातों  पर  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  हमारे

 सम्माननीय  जो  काम  बे  स्वयं  कर  सकते  हैं  और  हमें  उत्तरदायित्व

 देना  चाहते  उनकी  अनुपस्थिति  में  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं

 श्री  प्रेमचन्द्रन  ने  भी  कतिपय  सुझाव  दिए  लेकिन

 मैं  नहीं  समझता  कि  सिंचाई  लाभ  योजना  के  विस्तार  को  छोड़कर

 कोई  नया  सुझाव  दिया  गया  इस  संबंध  हमने  चालू  वर्ष  के

 बजट  में  पहले  ही  13,00०  करोड़  रुपए  आवंटित  कर  दिए  हैं  और

 उन्होंने  रबड़्  और  अन्य  थीजों  के  बारे  में  पूरा  ध्यान  दिया

 उन्होंने  पोलीरीथेन  के  बारे  में  कुछ  कहा  मैं  आपके

 साध्यम  से  उन्हें  बताना  चाहता  हूँ  कि  पोलीरीथेन  का  आयात  कुछ

 अन्य  प्रयोगों  के  लिए  अर्थात्‌  फोम  के  उत्पादन  हेतु  किया  जा  रहा
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 यह  उद्योग  एक  ऐसा  है  जो  पोलीरीथेन  के  आधार  पर  ही  पनपा
 यह  रबड़  का  विकल्प  नहीं  इससे  उस  पर  कोई  असर  नहीं

 इसलिए  इसके  आयात  की  अनुमते  है  और  यड  जारी

 1

 श्री  भूपेन्द्र  सिंह  इनके  भी  ज्यादातर  सुझाव  वही  जो
 पहले  रखे

 श्री  चन्द्रशेखर  श्री  अनूप  लाल  यह्दव  -  इन्होंने  मिट्‌टी
 के  जमाव  और  बाढ़  से  उत्तरी  बिहार  को  होने  व्यली  हानि  की  बात
 कही  जूट  की  कीमत  के  संबंध  में  कहा  जूट  की  कीमत  के
 संबंध  में  मैं  एक  बात  आपके  संज्ञान  में  लाना  याहता  जूट  की
 कीमत  और  समर्थन  मूल्य  को  बचाए  रखने  के  लिए  जूट  कार्पोरेशन
 ऑफ  इंडिया  परचेज  आपरेशन  करता  जैसे  फूड  कार्पोरोशन  अन्न
 के  संबंध  में  करता  इस  कार्पोरेशन  की  पांच  करोड़  से  स्थापना
 की  थी  और  इसमें  112  करोड़  रुपए  पूंजी  बना  ली  किसी  एक
 बिन्दु  पर  बंगाल  सरकार  से  आग्रह  के  कारण  जो  जूट  मैन्यूफैक्चरिंग
 एसोसिएशन  इसको  जूट  सप्लाई  की  जाती  इसके  पास  कई
 सौ  करोड़  रुपया  देय  मैन्युफैक्चरिंग  जूट  कार्पोरेशन
 आफ  इंडिया  को  पैसा  नहीं  दे  रहा  इस  वजह  से  परचेज  ऑपरेशन
 अस्त-व्यस्त  हो  जाते  इससे  किसानों  को  नुकसान  होता  इस
 संबंध  में  प्रयास  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  इसमें  प्रयास  कर
 रहा  हूँ  और  माननीय  सदस्यों  का  इसमें  सहकार

 डॉ०  सुब्बारामी  रेड्डी  ने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  जिन्हें  पहले
 ही  शामिल  कर  लिया  गया  उन्होंने  कपास  के  सम्बंध  में  टेक्नोलॉजी
 मिशन  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  सुझाव  दिया  हम  पहले  ही  घोषणा
 कर  चुके  हैं  कि  बजट  में  9  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया

 इस  वर्ष  कपास  के  सम्बन्ध  में  इस  टेक्नोलॉजी  मिशन  कपास
 उत्पादन  और  कपास  की  फसल  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए

 शुरू  कर  दिया

 1

 रामानन्द  सिंह  बिहार  के  माननीय  सदस्य  ने  भूमि  स्वामित्व

 कानून  के  विषय  छोटी  योजनाओं  के  संबंध  में  कहा  यह  राज्य
 सरकार  के  कार्य  क्षेत्र  की बात  की  छोटी  इकाइयों  के  लिए  हमें
 जो  अनुदान  देना  वह  हम  उन्हें  दे  चुके  आनन्द  मोहन  सिंह

 श्री  गौरीशंकर  बिसेन  जी  ने  संतुलित  उर्वरक  खाद  की  बात
 कही  यह  बात  आवश्यक  बात  प्रभाठाकुर  जी

 प्रभुनाथ  सिंह  जी  श्री  वीरेन्द्र  सिंह  श्री  सानछुमा  खुंगुर
 बैसीमुथियारी  ने  पूर्वोत्तर  राज्य  के  बोडो  क्षेत्र  के विषय  में  बात  कही

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  विषय  में  10  प्रतिशत  राशि  सभी  मंत्रालयों
 से  लेकर  एक  पूल  बनाने  की  बात  कही  इसमें  आपके  राज्य
 के  लिए  विशेष  व्यवस्था  की  जा  सकती  दस  संबंध  में  हम  आपसे
 चर्चा  कर
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 आओ  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  शमा  महोदय  मैंने
 ००००००--  की  मांग  का  उल्लेख  किया

 आओ  सोमपाल  +  श्री  सानछुमा  खुंगुर  हम  इस
 पर  चर्चा  मैं  इसे  चर्चा  के  लिए  हम  आपके  सुझाव
 पर  रचनात्मक  विचार

 7

 श्री  सुल्तानपुरी  जी  ने  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  परती  भूमि  के
 विषय  में  बात  कही  हमारी  कृषि  नीति  में  यह  भी  सुझाव
 यद  फिर  राज्य  सरकारों  का  क्षेत्र  80  मिलियन  हैक्टेयर  परती

 भूमि  भारत  में  पड़ी  जिसमें  से आधी  बनीकरण  के  लिए  और
 आधी  कृषि  के  लिए  उपयोग  की  जा  सकती  यदि  भूमिद्दीन  लोगों

 छोटे  किसानों  सीमान्त  किसानों  लघु  किसानों
 शिक्षित  बेरोजगारों  कृषि  सस्‍नातकों  को  और  पूर्व  सैनिकों  को
 यह  आर्थिक  रूप  से  लाभकारी  यदि  इसको  ईकाई  के  रूप  में
 संगठित  करके  आवंटित  कर  दें  और  वह  राष्ट्र  की  सम्पक्ति  बन  सकती

 इसमें  भूमि  के  कटाव  से  भी  बचा  जा  सकता  पट्टेदारी  के
 नियमितीकरण  की  बात  कही  गढ़चिरौली  के  विषय  में  राज्य
 सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  बात  कर  सकती  श्रीमती  केलाशो
 देवी  ने  ज्यादातर  राजनैतिक  बातें  श्री

 उन्होंने  मिर्य  उत्पादक  किसानों  के  संबंध  में  बात  कही
 ये  हमारे  सीएसीपी  और  समर्थन  मूल्य  के  तहत  नहीं  आते  इसमें
 राज्य  सरकार  को  दख्ल  फिर  भी  हम  यह  बात  उनसे  कह

 श्री  श्री  रवि  श्री  शैलेन्द्र  हमारे
 उत्तर  प्रदेश  के  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  नहरों  की  वाहिकाओं
 में  जल  का  अभाव  और  मिट्टी  के  जमाव  की  बात  जिससे
 उनकी  जल  वहन  क्षमता  घटी  यह  भी  चिन्ताजनक  बात  हम
 कमांड  एरिया  डेवलप  ऑधथोरिटी  के  तहत  इस  संबंध  में  एक  समय
 समेकित  उपाय  करने  जा  रहे  श्री  नरेश  पुगलीया  ने  महाराष्ट्र
 में  टीम  भेजने  की  बात  कही  मैं  निवेदन  कर  चुका  हूँ  कि  महाराष्ट्र
 सरकार  से  हम  इस  संबंध  में  बात  यदि  हमारी  सहायता  की
 आवश्यकता  है  तो  निश्चित  रूप  से  अध्ययन  दल  वहां  भेज  दिया

 सभी  सदस्यों  ने  एक  समिति  की  स्थापना  की  बात
 कही  मैं  आपके  सामने  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  कृषि
 संबंधी  स्थाई  समिति  पहले  से  यदि  उसी  को  उसका  उत्तरदायित्व
 दे  दिग्रा  जाए  और  वषह्ठ  आकर  समयबद्ध  रूप  से  रिपोर्ट  कर  दे  तो

 इस  बात  की  पूर्ति  हो  सकती

 डॉ०  रवि  मत्लू  :  आत्महत्याओं  के  कारणों  का  पता
 लगाने  और  इन  सम्बंध  में  निवारक  उपाय  सुझाने  के  लिए  सभी
 पार्टियों  की  एक  संसदीय  समिति  गठित  करने  की  बात  कही
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 जी  सोमपाल  :  ऐसा  अध्यक्ष  महोदय  कर  सकते  वे  ऐसी
 समिति  नियुक्ति  कर  सकते  लेकिन  संसद  की  कृषि  सम्बंधी  स्थायी
 समिति  एक  सर्वदलीय  समिति  है  जिसे  वहां  जाकर  आत्महत्या  के
 कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  जा  सकता  किसी  नाई
 समिति  का  सृजन  किए  बिना  यह  कार्य  उस  समिति  को  सौंपा  जा
 सकता  मैं  नहीं  कि  इसमें  कोई  बुराई  लेकिन  इस
 मामले  पर  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  विचार  करना

 शॉ०  रवि  मख्खू  :  लेकिन  यह  समिति  तो  केवल
 बजटीय  प्रस्ताव  और  अन्य  चीजों  को  देखती  आत्महत्या  के
 मामलों  की  जटिलता  को  ध्यान  में  रखते  मैं  आपसे  एक  विशेष
 समिति  गठित  करने  का  अनुरोध  करना  चाहूंगा  ताकि  किसानों  की
 ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा

 थऔ  सोमपाल  :  माननीय  सदस्य  अपने  रसुझाव  मानमीय
 अध्यक्ष  को  भेज  सकते  हैं  और  एक  संरादीणए  सांधलि  जाकर
 जांच  कर  सकती  हमें  कोई  आपतक्ति  एटा

 शॉ०  रवि  मल्लू  :  आंध्र  प्रदेश  उन  राज्यों  में  से  ऐसा
 राज्य  है  जहां  आत्महत्याओं  की  सबसे  ज्यादा  घटनाएं  हुई

 जी  सोमपाल  :  में  सहमत

 सभापति  महोदय  :  सदन  की  समिति  बनाने  का  अधिकार
 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  के  मुताबिक
 वे  सहमत  उनकी  कोई  असहमति  नहीं

 कक

 जी  सुधाकर  रेड्डी  :  आत्महत्या
 के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  में  एक  विशेषज्ञ
 समिति  गठित  करने  की  आवश्यकता

 जी  सोमपाल  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  याहता  हूँ
 कि  वे  सदस्य  जिनकी  कृषि  पृष्ठभूमि  है  इस  मामले  के  सम्बंध  में
 अच्छे  विशेषज्ञ  कृपया  आप  विशेषज्ञों  पर  निर्भर  न  हम
 अपने  आप  में  एक  अच्छे  विशेषज्ञ  हैं  यदि  हम  असलियत  का  पता
 नहीं  लगा  सकते  तो  अन्य  कोई  भी  व्यक्ति  असलियत  का  पता  नहीं
 लगा

 श्री  सुधाकर  रेशूडी  :  संसद  सदस्यों  के साथ-साथ  इसमें
 कुछ  कृषि  अर्थशास्त्री  भी  हो  सकते

 जी  सोमपाज  :  वे  पहले  से  ही  राज्यों  में

 7

 श्री  विक्रम  केशरी  श्री  मुनियप्पा  -  श्री

 सेल्यारासु  श्रीमती  रीना  चौधरी  -  मोहनलाल  उत्तर
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 प्रदेश  और  जो  हमारे  लोक  सभा  के  पूर्व
 उपाध्यक्ष  रह  युके  उन्होंने  एक  बात  किसी  रीवर  के  डायवर्शन
 की  कही  यह  राज्य  सरकार  की  बात  है  परन्तु  यदि  इसमें  केन्द्रीय
 सहायता  की  आवश्यकता  उसकी  व्यवहार्यता  परियोजना  की
 है  तो  उसके  संबंध  में  बात  की  जा  सकती

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  पूरे  सदन  अध्यक्ष  जी  का
 और  आप  सब  का  पुनः  आभार  व्यक्त  करता
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 सभापति  महोदय  ः  सदन  की  कार्यवाही  कल  दिनांक  4
 1  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती

 जि  8.43  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  गुरुवार  4  1998/14  7920
 के  पूर्वाहन  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित


